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लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 2 सितम्बर, 207//7 WRI, {933 (शक)

लोक सभा पूर्वाहन ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई]

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न काल प्रश्न संख्या-42]

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[ अनुकाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए। प्रश्न काल चलने दें।

... (व्यवधान)

(हिन्दी

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): अध्यक्ष महोदया,

मैं आपका ध्यान एसजीपीसी के चुनाव के संबंध में दिलाना चाहती

हूं। इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है, वह माननीय गृह मत्री

द्वारा विदड़ा करने के बरे में ... (व्यवधान)

श्री शेर सिंह घुबाया (फिरोजपुर): मेडम, पंजाब के साथ

बहुत अन्याय हो रहा है? ... (व्यवधान)

( अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। कृपया

बेट जाइप्।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय

मंत्री कुछ बोलने के लिए खड़े है।

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदया; हरसिमरत जी, बैठ जाइए। गुलशन जी,

आप भी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

(अनुवाद)

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम ): अध्यक्ष महोदया, मैं एक

वक्तव्य देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः माननीय मत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त ओर

कुछ भी कार्यवाही gaa में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान) *

पूर्वाह्न 4.02 बजे

मत्री द्वारा वक्तव्य

एसजीपीसी के चुनावों के संबंध में न्यायालय

में चल रहे मामले

(अनुकाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदया, कल शाम गृह

मंत्रालय को एक रिपोर्ट मिली थी कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री हरभगवान सिंह सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों से

संबंधित मामलों में पंजाब एवे हरियाणा उच्च न्यायालय में पेश हुए।

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने यह दावा किया कि वह भारत

सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने यह बताया कि

दिनांक 8.0.2003 की अधिसूचना को भारत सरकार द्वारा वापस

लिया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उनके इस बयान

पर उच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किए हैं।

इस सुझाव पर कि उक्त मामले में एक उपयुक्त वरिष्ठ

अधिवक्ता नियुक्त किया जाये, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्च

न्यायालय के समक्ष तीन में से दो मामलों में श्री हरभगवान सिंह

"कार्यवाही gad में सम्मिलित नहीं किया गया।



3 प्रश्नों के

की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करते हुए दिनांक .9.20il को

एक पत्र लिखा था। उक्त आदेश की प्रति अभी गृह मंत्रालय में

प्राप्त नहीं हुई है। न तो विधि मंत्रालय ने और न ही गृह मंत्रालय

ने श्री हरभगवान सिंह को कोई वकालतनामा सौंपा था। सरकार

की ओर से उन्हें किसी ने कोई जनकारी नहीं दी थी। विशेष रूप

से, उनको यह बयान देने का कोई अधिकार नहीं था कि दिनाक

8.0.2003 की अधिसूचना को वापस लिया जायेगा।

सरकार यह भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि 8.0.2003 की

अधिसूचना रद्द करने अथवा वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के

चुनाव प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पन्न होंगे

सरकार उपर्युक्त तथ्यों को आज माननीय उच्च न्यायालय के

ध्यान में लाएगी। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले को बंद

किया जाए।

पूर्वाह्न 44.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

( हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 42i

श्री अशोक कुमार रावत-उपस्थित नहीं।

श्री अनू टण्डन।

पर्यटन seat मे विविधीकरण

+

*424. श्रीमती अनू टन्डनः

श्री अशोक कुमार रावतः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन उत्पाद के विविधीकरण

हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

“gfe श्री अशोक कुमार रावत उपस्थित नहीं थे, अतः माननीय अध्यक्ष

महोदया ने श्रीमती अन्नू टन्डन के अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।
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(ग) क्या सरकार ने fain स्थलों सहित ` साहसिक पर्यटन '

की पर्यटन क्षमता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा an है;

(ङ) साहसिक पर्यटन और कैम्पिंग स्थलों को बढ़ावा देने हेतु

शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या 2;

(च) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ

राज्य सरकारों को राज्य,वर्ष वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी

की गई तथा उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

और

(छ) सरकार द्वारा देश में ऐसे पर्यटन को बढावा देने के लिए

ओर क्या कदम उठाए गए हैं?

(अनुवाद!

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (छ)

विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पर्यटन को आर्थिक वृद्धि और रोजगार के

एक प्रमुख इंजन के रूप में अवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन

नीति, 2002 भारत में पर्यटन उत्पादों को विविध बनाने की

आवश्यकता को स्वीकार करता है। पर्यटन मंत्रालय ने विशेष

अभिरुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन

उद्योग के विभिन्न उदीयमान और आगामी विशिष्ट उत्पादों की

पहचान करने, विविधीकरण करने, विकास करने एवं उनका संवर्धन

करने हेतु पहल की है। पहचान किये गये प्रमुख विशिष्ट पर्यटन

उत्पादों में अन्य बातों के साथ-साथ साहसिक, ग्रामीण, पारिस्थितिकी

(इको) , चिकित्सा, निरोगता, गोल्फ, पोलो, क्रूज, बैठक, प्रोत्साहन,

सम्मेलन और प्रदर्शनी (माइस) एबं आध्यात्मिक यात्रा शामिल हें।

(ग) और (घ) एक साहसिक पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत

की गंतव्यता को स्वीकार करते हुए पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक

टूर ऑपरेटर्स के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये हैं।

पर्यटक गंतव्यों, विशेषकार दूरस्थ क्षेत्रों, जहां स्थायी निर्माण या तो

अनुज्ञेय नहीं हैं या व्यवहार्य नहीं हैं, में पर्यटक गंतव्यों में आवास

की समग्र कमी पर विचार करते हुए पर्यटन मंत्रालय ने जुलाई,

2008 में स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से गुणवत्ता मानदंडों और

सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए (i) कैम्प स्थलों

की स्थापना करने एवं (2) तंबू आवास कौ परियोजना का



5 प्रश्नों को

अनुमोदन तथा उसके वर्गीकरण हेतु दिशा-निर्देश तैयार किये हैं।

"कैम्प स्थलों के विकास' के लिए ये दिशा-निर्देश कैम्प स्थलों की

स्थापना का संवर्धन करने और इसे सुविधा प्रदान करने के लिए

राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रोत्साहित करते हैं।

(ङ) ओर (च) साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन परियोजनाओं

का विकास, संवर्धन ओर मॉनीटरिंग मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षत्र

प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रस्तावों को पर्यटन

मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई प्राथमिक निर्धारण बैठकों में चर्चा

के आधार पर अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय

निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता, योजना दिशा-निर्देशों

के अनुपालन और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले जारी की

गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर,

सभी अनुमोदित परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान

करता है। इन परियोजनाओं की प्रगति को आवधिक समीक्षा बैठकों

और स्थल दौरों के माध्यम से जारी कार्यकलाप के रूप में मॉनीटर

किया जाता है। पिछले तीन ast और चालू वर्ष (30.06.20 तक)

के दौरान मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साहसिक
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पर्यटन के लिए स्वीकृत और जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न

अनुबंध में दिये गये हैं।

(छ ) सरकार द्वारा साहसिक पर्यटन के संवर्धन के लिए ओर

किये गये उपाय निम्निलिखित हैं:-

(i) भारत का संवर्धन करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय

मार्केटों दोनों में प्रिंट, इलेक्ट्रीनिक एवं ऑनलाइन

मीडिया में साहसिक कार्यकलापों सहित अतुल्य भारत

अभियान चलाना।

(2) देश में साहसिक पर्यटन के विकास से संबंधित चिंता

के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए गृह, रक्षा, विदेश,

दूर संचार जैसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ

समन्वय किया जाता है।

(3) पर्यटन मंत्रालय ने कारवां पार्कों के विकास के लिए

राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने

हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2008-09, 2009-0, 200-{7 और 207-{2 में 30.06.207# तक) के दौरान मुख्यतः

साहसिक पर्यटन के लिए स्वीकृत एवं जारी की गई निधियों के ब्योरे

(रु. लाख में)

FA. ग्य 2008-09 2009-0 200-| 20L-2 (30.06.20॥| तक) कुल,

Tem स्वीकृत जा कौ eel स्वीकृत जा कौ

aa एशे oti ad रशि ररि

परियोजनाओं स्वीकृत जाकी प्रिकाभे स्वीकृत जी को पनन स्वीकृत माकौ

शशि mia aa TH Rm कौम राशि गई राशि

L. अरूणाचल प्रदेश 0 0 0 | 387.05 309.64 0 0 0 0 0 ] 387.05 309.64

2 दिल्ली 0 0 0 0 0 0 45.82 = 36.46 0 0 0 ] 45.82 36.46

3. हरियाणा 0 0 0 2 68.87. 545.50 0 0 0 0 0 2 68.87 = 54550

4. मणिपुर 2 380.I3 305.24 0 . 0 0 0 0 0 0 0 2 380.3 305.24

5. मिजोरम ¡ 29.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 298.38 = 298.38

6 नागालैंड 2 907.58 907.58 | 383.06 306.45 {79.40 375.52 0 0 0 6. 30004... 2589.55

7. सिक्किम 0 0 0 | 490.54 392.43 398.0 = 38.40 0 0 0 2 888.55 70.83

8. उत्तराखण्ड 0 0 0 0 0 0 250.00 200.00 0 0 0 250.00 200.00

कुल 5 58609 5I.20 5 4942.52 554.02 289.23 2255.38 0 0 0 ॥6... 6347.84. 5320.60
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(हिन्दी।

श्रीमती अननू टण्डनः मैडम, मैं सबसे पहले टूरिज्म मिनिस्ट्री

और खासकर जो मंत्री महोदय यहां बैठे हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अनू टण्डनः उनको रूरल सेक्टर में पर्यटन के

नए-नए स्थान और मौके ढूंढने के लिए ... (व्यवधान) इन जगहों

को प्रमोट करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। ... ( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

(अनुवाद

अध्यक्ष महोदयाः श्रीमती अन्नू रन्डन के प्रश्न के अतिरिक्त

ओर कुछ भी कार्यवाही gia में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

..-(व्यवधान) *

(हिन्दी)

श्रीमती अनू टण्डनः खासकर उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आती

हूं ...(व्यवधान) वहां पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए कई

महत्वपूर्ण Greed ...(व्यवधान) को यूपी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट,

20i-2 में शामिल किया गया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती अनू टण्डनः इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के, उन्नाव

सर्किट के भी कई एतिहासिक और धार्मिक स्थान शामिल है, जैसे

कि बाल्मिकी आश्रम, शफीपुर AR, चंद्रशेखर आजाद की जन्म

भूमि, राजा रावराम बख्श का स्मारक, नवाबगंज का पक्षी विहार

और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गांव है। मैडम, मैं

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार

ने हाल में ही यूपी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट, 20-2 को इंप्लीमेंट

करने कौ दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है? इस कार्यक्रम व

योजना के अंतर्गत क्या राज्य सरकार को कोई धन आबंटित किया

गया हे?

श्री सुबोध कांत सहायः अध्यक्ष महोदया, हमने सर्किट,

जानकौकुड, WHR और चंद्रशेखर आजाद बर्थ-प्लेस, बदाकर बर्ड

"कार्यवाही gad में सम्मिलित नहीं किया गया।
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सैक्वुरी ओर नवाबगंज जगहों को लिया है। इनको रूरल टूरिज्म

कौ पूरे स्कीम के साथ जोडा है। यह हमारी प्राथमिकता में है।

श्री यशवंत सिन्हा: मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया

इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सवाल ऐडवेंचर टूरिज्म से

संबंधित है। जिस प्रदेश से मंत्री महोदय आते हैं उसी प्रदेश से

मैं भी आता हूं यानी कि झारखंड, वहां पर ted टूरिज्म,

राफ्टिंग, tea क्लाइम्बिग, सफारी, इन सब की गुंजाइश है। मैं

मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या झारखंड के लिए उन्होने

एडवेंचर टूरिज्म की कोई विशेष योजना बनाई है? अगर कोई योजना

बनाई है तो उसको विस्तार से यहां बताएं।

श्री सुबोध कांत सहायः अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं कि

एडवेंचर टूरिज्म और खासकर वाटर स्पोर्ट्स और माउंटेनिंग से

रिलेटेड संभावनाएं वहां बहुत हैं। हमने खासकर तिलैया डैम,

चान्दिल डैम और इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट के लिए

राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह हमें प्रोजेक्ट दें और

एक-दो जगहों के प्रोजेक्ट को हमने प्राइओरीटाइज भी किया है।

लेकिन जितने बड़े पैमाने पर वहां ऐडवेंचर टूरिज्म की संभावना

है हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जब इसके

प्रोजेक्ट आएंगे तो हम उसको प्राथमिकता में रखेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, मैं आप के माध्यम

से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से अलग

होने के बाद बहुत सारे टूरिज्म प्लेस दूसरे प्रदेश उत्तरांचल में चले

गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आया

हूं वह रूरल एरिया है। भदोही कालीन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहा

है। यह काशी और प्रयाग के मध्य में है। एक तरफ ऐतिहासिक

नगरी काशी और दूसरे तरफ तीर्थराज प्रयाग है जिनके बीच में

सीता समाहित स्थल है। पौराणिक दृष्टि से वहां सीता पृथ्वी में

समाहित हुई थी, जो सीतामढी के नाम से जाना जाता है। विदेशों

से हजारों पर्यटक हर महीने वहां आते हैं। उसी से जुड़ा हुआ

विंध्याचल धाम हे जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ

जो लक्षागृह नाम से प्रसिद्ध है जहां वनवास के समय में पांडव

निवास करते थे। काशी, प्रयाग, सीता समाहित स्थल विंध्याचल धाम

और लक्षागृह को कॉरिडोर बना दिया जाए तो पर्यटन की दृष्टि

से और कुटीर उद्योग की दृष्टि से, रूल एरियाज को विकसित

करने की जो व्यवस्था है उनमें यह पर्याप्त सहायक होगा। मैं आप

के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पूर्वांचल

में रूरल एरियाज के टूरिज्म को विकसित करने के लिए काशी,

प्रयाग, विंध्याचल, सीता समाहित स्थल और लक्षागृह को एक

कॉरिडोर बना कर, टूरिज्म प्लेस घोषित करने की वह कोई योजना

बना रहे हैं? क्या इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं?
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श्री सुबोध कात सहायः अध्यक्ष महोदया, निश्चित तौर पर

उत्तर प्रदेश का यह पूर्वांचल इलाका जिसके at मे माननीय सदस्य

ने जो कहा है उसके साथ-साथ वह बुद्धिस्ट सर्किट के लिए बहुत

महत्वपूर्णं है। सारनाथ से लेकर उस पूरे इलाके को बुद्धिस्ट सर्किट

के पार्ट से जोड कर ओर रूरल टूरिज्म के साथ, कारपेट उद्योग

का जो इलाका है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। राज्य

सरकार ने जितनी योजनाएं दी हैं उनमें से हमने अभी बुद्धिस्ट सर्किट

को लिया है लेकिन पूर्वांचल का यह रूरल टूरिज्म और वहां का

जो एथनिक gets है उनको जोड़ कर काम किया जा सकता

है।

[ अनुकद]

श्री इज्यराज सिंहः अध्यक्ष महोदया, किसी भी क्षेत्र में पर्यटन

का विकास उस क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास का बडा अवसर

लेकर आता है। इसलिए विभिन उत्पादों और thea का विकास,

खासकर मेरे क्षेत्र चम्बल नदी क्षेत्र में जहां जलक्रीडा ओर नौका

चालन कौ संभावना काफी है, बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मत्री से अनुरोध करता

हूं कि चम्बल नदी के हादोती क्षेत्र में जलक्रीडा ओर नौका चालन

के विकास के लिए क्या किया जा रहा है। जहां कहीं जरूरत

हो, वहां सुविधाओं को विकसित करने तथा कचरा ओर फेंके गए

सामानों को एकत्रित करने ओर शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने,

पर कितना जोर दिया जा रहा है।

श्री सुबोध कांत सहायः विशेषकर स्वास्थ्य ओर स्वच्छता के

क्षेत्र में तथा जैव अपघट्य शौचालय कैसे बनाएं जाए, इसके बारे

में दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये सब हमारी योजनाओं के

हिस्से हैं। जहां तक इस क्षेत्र के विकास का संबंध है प्राथमिकता

तय करने के संबंध में प्रस्ताव राज्य की ओर से आना चाहिए

क्योकि जिस किसी योजना को हम अंतिम रूप देते हैं वह राज्य

सरकार के परामर्श से किया जाता है। वे प्राथमिकता तय करते

हैं और हम उस पर कार्य करते हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य

यह कह रहे हैं कि प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आयेगा तो हम

उस पर ध्यान देंगे।

(हिन्दी)

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, ए डायवरसीफिकेशन इन

टूरिज्म वचर, इसमें मिनिस्ट्री aire टूरिज्म का जो मोटो है, स्वागत,

सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग और संरचना, इसमें आपने मेगा

टूरिस्ट डेस्टीनेशन के लिए 46 शहर मार्क किए हैं और डायवसीफिकेशन

में आपका कल्चरल और हैरिटेज सेंटर भीहै। मैं जिस क्षेत्र से

आता हूं और मंत्री जी, आप जहां से हैं- देवघर, महात्मा गांधी

44 भाद्रपद, 4933 (शक) मौखिक उत्तर 0

जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस क्षेत्र का जिक्र किया है कि

देवघर में वे अपना सेंटर बनाना चाहते थे, आजादी का आंदोलन

वहीं से चलाना चाहते थे। महर्षि अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में

आने से पहले वहीं था। पहला बम विस्फोट देवघर में हुआ और

रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर इतना बड़ा मंदिर है। मैं मंत्री जी

से जानना चाहता हूं कि आपने मेगा टूरिज्म डैस्टीनेशन के नाम

पर जो कमेटी बनाई है, क्या देवघर में इन छः मोटो के साथ

आपने कोई मीटिंग की है या उसके विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ

टूरिज्म के पास क्या संरचना है?

श्री सुबोध कांत सहाय: अध्यक्ष महोदया, देवघर हम लोगों

के लिए शिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलीजियस स्थान है।

हमने देवघर को मेगा टूरिज्म सर्किट के तौर पर डेवलप किया है

और करीब 24 करोड़ रुपये उसके लिए सेक्शन किए है। जब पूरी

चीजों की संरचना शुरू होगी, फिर हाइजीन और अतिथि देवो भवः

का जो लक्ष्य है स्वागत, सम्मान, इन सब चीजों के बारे में भी

बैठकर कार्य करेंगे। अभी हमने राज्य सरकार को इस दिशा में काम

शुरू करने के लिए प्राथमिक तौर पर पैसा तय किया है। दुर्भाग्य

यह है कि वर्ष 2006 से लेकर अभी तक के बहुत सारे प्रोजैक्ट्स

वहां पूरे नहीं हुए हैं, अधूरे पड़े हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता

है कि देवघर मेगा सर्किट के लिए जो पैसा दिया जा रहा है,

कालबद्ध योजना के तहत काम पूरा हो जाए, हम इस बारे में

कोशिश कर रहे हैं।

(अनुवाद)

राष्ट्रीय खनिज नीति

+

*422, श्री नरहरि महतोः

श्री नृपेन्द्र नाथ रायः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 खनन क्षेत्र से संबंधित

कतिपय गंभीर चिंताओं का समाधान करने में सफल रही हे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ग) क्या देश में कुछ खनन इकाइयों में ऐसी खनन इकाइयों

के आस-पास पर्यावरणीय खतरों के दृष्टिगत न्यायालयों के निदेशों

पर खनन कार्यो को रोक दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन खनन

इकाइयों के बंद होने से कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;
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(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपाय किए

गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल ): (क)

से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 का

उद्देश्य खनिज क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से

संबंधित गंभीर चिंताओं का समाधान किया जा रहा हैः

() खनिज रियायतों के आबंटन में बेहतर पारदर्शिता रियायतों

की प्रक्रियाओं में निर्बाधता और टेन्योर की सुरक्षा

सुनिश्चित करके विनियामक तंत्र को प्रौद्योगिकी और

निवेश प्राप्ति के अनुकूल बनाना।

(2) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, राज्य

खनन और भूविज्ञान निदेशालय की भूमिका को और

सुदृढ़ करना।

(3) सुस्थिर विकास फ्रेमवर्क (ढांचा) तैयार करना और उसे

लागू करना, स्थानिक आबादी के प्रति स्टेकहोल्डरों के

अधिकार और पर्यावरणीय संतुलन की बहाली के लिए

उपयुक्त उपायों के साथ खनन कार्यकलाप सुनिश्चित

करना।

(4) जीरो वेस्ट खनन को प्रोत्साहित करके उप-इष्टतम और

अवैज्ञानिक खनन को हतोत्साहित करना और उसकी

रोकथाम करना।

(5) व्यापक क्षेत्रों के गवेषणों को प्रोत्साहित करने के लिए

उच्च प्रौद्योगिकी आमंत्रित करने हेतु नए नियामक

उपाय करना और;

(6) छोटे निक्षेपों में वैज्ञानिक और कुशल तरीके के खनन

के लिए समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण विकसित करना।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कुल खानों

की संख्या जहां पर्यावरणीय खतरों के कारण न्यायालय आदेश द्वार

खनन कार्य बंद कर दिया गया था और इस प्रकार कार्य बंद कर

दिए जाने से प्रभावी कामगारों की संख्या निम्नलिखितनुसार हैः-

2 सितम्बर, 204 मौखिक उत्तर 42

क्र.सं राज्य खानां प्रभावित कामगारों

का नाम कौ संख्या की संख्या*

Wea प्रदेश 64 698

2. गोवा ]0 ]6ा

3, कर्नाटक 33 0304 (अनंतिम)

4. राजस्थान ॥57 600

5. हरियाणा 87 3595 (अनतिम)

6. तमिलनाडु 2 6

*आंकड़े केवल मुख्य खनिज खानों में नियोजित कामगारों की संख्या दर्शाते 2

(ङ) और (च) सरकार ने, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 के

नीति निर्देशों के अनुसार भारत के खनन सेक्टर (गैर-कोयला और

गैर-ईंधन खनिज) के लिए एक सुस्थिर विकास ढांचे का मसौदा

तैयार किया है ताकि खनन सेक्टर में मार्गदर्शी उपायों, स्पष्ट

मापनीय परिणामों और रिपोर्टिंग एवं आश्वासनों की सहायता से

ज्यादा सुस्थिर विकास को सरल बनाया जा सके। सुस्थिर विकास

ढांचा मसौदा हेतु निम्नलिखित सात सिद्धान्त होगेः-

* wel पर निर्णय लेने में पर्यावरणीय और सामाजिक

संवेदनशीलता को शामिल करना।

* मुख्य खनन क्षेत्रों में कार्यीतिक आकलन करना।

* मजबूत प्रबंधन पद्धतियों के द्वारा खान स्तरीय प्रभाव

पर प्रभावों का प्रबंधन करना।

* भूमि, पुनस्थापन और अन्य सामाजिक प्रभावों का

समाधान करना।

* सामुदायिक सहभागिता, लाभों की हिस्सेदारी और

सामाजिक-आर्थिक विकास में अंशदान।

* खान का बंद होना एवं खान बंद होने के उपरांत

व्यवस्था करना।

* आश्वासन एवं रिपोर्टिंग कार्य]

खान और खनिज (विकास ओर विनियमन) विधेयक, 20]]

जिसे वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है, में सुस्थिर विकास

ढांचे के लिए कानूनी आधार को शामिल किया जाना प्रस्तावित

है।

श्री नरहरि महतो: महोदया, खनन कार्य भारतीय खान ब्यूरो

या राज्य सरकार कौ स्वीकृत खान योजना के अनुसार yee पर
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किया जाता है। खनन कार्य का संरक्षण अधिनियम, 980 तथा

इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,

986 और देश के अन्य कानूनों से भी संचालित होता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों में खनन कार्य

करने वाली कंपनियों को vee पर खान देने के मामले में लौह

अयस्क समृद्ध राज्यों द्वारा कोई आपत्ति की गई है। यदि हां, तो

तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया

है?

अध्यक्ष महोदयाः आपने कितने प्रश्न पूछ लिये हैं?

( हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: मेडम, माननीय सदस्य द्वार बहुत से प्रश्न

पूछे गए हैं। वैसे जो खनन ved दिए जाते हैं, वे पूरी तरह चौकसी

के बाद ही दिए जाते है। कुछ केस में पहले दो परमिट दिए जाते

है - आरपी, फिर पीएल यानी पुनरक्षण लाइसेंस दिया जाता है,

फिर खनन पट्टा दिया जाता है। मगर पर्यावरण मंजूरी की भी इतनी

ही जरूरत है ओर वन विभाग कौ मंजूरी कौ भी इतनी ही जरूरत

है। उस वजह से तय किया जाता है कि उन्हें खनन का पट्टा

दिया जाये या नहीं दिया जाये। मगर बहुत सी दिक्कतों के बाद

मैंने यह विवरण भी दिया है कि बहुत से स्टेट्स में बहुत सी जगहों

में न्यायालयों के जरिए काफी खानों को प्रभावित और बंद भी किया

गया है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान,

हरियाणा, तमिलनाडु आदि में जो खाने हैं, उन्हे बहुत बड़े पैमाने

पर बंद किया गया हे। मैं मानता हूं कि इसमें पर्यावरण -को बचाने

की भी जरूरत है और साथ-साथ वन्य जीव प्राणियों को भी बचाने

की भी जरूरत है। वन्य जीव प्राणियों के साथ-साथ अन्य जीवों

के जीवन को भी जोड़ा गया है जोकि जीने के अधिकार के साथ

जोड़ा गया है। इसलिए में सभी सांसदों से अपील करना चाहता

हूं। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि जिन खानों में अवैध

खनन से जो दिक््कतें पैदा हो रही हैं, उन्हें कम करने में हमें

माननीय सांसदों का सहयोग मिलेगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप उन्हें बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री दिनशा पटेलः मैं मानता हूं कि भारत की जीडीपी में

खनन क्षेत्र का कुल योगदान 2.62 परसेंट है जिसमें धात्विक खनिजों

का लगभग 0.50 प्रतिशत है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के

आधार पर वर्ष 20il के लिए खनिज क्षेत्र की विकास दर 7.43

प्रतिशत है। देश के आर्थिक विकास के लिए खनन उद्योग को

बढ़ावा देते हुए हमें पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखना है।
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अतः मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं

कि राज्य सरकारें पट्टाधारकों द्वारा बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा

की गयी स्वीकृति की शर्तों का पालन करने के लिए अधिक ध्यान

दें, ताकि खनन की शर्तों के उल्लंघन के क्रम में माननीय न्यायालयों

के आदेश द्वारा बंद हो जायें। इसीलिए मैं माननीय सदस्य को यही

कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस बारे में अपनी ओर से पूरा

सोचती है। हम राज्यों के साथ सैक्रेट्री लैबल पर मीटिंग करके ज्यादा

से ज्यादा अवैध खनन कम हो और ज्यादा से ज्यादा खानें चलती

रहें और देश के विकास में खान विभाग का जो सहयोग है, वह

चलता रहे, ऐसी कोशिश केन्द्र सरकार हर राज्य के साथ बैठकर

कर रही है।

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को आंकडे चाहिए कि

कितनी खानें बंद हुई हैं और किस कारण हुई हैं, उस बारे में

भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 64 खानें बंद की

गयी हैं और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या 698 है। गोवा में

lo खानें बंद की गयी हैं और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या

l6. है। कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में 93 GA बंद की गयी हें

और उनमें प्रभावित कारीगरों की संख्या 886 है। साथ ही कर्नाटक

के चित्रदुर्ग जिले 4s खाने बंद हुई हैं और कर्नाटक के तुमकुर

जिले में 2) खानें बंद हुई हैं। कर्नाटक में ऐसी कुल i32 UA

बंद हुई हैं। और कर्नाटक में एक कुद्रेमुख अयस्क खान में करीब

2I8 करीगर प्रभावित हुए हैं राजस्थान A O57 खाने, जिनमें 52

प्रमुख और 05 गौण खनिज की खाने बंद हुई हैं। 600 कारीगर

प्रमुख खानों में इफैक्ट हुए हैं। हरियाणा में 87 खानों में 3595

कारीगरों को इफैक्ट हुआ है। तमिलनाडु में 2 खानें बंद हुई हैं

ओर i6 लोग प्रभावित हुए हैं। मगर वह न्यायालय और पर्यावरण

विभाग की सूचना की वजह से हुआ है। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश

के बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। ...(व्यवधान) उत्तर

प्रदेश में अवैध खनन के बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। .

.. (व्यवधान) उत्तर प्रदेश की जानकारी मेरे पास अभी नहीं 2 मैं

मानता हूं कि जो खानें कर्नाटक में बंद हुई हैं, उनके लिए उच्च

न्यायालय ने वन विभाग और पर्यावरण विभाग कौ कमेटी बनायी

है। वह कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट को देखकर फिर उसमें

क्या कार्यवाही हो सकती है, वह करेंगे।

(अनुवाद!

श्री नरहरि महतोः अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा हमारी

भावी पीढ़ी के लिए खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कदम

उठाए गए हैं और सरकार लौह अयस्क के निर्यात को प्रतिबंधित

क्यों नहीं कर रही हे।
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(हिन्दी।

श्री दिनशा पटेल: मैंने वही बताया है कि न्यायालयों के

आदेश के कारण खान बन्दी मामलों में मंत्रालय द्वारा कदम उठाए

गए हैं। अधिकांश मामले पर्यावरण संबंधित हैं, इसलिए पर्यावरण

मंत्रालय न्यायालय मामलों में प्रतिवादी है क्योकि प्रतिवादी सीधा

खनन विभाग नहीं होता है, तथापि बेल्लारी में लौह अयस्क खानों

की बन्दी के मामले में मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्दशानुसार

देश में अपेक्षित लौह अयस्क से संबंधित सूचनाएं दी जिनमें विकास

ढांचे से संबंधित सूचनाएं भी शामिल की गयी हैं। इसीलिए मैंने

पहले ही बताया कि तीन मास में वन विभाग और पर्यावरण विभाग

ने जो कमेटी बनाई गयी है, वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी,

उस रिपोर्ट के बाद आगे जो कार्यवाही करनी होगी, की जाएगी।

अध्यक्ष महोदयाः श्री नृपेन्द्र नाथ राय - उपस्थित नहीं।

श्री अधीर चौधरी: महोदया, हम सभी को जानकारी है कि

मिनरल एक फिनिट चीज है और नॉन-रिन्यूएबल भी है। हमारी

जितनी छोटी बड़ी और मझली इंडस्ट्रीज हैं, उसमें इसका इस्तेमाल

एक रॉ मैटेरियल के रूप में होता है। हिन्दुस्तान में 87 किस्म के

मिनरल्स मिलते हैं। मैं थोड़ा हटकर आपको सुझाव के रूप में

कहना चाहता हूं कि हमारे बगल वाला देश अफगानिस्तान हे

जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं और जिस अफगानिस्तान

को डेवलप करने के लिए हम काफी मदद भी दे रहे हैं अभी

हमें यह देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान में चीनी कंपनियां

आकर एक्सदटैक्शन इंडस्ट्री बना रही हैं। हमारे देश में भी

ओएनजीसी-विदेश जैसी कंपनियां हैं जो बाहर जाकर ऑयल

एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो क्यों नहीं हम अफगानिस्तान जैसे देश,

जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जाकर मिनरल्स wa

की कोई कोशिश करें? इस दिशा में क्या आप कुछ सोच रहे

हैं? चूंकि आज मिनरल पॉलिसी से संबंधित प्रश्न आया है, इसलिए

मैं यहां मालूमात लेना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि आपकी

मिनिस्ट्री रिसर्च पर कितना पैसा खर्च करती है? रिसर्च एक बड़ा

मुद्दा है। रिसर्च पर हम क्या धनराशि खर्च करते हैं?

श्री दिनशा पटेल: महोदया, अफगानिस्तान के लौह भण्डारों

को लेने के लिए भारत प्रयत्न कर रहा है। जो लौह अयस्क की

बात है, जो निर्यात का निर्णय है, वह निर्णय वाणिज्य विभाग के

जरिए किया जाता है और खनिजों के साथ माइनिंग का पार्ट है।

अधिनियम में हम इसको अधिक सरल रखने का सोचेंगे। आपका

जो सुझाव है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। ... ( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: उमाशंकर सिंह जी, इधर सामने देखिए।

उनको उठा दीजिए।

...(व्यकधान)
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श्री वीरेन्द्र कुमारः महोदया, झारखंड में धनबाद के नजदीक

कुछ ऐसी कोयला खाने है जहां जमीन पर ऊपर ही वे इतनी ज्यादा

गर्म हो गयी हैं कि वहां जो बसावट है, अधिकांश लोग वहां दूसरे

स्थानों पर जाकर सेटल हो गए है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार

वहां पर बड़ी संख्या में रह रहे है जिनके पास पीने के लिए पानी

नहीं है, मकानों कौ दीवारें फट रही हैं और जमीन गर्म हो रही

है। उस क्षेत्र में ऐसी कितनी खदने हैं जहां पर पर्यावरण के कारण

इस तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं और जिसके कारण वहां बडी

संख्या में जनजीवन प्रभावित हो रहा है? ऐसे क्षेत्र के प्रभावित लोगों

के पुनर्वास के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? दूसरे आपने

जो सत्तर दिया कि खानों के बंद होने से श्रमिक प्रभावित हुए हैं,

तो जो श्रमिक प्रभावित हुए हैं, क्या उनको दूसरी खानों में लगाए

जाने की कोई योजना है?

श्री दिनशा पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदया, जो प्रश्न पूछा

गया है, उसका इस विभाग से सम्बन्ध न होकर कोयला विभाग

से सम्बन्ध हैं, मगर मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं

कि एमएमडीआर एक्ट में 957 संशोधन कर अब 20i] में जो

नया अधिनियम आएगा, तब ही इस तरह से जो प्रभावी लोग हैं,

उनके बारे में सोचा जाएगा। इस बारे में सोच चल रही है।

श्री शरद यादवः अध्यक्ष जी, अभी देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे

पर काफी बहस हुई। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा

भ्रष्टाचार है। एक प्रकार से यह इलाका भ्रष्टाचार की खान है,

खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। कानून में इतनी बाधाएं हैं, उसे इतना

काम्प्लीकेटेड बनाया हुआ है कि उसका पालन ठीक से नहीं हो

पाता है। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं, जबलपुर, वहां सिहोरा,

कटनी आदि क्षेत्र खनिजों से भरे हुए हैं। लेकिन उस इलाके में

इतनी लूट मची हुई है। उस इलाके में मार्बल भी है और लोहा

भी है। यह भी ठीक है कि यह राज्य का विषय है। भविष्य में

और आने वाली पीढ़ी के लिए भी देश की हजारों-लाखों साल

की जो सम्पदा, दौलत हमें मिली है, उसकी रक्षा करने के लिए

काफी विसंगतियां हैं, क्योंकि आपके पास तो खान मंत्रालय ही है,

जबकि यह कोयला मंत्रालय से भी सम्बन्धित बात है। इसलिए

सरकार और सदन को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिससे

आइरन ओर जो बाहर जा रहा है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है,

रेत को निकाला जा रहा है और नदियों की धारा को बदला जा

रहा है, उस पर रोक लगे। इस मुद्दे से सम्बन्धित कई विभाग

हैं, जिनमें आपस में समन्वय न होने के कारण देश की खनिज

सम्पदा को लुटेरे लूट रहे हैं। मेरा मंत्री जी से पूछना है कि क्या

इसके लिए सरकार एक समग्र कानून बनाने की पहल करेगी या

नहीं?
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श्री दिनशा पटेलः अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी बता चुका

हूं और फिर कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य की बात

से सहमत हूं कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन कई राज्यों में हो

रहा है। उसे रोकने में राज्य सरकारों की भी सहमति और सहयोग

चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि यहां बैठे हुए तमाम सांसदों

का सहयोग भी चाहिए हम सभी मिलकर काम कर सकें, तो मैं

मानता हूं कि आपका जो आशय है, वह पूरा हो सकता है। अवैध

खनन को रोकने के लिए राज्य सरकरों का सहयोग बहुत जरूरी

है। खानों को लीज पर देने की पावर भी राज्य सरकारों के पास

है उसे सम्भालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। इसके अलावा

रायल्टी भी राज्य सरकारों को मिलती है। इस तरह से उसे सम्भालना

और अवैध खनन को रोकना, इस प्रकार की सारी पावर्स राज्य

सरकरों को दी गई हैं। माननीय सदस्य ने जो अवैध खनन को

नियंत्रित करने की बात कही है, तो राज्य सरकारों को अवैध खनन

रोकने के लिए एमएमडीआर अधिनियम का धारा 23 (ग) के

अनुसार नियम बनाने के लिए कहा गया है कि यह नियम जल्दी

बनाया जाए। वर्ष 2005 से राज्य सरकारों से अवैध खनन को

नियंत्रित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यालय गठित

करने का अनुरोध भी किया गया है। अवैध खनन को नियंत्रित करने

के लिए प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकारों को नियमित

सलाह भी दी गई है। रेलवे, कस्टम और पत्तन प्राधिकरणों के

प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के

प्रयासों का समन्वय करने हेतु समन्वय एवम् अधिकार प्राप्त समिति

गठित करना भी कहा गया है। खनन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई

आदर्श खनन नीति के आधार पर राज्य खनन नीति तैयार करना

और अवैध खनन की गुंजाइश को कम करने के लिए अधिकार

प्रदान करने हुतु पारदर्शी नीतियो बनाने के सम्बन्ध में भी कहा

गया है। खान मंत्रालय ने विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा खनन

पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकरों के

साथ 3.8.2009, 27..2009, 22.2.200 और 6.4.200 को चार

बैठकें की हैं। अंतिम समीक्षा बैठक भी 2.9.200 को की गयी।

इसके पश्चात समीक्षा बैठक केन्द्रीय समन्वय तथा अधिकार प्राप्त

समिति की बैठक के भाग के रूप में भी की गयी है। माननीय

सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि ट्राॉजिट पास जारी करने के

ऑटोमेशन में, सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि

रॉयल्टी संग्रहण और ट्रांसपोर्ट परमिट जारी करने के लिए प्रणाली

का कम्प्यूटरीकरण, उसी आधार पर करें, जिस आधार पर गुजरात

महत्ता वाली फर्टिलाइजर कंपनी ने एनकोड समाधान द्वार ऑन-लाइन

रोयल्टी पास-प्रणाली कार्यान्वित की गयी है। एनकोड प्रणाली का

उद्देश्य पट्टा-कार्य-कलापों की निगरानी हेतु इंटरनेट के उपयोग से

स्वतः समाधान, रायल्टी के भुगतान के लिए कुशल प्रक्रिया, 247
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आधार पर पारदर्शी ढंग से यूनिट रॉयल्टी परमिट जारी किया जाना,

स्थानीय अधिकारियों से संपर्क को कम करना, केनद्रीयकृत टाटा

संग्रह और राज्य में उत्पादित तथा लाए गये खनिजों के ऑन-लाइन

लेखोकन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार की प्रणाली

से निश्चित रूप से राजस्व संग्रह में सुधार होगा और राज्य को

अपनी खनिज नीतियों को ज्यादा सशक्त बनाने का मौका मिलेगा।

(OFT)

श्री शरद यादवः अध्यक्ष जी, मैंने क्या पूछा है और क्या

बताया जा रहा है। आप हमें प्रोरैक्ट नहीं करेंगी तो और कौन

करेगा? मैंने पूछा है कि भारत की सारी जो खनिज सम्पदा है उसके

लिए क्या योजनाएं हैं और सरकार उसके लिए क्या पहल कर

रही है? कोई पहल करके कोई नया कानून लाइये, यह मैंने पूछा

है। इस पर सारा सदन आपके साथ है। यह हमें बताइये।

श्री दिनशा wa: मैंने माननीय सदस्य को वही अपील की

है कि राज्य सरकारों के साथ बैठकर जो नया एमएमडीआर एक्ट

207 बन रहा है, उसमें राज्य सरकरों के साथ बैठकर इसे कैसे

रोका जाए, इस पर पूरी कोशिश की जाएगी।

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 423

श्री रामकिशुन - अनुपस्थित।

श्री हरीश चौधरी

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए धनराशि

*423, श्री हरीश चौधरी:

श्री रामकिशुनः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा

करेगे किः

(क) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार

द्वारा उतर प्रदेश सहित विभिन राज्यों को नवीन और नवीकरणीय

ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करने के लिए

राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने प्रदत्त धनराशि का समुचित उपयोग

सुनिश्चित किया है;

“qf श्री रामकिशन उपस्थित नहीं थे, अतः माननीय अध्यक्ष महोदया ने

श्री हरीश चौधरी को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।
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(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा

परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को

प्रोत्साहन देने का है;

(ङः) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा

क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

( अनुवाद]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारूख अब्दुल्ला ):

(क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभिन्न अध्यक्ष ऊर्जा स्रोतों से विद्युत परियोजनाओं को

अधिकांशत: निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश के साथ

संस्थापित किया जा रहा है जिनमें ae सरकार द्वारा राजकोषीय

और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते है। परियोजना विकासकर्ताओं को

पात्र केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी का वितरण सीधे तौर पर

अथवा नामित राज्य नोडल एजेसियों/विभागों के माध्यम से किया

जाता है। पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष (दिनांक 3.07.20I)

की स्थिति के अनुसार) के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों

की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय

सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) निधियों का उपयोग किया जाना एक गतिशील

प्रक्रिया है। पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजना

विकासकर्ताओं को ये निधियां ज्यादातर परियोजनाओं के पूर्ण होने

के बाद ही जारी की जाती हैं। कुछ निधियों को राज्य नोडल

एजेंसियों को/के माध्यम से किश्तों में जारी किया जाता है जो

परियोजनाओं की प्रगति से जुड़ी होती हैं जिनमें बाद की निधियों

को तभी जारी किया जाता है जब पहले जारी की गई निधियों

का उपयोग कर लिया जाता है। मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की

प्रगति की समीक्षा करने तथा निधियों के उपयोग में तेजी लाने के

लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक रूप से बैठकें

की जाती है।
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(घ) से (च) जी हां। सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं

को संस्थापित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के

लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे-पूंजीगत/ब्याज

सब्सिडी/उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित मूल्यहास,

शून्य/रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क;

* त्वरित मूल्यहास का लाभ नहीं प्राप्त करने वाले स्वतंत्र

विद्युत विनिर्माताओं द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने

के लिए पवन विद्युत और सौर विद्युत के लिए उत्पादन

आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।

* विद्युते अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी राज्यों को

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए न्यूनतम

ग्रतिशतता निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए

हैं;

* राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 और राष्ट्रीय शुल्क-दर नीति

2006 के अंतर्गत किए गए. प्रावधानों के अनुसरण में

सर्वाधिक संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव

अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर, ऐसी

अधिमान्य शुल्क-दरों के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा

प्रत्येक वर्ष एक समान दिशा-निर्देश जारी किए जाते

हैं।

* सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश

को समर्थ बनाने के लिए जनवरी, 200 में जवाहरलाल

नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई, मिशन

के अंतर्गत ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के

लिए भुगतान सुरक्षा कार्यतंत्र।

इनके परिणामस्वरूप दिनांक 3.07.20I की स्थिति के अनुसार

विभिन्न राज्यों में लगभग 20,800 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत

उत्पादन क्षमता ((4,723 मेगावाट पवन विद्युत, 3:33 मेगावाट लघु

पनबिजली, 2898 मेगावाट बायोमास विद्युत और 46 मेगावाट सौर

विद्युत) कौ संस्थापना की गई है जिसमें से उत्तर प्रदेश में 638

मेगावाट (25 मेगावाट लघु पनबिजली, 608 मेगावाट बायोमास

विद्युत, 5 मेगावाट अपशिष्ट-से-विद्युत तथा 0.4 मेगावाट सौर

विद्युत) क्षमता की संस्थापना की गई है जिनमें से अधिकांश निजी

क्षेत्र में हैं।
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अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और 2077-72 (दिनाक 3.07.2077 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विद्युत उत्पादन परियोजनाओं

के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के राज्यवार wR

(करोड रु. में)

क्र.सं. Tea राज्य क्षेत्र 2008-09 2009-0 200-]। 20-2 कुल

2 3 4 5 6 7

le प्रदेश 3.88 .9] 9.02 2.07 6.88

2. अरुणाचल प्रदेश 9.47 §.39 65.70 0.00 {46.56

3. असम - 3.60 3.60

4. बिहार .9 2.56 4.87 .23 9.85

5. छत्तीसगढ़ .50 .50

6. गोवा

7 गुजरात

६. हरियाणा 0.77 2.00 L.5 3.92

9. हिमाचल प्रदेश 28.59 4.5] .87 0.43 45.50

0. जम्मू एवं कश्मीर 0.58 0.06 8.72 9.36

ll. झारखंड 0.] 0.]

2. कर्नाटक 3.32 7.93 5.9 5.70 42.4

B. केरल 0.53 2.73 8.9 3.52 4.97

4. मध्य प्रदेश 0.42 0.42

5. महाराष्ट्र 8.0I 9.9] 33.37 {2.09 73.38

l6. मणिपुर 0.28 0.28

I7. मेघालय 0.80 .35 2.5

9. नागालैंड 2020 04 .20 3.8]

20. ओडिशा

2l. पंजाब 4.35 i.4) 3.{3 4.45 i3.34
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i 2 3 4 5 6 7

22. राजस्थान .85 .85

23. सिक्किम 2.8 2.32 3.00 7.50

24. तमिलनाडु 3.0 44] .52 9.02

25. त्रिपुरा

26. उत्तर प्रदेश 0.43

27. उत्तराखंड {0.08 5.5 .57 6.80

28. पश्चिम बंगाल 0.66 0.50 {.6

29. अंडमान एवं निकोबार

30. चंडीगढ़ 7.70 ह8१॥| 5.50 20.4]

3l. दादरा एवं नगर हवेली

32. दमन एवं दीव

33. दिल्ली .6] 3.08 6.00 30.69

34. लक्षद्वीप

35. पुदुचेरी

36. अन्य * 5.7 47.43 28.02 97.6

कुल 85.99 44.89 236.03 03.7 570.08

*इरेडा को देश में विभिन fre विद्युत परियोजनाओं के लिए जारी ब्याज सब्सिडी/उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई)।

(हिन्दी)

श्री हरीश चौधरीः . सभापति महोदया, मै आपके माध्यम से

माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि faa एनर्जी के

लिए आप सेंट्रल फानेंशियल असिस्टेस दे रहे है, उसके अंदर यह

प्रावधान रखा गया है ओर एकं स्टडी ने बताया है कि आबादी

के दो किलोमीटर के दायरे के अंदर विंड-मिल्स नहीं लग रही है।

क्या इस चीज का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इसके अलावा भी

ओरग-गोचर के इलाके हैं उसमें भी ऐसी चीजें हो रही है या नहीं

हो रही हैं, मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में, टूरिज्म के बारे

में बात हो रही थी, जैसलमेर से सटे इलाके में जहां आज के

समय में सबसे ज्यादा टूरिज्म हो रहा है, उस इलाके के अंदर भी

ये विंड-मिल्स लगनी है। तो क्या ऐसे प्रावधान हैं कि सेंट्रल फाइनेंस

देते समय, ऐसी जमीनों के ऊपर ऐसी विंड-मिल्स न लगें?

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: मैडम, जहां तक विंड-मिल्स का

सवाल है, मैं माननीय सांसद से कहना चाहता हूं कि विंड-मिल्स

का एक एटलस बनाया गया है, सी-वेट और डेनमार्क के दरम्यान,

उसमें जहां-जहां भी बेहतरीन इलाके विंड के लिए हैं, वहां पर

विंड-मिल्स लगाई जाएगी! जहां तक जैसलमेर का सवाल है, मैं

खुद वहां गया था, वहां जो नयी मशीनें आई हैं, जो दो मेगावाट

पैदा करती हैं, उन्हें वहां लगाया गया है। मुझे लोगों ने कहा कि
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कई हमारे सेंड-ड्यूल्स हैं उन्हें खतरा पहुंचता है। मैंने कहा कि

वहां इतनी सेंड का इलाका है कि कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि

वहां पर जो बिजली पैदा होगी, वह उन्हें भी फायदा देगी और

मुल्क के लिए एक बेहतरीन चीज होगी। हमारी कोशिश है कि

विंड-मिल्स हर जगह लगें, लेकिन जहां पर अनाज पैदा होता है

उस जमीन पर असर न डालें। इस बात की तरफ हमारी तवज्जोह

है और इनके सामने अगर कोई ऐसी जगह है, जहां ये चाहते

हैं कि हम विंड-मिल्स लगाएं, तो मेरा मंत्रालय इनके सामने स्टडी

करके उसे रखेगा।

(अनुवाद

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही gad में कुछ भी और सम्मिलित

नहीं किया जाएगा

... (व्यकधान) *

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

..- (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः मत्री जी कृपया उनके प्रश्न का उत्तर दें।

.. (व्यवधान)

डॉ. फारुख अब्दुलाः मैं आपके प्रश्न का उत्तर दुंगा। आपके

प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया है मैं इस प्रश्न का उत्तर

देने से भाग नहीं रहा हूं।

हम यहां पर किसी भी स्थिति में पर्यटन क्षेत्र का विनाश करने

के लिए नहीं है। आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए हमे बिजली

का उत्पादन करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मांग अभी बढ़ती

जा रही है। हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं। हम इस

पुनः प्रयोज्य स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन भी करना चाहते हैं आप

देख चुके हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण उत्पादित होने वाले अन्य

प्रकार की ऊर्जाओं से प्रभावित हो रहा है। इसलिए पुनः प्रयोज्य

ऊर्जा को प्रोत्साहन मिला है मैं विश्वस्तरीय तौर पर इस सभा को

यह बता सकता हूं कि हमें यह ऊर्जा कहीं भी देखने को नहीं

मिलती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पवन

ऊर्जा से जुड़ा एक बहुत अच्छा फार्म है जो पर्यटन के लिए भी

आकर्षण का केन्द्र बना गया है।

इस प्रकार, हालांकि वे ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, बावजूद

उसके लोग इस प्रकार की चीजें भी चाहते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
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(हिन्दी)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदया, सौर ऊर्जा से

देश को बहुत उम्मीद है। देश में ऊर्जा का बहुत संकट है। मैं

आपको बताना चाहता हूं कि सांसदों की कोठी पर और मंत्री जी

के निवास स्थान पर सौर ऊर्जा का पूरा सैट लगा है, लेकिन इससे

एक गिलास पानी भी गर्म नहीं होता है। कई बार ऐसी अजब-गजब

तरीके से आवाज करता है तो लगता है कि पता नहीं ऊपर क्या

हो रहा है।

इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पंचायतों में सौर

ऊर्जा की नकली प्लेट बिक रही हैं और बहुत कालाबाजारी हो

रही है। ऐसी-ऐसी कम्पनियां हैं, जोनकली प्लेट देती हैं पंचायतों

में भी एक गिलास पानी गर्म नहीं होता है।

मेरा आपके जरिए मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या इसकी

क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है? ...(व्यवधान)

See piste (एज pale eye ४. as

PM lS Pa एफ: ५० जप ५८. deed die
Cite आए Ecc Ae: {न ८५५५ ४... ७५-००

4 ९47
ही कक itch EUW 2.७७: ttle एम!

0. 70 Ucn

(0 ARS men

... (व्यवधान)

( अनुवाद]

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: अध्यक्ष महोदया, मेरे आगे एक सदस्य

बैठे हैं उन्हें भी गर्म पानी प्राप्त हो जाता है। मुझे मेरे घर में भी

उसी संयंत्र से गर्म पानी प्राप्त हो रहा है ...(व्यवधान) किसी भी

सदस्य को अगर यह शिकायत है कि उनके यहां पानी गर्म नहीं

हो रहा है। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप क्यों खडे हो गए हैं। मत्री जी को

उत्तर देने दीजिए।

..-( व्यवधान)

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: अगर मेरा उत्तर आपको संतुष्ट नहीं

करता है, तो आप उठ जाइए्।

अध्यक्ष महोदयाः कैसे उठ जाइए?
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डॉ. फारुख अब्दुल्ला: महोदया, सवाल इस बात का है कि
जहां इस प्रकार की शिकायत है कि सौर ऊर्जा से पानी गर्म नहीं

होता है, आप मुझे मेहरबानी करके लिखें।

(अनुवाद!

मैं इसकी सीपीडब्ल्यूडी से जांच कराऊंगा।

[feet]

मेरी मिनिस्टरी इसे नहीं लगाती है।

अनुवाद]

यह सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। वही लोग ये संयंत्र

लगाते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उनका प्रबंधन करता है।

(ATTA) इसका प्रबंधन करना उनका काम है... ( व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: यह फिजूलखर्चा है यह पिछले दो सालों

से कार्य नहीं कर रहा है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बालूजी, कृपया बैठ जाइए।

... (THA)

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: कार्य मेरे मंत्रालय द्वारा नहीं किया

जाता है के.लो.स.स. यह कार्य किया है। लेकिन हम इस मामले

की जांच करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) मैं हर माननीय

सदस्य के संयंत्र की अपने मंत्रालय से जांच कराऊंगा। मैं यह देखूंगा

कि यह कार्य हो।

(हिन्दी .

आपने जो कहा है कि पंचायतों में ऐसा माल दिया जा रहा

Zi अफसोस इस बात का है कि यह स्टेट्स कौ रिस्पोन्सिबिलिरी

a ... (व्यवधान) यहां सीपीडब्ल्यूडी है, राज्यों में पीडब्ल्यूडी है।

...(व्यवधान)

( अनुवाद्]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय मंत्री जी, कृपया यह चर्चा न करें।

हम इस तरह की चर्चा में न see

...(व्यवधान)

(हिन्दी)

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: मैंने किसी को रोका नहीं है। आप

मुझे लिखें कि आपके घर में यह शिकायत है। ...(व्यवधान) मुझे

कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री जयंत चौधरीः महोदया, उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था

बुरी तरह से चरमरा चुकी है। पीक डिमांड मे तकरीबन आठ हजार
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मेगावाट की शार्टफाल होती है। जहां देश मेँ हर साल बिजली की

औसत खपत 672 यूनिट है, हमारे यहां 340 यूनिट है। यह स्थिति

तब है, जबकि करोड़ों घर तो विद्युत व्यवस्था से जोड़े भी नहीं

गए हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि छोटे भिनी ग्रिड को ओर
वैकल्पिक ऊर्जा को हमें बहुत महत्व देना होगा।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सौर्य मिशन में उत्तर

प्रदेश में पहले फेज की बिडिंग में मात्र पांच मेगावाट का बिड

मिला। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश जेसे प्रदेश में जहां इतने

सम्भावनाएं हैं, सोलर इन्सुलेशन लेवल्स हाई हैं, वहां निवेश नहीं

हो रहा है। आप जो इन्सेन्टिवि स्कीम बनाएंगे?

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: महोदया, मैं इस बात का उत्तर जरूर

दूंगा। जब यह स्कीम आई, हम लोगों ने इसे पूरा एडवरटाइज किया।

उसके बाद हमने लोगों को कहा, क्योकि

(अनुवाद!

इसकी देख-भाल पूरी तरह निजी तौर पर की जाती है। हम केवल

सुगमकर्ता हैं।

(हिन्दी)

हम लोगों ने इसकी बिडिंग कर दी। जितनी डिमांड स्टेट्स कौ तरफ

से आई, हमने पूरी कौ। हमने 00 मेगावाट रखा था इंडिविजुअली

एक या दो मेगावाट का। जिन राज्यों ने हमें भेजा, उन लोगों को

मिल गया। अगर इसमें इनकी स्टेट पीछे रह गई, तो मेरा कसूर

नहीं है। अगर राज्य कौ तरफ यह चीज आ गई होती, तो हम

ted नही। आज भी हमारे पास आपके राज्य के छह यूनिट्स

सोलर एनर्जी के ऐसे हैं, जो पाइपलाइन में हैं, जो तैयार हो रहे

है। उसमे मेरा कसूर नहीं है, राज्य जितने प्रोजेक्ट्स भेजेगा, उतनी
हम दे देंगे। आपके राज्य को तीन साल में सबसे ज्यादा रकम

4 करोड़ रुपए faa एनर्जी के लिए दिए गए हें।

श्री जसवंत सिंह: महोदया, मैं तब सवाल पूछना चाहता था,

जब जैसलमेर से सिलसिला शुरू हुआ था वहां मेरा कुछ

पैरोक्यिअल इन्टरेस्ट लगता है, इसलिए संकोच से पूछ रहा ZI

जैसलमेर मेरा घर है। जैसलमेर की बात होते-होते मंत्री जी गर्म

हो गए।... (व्यवधान) हम तो आपको नरम करने के लिए अर्ज

कर रहे हैं।

मैं आपसे बहुत आदर के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि

जैसलमेर में हवा की चक्कियां लगा कर, जैसलमेर का जो असली

रूप है, वह आपने बरबादी के रास्ते पर डाल दिया है। मैं तहेदिल

आपसे अर्ज करूंगा कि आप इसे गम्भीरता से लें। जगह-जगह

पर मकड़ी के हाथ की तरह ये दानव खडे हो गाए हैं। हमें ये

जैसलमेर में नहीं चाहिए। जैसलमेर वैसे ही अपने आप में जिले

के रूप में एनर्जी सरप्लस हो गया है। रामपुर का जो प्लांट है

और जो पहले लगे प्लांट हैं, उनकी गिनती कर लें, तो जैसलमेर

एनर्जी को एक्सपोर्ट का रहा है। आप मेहरबानी करके वहां और

मकदिया खड़ी न करें।
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डॉ. फारूख अब्दुल्ला: मैं इसकी तरफ नजर रखूंगा कि आप

जैसा फरमाते हैं कि हवा चक्कियों नेआपके इलाके को बरबाद

किया है। मैं स्वयं वहां देखने के लिए गया om मैं कोशिश करूंगा

कि इलाके में ये और न लगें।

(अनुवाद

श्री cham, बालू: महोदया, कृषि क्षेत्र हमारे देश में सर्वाधिक

महत्वपूर्ण क्षेत्र है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ

ral

जहां तक कृषि पंप eel के लिए विद्युत आपूर्ति का प्रश्न

है, वास्तव में तमिलनाडु राज्य सरकार, पंजाब राज्य सरकार और

अन्य राज्य सरकारें इसे निःशुल्क बनाने के लिए आगे आई है।

उन्होंने इसे निःशुल्क बनाया है

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: किस तरह?

श्री टी. आर. बालू: कृषि क्षेत्र को पंपसेट हेतु निःशुल्क

विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के संबंध में मैं अपने जिन माननीय

मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार पवन ऊर्जा

जैसी पुनः प्रयोज्य ऊर्जा पाने केलिए धनराशि प्रदान करेगी ताकि

कम से कम छोटे मोटे किसान 3 और 5 अश्व शक्ति वाले मोटरों

आदि का लाभ उठा सकें।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री टी.आर. बालू: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत

सरकार कम से कम अंतिम बजट में इसे वित्तपोषित करेगी।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: निःसन्देह यह एक वही चीज है।

अधिकतम डीजल अब इन पम्प सेटों के लिए भी, भू-जल को

बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पहले एक स्कीम

थी, जिसमें शत-प्रतिशत इन पम्पों के लिए दिया जाता था।

तत्पश्चात यह कम होकर 30 प्रतिशत रह गया। अब हम अनुरोध

कर रहे हैं कि ia योजना में अधिक धनराशि दी जाए ताकि

जहां कहीं भी संभव हो, अधिक बिजली पैदा की जा सके।

आजकल हम लोग उस जल को निकालने के लिए बिजली पैदा

करने हेतु सौर उर्जा पर भी कार्य कर रहे हैं। हम यह अनुरोध

कर रहे हैं कि और अनुदान दिए जाएं ताकि राज्यों को न तो

अपनी बिजली का और न ही डीजल का इस्तेमाल करना पड़े,

और हम महसूस करते हैं कि और ऊर्जा पवन ऊर्जा और कई

स्थानों पर इन वाटर पम्पों को बायोमास ऊर्जा से भी चलाया जा

सकता है।

हमे विश्वास है कि i2af पंचवर्षीय योजना हमारे लिए उदार

होगी ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक कार्य कर सकेंगे।
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श्री पी.सी. चाकोः महोदया, परम्परिक ala समाप्त हो रहे

हैं। इसलिए गैर-पारम्परिक क्षेत्र को गति दिए जाने की आवश्यकता

है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताए गए कदम सराहनीय हैं। पंप

पवन उर्जा और सौर उर्जा दो संभावना वाले क्षेत्र हैं। पवन उर्जा

के क्षेत्र में निजी भागीदारी है जिसे इस प्रश्न में भी स्पष्ट किया

गया है।

पवन टरबाईन और सौर उर्जा पैनलों को संस्थापित करने के

लिए भी भारत सरकार, गैर-पारम्परिक उर्जा मंत्रालय द्वारा एक

निवेश राजसहायता दी जा रही थी। परंतु अब बाद में पिछले दो

वर्षों में पवन टरबाईनों के लिए भारत सरकार, नवीन ओर

नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा दी जा रही निवेश राजसहायता बंद

कर दी गयी है। माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा तैयार पवन उर्जा

. मानचित्र पर विचार करने से पता चलता है कि इस क्षेत्र में अपार

संभावनाएं हैं। निजी क्षत्र भी निवेश करने के लिए तैयार है। इसलिए,

निवेश राजसहायता जो परियोजना कौ कुल लागत का 50 प्रतिशत

है, विभाग द्वारा दिया जाता था। यह एक ऐसी चीज थी, जिसमें

निजी क्षेत्र को इस फील्ड में आने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिल

रहा था। इस निवेश राजसहायता को बंद करने का कोई कारण

नहीं है।

इसलिए क्या मंत्रीजी इस सदन को आह्वान करेंगे कि पवन

उर्जा क्षेत्र में गैर-पारम्परिक उर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना

जारी रखने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाली पवन

चक्कियों के लिए निवेश राजसहायता जारी रहेगी।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: महोदया, जहां तक पवन उर्जा क्षेत्र

का संबंध है, at योजना में मूल्य हास कौ राशि दी जा रही

थी। तत्पश्चात हम उर्जा सृजन पर आधारित प्रोत्साहन देने लगे,

कि जितनी बिजली आप बनाओगे उतना प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पवन उर्जा चक्की से जुडे लोगों चूंकि यह एक निजी उद्योग है,
जो लोगों का यह मत था iat योजना के अंत तक मूल्यहास

आधारित प्रोत्साहन जारी रखना चाहिए और तत्पश्चात् वे लोग

विद्युत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन लेना चाहते थे जिसका वे लाभ

उठा सकें परंतु बाद में अब वे यह कह रहे हैं कि उन्हें दोनों

मिलने चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। i2dt योजना से हम

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दे रहे हैं। परंतु Lat योजना में हम

मूल्यहास आधारित प्रोत्साहन जारी रखे हुए हैं जो हम दे रहे हैं।

हम आशावान हैं। मैं माननीय सदस्य के सुझाव के संबंध में मंत्रालय

से बात करूंगा कि हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। .

-( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न 424-श्री सुरेश अंगड़ी।

(हिन्दी)

श्री रामकिशुनः महोदया, मूल प्रश्न मेरे नाम से था। लेकिन

मेरी ट्रेन लेट हो गई थी) मैं क्षमा चाहता हूं। ... (व्यवधान)
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अध्यक्ष महोदयाः यह प्रश्न हो गया है।

... (व्यवधान)

(अनुवाद

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। हम अगले प्रश्न पर

चर्चा शुरू कर चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

+

+424. श्री सुरेश अंगड़ीः

श्री रामसिंह wear:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत

देश में विशेषकर पिछड़े/दुर्गम/जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त

स्वास्थ्य परिचर्या/चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी

उपाय किए हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान

सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थं राज्य-वार कितना बजटीय आवंटन

किया गया है;

(घ) क्या झारखंड और उत्तर-पूर्व क्षेत्र सहित देश में राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का

सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि

नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए

गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया

a
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विवरण

(क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण जनसंख्या विशेषतया कमजोर

वर्गो को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध

कराने की दृष्टि से राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत

सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ

किया था। इसके अलावा पिछडी/जनजातीय/अगम्य क्षेत्रों में पर्याप्त

स्वास्थ्य परिचर्या/मेडिकल सुविधाएं प्रदान कराने के लिए राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए

l. ध्यान फोकस किए जाने के लिए 264 पिछड़े जिलों

की पहचान कर ली गई है। राज्यों को इन जिलों को

ओर अधिक धन प्रदान करने के लिए सलाह दी गई

है।

2. जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसवों को

बढ़ावा देने केलिए कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों

में प्रसव के लिए सरकारी संस्थानों में पहुंचने वाली

महिलाओं को और अधिक नकद प्रोत्साहन मुहैया

कराए जाते ZI

3. कुछ राज्यों जेसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने जनजातीय

क्षेत्रों में प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं को ठहराने

के लिए जन्म प्रतीक्षा गृहों की सुविधा उपलब्ध कराई

है।

4. असेवित/अल्प सेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं

मुहैया करवाने के लिए 462 जिलों को ,787 मोबाइल

मेडिकल यूनिटों से सज्जित किया गया है।

5. राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में अनुमोदित अनुसार

प्राप्त पिछड़े अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात स्टाफ

को आर्थिक और गैर-आर्थिक लाभ प्रोत्साहन के रूप

में मुहैया कराए जाते है।

6. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के नव निर्माण/उन्नयन

के जरिये हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत

स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया गया है।

7. राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों में वृद्धि की

गई हे।

8. समुदाय और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के बीच अंतर को

दूर करने और स्वास्थ्य मुदूदों परजागरुकता पैदा करने

के लिए 8.05 लाख प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य

कार्यकर्ताओं (आशा) की नियुक्ति की गई है।
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9. 4.83 लाख ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता ओर पोषण समितियों

ओर 33.49 रोगी कल्याण समितियों का गठन कर

स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रौ के सामुदायिक स्वामित्व को

बढ़ावा दिया गया है।

l0. इन जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन

पर निगरानी करने ओर जिला अधिकारियों को मदद

तथा सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त निगरानी

टीमों का गठन किया गया है। इनमें मंत्रालय राष्ट्रीय

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान और राष्ट्रीय

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान और राष्ट्रीय

स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र के अधिकारी शामिल

किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विगत वर्षों और चालू

वित्तीय वर्ष के लिए झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए. निधि के

आबंटन सहित निधियों का राज्यवार आबंटन संलग्न अनुबध- में

दिया गया है।

(घ) ओर (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

तहत झारखण्ड और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में योजनाओं/कार्यक्रमों

को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। अत्यावश्यक स्वास्थ्य

संकेतकों यथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और

संस्थागत प्रसवों में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। भारतीय जनसंख्या

विज्ञान संस्थान, मुम्बई द्वारा 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 87 जिलों

में किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समवर्ती मूल्यांकन
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से यह मालूम हुआ है कि मरीजों के संतुष्टि स्तर और अंतरंग

रोगी और बहिरंग रोगियों के मामलों में पर्याप्त सुधार हुआ है।

झारखण्ड और पूर्वोत्तर राज्यों सहित महत्वपूर्ण संकेतकों का राज्यवार

आंकड़ा संलग्न अनुबंध -2 में दिया गया है।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत परिणामों में

और सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में निम्नलिखित

नई ved शुरू की गई हेः

* सरकारी संस्थानों में सामान्य प्रसवों और सीजेरियन

आपरेशनों और बीमार नवजात शिशुओं (जन्म के बाद

30 दिन तक) सहित गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और

नकद रहित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जननी

शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

* आशाओं के जरिए गृह आधारित नवजात शिशु

परिचर्या और उन्हें कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहनं

की अदायगी।

* सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पंजीकरण और

महिलाओं के प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर जांच पर

निगरानी रखने और बच्चों के लिए सोग-प्रतिरक्षण

सुनिश्चित करने के लिए नाम आधारित माता तथा

बाल ट्रैकिंग प्रणाली।

* आशा द्वारा घर पर गर्भवती को कंडोम और ओरल

पिल्स की सुपुर्दगी।

अनुबंध 7

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के sada झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष

के लिए निधियों का राज्यवार विवरण और उनकी निर्मुक्ति

(करोड रुपए में)

क्र.सं राज्य 2008-09 2009-0 200-20। 20-2

आवंटन जारी आबंटन जारी आवंटन जारी आबंटन जारी

] 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0

. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 0.7 2.56 6.82 8.23 20.28 5.84 22.64 3.09

2. आन्ध्र प्रदेश 663.37 638.73. 77.30. 70832. 86.॥. 80.23. -93.8] 242.02

3. अरुणाचल प्रदेश 43.95 36.5 5].4 57.32 66.67 73.76 56.02 20.78
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2 3 4 5 6 7 8 9 0

4. असम 638.94 606.89 906.72 = 8]3.93 = &94.0 73645 = 85.35 304.63

5. बिहार 777.70 = 82.8 860.29 = 649.7 = 97740 = 035.8 = 22.0 = 226.67

6. चंडीगढ़ 8.04 5.3] 9.86 7.59 .20 6.9] i.72 0.6]

7. छत्तीसगढ़ 259.35 249.72 292.0।. 26.65 345.76 327.24 392.54 = I.7

8. दादरा और नगर हवेली 3.45 3.28 4.27 3.27 4.77 6.30 5.92 0.99

9 दमन ओर दीव 3.07 2.60 3.5 2.33 3.92 3.06 4.98 0.50

0. दिल्ली 00.37 =: 99.62,—-2.25 83.03 = 36.74 l0848 45.27 8.0

WW. गोवा {3.52 4.09 = 2.90 = 2.43 6.68 कटा... 20.47 5.84

2. गुजरात 44.07 = 342.8 464.90 50055. 528.69 = 556.79 = 600.6 64.86

i3. हरियाणा 66.20 = 65.02 = 79.72 = 206.7 = 203.94 = 29.69 = 233.52 62.27

4. हिमाचल प्रदेश 77.74 = 64.2] 97.07 = व5उबा. 40.68 43.22 = 23.89 = 3.2]

IS. जम्मू और कश्मीर 02.24 76.48 = 34.०4 = 30.34 53.87 = {73.80 = {75.54 47.69

6. झारखण्ड 294.00 247.27 = 349.39 = 79.34 = 398.78 = 35690 = 458.88 = 06.56

I7. कर्नाटक 46.83 43784 = 505.7.. 436.86 55.80 “58638 62.69 246.3]

8. केरल 253.6] 222.88 28434 237.62 30859 253.4i 345.37 ~—«:60.90

9. लक्षद्वीप 2.3 .22 2.09 .09 2.28 2.54 3.99 0.39

20. मध्य प्रदेश 609.02 707.88 705.88 604.79 766.66 784.40 870.83 203.00

2l. महाराष्ट्र TI9AS 587.43. = 860.39 95972 = 98I.28 = 903.36 = 078.5 = 289.28

22. मणिपुर 66.34 56.58 90.09 = 8].45. 9867 67.98 88.49 6.94

23. मेघालय 6548 44.76 85.75 79.78 8895 52.50 94.25 3.59

24. मिजोरम 40.24 3744 50.72 4987 62.5. 70.49 63.46 8.79

25. नागालैण्ड 57.96 56.23 7830 73.87 8247 66.40 83.3 46.86

26. ओडिशा 39288 388.05 = 457.57 470.8 = 49409 = 54944 = 568.53 —-20.09

27. पुदुचेरी .3] 5I2 4432 2.04 3.94 6.32 {5.7 4.68
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 0

28. पंजाब 85.89 83.03 209.58 359.53 246.77 252.8] 276.56 69.52

29, राजस्थान 596.53 798.]5 633.]9 748.96 743.4] 863.97 824.7 327.34

30. सिक्किम 2.44 9.88 26.73 25.80 35.54 32.94 34.0] 4.25

3]. तमिलनाडु 55.70 50.60 568.68 639.0 659.92 702.09 765.42 286.62

32. त्रिपुरा 88.32 77.58 {25.20 4l.98 | {6.9] 85.47 7.46 6.27

33. उत्तर प्रदेश 727.59 {474.५} 867.65 965.82 2079.73 29.36 2224.00 554.39

234. उत्तराखण्ड 00.6 98.44 7.75 30.85 29.8 47.39 {69.95 62.98

35. पश्चिम बंगाल 639.93 539.79 = 678.8 = 74.25. 77.4] = 6860.79. 870.3 254.97

कुल {092.23 9625. 458].30 470.8 2923.25 2874] 4263.72 4094

टिप्पणी: ]. 2009-:0 और 200-} के लिए व्यय आंकड़े अनंतिम हें।

2. रिलीज आंकड़ों में अन्य अर्थात मुख्यालय शामिल नहीं हैं।

3. विवरण आंकड़ों सामग्रियों, आई ई सी एच ओषधों तथा उपस्क आदि की आपूर्ति शामिल नहीं है।

4. रिलीज आंकड़ों ois प्रतिशत राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

अनुबंध 7

आईएमआर, एमएसआर ओर टीएफआर, सस्थागततं प्रसवे की राज्य-वार प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आईएमआर (प्रति {000 एमएमआर (प्रति ! लाख टीएफआर संस्थागत प्रसव (लाख में)

जीवित जन्म) जीवित जन्म)

एसआरएस एसआरएस एसआरएस एसआरएस एसआरएस एसआरएस 2005-06 200-I

2005 2009 2004-06 2007-09 2005 2009

॥ 2 3 4 5 6 7 8 9

भारत 58 50 254 2i2 2.9 2.6 {09.22 i67.79

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 27 27 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.05 0.05

आन्ध प्रदेश 57 49 54 34 2 .9 {2.55 4.06

अरुणाचल प्रदेश 37 32 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.09 0.L]

असम 68 6l 480 390 2.9 2.6 .49 4.8

बिहार 6l 52 32 26] 4.3 3.9 2.37 3.83

चंडीगढ़ 9 25 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.5 0.20

छत्तीसगढ़ 63 54 335 269 3.4 3 .03 3.25

दादरा और नगर हवेली 42 37 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.03 0.03
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] 2 3 4 5 6 7 8 9

दमन और दीव 28 24 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.04 0.02

दिल्ली 35 33 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 2] .9 2.4 2.6

गोवा 6 Wl अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.02 0.20

गुजरात 54 48 60 48 2.8 2.5 7.53 0.99

हरियाणा 60 5] 86 53 2.8 2.5 .68 4.02

हिमाचल प्रदेश 49 45 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 2.2 ].9 0.52 0.65

जम्मू और कश्मीर 50 45 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 2.4 2.2 0.9] .42

झारखण्ड 50 44 3)2 26] 3.5 3.2 0.52 3.45

कर्नाटक 50 4l 2i3 78 2.2 2 5.75 7.8

केरल [4 32 95 झा ].7 L7 5.79 5.0]

लक्षद्वीप 22 25 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0 0.0!

मध्य प्रदेश 76 67 335 269 3.6 3.3 5.99 3.3]

महाराष्ट्र 36 3 30 04 2.2 .9 .03 6.23

मणिपुर 3 86 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.2 0.26

मेघालय 49 59 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.20 0.33

मिजोरम 20 36 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.3 0.8

नागालैण्ड 8 26 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.3 0.l]

ओडिशा 75 65 303 258 2.6 2.4 2.55 5.07

पुदुचेरी 28 22 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.26 0.40

पंजाब 44 38 92 72 2] .9 2 2.73

राजस्थान 68 59 388 38 3.7 3.3 5.37 .00

सिक्किम 30 34 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.06 0.06

तमिलनाडु 37 28 ] 97 .7 .7 0.78 0.80

त्रिपुरा 3] 3 4 अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.29 0.37

उत्तर प्रदेश 73 63 440 359 4.2 3.7 9.22 25.93

उत्तराखण्ड 42 4l 440 359 अनुपलब्ध अनुपलब्ध 0.2 .03

पश्चिम बंगाल 38 33 [(॥ ]45 24 .9 7.3] 9.5]
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श्री सुरेश अंगड़ीः महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय

मंत्री को बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न ग्रामीण और शहरी

क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में न तो चिकित्सक उपलब्ध

हैं और न ही मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सुविधा है। देश में विशेषकर

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की घोर कमी है। यहां पर राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो गया है।

साथ ही, विभिन्न राज्यों में हम योजना के कार्यान्वयन में कोई

समानता नहीं है। नेमेत्तिक आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति और

गैर-सरकारी संगठनों, न्याय या सोसायटी द्वारा संचालित अस्पताल

के पास उपलब्ध अवसंरचना का उपयोग कुछ हद् तक सहायक

है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यह बताना चाहता हूं.

कि देश में कई आयुष चिकित्सक हैं। यदि वे उनकी सेवाएं लें

तो ग्रामीण लोग ये सुविधाएं पा सकते हैं और उसी प्रकार उनका

इलाज हो सकेगा आध्र प्रदेश में जिस प्रकार पर आयुष चिकित्सकों

को यह अवसर देकर किया गया है। इसी प्रकार, यदि हम देश

भर में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अवसर दें तो यह और अधिक

सिद्ध होगा यह मेरा प्रथम पूरक प्रश्न है।

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, यह एक वास्तविकता है

कि चिकित्सकों की काफी कमी है। मैं यह बार-बार इस सदन

में और दूसरे सदन में कह रहा हूं और यही कारण है कि हमने

कई कदम उठाए हैं विशेष रूप से पिछले दो वर्षों के दौरान सीटों

की संख्या में वृद्धि हुई है और इससे आयुर्विज्ञान कॉलेजों की संख्या

में वृद्धि हुई है। साथ ही, उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए

हमने कई प्रोत्साहन दिए हैं और हमने भारतीय चिकित्सा परिषद्

के नियमों में बदलाव किया है।

भूमि, अवसंरचना, उपस्कर-ये सभी चीजें औचित्यपूर्ण बना दी

गयी हैं ताकि पूंजी निवेश काफी कम हो अथवा आयुर्विज्ञान कॉलेज

की स्थापना तर्क संगत हो हमने प्रवेश के लिए सीटों की संख्या

बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप केवल दो

वर्ष की अवधि में एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग 9,000 हो

गयी है। और एम.डी. सीटों की संख्या 8000 हो गई है और यह

कभी पहले नहीं हुआ था कि एमबीबीएस ओर बीडीएस की सीटों

में प्रवेश में इतनी वृद्धि हुई हो।

परंतु इसके अतिरिक्त केवल आध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि यह

भारत सरकार की योजना भी है और भारत सरकार द्वारा एनआरएचएम

के अंतर्गत धनराशि का भुगतान किया जाता है। क्या सभी सरकारी

डॉक्टरों, नसो, विशेषज्ञों, ए.एन.एम, परा-चिकित्सकों और आयुष

डॉक्टरों की नियुक्ति करनी चाहिए। विशेषकर यदि वे ग्रामीण क्षेत्रों,

कठिन क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों, अगम्य क्षेत्रों में डॉक्टरों को भेजते हैं तो

राज्य सरकार जो उन्हें दे रही है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार

भी एन आर एच एम के अंतर्गत धनराशि प्रदान करेगी।
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मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि गत 5-6 वर्षों के दौरान

जब से एनआरएचएम को आरंभ किया गया है तब से 3 मार्च,

20 तक एनआरएचएम के अंतर्गत ठेका आधार पर 84 000

व्यक्तियों को कार्य में लगाया गया है। इनमें 7063 विशेषज्ञ, 9432

डॉक्टर, 575 आयुष चिकित्सक, 33667 स्टाफ नर्से, 60,268

एएनएम, 2 740 परा-चिकित्सक और 4,6i6 परा-चिकित्सक हें।

श्री सुरेश अंगड़ी: महोदया, वहां अवसंरचना प्राथमिक स्वास्थ्य

केंद्र हैं परंतु डॉक्टर नहीं हैं और कुछ क्षेत्रों में डॉक्टर हैं परंतु

वहां आसंरचना नहीं है। क्या वहां कुछ अच्छे एनजीओ अच्छी

सोसाइटियों और अच्छे डॉक्टरों का प्रबंध करेंगे? जहां पर डॉक्टर

उपलब्ध नहीं हैं तो क्या वहां पर उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को

डॉक्टरों को ठेका आधार पर दे सकते हैं? वे अवसंरचना का

इस्तेमाल करके इस देश के लोगों को बेहतर सेवा दे सकते हैं।

(हिन्दी)

श्री गुलाम नबी आजादः अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य

का प्रश्न दो भागों में है, पहला भाग है कि इन्प़रास्टक्वर नहीं

है ओर दूसरा भाग है कि डॉक्टर्स नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर कम था,

माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि tea स्टेट सब्जेक्ट है,

यह केन्द्र में नहीं आता है। फिर भी यूपीए सरकार ने महसूस किया

कि राज्य सरकारों के लिए बड़ी मुश्किल है, 60 सालों से

इन्फरास्टृक्वर बनाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वे अपने

रिसोर्सिस से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना सकें। इसलिए एनआरएचएम

बनाया गया। इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का इसी पांच साल का

बजट तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए है जो राज्य सरकरों को

इन्फ्रास्ट्क्चर के लिए दिया है जिससे तमाम सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल,

प्राइमरी हैल्थ सैटर और सब GA बना सकें। 70,000 करोड़ रुपया

पांच साल में दिया गया है, जो दवाइयां बच्चों के लिए दी जाती

हैं, वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, नॉन-कम्युनिकेबल डिसीजिज के लिए

दी जाती हैं, ये इसके अलावा हैं। एक बहुत बड़ी राशि केन्द्र सरकार

की तरफ से पिछले छह-सात साल से राज्य सरकरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर

बनाने के लिए दी जा रही है। जहां तक प्राइवेट देने का सवाल

है, हमारे देश में seed, ada, पैरामेडिक्स हैं, राज्य सरकरों को

बता ही दिया गया है कि आप कान्टरक्चुअल बेसिस पर एपांइट

करो, पैसे हम देंगे। प्राइवेट वाले कहां से लाएंगे? जितना देश में

उपलब्ध है, उन्हीं का प्रयोग तो राज्य सरकार कर रही है, किसी

जगह तो नहीं आने वाला है।

श्री रामसिंह राठवा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से

जानना चाहता हूं कि गुजरात की ट्राइबल बेल्ट, महाराष्ट्र, राजस्थान

और मध्य प्रदेश के बार्डर से लगे ग्रामीण विस्तार में आम जनता

के स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने क्या सोचा है?
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श्री गुलाम नबी आजाद: अध्यक्ष महोदया, हमने बैकवर्ड

एरियाज और ट्राइबल एरियाज की तरफ विशेष रूप से एक-डेढ़

साल से ध्यान दिया है और पूरे देश की 264 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स

की सूची बनाई है, जिनमें टाइबल एरियाज और दूसरे एरियाज पड़ते

हैं। सब स्टेट्स से लिए गए हैं। 264 जिलों को चुनने का आधार

है, जिनमें बडे पुर हेल्थ इंडीकेटर्स हों। जहां एससी ओर एसटी

35 परसेंट से ज्यादा हैं, वहां 35 Wee तो बिल्कुल ले लिए हें।

33 वाम चरमवंश प्रभावित जिले भी ले लिए हैं। इसमें देश कौ

40 परसेंट पापुलेशन कवर की है। इन 264 जिलों में शिशु मृत्यु

दर 60 परसेंट और आम मार्टेलिटी मैटर्नल रेट, प्रेगनेंट वूमेन मृत्यु

दर 75 परसेंट है। इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए, इसमें

बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल

और तकरीबन ig ऐसे राज्य हैं, जिनमें हमने बहुत सारी सुविधाएं

दी हैं।

पूर्वाह्न 77.59 बजे

[st एम. तम्बिदुरई पीठासीन हुए]

जैसा मैंने पहले बताया कि कांट्रैक्चुअल अपाइंटमैंट करना है।

इसलिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स और इलाकों

में देते हैं, जो बैकवर्ड्स और ट्राइबल एरियाज हें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

(अनुवाद!

फोरेक्स डेरिवेटिव्स करोबार में अनियमितताएं

*425 श्री यशवीर सिंहः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः ..

(क) भारतीय रिजर्व बैक द्वारा डेरिवेटिव उत्पादों से संबंधित

विभिन अनुदेशों के उल्लंघन के लिए दंडित किए गए वाणिज्यिक

बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में फोरेक्स डेरिवेटिव्स करोबार में गंभीर

अनियमितताएं हुई हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष

का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रुपए कौ मूल्यवृद्धि होकर इसके 35 रुपए प्रति

डालर होने की अफवाह के कारण आयात/निर्यात कंपनियों ने

सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों से फोरेक्स डेरिवेटिव इन्स्टमेन्य्ूस

की खरीद की थी;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या

परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन वर्षो के दौरान हुए फोरेक्स

डेरिवेटिव्स करोबार की जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो

इसके क्या करण हें?

वित्त मंत्री ( श्री प्रणब मुखर्जी )) (क) और (ख) भारतीय

रिजर्व बैंक ने व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा जारी विभिन्न प्रकार के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए

26 अप्रैल, 20॥ को 9 वाणिज्यिक बैंकों पर दण्ड लगाया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम,

949 के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए

लगाए गए थे। अधिरोपित दण्डों और संलिप्त बैंकों के बयौरे भारतीय

रिजर्व बैंक द्वारा 26 अप्रैल, 20 को जारी प्रेस रिलीज में दिए

गए हैं और भारतीय रिजर्व बैक कौ वेबसाइट ५७१. org.in पर

उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि

वह रुपए का मूल्य बढ़ने के बारे में फैलाई जा रही किसी भी

प्रकर की अफवाह से अवगत नहीं है।

(ङ) ओर (च) जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) ओर (ख) के

उत्तर में सूचित किया गया है, बैंकिंग क्षेत्र का विनियामक होने

के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके अनुदेशो का उल्लंघन करने

वाले बैंकों के विरुद्ध करवाई कौ हे। इसके आलवा, पिछले चार

वर्षो में व्युत्पन्नो संबंधी व्यापक दिशानिर्दशों के क्रियान्वयन से मिले

अनुभव के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इन दिशानिर्देशो को

संशोधित किया ओर दिनांक 02 अगस्त, 20 के अपने परिपत्र

संख्या बीपी. बीसी. 27/23.04 57/20II-2 के जरिए दिशानिर्देश

जारी किए mu यह परिपत्र भारतीय रिजर्व बैक की वेबसाइट

(www.rbiorg.in) पर उपलब्ध हें।

भेषज उद्योग में कृतिक बल

*426, श्री आनंदराव अडसुलः

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय भेषज उद्योग के समक्ष मुद्दों

के समाधान हेतु कोई दीर्घावधिक रणनीति तैयार करने के लिए

किसी कृतिक बल का गठन किया है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके माध्यम

से कौन-कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं;

(ग) उक्त कृतिक बल के विचारार्थं विषय an हैं;

(घ) क्या उक्त कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी

है;

(ङ) यदि हां, तो भारत को ओषध खोज, अनुसंधान और

विकास का केन्द्र बनाने के लिए सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या

है; और

(च). सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई

है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (ग) जी हां, देश में ओषध क्षेत्र के

सुदृढ़ीकरण हेतु दीर्घावधि नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से

सरकार द्वारा 3 मार्च, 20il को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय में एक कार्यदल गठित किया गया था। इस कार्यदल के

विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(i) भारत को औषधि खोज, अनुसंधान और विकास का

केन्द्र बनाने के लिए लघु, मध्यम wa दीर्घावधि नीति

एवं कार्यनीति बनाना।

(2) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के मद्देनजर

भारतीय फार्मास्युटिकल्स उद्योग के हितों को और बढ़ाने

के लिए कार्यनातियां बनाना एवं उनकी सिफारिश करना

और अगले 5 वर्षों में पेटेन्ट-रहित होने वाली 60-80

बिलियन अमरीकी डालर की लागत वाली औषधियों के

अवसर का लाभ उठाने की कार्यनीतियां बनाना।

(3) राष्ट्रीय औषधि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति

विकल्प्/उपाय सृजित करना एवं सुझाना अर्थातः-

« बड़ी मात्रा वाली औषधियों के देशीय उत्पादन को

बढ़ावा देना।

° बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा भारतीय फार्मा कम्पनियों

के अधिग्रहण को रोकना।

° औषधियों का मूल्य निर्धारण करना।

« जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देना और वहनीय

मूल्यों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक औषधियों की

पर्याप्त उपलब्धता को बढ़ाना।
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(4) नकली और मिलावटी औषधियों की समस्या को सुलझाने

के उपायों की सिफारिश करना।

(5) अनुशंसित सभी कार्यनीतियों एवं उपायों के क्रियान्वयन

के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

(6) उपर्युक्त के संबंध में किसी अन्य विषय पर विचार

करना और सुझाव देना।

(घ) से (च) कार्यदल की पहली बैठक 6 जून, 20il को

आयोजित हुई थी जिसमें कार्यदल द्वारा विभिन्न विचारार्थं विषयों पर

ध्यान देने के लिए निम्नलिखित 6 उप-समूहों का गठन करने का

निर्णय लिया थाः-

() औषधि खोज, अनुसंधान और विकास

(2) बौद्धिक सम्पदा अधिकार

(3) बड़ी मात्रा वाली औषधियों के देशीय उत्पादन को

बढ़ावा देना

(4) बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा भारतीय फार्मा कम्पनियों का

अधिग्रहण

(5) औषधियों एवे जेनेरिक औषधियों का मूल्य निर्धारण

(6) नकली और मिलावटी ओषधियां

इन उप समूहों ने अभी तक कार्यदल को अपनी रिपोरे प्रस्तुत

नहीं कौ है। सरकार को रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कार्यदल

के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है।

कुष्ठ रोग के नए मामले

*427, श्री सी. राजेन्द्रनः

श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 2005 तक कुष्ठ रोग के

उन्मूलन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की

हाल की एक रिपोर्ट की ओर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया

है कि अप्रैल, 200 और मार्च, 20 के बीच पूरे विश्व में कुष्ठ

रोग के सभी नए मामलों में से 65 प्रतिशत मामले भारत में थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और गत तीन

वषो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र-वार कुष्ट-रोग के कितने नए मामलों का पता चला है;
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(घ) देश में इस रोग के अधिक मामले होने और इसकी

पुनरावृत्ति कौ द्र अधिक होने के क्या करण हैं और उक्त अवधि

के दौरान इस रोग के उन्मूलन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-बवार कितनी

धनराशि आवंटित की गई और कितनी व्यय की गई है; और

(S) सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान विशेष

कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान चलाने के लिए क्या उपचारात्मक

उपाय किए गए हैं और योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद): (क) से (ङ) भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य

नीति, 2002 में कुष्ठ रोग के उन्मूलन (अर्थात प्रति 0,000 लोगों

पर एक से कम रोगी) के लक्ष्य की परिकल्पना की थी जिसे वर्ष

2005 तक प्राप्त किया जाना था। राष्ट्रीय स्तर पर यह लक्ष्य

. दिसम्बर, 2005 में पूरा हो गया था।

अगस्त, 200 A प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के

अनुसार विश्व के अनुसार नए कुष्ठ रोगियों में से 55 प्रतिशत रोगी

भारत में (विश्वभर में कुल 244,796 कुष्ठ रोगियों में से भारत

में 33.77 रोगी) पाए गए थे। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष

में जून, 20 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित नये कुष्ठ

रोगियों की संख्या संलग्न विवरण- में दी गई है।
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भारत में पिछले वर्षो से कुष्ठ रोग की व्याप्तता में कमी आ

रही है। वर्ष 200-02 में प्रति 00.000 लोगों पर 42 रोगियों के

स्तर से घटकर वर्ष 20]0-] में प्रति ,00,000 लोगों पर 7 रोगी ..

हो गया है। तथापि, इस रोग को पनपने की बहुत लंबी अवधि

को ध्यान में रखते हुए, भारत में आने वाले कई वर्षो तक नए

कुष्ठ रोगी होते रहेंगे।

कुष्ठ रोग के उन्मूलन संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्य/संघ

राज्य क्षेत्रवार जारी की गई निधियों और सूचित व्यय का ब्यौरा

संलग्न विवरण-ा में दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समग्र

कार्य ढांचे में कुष्ठ रोग के उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता देना

जारी है। कुष्ठ रोग के निदान और उपचार सेवाओं को सामान्य

स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में मिला दिया गया है तथा आशा और

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे ग्राम स्तरीय कार्मिकों द्वारा कुष्ठ के संदेह

वाले व्यक्तियों को कुष्ठ रोग का पता लगाने और समुचित उपचार

करने के लिए उनको स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में लाया जाता है।

भारत सरकार कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए जिला विशिष्ट प्रयास

की हिमायत कर रही है जिसे 2 वीं योजना अवधि के दौरान और

अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।

विवरण I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचित नये कुष्ठ रोगी

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र 2008-09 2009-0 200-। 200-2 (जून 20 तक)

| 2 3 4 5 6

laa प्रदेश 9546 902 7448 9]]

2. अरुणाचल प्रदेश 38 24 32 2

3. असम {9.2 76 252 38

4. बिहार 200086 243] 20547 4649

5. छत्तीसगढ़ 7994 76्वा 7383 270

6. गोवा ]7 86 70 3

7. गुजरात 758] 7373 7309 846

8. हरियाणा 45] 365 32] 25

9. हिमाचल प्रदेश 207 64 24 56
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॥ 2 3 4 5 6

l0. झारखंड 58] 5345 4448 084

lL. जम्मू और कश्मीर 205 59 2il 42

2. कर्नाटक 44l] 4408 ३89] 030

3. केरल 827 884 93] ]90

4. मध्य प्रदेश 6309 5592 5708 395

5. महाराष्ट्र 4274 507] 5498 4284

l6. मणिपुर 38 3] 26 9

7. मेघालय ]7 20 6l ॥

8. मिजोरम 2 0 9 6

9. नागालैंड 65 79 67 20

20. ओडिशा 638] 648। 6742 328]

2i. पंजाब 933 824 89 89

22. राजस्थान N77 {200 024 266

23. सिक्किम 29 20 6 0

24. तमिलनाडु 5022 5046 467 092

25. त्रिपुरा 66 56 29 it

26. उत्तर प्रदेश 27577 27473 25509 6662

27. उत्तराखंड 667 587 532 29

28. पश्चिम बंगाल 89। 453 032] 2953

29. अंडमान और निकोबार 25 [5 26 ll
द्वीपसमूह

30. चंडीगढ़ 37 25 43 5

3L दादरा और नगर हवेली 2) 56 205 80

32. दमन और दीव 0 2 2 0

33. दिल्ली 63] 448 408 364

34. लक्षद्वीप 0 2 0 0

35. पुदुचेरी 57 58 7 2

योग 3484 3377 26800 34846
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विवरण IT

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी और व्यय की गई निधियां

(लाख रुपये में)

2008-09 2009-0 200-4 204-2

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य जारी व्यय जारी व्यय जारी व्यय जारी (नकद)

क्षेत्र का नाम (नकद+सामग्री) (नकद्^+सामग्री) (नकद^सामग्री) (नकद+सामग्री) (नकद+सामग्री). (नकद+सामग्री).. -29.8.20L0%

! 2 3 4 5 6 7 8 9

lL आंध्र प्रदेश 23.0 253.27 239.53 238.4] 259.9] 236.{8 46.06

2. अरुणाचल प्रदेश 57.35 78.03 73.95 66.67 $9.62 54.I] 22.79

3. असम 29.20 59.65 90.02 87.99 87.06 34.68 -

4. विहार 50.80 {63.58 93.0] 54.35 28.84 83.2 -

5. छत्तीसगढ़ 96.38 86.33 62.9] 3.08 {36.29 38.06

6. गोवा .29 8.39 9.5] 4.22 2.66 9.05 6

7. गुजरात 70.2 62.70 226.00 292.9] {99.4|] 27.30 55.24

8. हरियाणा {23.{8 50.40 67.93 60.9 2.80 69.2 3.46

9. हिमाचल प्रदेश 76.82 40.62 20.20 42.6l 25.86 39.35 5.55

0. झारखंड 90.05 39.{8 2.69 89.07 08.98 23.94 74.02

ll जम्मू और कश्मीर 28.96 37.20 32.96 78.69 48.85 38.73

2. कर्नाटक 58.9 90.26 66.6 77.92 68.50 78.88 60

3. केरल 33.70 3i.I 0.00 37.58 56.59 6.53 -

4. मध्य प्रदेश 272.54 70.76 59.50 39.09 56.55 35.६4 69.5

l5. महाराष्ट्र 346.07 358.68 296.25 255.88 292.77 340.74 92.82

6. मणिपुर 42.7 45.00 46.23 37.74 24.23 37.93 24.67

7. मेघालय 3.94 30.7 3.02 27.00 20.49] 23.68 5.82

i8. मिजोरम 5.57 25.93 40.67 34.9 3.00 2.63 -

{9. नागालैंड 5.2 65.94 52.34 52.34 52.73 52.73 29.66

20. ओडिशा 8.9 435.75 97.00 2.55 9.53 34.03 48.26
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] 2 3 4 5 6 7 8 9

2l. पंजाब 22.45 90.7 66.00 73.02 74.67 07.07 23.85

22, राजस्थान 5.98 45.79 45.30 80.0 08.40 27.54 6.56

23. सिक्किम 26.02 23.73 24.72 24.62 7.47 7.05 -

24. तमिलनाडु 242.43 52.43 27.53 6.45 34.50 8.04 59.56

25. त्रिपुरा 4.23 8.06 30.34 8.7] 0.55 4.62 3.2

26. उत्तर प्रदेश 750.98 65].78 634.06 52.00 425.5] 43.29 -

27. उत्तरांचल 48.42 39.97 50.58 44.5] 25.26 50.77 20.37

28. पश्चिम बंगाल 354.2] 300.00 246.25 263.75 292.9] 299.57 32.4

29. अंडमान और निकोबार 8.53 7.09 0.03 6.57 8.7 6.32 -

द्वीपसमूह

30. चंडीगढ़ 7.62 9.57 4.6] .75 i2.44 3.83

3. दादरा और नगर हवेली 0.58 0.98 .30 3.59 2.25 7.8

32. दमन ओर दीव 0.00 2.07 | 4.2 7.87 5.30 .64

33. दिल्ली 85.80 62.63 37.36 73.32 39.42 -

34. लक्षद्वीप 0.00 3.00 2.4 शून्य शून्य -

35. पुदुचेरी 6.47 6.35 9.79 0.24 0.44 -

योग 4352.46 3746.57 3094.79 3496.53 369.60 3363.93 777.44

विद्युत aa हेतु धनराशि

*428 श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या विद्युत मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बारहथीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत

धनराशि की आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्यौरा क्या 2;

(ग) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत कोष (व्याज राजसहायता

योजना) पारेषण एवं वितरण सुधारों के कर्यान्वयन में राज्यों एवं

विद्युत कंपनियों कौ मदद करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बारहवीं योजना हेतु धनराशि की आवश्यकता को पूरा

करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए

जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे ): (क), (ख) ओर

(ङ) योजना आयोग ने सचिव (विद्युत) कौ अध्यक्षता में बारहवीं

पंचवर्षीय योजना हेतु एक विद्युत कार्य समूह गठित किया है। इस

कार्य समूह के अंतर्गत गठित नौ उप-समूहों में से एक उप-समूह

वित्तीय मामलों के लिए है। इस उप-समूह के विचारार्थं विषयों में

वित्तीय मामलों की समीक्षा, विद्युत क्षेत्र A izaf योजना हेतु निवेश

संबंधी आवश्यकता का आकलन तथा विद्युत क्षेत्र हेतु निधियों के
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प्रबंध से संबंधित नीतिगत मामले शामिल हैं। इस उपसमूह की रिपोर

तथा कार्य समूह में किए गए विचार-विमशों के आधार पर, विद्युत

कार्य समूह बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र हेतु निधियों

की आवश्यकता तथा ऐसे स्रोतों को जुटाने हेतु अपेक्षित उपायों के

संबंध में सुझाव देगा जिन्हें बाद में बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार

करते समय योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) और (घ) वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन

करने हेतु विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणो पर व्याज सब्सिडी

प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत कोष (व्याज सब्सिडी स्कीम) कौ

स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह प्रस्तावित

किया गया है कि वे राज्य जो विद्युत क्षेत्र में निश्चित मूलभूत सुधार

करने का कार्य हाथ में लेते हैं, वे व्याज सब्सिडी प्राप्त करने के

पात्र होंगे तथा व्याज सब्सिडी की मात्रा समग्र तकनीकी एवं

वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी, सब्सिडी प्राप्त आधार

पर आपूर्ति की वास्तविक लागत (एसीएस) तथा वसूले गए औसत

राजस्व (एआरआर) के बीच के अतर को कम करने, इक्विटी

तथा बहु-वर्षीय प्रशुल्क पर वापसी के प्रावधान के संबंध में

यूटिलिरी के निष्पादन से जोडी जाएगी।

बैंकों द्वारा लिए गए ऋण

*429, श्री मुकेश भैरवदानजी गढवीः क्या वित्त मंत्री यह

बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी aa के बैंकों द्वारा सरकारी

प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले

ऋणो में हुई वृद्धि की ओर ध्यान दिया हे;

(ख) यदि हां, तो गत तीन at में प्रत्येक वर्ष और चालू

वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऋण में वृद्धि होने के क्या कारण

हैं; और

(घ) इस बाजार हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर

क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी ): (क) सरकारी da के

बैंकों (पीएसबी) सहित अनुसूचित वाणिज्यिक वैक साविधिक चलनिधि

अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने के लिए अपनी सांविधिक

अपेक्षा के भाग के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते

हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध
चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के माध्यम से बैंकिंग

प्रणाली में दैनिक चलनिधि को प्रबंधित करता है। इस सुविधा के

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्तर 56

अंतर्गत चलनिधि कौ कमी वाले बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को

ऋणाधार के रूप में रखकर भारतीय रिजर्व da से एक दिन के

लिए रेपो रेट (वर्तमान में 8 प्रतिशत पर) पर उधार ले सकते

हैं। यह उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार है।

(ख) बैंकों द्वारा विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के

दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से 'एलएएफ' के तहत लिए गए उधार

का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपए)

वर्ष अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों

(सरकारी क्षेत्र के बैंकों

सहित) तथा प्राथमिक

डीलरों द्वारा भारतीय

रिजर्व बेंक से 'एलएएफ'

के तहत लिया गया

औसत निवल दैनिक उधार।

2008-09 (+) 4.22

2009-0 (+) 00.30

200-] (-) 46.946

20lI-2 (29 अगस्त तक) (-) 46.298

टिप्पणी: (+) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास निधियों का नियोजन दर्शाता

है और (-) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार को दर्शाता

है। आंकड़े वार्षिक औसत को दशति हैं।

(ग) बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को ऋणाधार के रूप में

रखकर भारतीय रिजर्व बेंक से उधार लेना बैंकों के लिए एक

सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन है और यह तब होता है जब

प्रणाली में समग्र चलनिधि की कमी हो जाती है।

(घ) हालही बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया

faa उधार घाटे की चलनिधि संबंधी स्थिति को दर्शाता है। इससे
मौद्रिक संचलन तंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है और यह

मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति निरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप है।

जल विद्युत परियोजनाएं

*430 श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेयः

श्री ured fara:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
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(क) क्या सरकार द्वारा देश में जल विद्युत क्षमता का पता

लगाने के लिए कोई व्यवहार्यता/मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा

क्या है; और

(ग) झारखंड सहित देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं

का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक शुरू हो

जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिदे): (क) और (ख)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने, देश में जल-विद्युत संभाव्यत

के, 987 में पुनः आकलन अध्ययन किए थे। इन अध्ययनों के

अनुसार, देश में संस्थापित क्षमता (आईसी) के संदर्भ में जल विद्युत

संभाव्यता ।,48.70 मेगावाट आकलित की गई है, जिसमें से

44 भाद्रपद, 4933 (शक) लिखित उत्तर 58

],45.320 मेगावाट की संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की

संभाव्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण- में दिया गया है।

झारखंड में, जल विद्युत संभाव्यता 753 मेगावाट आकलित की

गई है, जिसमें से 582 मेगावाट की संभाव्यता में, 25 मेगावाट से

अधिक कौ संस्थापित क्षमता वाली स्कीमे शामिल है।

(ग) 0.08.20 की स्थिति के अनुसार, 5,530 मेगावाट

क्षमता की पचास जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। देश की

इन परियोजनाओं के चालू होने की अनुसूची सहित ब्यौरा संलग्न

विवरण-ा में दिए गए हैं।

इस समय, झारखंड में 25 मेगावाट से ज्यादा क्षमता की कोई

जलविद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है।

विवरण J

जल विद्युत सभाव्यता विकास की स्थिति

(25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के सदर्भं में)

(4.8.20l] के अनुसार)

क्षेत्र/स्थिति पुनःआकलन अध्ययन के विकसित क्षमता निर्माणाधीन क्षमता विकसित क्षमता निर्माणाधीन क्षमता जो

अनुसार चिहिनत क्षमता अभी विकसित

की जानी है
कुल 25 मेगावाट

से ऊपर

(मेगावाट) (मेगावाट). (मेगावाट) % (मेगावाट) % (मेगावाट) (मेगावाट) (मेगावाट) %

l 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ||

उत्तरी

जम्मू और कश्मीर 446 3543 2340.0 7.28 09.0 8.9 3449.0 25.47 = 0094.0 74.53

हिमाचल प्रदेश 8820 8540 6693.0 36.0 482.0 22.56... 0875.0 58.66 7665.0 4.34

पंजाब भ्रा भ्र्गा $206.3 00.00 0.0 0.00 206.3 400.00 0.0 0.00

हरियाणा 64 64 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 64.0 00.00

राजस्थान 496 483 4.0 85.09 0.0 0.00 4.0 85.09 72.0 4.9]

उत्तराखण्ड 875 7998 3226.4 ]7.93 825.0 0.4 505.4 28.07 —-:2946.7 7.93

उत्तर प्रदेश 723 664 50.6 75.54 0.0 0.00 50.6 75.54 62.4 24.46

उप जोड़ (उ. क्षे) 53395 52263 4378.3 27.5] 736.0 3.62 —-2494.3 4.3 = 30768.8 58.87
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2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 है|

पश्चिमी

मध्य प्रदेश 2243 970 2395.0 00.00 400.0 20.30 2795.0 00.00 0.0 0.00

छत्तीसगढ़ 2242 2202 20.0 5.45 0.0 0.00 20.0 5.45 2082.0 94.55

गुजरात 69 590 550.0 93.22 0.0 0.00 550.0 93.22 40.0 6.78

महाराष्ट्र 3769 334 2487.0 75.05 0.0 0.00 2487.0 75.05 827.0 24.95

गोवा 55 55 0.0. 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 55.0 00.00

उप जोड़ (प. क्षे.) 8928 83I 5552.0 68.28 400.0 4.92 5952.0 73.20 279.0 26.80

दक्षिणी

आंध्र प्रदेश 4424 4360 277.8 49.95 40.0 9.40 2587.8 59.35 ]772.3 40.65

कर्नाटक 6602 6459 3585.4 55.5] 0.0 0.00 3585.4 55.5] 2873.6 44.49

केरल 354 3378 88.5 55.70 00.0 2.96 98.5 58.66 396.5 42.34

तमिलनाडु 98 693 {722.2 00.00 60.0 3.54 782.2 00.00 0.0 0.00

उप जोड (द. क्षे) 6458 5890 9366.9 58.95 570.0 3.59 9936.9 62.54 5953.2 37.46

पूर्व

झारखंड 753 582 233.2 40.07 0.0 0.00 233.2 40.07 348.8 59.93

बिहार 70 40 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 40.0 00.00

ओडिशा 2999 298] 2027.5 68.0] 0.0 0.00 ह 2027.5 68.0} 953.5 3.99

पश्चिम बंगाल 284 2829 77.0 2.72 292.0 0.32 369.0 3.04 2460.0 86.96

सिक्किम 4286 4248 570.0 3.42 2066.0 48.63 2636.0 62.05 62.0 37.95

अंडमान व निकोबार 0 0 0.0 0.0 0.0

उप जोड़ (पू. क्ष.) 0949 0680 2907.7 27.23 2358.0 22.08 5265.7 49.30 5444.3 50.70

पूर्वोत्तर क्षेत्र

मेघालय 2394 2298 56.0 6.79 66.0 7.22 322.0 4.0] 976.0 85.99

त्रिपुरा ]5 0 0.0 0.0 0.0 0.0

मणिपुर 784 ]76 05.0 5.96 0.0 0.00 05.0 5.96 656.0 94.04

असम 680 50 375.0 57.69 0.0 0.00 375.0 57.69 275.0 42.3]
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 00

नागालैंड 574 (452 75.0 5.7 0.0 0.00 75.0 5.]7 377.0 94.83

अरुणाचल प्रदेश 50328 50064 405.0 0.8! 4460.0 8.9] 4865.0 9.72 4599.0 90.28

मिजोरम 296 23! 0.0 0.00 60.0 2.82 60.0 2.82 207.0 97.8

उप जोड़ (उ. पू, क्षे.) 5897] 58356 6.0 १.9] 4686.0 8.03 5802.0 9.94... 52554.0 90.06

अखिल भारत {4870 45320 = 33320.8 22.93 = 530.0 0.4 = 48450.8 33.34 = 96869.2 66.66

रिप्पणी -उपर्युक्त के अतिरिक्त, 000 मेगावाट की पंप्ड स्टोरेज स्कीम (पीएसएस) निर्माणाधीन है तथा 4785.6 मेगावाट प्रचालनाधीन है।

(नवीन और नवीकरणीय मत्रालय की परियोजनाओं को छोड़कर)

विवरण IT

निष्यादनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

(.8.20ii की स्थित)

क्र.सं परियोजनाओं का नाम यूनिट सं. राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी क्षमता (मे. वा.) चालू होने का
संभावित समय

] 2 3 4 5 6

l.- Uddt चरण-2 42200=800 मेगावाट यू- से यू-4 हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी 800 204-5

2. चमेरा-३3 3x77=23 मेगावाट यू-] से यू-3 हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी 23} 20ii-2

3... पार्बती-3 4x30=520 मेगावाट यू-! से यू-4 हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी 520 202-3

4. कोलडैम 4x200=800 मेगावाट यू- से यू-4 हिमाचल प्रदेश/एनटीपीसी 800 20]2-4

5. रामपुर 6x68.67=42 मेगावाट यू- से यू-6 हिमाचल प्रदेश/एसजेवीएनएल 4i2 20i3-4

6. उदी-2 4x60=240 मेगावाट यू- से 4-4 जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी 240 20iI-2

7. चुटक 4xli=44 मेगावाट यू- से यू-4 जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी 44 20i4-2

8. निम्मू बाजगो 3>5=45 मेगावाट a से यू-3 जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी 45 2072-3

9. कोटेश्वर 4x00=400 मेगावाट यू-। से यू-4 उत्तराखंड/टीएचडीसी 200 20-2

0. तपोवन विष्णुगाड 4#30=520 मेगावाट यू- से यू-4 उत्तराखंड/एनरीपीसी 520 20i3-4

i. तीस्ता लो डैम-3 4x33=32 मेगावाट यू- से 44 पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी 32 202-]3

2. तीस्ता लो डैम-4 440-60 मेगावाट यू- से यू-4 पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी 60 203-4

I3. सुबानसिरी लोअर 8x250=2000 मेगावाट यू-। से 8 अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी 2000 203-5

4. कामेग 4x50=600 मेगावाट यू-] से 44 अरुणाचल प्रदेश/नीपको 600 206-7

5. उहल-3 3333.33=00 मेगावाट q- से यू-3 हिमाचल प्रदेश/ब्यास बैली पावर 00 202-3

कारपोरेशन लि. (बीवीपीसी)

6. स्वाराकुडु 3>36.6=0 मेगावाट यू- से यू-3 हिमाचल प्रदेश^एचपीपीसीएल 0 203-१4
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7. नागार्जुन सागर टीआर 2x25=50 मेगावाट यू-] और यू-2 आंध्र प्रदेश/एपीजेएनको 50 202-3

8. लोर जुराला 6x40=240 मेगावाट यू- से यू-6 आंध्र प्रदेश/एपीजेएनको 240 2072-4

9. पुलिंचिंटाला 4x30=20 मेगावाट यू-। से यू-4 आंध्र प्रदेश/एपीजेएनको 20 202-3

20. पल्लीवसल 2x30=60 मेगावाट यू] और यू-2 केरल/केएसईबी 60 202-]3

2. भवानी बैराज-2 255530 मेगावाट यू-! और यू-2 तमिलनाडु/टीएनईबी 30 207-2

22. भवानी बैराज-3 2xi5=30 मेगावाट यू] ओर यू-2 तमिलनाडु/टीएनईबी 30 20Ii-2

23. मिंत्दू 342=26 मेगावाट qi और यू-2 मेघालय एमईएलईबी 26 202-3

24. न्यू SAX 2x20=40 मेगावाट q- और 4-2 मेघालय/एमईएसईबी 40 203-4

25. कंरछाम वांग्टू 4#250000 मेगावाट यू-] से यू-4 हिमाचल प्रदेश/जेकेएचसीएल 500 20i-2

26. बुधिल 2:35570 मेगावाट यू-। और यू-2 हिमाचल प्रदेश/लेनको 70 20I-I2

27. मलाना-2 2x50=00 मेगावाट यू-] और यू-2 हिमाचल प्रदेश/एवरेस्ट 00 20-2

28. सोरांग 2950=00 मेगाबाट ql और यू-4 हिमाचल प्रदेश/हिमाचल सोरांग पावर 400 202-3

29. श्रीनगर 4x82.5=330 मेगावाट यू- से यू-4 उत्तराखंड /मै. जीवीके इंडस्ट्रीज 330 2072-3

30. महेश्वर 0x40=400 मेगावाट यू- से 4-i0 मध्यप्रदेश/एसएमणएचपीसीएल 400 202-3

3. चूजाछेन 2x49.5=99 मेगावाट यू- और यू-2 सिक्किम/गति 99 202-3

32. तीस्ता-3 6200=200 मेगावाट यू- से यू-6 सिक्किम,तीस्ता ऊर्जा लि. 200 202-3

33. टिहरी पीएसएस 4#250-000 मेगावाट यू- से यू-4 उत्तराखंड/टीएचडीसी 000 205-6

34. किशनगंगा 3xi0=330 मेगावाट यू-] से यू-3 जम्मू और कर्मीर/एनएचपीसी 330 205-6

35. पारे 255=0 मेगावाट यू-! से यू-2 अरुणाचल प्रदेशनीपको 0 2073-4

36. तुरियल 2x30=60 मेगावाट यू-। से यू-2 मिजोरम,नीपको 60 204-5

37... बगलीहार-2* 35505450 मेगावाट a-l से यू-3 जे एंड के/जेकेपीडीसी 450 204-5

38. कशांग-] 65 मेगावाट हिमाचल प्देश/एचपीपीसीएल 65 202-3

39. कशांग-2 और 3 x65+Ix65=30 मेगाबाट यू-। से यू-2 हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल 30 203-4

40. सैंज 00 मेगावाट हिमाचल प्रदेश-एचपीपीसीएल 00 203-4

4. भथोदिटियार ix+]x!0-40 मेगावाट यू-] से यू-2 केरल/केएसईबी 40 203-4

42. तिडेग-] 2:50=00 मेगावाट यू- से यू-4 हिमाचल प्रदेश/मै. नूजीबीडु सीड्स 00 203-4

43. तमगु Wag ] 2x22=44 मेगावाट यू- से 42 हिमाचल प्रदेश/तांगू रोमई पावर जेनरेशन 44 2074-5

44. wre बियूंग 76 मेगावाट उत्तराखंड/मै. लेनको 76 2073-]4

45. सिंगोली भटवारी 3x33=99 मेगावाट यू- से यू-3 उत्तरखंड/एसएंड टी eel पावर लि. % 205-6

46. तीस्ता-4 %(255500 मेगावाट यू- से यू-4 सिक्किम/लेनको 500 203-34

47. रंगित-4 3*40=20 मेगावाट ह सिक्किम/जल पावर कारपोरेशन 20 203-]4
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48. जोरेधांग लूप 2x48=96 मेगावाट सिक्किम/मै. डीएएनएस एनर्जी 96 2073-4

49. भस्मी 3xl7=5 मेगावाट यू-] से यू-3 सिक्किम/गति इन्फ्रास्ट्रक्चर 5) 204-]5

50. STA लोअर 5:342+*40=750 मेगावाट q- से यू-6 अरुणाचल प्रदेश/एथेना डेम्बे पावर 750 204-6

कुलः क्रियान्वयनाधीन 5530

*बगलीहार-! को आबंटित कार्य

टिप्पणी: उत्तराखंड में एनटीपीसी द्वारा लोहारीनागपाला जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) का निर्माण बंद किया जा चुका है।

तपेदिक रोग का पता लगाना

*43, श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

श्री अब्दुल रहमान:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक रोग का पता

लगाने हेतु सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति को

अविश्वसनीय बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या

कारण हैं;

(ग) देश में तपेदिक का पता लगाने हेतु क्या पद्धति मौजूद

है और सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपरोक्त रिपोर्ट के

दृष्टिगत क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक का पता लगाने

के लिए किसी अन्य जांच पद्धति का इस्तेमाल करने की सिफारिश

की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा

देश में तपेदिक का निदान करने हेतु सस्ते विकल्पों का पता लगाने

हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (sit गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (छ)सीरमविज्ञानी जांचों (रक्त के नमूनों पर

आधारित), जिनका निजी क्षेत्र द्वारा क्षयरोग (टीबी) के निदान के

लिए आम-तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, को उनकी अनुरूपता

तथा अस्पष्ट सुग्राहिता wa विशिष्टता के कारण विश्व स्वास्थ्य

संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अविश्वसनीय बताया गया है।

क्षयरोग (टीबी) का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन

(डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित कफ आलेप सूक्ष्मदर्शिकी (स्पुटम

स्मीयर माइक्रोस्कोप) निदान हेतु उपलब्ध सर्वोत्तम साधन है और

राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के

अंतर्गत इसका इस्तेमाल होता है।

मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत क्षयरोग

प्रभाग ने सीरम विज्ञानी जांचों के इस्तेमाल के संबंध में डब्ल्यूएचओ

की सलाह का समर्थन करते हुए राज्य सरकारों और भारतीय

चिकित्सा संघ (आईएमए) सहित सभी संबंधितों को एडवाइजरी

जारी की है।

कफ आलेप सूक्ष्मदर्शिकी (स्पुटम स्मीयर और माइक्रोस्कोपी)

के अतिरिक्त, क्षयरोग के निदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन

(डब्ल्यूएचओ) द्वारा कफ कल्चर (ठोस और तरल माध्यम) तथा

रेखीय एषणी आमापन (लाइन प्रोब एस्से) (एलपीए) की अनुशंसा

की गई है और इनका राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तथापि, क्षयरोग के निदान के

लिए कफ सूक्ष्मदर्शिकी (स्पुटम माइक्रोस्कोपी) सर्वाधिक वहनीय,

प्रयोक्ता अनुकूल और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली

जांच हैं। सरकारी और अन्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों/अस्पतालों

में स्थित 3,000 नामोदिष्ट सूक्ष्मदर्शिकी केन्द्र (डीएमसी) के जरिए

कफ सूक्ष्मदर्शिकी संबंधी सुविधाएं राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं।

विदेशी सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार

*432, श्री सी. शिवासामीः

श्री विजय बहादुर सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या पिछले कुछ वर्षो से अप्रयुक्त प्रतिबद्ध विदेशी

सहायता में वृद्धि हो रही है,
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(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान

क्षेत्र-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्योरा an है और इसके क्या

कारण हें;

(ग) क्या मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपर्याप्त आयोजना के

परिणामस्वरूप प्रतिबद्धता प्रभारो के रूप में परिहार्य व्यय हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार ओर क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या

है; ओर

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखजीं ): (क)ओर (ख) जी हां।

सामान्यतया, विदेशी सहायता प्राप्त सरकारी परियोजनाओं की कार्यान्वयन

अवधि प्रारंभिक चरणों में कम योजनागत संवितरण के चलते 6

से 7 वर्ष होती है। सामान की अधिप्राप्ति, निर्माण कार्य और सेवाओं

सहित भिनन-भिनन कार्यकलाप आवश्यकता अनुसार पूरी कार्यान्वयन

अवधि में चलते हैं। इसलिए परियोजना कार्यान्वितं करने वाली

एजेंसियां वचनबद्ध विदेशी सहायता का उपयोग चरणबद्ध तरीके से

करती हैं। किसी वर्ष में नए करारों पर हस्ताक्षर करने से भी उस

वर्ष में अप्रयुक्त वचनबद्ध विदेशी सहायता बढ़ जाती है। पिछले

तीन वर्ष के दौरान अप्रयुक्त वचनबद्ध विदेशी सहायता का राज्यवार

ओर क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण- ओर 7 में दिया गया

है।

(ग) और (घ) आर्थिक कार्य विभाग, परियोजनाओं की तैयारी

और परियोजना शुरू करने में परियोजना कार्यान्वित करने वाले

मंत्रालयों/राज्य सरकारों की तत्परता पर विचार करने के पश्चात ही,

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्तर 68

विदेशी दाता एजेंसियों के साथ संगत वित्तपोषण करार करता है

विदेशी सहायता के अंतर्गत ऋणों की शर्त के भाग के रूप में

अप्रयुक्त ऋण वचनबद्धताओं पर कुछ विदेशी दाता एजेसियों द्वारा

वचनबद्ध प्रभार लगाए जाते हैं। चूंकि, केवल ऋण का संवितरित

अंश दाता के लिए ब्याज प्रदान करता है, अतः असंवितरित निधि

बिना ब्याज प्रदान किए पड़ी रहती है। दाता इन पड़ी हुई निधियों

पर लागत वहन करते हैं, क्योकि ये निधियां नकद परिसंपत्ति के

रूप में संवितरण के लिए तैयार रखी जाती हैं। इसकी क्षतिपूर्ति

के लिए, असंवितरित ऋण शेष पर वचनबद्ध प्रभार लगाए जाते

हैं। यह बहुपक्षीए और द्विपक्षीय ऋणों की शर्तों का अभिन अंग

है और इस प्रकार अपरिहार्य है। आम तौर पर ब्याज दर का अंश

होने के नाते यह वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों की अपेक्षा पर्याप्त

रूप से कम Zl

क्योकि औसत कार्यान्वयन अवधि 6 से 7 वर्ष की होती है,

इसलिए परियोजनाएं, अप्रत्याशित आकस्मिकताओं, जो प्रायः परियोजना

कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों/राज्य सरकारों के नियंत्रण से बाहर

होती हैं, से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण विलंब हो जाती

हैं और वचनबद्ध प्रभारों कोअदा करने का कारण अनिवार्य रूप

से यह हो सकता है कि मंत्रालयों/विभागों अथवा राज्य सरकरों द्वारा

पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई।

(ङ) वचनबद्ध विदेशी सहायता का समय पर उपयोग सुनिश्चित

करने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग, संबंधित मंत्रालयों/राज्य

सरकारों और विदेशी उधार देने वाली एजेसियों द्वारा नियमित समीक्षा

बैठकें की जाती हैं ताकि कार्यान्वयन की प्रगति मॉनीटर की जा

सके ओर सुधारात्मक उपाय करने के लिए aga की पहचान

की जा सके।

विवरण 7

सरकारी परियोजनाओं में राज्यवार अप्रयुक्त विदेशी सहायता

(करोड़ रु.)

केन्द्र/राज्य 2008-09 2009-20 200-] 20-2

(28.08.20i की स्थिति

के अनुसार)

॥ 2 3 4 5

केन्द्र सरकार 33 549.39 42 040.25 42,728.5 48 62.75

राज्य सरकार Ti 562.65 63 39.0I 67 68.32 75.693.67

आंध्र प्रदेश 0 559.97 2, 063.03 3 076.63 4,70.42

असम 2 A64 30 2,3.I8 2,55 80 2 938.57
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॥ 2 3 4 5

बिहार 2,844.22 777.93 3 387.40 3,834.52

छत्तीसगढ़ |062.72 658.28 223.78 23.98

गोवा ,78.6 ] 089.27 ,98.74 ].27.6।

गुजरात ].307.79 726.58 644.82 700.68

हरियाणा 46.63 ] 385.06 065.06 | 079.22

हिमाचल प्रदेश 2 59.45 2 03.86 2,725.47 2 528.59

झारखंड 0.00 0.00 80.89 827.23

जम्मू और कश्मीर | 074.79 69.07 497.35 453.5

कर्नाटक 959.] 7,727.04 8,024.43 9 578.42

केरल 3॥ 74.28 2379.22 2 020.90 2 930.32

मेघालय 90.48 80.30 83.80 58.64

महाराष्ट्र 3 844.22 2.62.90 2 244.30 29.37

मध्य प्रदेश 4,935.76 4,090.60 3.4.8 5 676.4l

मिजोरम 07.32 250.8] 270.53 243.9]

ओडिशा 4,24.90 9 677.00 3 667.37 3 547.78

पुदुचेरी 60.89 6.9] 49.39 36.20

पंजाब ] 86.74 | 544.06 ] 433.62 384.95

राजस्थान 2.444.9 938.73 ] 959.40 3,630.52

सिक्किम 0.00 26.6] 382.70 4.07

तमिलनाडु 9,] ]9.56 7.096.8 7 544.80 734.3]

त्रिपुरा 369.3] 35.63 322.08 339.6

उत्तर प्रदेश 2,889.68 3.222.59 2 870.0! 2 943.04

उत्तराखंड 2,626.20 2.070.66 705.48 .54.59

पश्चिम बंगाल ].934.93 ] 384.07 2,06.64 ,922.9]

बहु राज्य ] 285.05 | 960.44 3 689.75 3,924.03

कुल Wes 05.2.04 {05.359.26 ]40 409.48 24 35.536
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विवरण 7

सरकारी परियोजनाओं में क्षेत्रवार अप्रयुक्त विदेशी सहायता

(करोड रु.)

क्षेत्र 2008-09 2009-0 200- 20-22

(28.08.20] की

स्थिति के अनुसार)

॥ 2 3 4 5

कृषि 4,049.] 4.207.0 4.523.48 4 A7.83

शिक्षा 2 822.20 865.47 4 242.07 4,47.52

ऊर्जा : परमाणु ऊर्जा 5 384.52 3,90.62 3 229.88 3 36.08

ऊर्जा : कोयला 0.52 0.46 0.48 0.50

ऊर्जा : सामान्य 469.74 | 475.82 447.80 I 480.i6

ऊर्जा : विद्युत 7,643.69 7,958.87 7,882.55 0 583.7]

पर्यावरण और वन 4 309.95 3 786.70 5 334.83 6 588.78

उर्वरक 29.9 - - -

वित्तीय क्षेत्र - - 57.50 57.34

स्वास्थ्य 6,756.96 4,864.68 4,705.77 4 A9.28

उद्योग और वित्त 58.7 607.8 60.32 69.9]

सूचना प्रौद्योगिकी - - - 688.57

अवसंरचना : सामान्य 6.383.0] 5 495.34 3 569.62 3 644.40

अवसंरचना : रेलवे 98.87 5 20I.6] 5 709.56 6,22.8

अवसंरचना : सड़क 4 420.30 ] 67.47 6 65.35 8 330.3

विधि और न्याय तथा लोक प्रशासन - - - 904.44

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन - - ],6.67 ],58.6]

ग्रामीण विकास 6 A32.58 5 350.39 6 455.42 ,026.2

सामाजिक ] 04.63 709.00 ,7.93 ,37.85

संरचनात्मक समंजन ].66.65 9 077.58 89.28 92.04
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] 2 4 5

शहरी विकास 23.897.6 23 882.75 23 35.74 24 68.83

जल संसाधन 9.363.5] 7329.55 9 788.95 9 836.93

जलापूर्ति और स्वच्छता 9,]93.65 8 80.24 9 235.77 9 78.43

जल स्वच्छता और बाढ़ संरक्षण - 964.5 960.68

अन्य 22.62 234.36 255.38

कुल योग 05.2.04 05 359.26 0409.48 {24.35.36

राज्यों को अनाबंटित विद्युत का आवंटन

*433. श्री वीरेन्द्र कुमारः

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों, जिनका केन्द्रीय विद्युत

उत्पादन स्टेशनों कौ अनावंटित विद्युत का हिस्सा गत दो वर्षो ओर

चालू वर्ष के दौरान कम कर दिया गया था, ने केन्द्र सरकार से

इस निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार ब्योरा क्या है और इस

पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कोरा, राजस्थान

स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र से वर्ष 2003 में आवंटित किए गए 43

मेगावाट के विशेष कोटे को रद्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हें;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल ओर आंध्र प्रदेश राज्य

सरकारों ने विद्युत कौ कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत

उत्पादन स्टेशनों को अनावरित कोटे से आवंटन का अनुरोध किया

है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an हे ओर सरकार द्वारा

इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव

है?

विद्युत मंत्री ( श्री सुशीलकुमार शिंदे ): (क) ओर (ख)

चूंकि अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना

कर रहे हैँ अतएव राज्य सरकारों से समय-समय पर केंद्रीय विद्युत

उत्पादक Seal (सीजीएस) की अनाबंटित विद्युत में अतिरिक्त

आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं ताकि वे अपने राज्यों

में कमी की स्थिति पर काबू पा सकें। अनाबंटित विद्युत की मात्रा

सीमित होने और प्रत्येक समय किसी न किसी को पूर्णतः आबंटित

होने की वजह से किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटन में

बढोत्तरी/विपथन अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन में समान

कटौती के जरिए ही व्यवहार्य होता है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

के लिए कोई चिन्हित नहीं है। वे राज्य जहां कभी-कभी आबंटन

कम प्राप्त होता है, तो वे पुनर्विचार का अनुरोध करते है।

(ग) और (घ) उत्तरी क्षेत्र के एक घटक राजस्थान राज्य

विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के मौजूदा आबंटन में कटौती के

अनुरोध और मध्य प्रदेश में चल रही विद्युत की स्थिति को ध्यान

में रखते हुए उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान के 43 मेगावाट (राजस्थान

परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिट-3 से 220 मेगावाट का 65%) का

आबंटन i8 दिसम्बर, 2003 को मध्य प्रदेश को किया गया था।

उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की बढ़ी हुई मांग और आरएपीपी, यूनिट-3

से विद्युत के आबंटन हेतु उत्तरी क्षेत्र के संघटकों सेलगातार अनुरोध

को ध्यान में रखते हुए यह आबंटन 2 सितम्बर, 2004 को वापस

ले लिया गया था।

(ङ) ओर (च) केरल और आंध्र प्रदेश सरकार से वर्तमान

वित्तीय वर्ष के दौरान सीजीएस के अनाबंटित कोटे से विद्युत के

अतिरिक्त आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनके अनुरोधों की

जांच की गई और गैर आवंटन की मात्रा, आबंटित विद्युत और

विद्युत आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए इन राज्यों को अनाबंटित

विद्युत से अतिरिक्त आबंटन प्रदान करना व्यवहार्य नहीं था।
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मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में

सीजीएस की अनाबंटित विद्युत से अतिरिक्त आबंटन हेतु कोई

अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हे।

एचआईवी “एड्स रोगी

*434. श्री जगदानंद सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में एचआईवी/एड्स से संक्रमित

लोगों कौ परिचर्या, सहायता ओर उपचार से संबंधित कतिपय नीतियां

तैयार की हैं ओर निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त नीतियां ओर निदेश देश में एचआईवी/एड्स

संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव, उन पर लांछन लगाने ओर उनका

बहिष्कार करने संबंधी मुद्दों का समाधान करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल के वर्षो में एचआईबी/एड्स संक्रमित लोगों

के साथ प्राधिकारियों द्वारा अनुचित व्यवहार और भेदभाव बरते जाने

के कारण उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले सरकार के

ध्यान में आए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में

क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हें/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (च) भारत सरकार देश में एचआईवी/एड्स

की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठनों

(नाको) के जरिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी)

कार्यान्वित कर रही है। एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों की परिचर्या

एवं सहायता राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (999-2007) के

चरण-2 का एक अभिन्न घटक Ml चरण-2 के बाद के भाग

के दौरान शुरू में देश के 6 उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में 8

एंटिरिट्रोवाइइल उपचार (एआरटी) Hal में अप्रैल, 2004 से

“निःशुल्क एटिरिटोवाइरल उपचार (एआरटी) कार्यक्रम शुरू किया

गया। एनएसीपी-3 (2007-20I2) के दौरान इसका और अधिक

2 सितम्बर, 2044 लिखित उत्तर 76

विस्तार किया गया और जून, 20 तक कौ स्थिति के अनुसार

फिलहाल 33 एआरटी केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें एचआईवी

परिचर्या के लिए कुल 3.20.797 एचआईवी पोजिटिव व्यक्ति

पंजीकृत हैं तथा कुल 4,26,95 रोगी निःशुल्क एरय प्राप्त कर

रहे हैं।

एआरटी संबंधी रोगियों कौ राज्यवार सूची संलग्न विवरण पर

ral

एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों को उनके निवास स्थान के

निकट उपचार प्रदान करने के लिए 64] संपर्क एआरटी केन्द्र भी

स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों

(पीएलएचआईवी) को परिचर्या एवं सहायक सेवाएं प्रदान करने के

लिए कुल 259 सामुदायिक परिचर्यां केन्द्रों की भी स्थापना की गई

है।

'एआरटी केन्द्रों में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए

व्यापक परिचर्या' के संबंध में दिनांक 26 अगस्त, 2008 को राष्ट्रीय

एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा एक निर्देशक जारी किया गया

था। इस निर्देश में एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों को दिए जाने वाले

उपचार की सीमा एवं प्रभावकारिता का उन्नयन करने के लिए

दिशानिर्देश दिए गए है। सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों

(एसएसीएस) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए

थे कि “सभी डाक्टर, नर्स, अस्पताल स्टाफ एचआईवी पोजिटिव

व्यक्तियों का इज्जत एवं देखरेख के साथ व्यावसायिक एवं मानवोचित

तरीके से उपचार wth” इसके अतिरिक्त, यह अवश्य ही

सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में अथवा

अन्यथा स्थानों में कोई 'स्टिगमा' या ' भेदभाव' नहीं किया जाता

है। एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों को सेवाएं से 'इनकार करने” के

मामलों को गंभीरतापूर्वक लिया जाए तथा ऐसे सभी मामलों में

कार्रवाई शुरू की जाए। इस निर्देश के अनुसार सभी राज्यों ने

स्टिगमा, भेदभाव तथा सेवा से इनकार सहित परिचर्या, सहायता तथा

उपचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए “राज्य

शिकायत निवारण समितियां” गठित की हैं। ह

एसएसीएस से प्राप्त सूचना के अनुसार, हाल के वर्षों में

अस्पताल के प्राधिकारियों के अनुचित व्यवहार एवं भेदभाव के

कारण एचआईवी ग्रस्त रोगियों द्वारा आत्महत्या करने के मामले

सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।
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विवरण

एआरणटी arat तथा एचआईवी एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों जो जीवित हैं तथा एआरटी पर हैं, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं राज्य का नाम एआरटी केन्द्र पुरुष महिला ट्रांसजेन्डर बच्चे योग

की संख्या

] 2 3 4 5 6 7 8

L. आंध्र प्रदेश 43 4687 39889 74 4394 90544

2. अरुणाचल प्रदेश ] 24 9 0 ॥| 34

3. असम 3 897 438 0 60 395

4. बिहार 6 झा 2834 \ 435 8984

5. चंडीगढ़ ] 099 587 5 ॥87 878

6. छत्तीसगढ़ 4 343 747 66 2257

7. दिल्ली 9 5707 2503 98 659 8967

8. गोवा | 724 479 0 87 290

9. गुजरात 22 {2760 708! 76 57 2074

0.. हरियाणा ] 333 हटा 2 38 2294

fear प्रदेश 3 640 582 0 23 345

22 जम्मू और कश्मीर 2 396 24l 0 46 683

3. झारखंड 4 529 889 I 66 2.585

4. कर्नाटक 44 28845 2666 03 4029 59638

Re 2G 8 3330 2047 0 294 567l

6. मध्य प्रदेश 0 382 842 B 343 5350

7. महाराष्ट्र 5] 54795 4025 [4] 6567 0I78

i8. मणिपुर 7 3688 2697 34 497 696

9. मेघालय || 76 73 0 4 i53

20. मिजोरम 3 539 533 0 72 444

2i. नागालैंड 5 {297 53 2 2563

22. ओडिशा 5 2004 38 2 26 3270

23. पुदुचेरी ॥ 397 303 2 69 7TM7

24... पंजाब 6 3889 2782 iv 398 7080

25. राजस्थान 6 5740 3840 5 596 045
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] 2 3 4 5 6 7 8

26. सिक्किम 30 26 0 57

27. तमिलनाडु 4I 27207 22008 26 2932 52273

28. त्रिपुरा I8 34 0 3 55

29. उत्तर प्रदेश 2 9208 5937 ]9 876 6040

30. उत्तराचल 2 49] 378 0 72 94}

3]. प. बंगाल - 9 565] 2837 6 440 8944

योग 33 228807 6॥86४॥| 73 25050 42659

मेडिकल और नर्सिंग कालेज

*435. श्री असादूदूदीन ओवेसीः

श्री भूपेन्द्र सिंहः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में मेडिकल और नर्सिंग कालेजों के

साथ-साथ उनमें अध्यापकों की भी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकारी तथा

निजी मेडिकल और नर्सिंग कालेजों की और उनमें स्नातक और

स्नातकोत्तर सीटों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) नए मेडिकल और नर्सिंग कालेज खोलने के लिए क्या

मानदंड निर्धारित किए हैं और सरकार द्वारा नए मेडिकल और नर्सिंग

कालेजों कौ स्थापना करने ओर उनमें अध्यापकों की कमी को पूरा

करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में सागर में ऐसे एक

कालेज सहित राज्यों में नए मेडिकल और नर्सिंग कालेज और

संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकारों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए

हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान

तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव

पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का

प्रस्ताव हे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (ग) मेडिकल एवं नर्सिग कॉलेजों तथा संकाय

की कमी के प्रश्न को डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य मानव संसाधनों

की वर्तमान उपलब्धता एवं वितरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

वर्तमान डाक्टर-जनसंख्या अनुपात करीब ¡:2000 है। {:000 के

वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश में i5.4 लाख डॉक्टरों की

और अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इस प्रकार कॉलेजों को विनिर्दिष्ट

करना संभव नहीं है। क्योकि यह संख्या छात्रों की दाखिला क्षमता

पर निर्भर करेगी। तथापि, और अधिक मेडिकल एवं नर्सिग कॉलेजों

की स्थापना को सुसाध्य बनाने तथा मेडिकल कॉलेजों में संकाय

की संख्या को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार ने शिक्षक-छात्र

अनुपात, भूमि की आवश्यकता, बिस्तर संख्या, बिस्तर धारिता,

अधिकतम दाखिला क्षमता तथा शिक्षण संकाय की उम्र में वृद्धि

इत्यादि से संबंधित मानदंडों को तर्कसंगत बनाया है। मेडिकल एवं

नर्सिंग कॉलेजों में स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर सीटों की स्वीकृत

संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण- एवं विवरण-ा पर है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षो के दौरान नए मेडिकल

कॉलेजों की स्थापना करने के लिए प्राप्त 65 weral में से, वर्ष

2009-0 में सागर में एक मेडिकल कॉलेज सहित 46 प्रस्तावों

को अनुमोदित किया गया। वर्तमान सत्र 202-3 के लिए भारतीय

आयुर्विज्ञान परिषद में प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न

विवरण पर हे।

जहां तक नर्सिंग कॉलेजों का संबंध है, अखिल भारतीय

आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं के स्थलों पर 6 नर्सिंग कॉलेजों

की स्थापना करने का प्रस्ताव है।
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विवरण 7

आज की स्थिति के अनुसार देश में मेडिकल कॉलेजों, एमबीबीएस एवं पी जी सीटों की सख्या

क्र. सं. राज्य का नाम मेडिकल कॉलेजों की संख्या एमबीबी एस सीटों की कुल संख्य पीजी सीटें

सरकारी निजी योग सरकारी निजी योग योग

2 3 4 5 6 7 8 9

l. आंध्र प्रदेश [4 23 37 875 2950 4825 2392

2. असम 4 0 4 526 - 526 363

3. बिहार 7 3 0 540 220 760 425

4, चंडीगढ़ ] - ] 50 ~ 50 38

5. छत्तीसगढ़ 3 - 3 300 - 300 79

6. दिल्ली 5 ] 6 700 00 800 938

7. गोवा - ] 00 - 00 7

8. गुजरात 8 है| 9 i280 450 2730 537

9. हरियाणा 4 5 200 400 600 273

0. हिमाचल प्रदेश 2 - 2 200 - 200 ]2]

ll. जम्मू और कश्मीर 3 | 4 250 00 350 33]

2 झारखंड 3 - 3 250 - 250 [4

3. कर्नाटक 0 3] 4] 250 4375 5625 2833

4. केरल 6 [7 23 000 800 2800 920

5. मध्य प्रदेश 6 6 i2 720 850 570 557

6. महाराष्ट 9 22 Al 2200 270 49i0 2382

7. मणिपुर 2 - 2 200 - 200 72

i8. ओडिशा 3 3 6 464 300 764 368

9. पुदुचेरी 2 7 9 250 900 50 30

20. पंजाब 3 7 {0 350 795 45 960

2l. राजस्थान 6 4 0 800 550 350 806

22. सिक्किम - || - i00 400 4

23. तमिलनाडु 8 22 40 945 370 55 29

24. त्रिपुरा 2 - 2 200 - 200 ]7
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] 2 3 4 5 6 7 - 8 9

25. उत्तर प्रदेश ]4 25 349 550 2899 49

26. उत्तराखंड 2 2 4 200 200 400 9

27. प. बंगाल ]2 2 ]4 600 250 850 092

महायोग 54 8] 335 8799 22770 4i569 20868

विवरण IT

वर्ष 2077 में नर्सिंग संस्थाओं का राज्यवार विवरण तथा प्रवेश क्षमता

बी.एस.सी. (एन) एम.एस.सी.

राज्य का नाम सरकारी सीटें निजी सीटें कुल सरकारी सीटें निजी सीटें कुल

संस्थाएं सीटें संस्थाएं. सीटें

I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 It |, 3

अंडमान और निकोबार 0 0 0 0

आंध्र प्रदेश 7 42. 234 2085 24 {2506 2 30: «55—Ss*0 57 0

अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0

असम 2 20 6 290 8 40 3 62 l 0 4 72

बिहार ] 40 ] 40 0 0

चंडीगढ़ 60 60 20 || 20

छत्तीसगढ़ 6 290 40 880 46 270 ॥ 20 ll —-86 {2 206

दाद्र ओर नगर हवेली 0 0 0 0

दिल्ली 7 45 9 460 6 875 2 30 2 50 4 80

गोवा ] 50 2 80 3 :30 0 0

गुजरात 7 350 30 :385 37 735 ] 25 3 50 4 75

हरियाणा 75 23 —-00 24 085 ॥ ]0 2 40 3 50

हिमाचल प्रदेश 2 20 li 500 3 620 0 0

जम्मू और कश्मीर 2 00 4 80 6 280 4 66 4 66

झारखंड I 50 4 80 5 230 0 0

कर्नाटक 6 40 342 8293 348 8703 3 44 80 «-3437,—'s«d83S 348

केरल 7 465 4 625 2 6680 4 50 53 06I झा
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] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 iH 2 3

मध्य प्रदेश 3 70 ~=03—- 5075 06 5245 ] 0 24-38] 25 = 39

महाराष्ट्र 7 350 8 3590 88 3940 3 60 26... 46 29 476

मणिपर 4 60 4 60 0 0

मेघालय ] 50 l 40 2 90 0 0

मिजोरम 2 63 2 63 0 0

नागालैंड 0 0 0 0

ओडिशा ] 20 3 650 4 670 ॥ 20 5 69 6 89

पुदुचेरी I2 875 I2 875 || ]7 4 85 5. 02

पंजाब 3 200 83 3960 86 460 20 26 390 27 40

राजस्थान 5 256 40 5970 45 6226 25 6 65 7 90

सिक्किम || 00 ] 60 2 60 0 0

तमिलनाडु 4 200 59 8860 63 9060 2 65 58 322 60 387

त्रिपरा ] 60 | 60 0 0

उत्तर प्रदेश 38-770 38... -770 5 95 5 95

उत्तराचल 60 9 420 0 480 3 50 3 50

पश्चिम बंगाल 6 260 ll 495 9. 755 3 50 3 57 6 ]07

महायोग 85 4695 475 74543 560 79238 3 558 था 884] 502 9399

विवरण Ill

विगत तीन वर्षों के दौरन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकरारी क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की सख्या

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

शैक्षणिक वर्ष 2009-0 शैक्षणिक वर्ष 20:0-] शैक्षणिक वर्षं 20I:-22

के लिए 2008 में के लिए 2009 में के लिए 200 में

प्राप्त अनुमोदित प्राप्त अनुमोदित प्राप्त अनुमोदित

] 2 3 4 5 6 7 8

late प्रदेश 5 - 4 3 0 ||

2. असम 0 0 ] -
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] 2 3 4 5 7 8

3. बिहार 5 - 2 - 3

4. छत्तीसगढ़ 2 - 2 - 2 -

5. दिल्ली l - l - 3 -

6. गुजरात 5 3 5 - 6 3

7. हिमाचल प्रदेश 3 - 2 - - -

8. हरियाणा 0 - || 4 ]

9. जम्मू और कश्मीर 0 - I - l -

0. झारखंड 2 ~ 0 - 2 -

ll. कर्नाटक 3 - 0 5 2

2. केरल 3 2 2 - 5 2

3. मध्य प्रदेश 3 2 0 - 2 |

4. महाराष्ट्र [ - ] - 7 -

5. मणिपर l - 0 || - -

6. उड़ीसा || - 0 - 4 -

7. Wat 0 - 0 ] ~ _

8. पंजाब 0 - l - 2 2

9. राजस्थान 0. - 0 - 2 -

20. तमिलनाडु 8 2 i 5 3 3

2i. उत्तर प्रदेश 3 2 ] - 8 4

22. उत्तराखंड 2 - ] - - _

23. पश्चिम बंगाल 2 - 2 || 5 3

कुल 50 ist 37 ]4 85 2l

प्राप्त कुल प्रस्तावे : 43+37+85=65

विगत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव* ‡ +4+2]=46
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एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी इन्सेफलाइटिस

के विरुद्ध प्रतिरक्षण

*436. श्री जगदम्बिका पालः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंडोम/जापानी

इन्सेफलाइटिस के विरुद्ध प्रतिरक्षण/टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया

है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है

और इस प्रयोजनार्थ स्थापित की गई समन्वयकारी और निगरानी

एजेंसियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हे;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और

प्रतिरक्षण कार्यक्रम से देश में विशेषरूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में

इन रोगों की पुनरावृत्ति की रोकथाम में कितनी सहायता मिली हे;

(घ) क्या सरकार को एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी

इन्सेफलाइटिस के विरूद्ध टीकाकरण/प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन

के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित कतिपय राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त

हुआ है; ओर

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक

प्रस्ताव की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (sit गुलाम नबी

आजाद ): (क) जी, हां। भारत सरकार ने सार्वभौमिक प्रतिरक्षण

कार्यक्रम (यू आई पी) के अंतर्गत वर्ष 2006 से जापानी

watered (जे ई) वैक्सीनेशन की शुरुआत की है।
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(ख) 5 wal के जे ई स्थानिकमारी वाले i2 जिलों में

जापानी एन्कीफालाइरिस (जे ई) वेक्सीनेशन दिया जाता है। इस

कार्यक्रम के अंतर्गग कवर किए गए जिलों की सूची संलग्न

विवरण- में दी गई है।

राष्ट्रीय dat जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय तथा

प्रतिरक्षण प्रभाग द्वारा केन्द्रीय स्तर पर इस वेक्सीन कार्यक्रम

अधिकारीगण राज्य स्तर पर समन्वय और निगरानी करते हैं।

(ग) 2006-07 से 200- तक की अवधि के दौरान

704.02 लाख बच्चों को वेक्सीनेशन दिया गया है जो लक्षित

जनसंख्या के 79.92% कवरेज के बराबर है।

वर्ष 200- में, कम कवरेज की वजह से व्यापक स्तर पर

पुनः वेक्सीनेशन के लिए नौ जिलों (उत्तर प्रदेश के ओर असम

के 2) को चुना गया था जिनमें 97.85% कवरेज के साथ

74.95 लाख बच्चों को वेक्सीनेशन दिया गया था।

स्थानिकमारी वालों राज्यों में जेई वैक्सीनेशन से जेई के रोगियों

की संख्या में कमी होने में मदद मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य में

वर्ष 2005 (जे ई वेक्सीनेशन कौ शुरुआत होने से पहले) के दौरान

सूचित 35.8% सीरो-पॉजिटिव मामलों के मुकाबले वर्ष 200 के

दौरान कुल i.9% मामलों की ही सूचना प्राप्त हुई

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं

हुआ है। जिन 9 राज्यों ने चुनिंदा जिलों में जे ई वेक्सीन शुरुआत

करने हेतु अनुरोध किया है, उनकी सूची संलग्न विवरण-ा पर

दी गई है। किसी जिले में जेई वेक्सीनेशन शुरू करने संबंधी निर्णय

उस जिले में व्याप्त रोगी भार पर निर्भर करता है जिसमें, तत्पश्चात्

वैज्ञानिक साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण निहित होता है।

विवरण I

जिलों के नाम

3

lL आंध्र प्रदेश (0 जिले)

2. अरुणाचल प्रदेश (i जिला) लोहित

3. असम ( जिले)

anna, कुर्नूल, आदिलाबाद, नेल्लौर, मेढक, कृष्णा, खम्मम, नालगोंडा, महबूबनगर,

निजामाबाद

डिब्रूगढ, शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, दीमाजी, तिनसुकिया, कामरूप, लखीमपुर,

सोनितपुर, नागांव, ऊदलगिरि
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] 2 3

4. बिहार (6 जिले) मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारन, गया, गोपालगंज, नवादा, सिवान,

5. गोवा (2 जिले) गोवा उत्तरी, गोवा दक्षिणी

6. हरियाणा (6 जिले) कैथल, करनाल, Peat, अम्बाला, पानीपत, यमुनानगर

7. कर्नाटक^* (8 जिले) बेल्लारी, कौलार, WER, कोप्पल, मांड्या, बीजापुर, धारवाड्, चिकवल्लापुर

8. केरल (2 जिले) अल्लेपी, तिरुवनंतपुरम

9. महाराष्ट (8 जिले) अमरावती, (जिला एवं कार्ष), भंदारा, नागपुर (ग्रामीण), यवतमाल, गढचिरोली,
वाशिम, बीड, लातूर

0. मणिपुर (5 जिले) इम्फाल पूर्वी, इम्फाल पश्चिमी, थूबल, विष्णपुर, चंदेल

li. नागालैंड (2 जिले) दीमापुर, मोकोगचुंग

]2. तमिलनाड* (9 जिले) कोडाल्लोर, विल्लूपुरम, विरुद्ध नगर, बदुरई, पैराम्बलूर, तिरूवरूर, fafa, तंजावुर,
तिरूवंतमाला, छायार

3. उत्तर प्रदेश (35 जिले) लखीमपुर खीरी, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, संत कबीर नगर,

सिद्धार्थं नगर, अम्बेडकर नगर, बालमपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, मऊ,

रायबरेली, सहारनपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, बरेली, फैजाबाद,

हरदोई, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर

नगर, शाहजहांनपुर, फतेहपुर, जौनपुर, गाजीपुर

4. उत्तराखण्ड ( जिला) ऊधम सिंह नगर

5. पश्चिम बंगाल (5 जिले) बुर्द्धधान, बीरभूमि, पश्चिम मिदनापुर, हुगली, हावड़ा

कुल 2

* कर्नाटक में स्थित कोल्लार जिले को एक और जिला- चिकबल्लापुर बनाने हुतु द्विविभाजित किया गया था।

तमिलनाडु में स्थित तिरुवननमलाई जिले को एक और जिला-छायार बनाने हेतु द्विविभाजित किया गया था।

उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली जिले को एक और जिला-शाहूजी महाराज जिला बनाने हेतु द्विविभाजित किया गया था; अतः 09+3 जिले = कुल 22 जिले।

विवरण I]

जेई वेक्सीनेशन के अतर्गत कवर किए जाने वाले नए जिले

क्र.सं. राज्य का नाम जिले का नाम जिलों कौ कुल संख्या

] 2 4

l आंध्र प्रदेश 2

करीमनगर
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] 2 3 4

2 असम बारपेटा 5

मोरीगांव

दारंग

नलबाड़ी

गोपालपाड़ा

3 बिहार अररिया 3

मोतिहारी

समस्तीपुर

4 झारखंड पाकुर ||

5 कर्नाटक तुंकुर ||

6 तमिलनाडु करूर ]

7 मेघालय पश्चिमी खासी हितल्स 3

पूर्वी खासी हिल्स

आरआई भोई

8 महाराष्ट्र गोंडिया ]

9 मणिपुर चूडाचंदपुर 3

सेनापति

कांगपोकपी

कुल 20

( हिन्दी)

सौर ऊजां का संवर्धन

*437, श्री ata यादवः

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने कौ कृपा

करेगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रकाश व्यवस्था तथा तापन व्यवस्था

दोनों के लिए सौर ऊर्जा का दोहन करने कौ योजनाएं/कार्यक्रम शुरू

किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान

इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को योजना-वार और राज्य-वार कितनी

धनराशि आवंटित की गई है और उनके द्वारा कितनी धनराशि

उपयोग की गई है; और

(घ) सौर ऊर्जा के माध्यम से गैर-विद्युतीकृत ग्रामों/बस्तियों

के विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारुख अब्दुल्ला ):

(क) जी al
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(ख) सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्यों में सौर रोशनी

प्रणालियों हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत

अधिकतम 8/-% प्रति डब्ल्यूपी के अध्यधीन संस्थापना लागत की

30% और विशेष श्रेणी के राज्यों, संघ शासित द्वीप समूहों और

अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता

उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्रालय द्वारा नाबार्ड के माध्यम से सौर

रोशनी प्रणालियों हेतु 30% सब्सिडी और 300/- रु. प्रति डब्ल्यूपी

की बैंचमार्क लागत का 50% पुनर्वित्तपोषिण भी उपलब्ध कराया जा

रहा है।

मंत्रालय द्वारा उन दूरस्थ अविद्युतीकरण जनगणना गांवों और

विद्युतीकृत गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों, जहां राज्य सरकारों द्वारा

ग्रिड विस्तार व्यवहार्य नहीं पाया गया है और इसलिए इन्हें राजीव

गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया

गया है, में प्रकाश व्यवस्था/आधारभूत विद्युतीकरण के लिए दूरस्थ

ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम (आरवीई) के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय

सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत

मंत्रालय द्वारा पूर्ब/निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन प्रणालियों की

लागत के 90% तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई

जाती है।

मंत्रालय द्वारा शून्यीकृत आधारित सौर जल तापकों के लिए

300/-रु. प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र और फ्लैट प्लेट संग्राहकों
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आधारित प्रणालियों हेतु 3300/-रु. प्रति वर्गमीटर की केन्द्रीय वित्तीय

सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्रालय द्वारा कुछ बैंचमाकों

के अध्यधीन सौर वायु तापकों, सौर कुकर और सौर स्टीम प्रणालियों

के लिए लागत के 30% पर सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही

al

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओंफ-ग्रिड

एसपीवी प्रणाली कार्यक्रम, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम और

सौर तापीय कार्यक्रम के लिए मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों

के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-[, 0 और गा में दिए

गए हैं। इनमें से अधिकांश निधियों का उपयोग कर लिया गया है।

सामान्यतया परियोजनाओं को पूर्ण होने में एक वर्ष कासमय लगता

है। आगे और निधियां उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने और

परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की मॉनीटरिंग के बाद ही जारी

की जाती हैं।

(घ) इन गांवों में सौर का प्रयोग करके विद्युतीकरण की

परिभाषा के अनुसार गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा

है। तथापि, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश के

विभिन भागों में दिनांक 30 जून, 20. की स्थिति के अनुसार

8846 दूरस्थ गांवों/बस्तियों में प्रकाश व्यवस्था/आधारभूत विद्युतीकरण

पूर्ण कर लिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008-09, 2009-/0, 20{0-77, 2077-{2 (दिनांक 30.08.2077 तक) के दौरान एसपीवी कार्यक्रमों

के अतगत जारी की गई राज्य वार निधियां

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के दौरान जारी की गई निधि लाख रू. में

2008-09 2009-0 200-] 20lI-2

2 3 4 5 6

lL आंध्र प्रदेश 39,38 240.02 63.00 3.54

2 अरुणाचल प्रदेश 400.45 .33.00 372.67 250.00

3. असम 44.40 38.9 65.22 50.00

4. बिहार 9.75 0 2.25 45.80

5. छत्तीसगढ़ 235.50 086.26 289.53 657.56

6. दिल्ली 0 52.03 0 0
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l 2 3 4 5 6

7. गोवा 0 35.80 2.95 0

8. गुजरात 00.00 3.57 3.75 38.42

9. हरियाणा 509.54 387.44 603.07 38.85

0. हिमाचल प्रदेश 598.2 48.50 440.00 {00.00

Hl. जम्मू और कश्मीर 67.56 384.2I 245.58 39.76

2. झारखंड 636.3] ]2.00 206.70 53.00

3. कर्नाटक 0 456.93 95.75 58.46

4. केरल 0 28.85 4.50 38.00

5. लक्षद्वीप .33 0 387.00 0

6. मध्य प्रदेश 0 50.88 07I.9] 476.27

7. महाराष्ट्र 96.4 48.68 5.35 6.08

I8. मणिपुर 20.85 53.69 265.98 79.00

9. मेघालय 88.65 0 68.98 0

20 मिजोरम 0 0 246.40 0

2.. नागालैंड 0 0 4.86 {36.02

22. ओडिशा .88 3.84 2.50 2.00

23. पुदुचेरी 0 .54 0 0

24. पंजाब 489.50 42.23 489.57 50.00

25. राजस्थान 0 666.99 3097.37 667.70

26. सिक्किम .68 9.68 223.20 0

27. तमिलनाडु 0 88.80 45.08 39.27

28. त्रिपुरा 0 STAI 9.23 0

29. उत्तराखंड 054.76 482.74 2064.67 72.90

30. उत्तर प्रदेश 370.05 743.04 753.53 245.25

3l. पश्चिम बंगाल 324.00 78.6l {247.02 6.95

32. अन्य (सेल, आररईआईएल , 55.3 233.6] 447.2I 507.6

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,

गैर-सरकारी संगठन आदि)

कुल 5849.98 8963.23 25449.60 9793.99
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विवरण IT

वर्ष 2008-09, 2009-70, 2070-77, 20II-2 (दिनांक 30.08.2077 तक) के दौरान आरवीई कार्यक्रमों

के अतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रू. में)

क्र.सं राज्य/इरेडा/बैंक 2008-09 2009-30 200- 20l-2 (अब तक)

|| 2 3 4 5 6

l आंध्र प्रदेश ]7.94 6.3 0

2. अरुणाचल प्रदेश 278.57 0

3. असम 2025.79 85.43 444,86 27.07

4. बिहार 0

5. छत्तीसगढ़ 820.0 50.83 0

6. दिल्ली 4.96

7. गोवा 9.74

8. गुजरात 0

9. हरियाणा 55.69 2.86 0

l0. हिमाचल प्रदेश 0

ll. जम्मू और कश्मीर 07.89 366.83 2923.74

i2. झारखंड {036.62 576.38 .70 342.00

3. कर्नाटक 0.3 0.42

4, केरल 330.96 0

5. मध्य प्रदेश 55.05 704.84 085.83

6. महाराष्ट्र 593.35 337.99 63.26

{7. मणिपुर 409502 0

8. मेघालय 8.08 7.86 0

9. मिजोरम 0

20. नागालैंड 52.89

2. ओडिशा 33.49 {750.65 85.08 2353.20

“22, राजस्थान 449.5 87.85

23. सिक्किम 8.04 0
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2 3 4 5 6

24. तमिलनाडु 66.76 0

25. त्रिपुरा 59.6] 588.65 0

26. उत्तराखंड 84.I] 55.23 8.39 22.0]

27. उत्तर प्रदेश 545.05 797.78

28. पश्चिम बंगाल 340.63 35.76 308.85

29. अन्य (20) 5.04 0

कुल 888.43 8285.32 786.99 3406.39

विवरण पा

वर्ष 2008-09, 2009-{0, 200-{7, 207{-{2 (दिनांक 30.08.2087 तक) के लिए सौर तापीय कार्यक्रमों

के अतर्गत जारी राज्य-वार व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं राज्य/इरेडा/बैंक 2008-09 2009-0 20I0-I 20l-2 (अब तक)

] 2 3 4 5 6

l. आंध्र प्रदेश 48.67 29.23 626.28 -

2. असम - 5.55 - -

3. बिहार - - 3.45 -

4. चंडीगढ़ - 4.88 3.98 -

5. चंडीगढ़ 2.27 36.84 93.43 -

6. दिल्ली 0.55 0.55 3.55 -

7. गुजरात 35.85 {3.72 8.08 -

8, गोवा - 4.05 - -

9. हरियाणा 32,29 59.97 64.37 27.04

0. हिमाचल प्रदेश 8.60 2.3 69.20 422.2

lL जम्मू और कश्मीर - 6.00 03.00 438,74

2. कर्नाटक 8.23 6.6 3.73 75.00

3. केरल 7.40 5.2 4.96 8.07
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॥ 2 3 4 5 6

4. मेघालय - [44 25.00 -

5. लक्षद्वीप 4.3] - - -

6. मध्य प्रदेश 0.38 8.82 55.4] 8.56

I7. महाराष्ट्र 3.83 57.22 7.7 39.98

i8. मणिपुर 4.27 25.00 .00

9. मिजोरम 0.72 - - -

20. नागालैंड - 3.48 25.00 -

2l. पुदुचेरी - 2.03 ].8] -

22. पंजाब 6.60 5.30 50.92 - .40

23. राजस्थान 5.93 6.00 29.53 2.25

24. सिक्किम .79 5.37 2.88 -

25. तमिलनाडु I.80 24.93 9.56 -

26. उत्तर प्रदेश 58.98 33.46 59.46 -

27. उत्तराखंड 8.8 28.05 {32.80 0.99

28. पश्चिम बंगाल 0.50 5.92 0.46 -

29. त्रिपुरा - 2.88 54.44 ॥ -

30. इरेडा/बैंक/अन्य 3.0 674 93.00 349.50

3. एआईडब्ल्यूसी/डब्ल्यूईसी - 2.40 - -

32. सीपीडब्ल्यूडी/टेरी - 27.08 - -

कुल ]587.98 342.00 3259.47 063.65

(अजुवाद] (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे जनजातीय लोग

*438. श्री पूर्णमासी रामः क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने

वाले जनजातीय लोगों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराया

है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जनजातीय

लोगों के उत्थान के लिए कोई विशेष योजना/कार्यक्रम तैयार किया

है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर गत तीन वर्षो

में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान इससे राज्य-वार कितने

जनजातीय लोग लाभान्वित हुए हैं?
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जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री

किशोर चन्द्र देव): (क) ओर (ख) भारत में नोडल एजेंसी

के रूप में योजना आयोग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन

मंत्रालय प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

संगठन (एनएसएस) द्वारा संचालित “घरेलू उपभोक्ता व्यय” पर बड़े

पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर

पर सामाजिक समूहवार, गरीबी अनुपात का अनुमान लगाता है।

जिस आधार पर गरीबी रेखा तैयार की गई है, ऐसा अंतिम सर्वेक्षण

जुलाई, 2004 से जून 2005 की अवधि के दौरान किया गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग

से जनजातियों सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे

परिवारों का पता लगाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

जनगणना करता है। पिछली जनगणना 2002 में हुई थी और

सामाजिक श्रेणीकरण सहित बीपीएल ग्रामीण परिवारों की ब्यौरेवार

सूची राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है।

योजना आयोग के अनुसार 2004-05 के लिए गरीबी रेखा से

नीचे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्यवार प्रतिशत का

ब्यौरा संलग्न विवरण- पर है।
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(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातियों

के उत्थान के लिए राज्यों और अन्य मंत्रालयों के प्रयासों को

अनुपूरित करता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(टीएसपी को एससीए) एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत राज्यों

में जनजातियों के और अधिक तीव्र गति से आर्थिक विकास करने

के लिए राज्य योजना को एक योजक के रूप में लाने के लिए

राज्यों को इस मंत्रालय द्वारा अनुदान दिया जाता है। टीएसपी को

एससीए का उद्देश्य बीपीएल अनुसूचित जनजाति परिवारों/स्वयं

सहायता समूहों (एसएचजी) समुदायों की रोजगार-व-आय सृजनकारी

कार्यकलापों को कवर करना है। लाभार्थियों के रूप में सुपुर्दगी

आउटपुट का परिमाणन व्यवहार्य नहीं हैं, चूंकि योजनाओं के

माध्यम से लाभान्वित अनेक लाभार्थी प्राथमिक रूप से परिवारोन्मुख

होते हैं और योजनाएं राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं के

संयोजन से कार्यान्वित की जानी होती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टीएसपी को एससीए

के अंतर्गत राज्य सरकरों को निर्मुक्त निधि संलग्न विवरण-ा पर

है।

विवरण I

गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजाति की जनसख्या का राज्यवार प्रतिशत (एनएसएस-2004-05 पर आधारित)

क्र.सं राज्य गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का %

ग्रामीण शहरी

॥ 2 3 4

L आध्र प्रदेश 30.5 50.0

2. असम | 4.] 4.8

3. बिहार 53.3 57.2

4. छत्तीसगढ़ 54.7 4.0

5. दिल्ली 0.0 9.4

6 गुजरात 34.7 2.4

7. हरियाणा 0.0 4.6

8. हिमाचल प्रदेश 4.9 24

9 जम्मू और कश्मीर 8.8 0.0
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|| 2 3 4

0. झारखंड 54.2 45.]

ll. कर्नाटक 23.5 58.3

2 केरल 44.3 9.2

3. मध्य प्रदेश 58.6 44.7

i4. महाराष्ट्र 56.6 40.4

5. ओडिशा 75.6 6.8

6. पजाब 30.7 2.]

7. राजस्थान 32.6 24.]

i8. तमिलनाडु 32. 32.5

{9. उत्तर प्रदेश 32.4 | 37.4

20. उत्तराखंड 43.2 64.4

2. पश्चिम बंगाल 42.4 25.7

अखिल भारत 47.3 33.3

लीजेंड अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजातियां, एनएसएसन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

स्रोत: योजना आयोग

विवरण Il

2008-09 से 207{-{2 के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं राज्य/संघ राज्य निर्मुक्ति

क्षेत्र के नाम 2008-09 2009-0 20i0-I4 20-2 (0.09.20I तक)

l 2 3 4 5 6

lL आंध्र प्रदेश 476.75 930.00 5746.50 2543.00

2 असम 3755.65 2883.00 3500.00 0.00

3. बिहार 0.00 870.94 650.00 0.00

4. छत्तीसगढ़ 6829.2 6322.88 8453.00 0.00

5. गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00

6. गुजरात 457.435 5635.53 826.00 2400.00
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2 3 4 5 6

7. हिमाचल प्रदेश 276.00 79.40 ]506.00 750.00

8. जम्मू और कश्मीर. 676.00 263.79 489.57 0.00

9. झारखंड 298.25 0.00 948.55 0.00

0. कर्नाटक 544.00 647.96 2053.00 0.00

ll. केरल 396.25 366.0 440.00 240.00

2. मध्य प्रदेश 2644.25 8722.00 524.00 7700.00

3. महाराष्ट्र 2500.00 895.9} 6696.00 0.00

4. मणिपुर 989.00 527.795 87.00 0.00

5. ओडिशा 00.5 8885.55 2393.00 5864.00

6. राजस्थान 5236.00 3400.00 8209.00 i840.00

7. सिक्किम 35.00 29.38 369.00 0.00

8. तमिलनाडु 469.00 {08.00 393.05 0.00

i9. त्रिपुरा ]548.00 43.29 879.00 950.00

20. उत्तराखंड 0.00 308.35 0.00 0.00

2l. उत्तर प्रदेश 644.25 0.00 0.00 0.00

22. पश्चिम बंगाल 3255.75 2654.34 3384.00 2000.00

कुल योग 6335.29 4824.00 9069.67 24287.00

वन ग्रामों केविकास के लिए निर्मुक्त निधियों के अलावा।

(हिन्दी)

पर्यटक केन्द्रों के रूप में राष्ट्रीय उद्यान

*439, श्री जफर अली नकवी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान-पान

प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) ने राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरणों
को मूलभूत शिष्टाचार तथा व्यवहार के बारे में संवेदनशील बनाने

के लिए वर्ष 200- में “बाघ बचाओं अभियान' आरंभ किया

है

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

करने के लिए चयनित राष्ट्रीय उद्यानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या

है;

(ग) इस पर राष्ट्रीय उद्यान-वार कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सहित राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन

स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न पक्षों से

सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है और इस पर क्या

अनुवर्ती कार्रवाई की गई हे?

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग)

पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी

परिषद (एनसीएचएमसीटी) के साथ संबद्ध विभिन्न होटल प्रबंध

संस्थानों के छात्रों के माध्यम से देश में चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों एवं

वन्य जीव अभ्यारण्यों में जमीनी स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन
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करवाया। यह मूल्यांकन दिसंबर, 2009 से जून, 20i0 के दौरान

छह राष्ट्रीय sari में होटलों, लॉजों, रिजार्यो, कैम्पों एवं अतिथि

गृहों केलिए किया गया। इन मूल्यांकन सर्वेक्षणों के परिणामों से

संबंधति प्रशासनिक मंत्रालय नामतः वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को

अवगत कराया गया है। इन सर्वेक्षणों केसंचालन के लिए पर्यटन

मंत्रालय द्वारा वहन किए गए उद्यान-वार व्यय इस प्रकार से हैं-

जिम aide, उत्तराखंड (2.37 लाख रुपए), काजीरंगा, असम

(3.32 लाख रुपए), मुदुमलाई तमिलनाडु (0.82 लाख रुपए), बांध

वगढ़ एवं कान्हा, मध्य प्रदेश (5.42 लाख रुपए) और पेंच

(4.30 लाख रुपए), मध्य प्रदेश।

(घ) और (ङ) पर्यटक स्थलों के रूप में राष्ट्रीय उद्यानों

सहित पर्यटन के विकास एवं संबंर्धन की जिम्मेवारी मुख्य रूप से

संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन

मंत्रालय राज्य सरकरों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनसे प्राप्त

प्रस्तावों के आधार पर योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, निधियों

की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर राष्ट्रीय

उद्यानों के विकास सहित पर्यटन परियोजनाओं के विकास एवं

संवर्धन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005-06 में दुधवा-कटेरनियां घाट

पर्यटक परिपथ के अंतर्गत जिला खेरी, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय

उद्यान में अवसंरचना एवं गंतव्य विकास की एक परियोजना के

लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 3/2.60 लाख रुपए कौ

राशि स्वीकृत की। इस परियोजना को उसके बाद राज्य सरकार द्वारा

पूरा किया जा चुका है।

(अनुवाद ]

यौनकर्मियों का पुनर्वास

*440, श्री अरुण यादवः

श्रीमती सुशीला सरोजः

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा

करेगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में वाणिज्यिक यौन शोषण से पीड़ितों

के दुर्व्यापार को रोकने, उन्हें बचाने, उनका पुनर्वास तथा पुनःएकौकरण

करने के लिए कौन-सी योजना कार्यान्विति की जा रही है;

(ख) क्या उक्त योजना देश में यौनकर्मियों के पुनर्वास के

मुद्दे का समाधान करती है;

(ग) यदि हां, तो इसके अंतर्गत कितने यौनकर्मियों का पुनर्वास

किया गया है तथा देश में यौनकर्मियों राज्य-वार/संघ राज्य कषेत्र-वार

अनुमानित संख्या कितनी है;
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(a) यदि नहीं, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार

से यौनकर्मियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए

कहा है तथा उनके लिए पुनर्वास उपायों कौ सिफारिश करने के

लिए कोई पैनल नियुक्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है; और

(च) अनैतिक gator (निवारण) संशोधन विधेयक, 2006

कौ वर्तमान तिथि क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

(श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (ङ) सरकार अनैतिक व्यापार

के निवारण और व्यावसायिक यौन शोषण के प्रयोजनार्थं किए जाने

वाले अनैतिक व्यापार की पीड़ितों के उद्धार, पुनर्वास ओर समाज

की मुख्यधारा मे वापसी के लिए दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 से

"उज्ज्वला" नामक व्यापक स्कीम चला रही है। एह स्कीम अनैतिक

व्यापार से पीडित होने की संभावना वाली महिलाओं और बच्चों

तथा व्यावसायिक यौन शोषण के प्रयोजनार्थं किए जाने वाले

अनैतिक व्यापार से पीडित हो चुकी महिलाओं ओर बच्चों के लिए

तैयार की गई tt तथापि, जो यौन कर्मी अपनी इच्छा से इस

व्यवसाय में आगे आई हैं किन्तु अब चाहती हैं कि उनका पुनर्वास

हो जाए, वे यौन कर्मी भी उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत प्रदान की

जाने वाली पुनर्वास सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं।

इस स्कीम से अंतर्गत देशभर में 76 संरक्षणात्मक और पुनर्वास

गुह संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें अधिकतम 3800 लाभार्थियों को

रखा जा सकता है। इन पुनर्वास गृहो में रहने वाली लाभार्थियों को

भोजन, वस्त्र, आश्रय चिकित्सीय देखरेख, कनूनी सहायता, यदि

पीडित afer हों तो शिक्षा और पीडितों को आजीविका के

वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा

आय अर्जन कार्यकलाप के लिए इन गृहों को वित्तीय सहायता दी

जाती है।

*वेश्यावृत्ति में बालिकाएं और महिलाएं” शीर्षक से एक व्यापक

अध्ययन वर्ष 2004 में किया गया था, जिसे महिला एवं बाल

विकास मंत्रालय ने प्रायोजित किया था। इस अध्ययन के अनुसार,

देशभर में वेश्याओं की अनुमानित संख्या लगभग 28 लाख है,

जिनमें से 36% बच्चियां है। उक्त अध्ययन के अनुसार वेश्यावृत्ति

में लिप्त बालिकाओं/महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित

संख्या का at संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4.02.20 के अपने

आदेश में राज्य और केन्द्र सरकारों को भारत से सभी शहरों में

यौन कर्मियों कोतकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके इनके

पुनर्वास कौ स्कीम तैयार करने के लिए कहा था। इसके बाद
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माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9.07.20] के अपने अवदेश

द्वारा एक पैनल गठित किया, जो देह व्यापार को छोड़ने की इच्छुक

यौन कर्मियों के पुनर्वास सहित विभिन पहलुओं पर न्यायालय को

उपयुक्त सुझाव देगा। न्यायालय ने उक्त पैनल से कहा है कि वे

सबसे पहले दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई नामक चार

महानगरों में यौन कार्मियों की समस्याओं पर विचार करें। इस पैनल

ने अपने समक्ष लंबित मुद्दों पर विचार करने के लिए तीन aah

की हैं।

(च) अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक, 2006

लोक सभा में वर्ष 2006 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2009 में

लोक सभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया।

इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में अधिनियम के कार्यक्षेत्र में

विस्तार, अनैतिक व्यापारियों के लिए सजा में वृद्धि, पीड़ितों के

पुनः उत्पीडन के निवारण और अधिनियम के क्रियान्वयन को

अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित संशोधन शामिल थे। इन प्रस्तावित

संशोधनों में और अधिक सुधार के लिए परामर्श किए जा रहे हैं।

विवरण

भारत में वेश्यावृत्ति लिप्त बालिकाओंमहिलाओं की संख्या

क्र.सं राज्य/संघ वेश्यावृत्ति में लिप्त

राज्य क्षेत्र बालिकाओं/महिलाओं

की संख्या

l 2 3

lL आंध्र प्रदेश 320024

2. अरुणाचल प्रदेश 2750

3 असम 52625

4. बिहार 632]

5 छत्तीसगढ़ 2500

6. गोवा 5375

7. गुजरात 46950

8. हरियाणा ]5500

9. हिमाचल प्रदेश 5375

0 झारखंड 20000

Lh. जम्मू ओर कश्मीर i5500
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l 2 3

2. कर्नाटक 20070]

3. केरल 68750

4. मध्य प्रदेश 44338

5, महाराष्ट्र 40300

6. मणिपुर 4875

7. मेघालय 4250

8. नागालैंड 6000

9. ओडिशा 45066

20. पंजाब 45000

2. राजस्थान 67305

22. सिक्किम 425

23. तमिलनाडु 303750

24. त्रिपुरा 375

25. उत्तर प्रदेश 27868

26. उत्तराखंड 825

27. पश्चिम बंगाल 367058

28. ashe 0750

29. दिल्ली 6785

30. पुदुचेरी 400

3l. दमन और दीव 493

भारत 2827534

इनमें मिजोरम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के

आंकड़े शामिल नहीं हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के लिए पृथक प्रकोष्ठ

483. श्री रुद्रमाधव रायः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय में अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के सेवा

हितों की देख-रेख के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ संचालित किया जा

रहा है;
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(ख) यदि हां, तो क्या अ.जा./अ.ज.जा. के हितों कौ रक्षा

के प्रयोजन से सरकार का प्रत्येक राज्य में ऐसा प्रकोष्ठ स्थापित

करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का अन्य उपाय करने का प्रस्ताव

है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) जी हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

हितों की देखरेख के लिए इस मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किया गया हेै।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों

की रक्षा करने के लिए इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन राज्यों में

स्थित सभी विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विशेष

प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

(घ) इस विषय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो कि

नोडल विभाग है, द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुपालन किया जाता

है।

प्रधानमंत्री का 75-gatr कार्यक्रम

4832, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में जनजातीय वर्गों हेतु प्रधानमंत्री का

I5-qaa कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के

अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 5-सूत्रीय

कार्यक्रम में केवल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम आयोग, 992

की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय ही

आते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।
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विद्युत वितरण कंपनियों का लेखापरीक्षण

4833. श्री fay प्रसाद aad: क्या विद्युत मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

| (क) क्या विभिन्न वर्गों से इस आशय के सुझाव/अनुरोध प्राप्त

हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों का लेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) से कराया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है; और

(घ) विद्युत वितरण कंपनियों का लेखा परीक्षक कब शुरू होने

तथा कब तक पूरा होने की संभावना हे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) जी, a

(ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने वर्ष

2007-08 से एमवाईटी अवधि के दौरान डिस्कॉम्स कौ सीएजी लेखा

परीक्षा संचालित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

से सिफारिश की है।

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस

पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

जनजातीय वर्गो के विद्यार्थियों का परस्पर विनिमय

4834. श्री पी. करुणाकरनः क्या जनजातीय कार्य मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनजातीय ant के विद्यार्थियों के परस्पर अंतर-राज्यीय

विनिमय के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना से कितने जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ

पहुंचा है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।
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राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

4835. श्री एल. राजगोपालः क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ

कृपा करेगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के उद्देश्य और लक्ष्य

क्या-क्या हैं तथा आज की स्थिति में इस निधि में कितनी धनराशि

है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस निधि के उपयोग के मार्ग

निदेश बनाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है और यदि नहीं, तो

इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा)

(क) राष्ट्रीय ऊर्जा निधि की स्थापना, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों

में अनुसंधान एवं अभिनव परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के

लिए की गई है ताकि ग्लोबल afin और जलवायु परिवर्तन का

सामना करने के लिए एक विश्वसनीय रणनीति के रूप में जीवाश्म

ईधन पर निर्भरता को कम करने के हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों

को उपयोग में लाया जा सके।

इस निधि का सृजन इसी वर्ष किया गया है ओर मौजूदा वर्ष

के दौरान 066.46 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

में डालने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के तहत

वित्तपोषण हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों के मूल्यांकन एवं अनुमोदन

हेतु 8.04.20] को दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए। इन दिशानिर्देशों

के अनुसार, स्वस्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान तथा विकास

को अपनाने के लिए अभिनव पद्धतियों वाली परियोजना/स्कीम

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के अंतर्गत निधियन हेतु पात्र होगी। वित्त

सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्मत्रालयी समूह निधियन हेतु प्राप्त

प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान

विकास को अपनाने के लिए अभिनव पद्धतियों वाली निम्नलिखित

विशिष्ट परियोजनाओं हेतु निधियो उपलब्ध होंगी;

(.) किसी मंत्रालय/सरकारी विभाग द्वारा प्रायोजित; और

(2) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र में वेयक्तिक/संगठनों

के संघ द्वारा ऋण अथवा व्यवहार्य अंतर निधियन के

रूप में प्रस्तुत तथापि, भाग लेने वाले संगठनों को

कम से कम 40 प्रतिशत राशि कौ जिम्मेवारी लेनी

होगी। इस निधि से सरकारी सहायता किसी भी हालत

में कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत से अधिक

नहीं होगी।

44 भाद्रपद, 933 (शक) लिखित उत्त 8

एटीएम मशीनों पर तत्काल चैक भुगतान

4836. श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ बैंकों ने एटीएम मशीनों पर तत्काल चैक

भुगतान की सुविधा शुरू की हे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौय an है; ओर

(ग) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक शुरू किए जाने

की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सूचित किया है

कि भारत के कुछ बैंक एक ऐसी प्रौद्योगिकी का परीक्षण कर रहे

हैं जिससे स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) द्वारा चेक का तत्काल

नकदीकरण किया जा सकेगा। अपने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग

सुविधाएं प्रदान करने के लिए, बैंक विभिन्न कारकों जैसे प्रौद्योगिकी

की उपलब्धता, अपनाने का लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए

ऐसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में स्वयं ही निर्णय

लेते हैं।

एकीकृत बाल विकास योजना

4837. श्री पी. fein:

चौधरी लाल सिंहः

क्या महिला ओर बाल विकास मत्री यह बताने कौ कृपा

करेगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली

तथा पूरे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बचचों तथा गर्भवती महिलाओं

की मृत्यु हुई जिन्हें पोषक आहार तथा स्वस्थ्यचर्या सुविधाएं मुहैया

कराने के उद्देश्य से एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

के अंतर्गत शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सबेधी ब्योरा क्या हे;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने हेतु कोई

जांच की है; ओर

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती

कृष्णा तीरथ ): (क) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा स्कोम

एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य
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प्रशासनों के द्वारा किया जाता है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम

में शामिल बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के बारे में केन्द्र

सरकार कोई आंकडे नहीं रखती है।

महामारी अधिनियम का सहारा

4838. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्यों ने 'स्वाइन फ्लू" जैसी कतिपय बीमारियों

से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने हेतु महामारी अधिनियम का

सहारा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात,

हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

और दिल्ली की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने स्वाइन फ्लू जैसे

संचारी रोगों की चुनौतियों का सामना करने के लिए हाल ही में

महामारी रोग अधिनियम, i897 का सहारा किया है।

(ग) स्वास्थ्य राज्य सरकार का एक विषय होने के कारण,

महामारी रोग अधिनियम, 897 का सहारा करना राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र सरकारों का विशेष अधिकार है।

(हिन्दी)

चिरंजीवी योजना का कार्यान्वयन

4839. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः

डो. संजय सिंहः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्री यह बताने की

कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में चिरंजीवी योजना

को कार्यान्विति किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा

क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं और चालू वित्तीय वर्ष

के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार कितने लोगों को सहायता

उपलब्ध कराई गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सहित योजना के तहत

आवंटित धन राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; ओर

(ङ) सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में प्रभावी ढंग से

कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये teed जा रहे हैं?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बदोपाथ्याय ): (क) ओर (ख) भारत सरकार, देश के सभी

राज्यों में जननी सुरक्षा योजना को कार्यान्वितं कर रही है। नकद

प्रोत्साहन के प्रावधान के जरिए गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत

प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ तथा शिशु मृत्यु में कमी लाने के

उद्देश्य सहित जेएसवाई एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। गुजरात

के मामले में राज्य, सरकार चिरंजीवी नाम कौ एक योजना को

कार्यान्वितं कर रही है जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए

निजी स्त्री रोग विशेषज्ञों/ट्स्ट अस्पतालों सहित सार्वजनिक निजी

सहभागिता है।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान

जेएसवाई के अंतर्गत सहायता प्रदत्त व्यक्तियों कौ संख्या के राज्यवार

ब्यौरे संलग्न विवरण- में हैं। जेएसवाई के अंतर्गत निर्धारित की

गई राशि और उपर्युक्त अवधि के दौरान इसके उपयोग के राज्यवार

ब्यौरे संलग्न विवरण-ता में दिए गए हैं। गुजरात में चिरंजीवी योजना

के अंतर्गत सहायता मुहैया कराए गए व्यक्तियों की संख्या और

विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में इसके उपयोग सहित

आबंटित राशि के ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैः

वर्ष 2008-09 2009-0 200-I — 204-202 (जुलाई तक)

चिरंजीवी योजना के लाभार्थी* 35,706 55,72I ],50.979 4249]

आबंटित निधि कौ राशि (लाख रू. में) 300.00 4500.00 3500.00 4500.00

उपयोग लाख रुपए में 2400.84 299.74 2478.97 277.83

* लाभार्थी को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है, लेकिन उन्हें मुफ्त मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
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विवरण 7

अत्यधिक ध्यान दिए जा रहे राज्य जेएसवाई लाभार्थियों की सख्या

क्र.सं राज्य 2008-09 2009-0 200-* 207-2**

] 2 3 4 5 6

(क) उच्च वर्णित राज्य

l. बिहार 44000 246566 383000 {7039

2. छत्तीसगढ़ 22562 249488 376000 {226।

3. झारखंड 26866॥ 2567 345000 4360

4. जम्मू और कश्मीर 777 9887 220 68

मध्य प्रदेश 525 23729 40000 99684

6. ओडिशा 506879 58758 533000 98504

7. राजस्थान 9445 97865 9000 7896

8. उत्तर प्रदेश 548598 2082285 2339000 380673

9. उत्तराखंड 7285 79460 75000

0. हिमाचल प्रदेश 82I5 685! 2000 274

उपयोग 587428] 607656 723520 068009

(ख ) अन्य राज्य

ll. आंध्र प्रदेश 55206 38927 439000

2. गोवा 688 650 i000 302

3. गुजरात 2339] 356263 340000 8888

4. हरियाणा 0 63326 63000 507

5. कर्नाटक 400349 47593 340000 39887

6. केरल {36393 34974 80000

I7. महाराष्ट्र 224375 347799 249000 07375

8. पंजाब 679 97089 08000 259

9. तमिलनाडु 386688 389320 350000 4382

20. पश्चिम बंगाल 748343 724804 535000 26704

उपयोग 2737559 2908342 3605000 24444
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(ग) संघ राज्य क्षेत्र

2. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 97 498 {32

22. चंडीगढ़ 467 99 23 4l

23. दादरा और नागर हवेली व57 594 273 64

24. दमन और दीव NA 0 0

25. दिल्ली 23829 2564 i9000 2347

26. लक्षद्वीप 288 899 548

27. पुदुचेरी 4807 4932 5000 867

उपयोग 29745 28686 2666 339

(घ) पूर्वोत्तर राज्य

28. अरुणाचल प्रदेश 080 गणा 9000 838

29. असम 327894 366433 390000 5232

30. मणिपुर 096 7375 20000 693

3i. मेघालय 5329 4738 2000 2665

32. मिजोरम 5482 4265 4000 |(॥|

33. नागालैंड 9790 . 22728 9000 2552

34. सिक्किम 3606 3292 4000

35. त्रिपुरा 2066 20500 {4000 3970

उपयोग 75649 469588 472000 ब्वाता

महाउपयोग 903693 0078275 338376 379643

आंकड़े अनंतिम 2

एच एम आई एस, स्वा. परिवार कल्याण मंत्रालय: अप्रैल-जून, 20 की अवधि की fed
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विवरण या

जे एस वाई के ata आबंटन और व्यय के ब्यौरे

लिखित उत्तर 26

(करोड रु. में)

wa. राज्य 2008-09 2009-0 20i0-4 20I]-2

आबंटन व्यय आबंटन व्यय आबंटन व्यय आबंटन

2 3 4 5 6 7 8 9

(क) अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य

l. विहार 73.6 6.8] 230 236.9 250 24.85 250.85

2. छत्तीसगढ़ 34.87 2.46 57.4 32.08 74.67 65.54 68.85

3. हिमाचल प्रदेश .03 0.79 ].0 .03 2.8 .3 .9

4. जम्मू और कश्मीर 28.07 2.64 27.8 2.6] 26.25 5.46 2.93

5. झारखंड 50 49.85 57.69 26.05 70.22 56.55 69.7

6. मध्य प्रदेश 60 203.62 248.3 208.75 200.8 202.49 88.08

7. ओडिशा 05.5 82.73 04.4 96.3 2.2 00.73 08.3]

8. राजस्थान 50 50.8 40 62.73 i43 80.04 84.06

9. उत्तर प्रदेश 260.9 277.5 30.3 380.63 399.4 450.8 475.33

0. उत्तराखंड 3.02 2.78 3.5 3.64 20.3 {4.04 ]5.2

पूर्वोत्तर राज्य

ll. अरुणाचल प्रदेश ].7 .08 .6 .27 .64 0.99 4

2. असम 88.95 63.79 92.83 74.56 0.5 77.96 93.39

i3. मणिपुर .5 0.88 .8 .04 .32 4.22 2.2

4. मेघालय .8] 0.92 .96 .07 2.28 .34 .28

5. मिजोरम 33 .36 L.47 .42 .66 .29 .78

i6. नागालैंड 4.02 2.29 2.36 8 3.66 || 2.73

7. सिक्किम 0.2 0.38 0.22 0.23 0.53 04 0.59

8. त्रिपुरा .8 .42 2.29 .98 3.7 2.39 3.36

अधिक ध्यान नहीं दिए जा रहे राज्य

9. आंध्र प्रदेश 47.88 50.35 45.5 40.86 50.36 7.45 32.88
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] 2 3 4 5 6 7 8 9

20. गोवा 0.5 0.04 0.08 0.04 0. 0.09 0.

2l. गुजरात 8.08 3.64 6. 2].28 22.38 6.65 2]

22. हरियाणा 5 3.4 6 4.28 6.99 4.29 6.6

23. कर्नाटक 30 29.3] 27.4 35.06 46.03 33.48 38.54

24. केरल 9.36 2.82 4.79 .6! 9.66 9.2 3.55

25. महाराष्ट्र 20 23.77 28.9 26.26 22.59 3.82 35.28

26. पंजाब .86 3.85 4.9 5.65 6.2 5.67 6.46

27. तमिलनाडु 29.8 27.0॥ 3.68 29.32 35.3 26.7 34.52

28. पश्चिम बंगाल 40 30.67 43.39 43.84 43.3 56.64 58.37

छोटे राज्य

29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 0.05 0.02 0. 0.06 0.2 0.02 0.06

30. चंडीगढ़ 0.5] 0.08 0.08 0.05 0.08 0.0] 0.08

3. दादरा और नागर हवेली 0.4 0 0.4 0 0.4 0.08 0.5

32. दमन ओर दीव 0.02 0 0 0 0 0 0

33. दिल्ली 0.72 .43 69 .5 3.8 .8 2.8

34. लक्षद्वीप 0 0.06 0.09 0.2 0.05 0.06 0.07

35. पुदुचेरी 0.3 0.32 0.23 0.33 0.33 0.3 0.34

36. मुख्यालय व्यय

कुल 28] 247.33 55 473.77 670 68.39 74.05

आंकड़े अनतिम नहीं हैं।

एनसीएचएमसीटी दल

4840. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या पर्यटन मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी

परिषद (एनसीएचएमसीटी) के एक दल ने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ

होटल मैनेजमेंट (डीआईएचएम) का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर किन मुद्दों पर

चर्चा की गई;

(ग) एन सी एच एम सी टी द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा

क्या है अथवा क्या है और किस आधार पर सिफारिशें दी गई

हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई

है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ)

दिल्ली होटल प्रबंध संस्थान (डीआईएचएम) के शासक मंडल

(बीओजी) की अध्यक्षता सचिव पर्यटन, दिल्ली सरकार द्वारा की

जाती है और इसमें दिल्ली सरकार के चार अन्य प्रतिनिधि, केन्द्र
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सरकार के तीन प्रतिनिधि तथा होटल प्रबंधन और खान-पान

प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) के एक प्रतिनिधि शामिल हैं।

डीआईएचएम के शासक मंडल ने 6.09.200 को हुई अपनी

बैठक में एनसीएचएमसीटी के समक्ष शैक्षणिक सत्र 20I!-2 से

बी.एससी. आतिथ्य प्रशासन पाठ्यक्रम की प्रवेश संख्या को 60 से

बढ़ाकर 20 करने का प्रस्ताव रखा है। शासक मंडल की सिफारिश

के आधार पर एनसीएचएमसीटी द्वारा 20i-2 से प्रवेश कौ संख्या

को 60 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, संस्थान कौ सिफारिश पर एनसीएचएमसीटी

के साथ उपकरणों की सूची पर पूर्व परामर्श के पश्चात नए कैंपस

के लिए अतिरिक्त आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए पर्यटन

मंत्रालय ने डीआईएचएम के लिए :.00 करोड रुपए की स्वीकृति

प्रदान की।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विदेशों से ऋण

484), श्री जोस के, मणिः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का दिसम्बर, 20] तक विदेशी

ऋण के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर कौ राशि जुटाने का

कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2;

(ग) क्या उक्त बैंक ने हाल तक अपनी लाभार्जकता बनाए

रखी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो

इसके क्या कारण है; ओर

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारमूलक कदम उठाए

गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा)

(क) ओर (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया

है कि उनके पास दिसम्बर 20:] तक विदेशी ऋणों के माध्यम

से 5 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, बैंक आवश्यकता के आधार पर, चालू वित्त वर्ष कौ तीसरी

अथवा चौथी तिमाही के दौरान कभी भी बाण्ड जारी कर विदेशी

मुद्रा निधियों को बढ़ाने के बारे में विचार कर सकता है।

(ग) और (घ) एसबीआई ने सूचित किया है कि बैंक का

निवल लाभ वर्ष 2008-09 में 9i2] करोड़ रुपए, वर्ष 2009-0

44 भाद्रपद्, 933 (शक) लिखित उत्तर -30

में 967 करोड़ रुपए और वर्ष 200-} में 8265 करोड़ रुपए

था। वर्ष 2009-0 की तुलना में वर्षं 20i0-il में निवल लाभ

9.84% तक कम है और इसके मुख्य कारण हैं:- उच्चतर पेंशन,

उपादान, ऋण हानि प्रावधानों, उच्चतर निवेश अवमूल्यन और

विशेष आवास ऋण योजनाओं पर मानक आस्ति प्रावधानों को लागू

करना।

(S) प्रश्न नहीं उठता है।

मेडिकल कॉलेजों में दवाओं का सेवन

4842. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कुछ मेडिकल कॉलेजों के छात्रों द्वार

अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु एम्फीटेमिन (यूएसएएम) जैसी कतिपय

दवाओं के सेवन की खबर मिली है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान

अब तक तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) छात्रों द्वारा औषधियों का सेवन रोकने तथा उन्हें चिकित्सा

और व्यवहार संबंध चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने

क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (ग) राष्ट्रीय नोडल औषधि व्यसन निमुक्ति

उपचार केन्द्र राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद

(उत्तर प्रदेश) ने विद्यार्थियों के बीच औषधि एम्फीटेमिन के इस

प्रकार के सेवन की रिपोर्ट का खंडन किया है।

देश मेँ अल्कोहल और ओषध के सेवन से संबंधित विभिन

मांग में कमी और पुनर्वास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय उत्तरदायी नोडल एजेंसी

है। वह मंत्रालय औषधि व्यसनियों कौ पहचान, परामर्श सेवा,

उपचार और उनके पुनर्वास के लिए अल्कोहलवाद और मादक

पदार्थ (औषधि) निवारण, दुरूपयोग और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं

के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन करता है। योजना

के अन्तर्गत, व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों का संचालन

किए जाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संगठनों

को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है जिसके अंतर्गत अनेक

घटकों में से एक घटक विद्यार्थियों सहित सभी श्रेणियों के व्यक्तियों

के लिए. जागरुकता सृजन करना है।
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उस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन के सहयोग से {2-{6 वर्ष

आयु-समूह के बच्चों के मध्य एक जागरुकता सृजन कार्यक्रम (शुरु

किया है। चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा अपने 55

संबद्ध बाल भवनों और 77 बाल केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए इस

परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है। स्थानीय, क्षेत्रीय और

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के क्रिया कलापों यथा पोस्टर बनाने,

रचनात्मक लेखन, व्याख्यान, रैली, नुक्कड़नाटक आदि के जरिए

औषधियों के सेवन के बारे में जागरुकता सृजित की जाएगी इस

परियोजना की लागत ..0 करोड रुपए है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी सेवन पश्चात उपचार

के लिए सरकारी अस्पतालों, केन्द्र सरकार के अस्पतालों, राज्य

सरकार के अस्पतालों और जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में

मेडिकल सुविधाओं का वित्तीय रूप से संवर्धन करने के रूप में

भी एक सीमित औषधि निर्मुक्ति कार्यक्रम का संचालन करती है।

मंत्रालय ने समूचे देश में 22 औषधि निर्मुक्ति केन्द्रों की स्थापना

करने में भी सहायता की है जिनमें से 43 केन्द्रों को पूर्वोत्तर क्षेत्र

में स्थापित किया गया है। इनमें एनडीडीटीसी (एम्स) और निम्हांस

(बंगलौर), पीजीआईएमईआर (चंडीगढ़), जिपमेंर (पुदुचेरी) डा.

आरएमएल अस्पताल, (नई दिल्ली) और श्रीमती सुचेता कृपलानी

(नई दिल्ली) अस्पताल भी शामिल हैं। इन सरकारी अस्पतालों में

ओषधि निर्मुक्ति केन्द्र न केवल मरीजों को नशा-निर्मुक्ति और

पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, बल्कि वे ओषध निर्मुक्ति के क्षेत्र

में कार्यशालाएं, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा साथ ही जागरुकता

सृजन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ह

विद्युत क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजनाएं

4843. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या विद्युत मंत्री यह

बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विद्युत उत्पादन में सुधार करने

हेतु कतिपय प्रायोगिक परियोजनाओं की रूपरेखा बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आवंटित

की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) ओर (ख) वर्तमान विद्युत स्टेशनों से विद्युत उत्पादन में सुधार

करना एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन

में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में पुरानी एवं अकुशल उत्पादन
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यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, बेहतर प्रचालन एवं

रख-रखाव प्रयासों को अपनाना, कोयले की आवश्यकता और घरेलू

स्रोतों से इसकी उपलब्धता के बीच की कमी को दूर करने के

लिए कोयले के आयात पर बल देना शामिल है। इसके अतिरिक्त,

देश में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए बड़े आकार वाली

उत्पादन यूनिटों, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी, अल्ट्रा मेगा विद्युत

परियोजनाओं (यूएमपीपीएस) की भी परिकल्पना की गयी हे।

(ग) और (घ) सरकार विद्युत उत्पादन में सुधार लाने अथवा

सामान्य रूप से विद्युत उत्पादन में सुधर लाने के लिए पायलट

परियोजनाओं हेतु कोई निधि प्रदान नहीं करती है, इन परियोजनाओं

के लिए निधियां विकासकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है।

( हिन्दी]

लघु वन उत्याद

4844. श्री के.डी. देशमुख: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार लघु वन उत्पादों के संरक्षण और

संवर्धन के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लघु वन उत्पाद में वृद्धि हेतु राज्य

सरकरों को प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार

डॉ. टी. हक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो

अन्य बातों के साथ-साथ लघु वन उत्पाद से संबंधित विभिन मुद्दों

पर विचार करेगी।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि

4 मुख्य लघु वन उत्पादों के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम

से न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किया जाना चाहिए। इसने मूल्यवर्धन,

विपणन, एकाधिकार को बदलने और लोगों द्वारा स्वामित्व और

प्रबंधन ग्राम सभा और पंचायतों द्वारा निरीक्षण, संपोषीयता और

पुनर्सुजन, लघु वन उत्पाद के बारे में जानकारी आधार का विस्तार

करने ओर राज्य कानून और भारतीय वन अधिकार अधिनियम में

संशोधन आदि के संबंध में भी सिफारिश की है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय लघु वन उत्पाद की मात्रा को

बढ़ाने, वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने, मूल्यवर्धन

हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने और अनुसंधान तथा
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विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी)

प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमां

(एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन asl के दौरान संबंधित

राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

पिछले तीन वषं के दौरान संबंधित राज्यों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं राज्य वर्ष 2008-09 वर्ष 2009-0 वर्ष 20i0-]

lL आंध्र प्रदेश 250.00 58.00 58.00

2. असम 46.00 65.00 -

3. छत्तीसगढ़ 2349.00 87.00 -

4. गुजरात {30.00 46.00 {30.00

5. हिमाचल प्रदेश 33.00 5.00 33.00

6 केरल - 7.00 58.00

7. मध्य प्रदेश 372.00 - 32.00

8. महराष्ट्र 270.00 68.00 234.00

9. मेघालय - 39.00 92.00

0. ओडिशा 00.00 29.00 225.00

ln. त्रिपुरा 50.00 20.00 7.00

2 पश्चिम बंगाल - 86.00 45.00

{3 राजस्थान - - 42.00

कुल {600.00 000.00 500.00

(अनुवाद में विदेशों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

सांप्रदायिक हिंसा के कारण अनाथ हुए बच्चे

4845, श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या महिला और बाल

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान व चालू वर्ष के दौरान

सांप्रदायिक हिंसा या दंगों में अनाथ व बेसहारा हो गये बच्चों के

बारे में राज्य-वार तथा घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को उक्त अवधि के दौरान इस संबंध

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे बेसहारा अनाथ बच्चों के पुनर्वास हेतु

क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती

कृष्णा तीरथ ): (क) सरकार के पास ऐसे बच्चों के आंकड़े नहीं

हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।
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(घ) द नेशनल फाउंडेशन फर कम्यूनल हार्मनी, जो गुह

मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है, विभिन सामुदायिक,

जातीयता या आतंकवादी हिसा में निस्सहाय हुए बच्चों कौ देखरेख,

शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संबंधित जिला प्राधिकारियों कौ

सिफारिशों पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों

को “क' ओर 'ख' श्रेणी के शहरों में प्रति-बच्चा 800 रुपये ओर

अन्य स्थानों में प्रतिमाह प्रति बच्चा 750 रुपये की दर से वित्तीय

सहायता देता है। साधारणतः जन्म से 8 वर्ष कौ आयु तक सहायता

उपलब्ध होती है और विशिष्ट मामलों में 2। वर्ष की आयु तक

यह सहायता दी जाती है।

(हिन्दी।

विनिवेश संबंधी अनियमितताएं

4846, श्री भाउसाहेब राजराम वाकचौरेः क्या वित्त मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों के निजीकरण/विनिवेश

की प्रक्रिया में तथाकथित अनियमितताओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्या है;

(ग) ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का

प्रस्ताव है; और

(घ) विनिवेश प्रक्रिया को त्रुटिमुक्त बनाने के लिए सरकार

ने क्या उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) से (ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने

मार्च 2004 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट, संघ सरकार सौदा

लेखापरीक्षा टीक-टिप्पणी संख्या 2005 की 2 (मई, 2005 में सांसद

के पटल पर रखी गई), जिसमें होटल जुहू, संतूर, मुम्बई और

होटल एयरपोर्ट संतूर, मुम्बई के बिक्री सौदे सम्मिलित हैं, में अन्य

बातों के साथ-साथ टीका-टिप्पणी की है कि इन सम्पत्तियों के

मूल्यनिर्धारण, मंत्रालय द्वारा अन्य मामलों में अपनाई गई प्रक्रिया

के अनुरूप नहीं थे। सीएजी द्वारा की गई टीका-टिप्पणी के आलोक

में इन होटलों के सौदे जांच के लिए जुलाई, 2005 में केन्द्रीय

अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को संदर्भित किए गए थे। सीबीआई जांच

में यह स्थापित नहीं हुआ कि निर्णय बदनीयती से किया गया था।

तथापि, मामला राय के लिए भारत के महान्यायवादी (अटार्नी

जनरल) को संदर्भित किया गया है।
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने, वर्ष 999 और

2003 के बीच सामरिक बिक्री के माध्यम से विनिवेशित 9 सरकारी

क्षेत्रों के उपक्रमों, जिनमें बीएसएनएल भी शामिल है, की लेखापरीक्षा

जांच आयोजित की थी। वर्ष 999-2003 के दौरान चुनिंदा सरकारी

क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता के विनिवेश की कार्यनिष्पादन

लेखापरीक्षा के संबंध में मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए भारत

के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (सिविल), कार्यनिष्पादन

लेखापरीक्षा संख्या 2006 की धारा 7) 25 अगस्त, 2006 को संसद

में रखी गई थी। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी

क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्य निर्धारण के संबंध में टीका-टिप्पणी भी

शामिल हैं। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने वर्ष 2006-07 के दौरान

विस्तृत जांच के लिए इस रिपोर्ट का चयन किया था। आगे at

कार्रवाई पीएसी की सिफारिशें, यदि कोई हां, प्राप्त होने के बाद

की जाएगी।

(घ) सरकार ने, विनिवेश की प्रक्रिया और क्रियाविधि को

सरल और कारगर बनाया है और इसे सार्वजनिक कर दिया है।

“नालको ' में उत्पादन

4847. श्रीमती कमला देवी पटलेः क्या खान मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय

एल्युमिनियम कंपनी (नालको) द्वारा कितने मीट्रिक टन एल्युमिनियम

का उत्पादन किया गया और इसमें से कितने प्रतिशत का उसने

इस्तेमाल किया तथा किस प्रक्रिया के तहत शेष एल्युमिनियम का

विक्रय किया गया;

(ख) क्या इसके व्यापार के लिए कतिपय चुनिंदा

कपनियो/संस्थाओं को अधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन कपनियो/संस्थाओं को

एल्युमिनियम का विक्रय किया गया तथा se यह किस मूल्य पर

व कितनी मात्रा में बेचा गया;

(ङ) क्या ‘areal’ द्वारा एल्युमिनियम के निर्धारित विक्रय

मूल्य (यू.एस.डी./मी. टन) तथा खुले बाजार मेँ इसके घरेलू क्रय

मूल्य (यूएसडी/मी. टन) में अंतर है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है और मूल्य में अंतर

होने के कारण 'नालको' को कितना घाटा हुआ हे?
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खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क)

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने गत तीन वर्षों

के दौरान हुए एल्युमिनियम उत्पादन और उसके आंतरिक उपयोग
का ब्यौरा निम्नानुसार दिया हैः

[इकाई मीट्रिक टन में (एम टी)]

वर्ष कास्ट धातु उत्पादन आंतरिक खपत

2008-09 3,6] 262 4,590

2009-0 43] A88 3,785

20]0-] 443 597 8 302

आंतरिक उपयोग at पूर्ति, जो कुल उत्पादन का] से 2

प्रतिशत है, के उपरांत अधिकांश शेष काष्ट धातु उत्पादन को प्रेषण
की तारीख में चल रही मूल्य दरों पर घेरलू बाजार में बेच दिया

जाता है और इसी प्रकार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्यात

कर दिया जाता है।

(ख) जी नहीं, नालको द्वारा व्यापार करने के लिए किसी

कपनी/संस्थान को अधिकृत नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नालको ने वाणिज्यिक गोपनीयता के आधार पर अपने

खरीददारों के नाम और उनके अन्य ब्यौरे देने से इन्कार किया है।

तथापि, गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नालको ने प्रतिवर्ष लगभग

200 ग्राहकों को निम्नलिखित औसत घरेलू प्राप्ति के अनुसार विक्रय

कियाः-

वर्ष विक्रय मूल्य (रुपए/एमटी)

2008-09 ,08 624

2009-0 95 85]

200-]7 ],2,553

(ङ) नालको ने सूचित किया है कि कंपनी की घरेलू विक्रय

दरें/मीट्रिक ct में हैं कि अमरीकी डालो a खुले बाजार में

भी घरेलू विक्रय दरें रुपयों/मीट्रिक टनों में है। कपनी की घरेलू

विक्रय दरों की तुलना हेतु नालको में दैनिक आधार पर खुले बाजार

की घरेलू विक्रय दरें उपलब्ध नहीं रहती हैं। तथापि, घरेलू विक्रय

दरें नालको द्वारा बाजार स्थिति, मांग-आपूर्ति प्रवृत्तियां, उपलब्ध

भंडार, डालर एक्सचेंज दरें, एलएमई मूल्य पर प्रवृत्ति आदि के

आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

(च) नालको ने सूचित किया है कि चूंकि कंपनी के मूल्य

कुल मिलाकर बाजार दरों पर आधारित होते हैं, इसलिए किसी

प्रकार की कोई हानि प्रतीत नहीं होती।

44 भाद्रपद्, (933 (शक) लिखित उत्तर «38

(अनुवाद

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में आंगनवाड़ी aa

4848. sit विष्णुपद राय: क्या महिला और बाल विकास

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत साकार ने मार्गनिदेशानुसार, अण्डमान और

निकोबार द्वीपसमूह स्थित प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को प्री-स्कूल

शिक्षा-किट हेतु प्रतिवर्ष i000 रुपए औषधि-किट हेतु 600 रुपए

आकस्मिक निधि के बतौर प्रतिवर्ष i000 रुपए अनियत मद की

धनराशि के बतौर 250 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में आवास भाड़े

हेतु 750 रुपए व ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपए देने का विधान है;

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उक्त भुगतान मानक

कब तक कार्यान्वित किए जाएंगे;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आंगनवाड़ी

कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को प्रशिक्षणार्थ भारत सरकार द्वारा नियत

75 रु. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मानदेय राशि प्रदान की जा रही

है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(S) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रशिक्षण प्राप्त कर

चुके कार्यकर्ताओं को निर्धारित लाभ कब तक प्रदान किए जाएंगे?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती

कृष्णा तीरथ ): (क) से (ङ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक केन्द्रीय

प्रायोजित स्कीम है। आंगनवाडी केन्द्र चलाने की कार्यात्मक और

प्रशासनिक लागत के लिए अनुमोदित स्कीमगत मानदण्डों के

अनुसार सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (सामान्य) के

अंतर्गत सभी राज्य/संघ राज्य sal S900 के अनुपात में निधियां

जारी की जाती हैं। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मानदण्डों

के अनुसार अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसमूह सहित पूरे देश में

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को स्कूल पूर्वं शिक्षा कियो के लिए प्रतिवर्ष

000 रुपए, चिकित्सा किटों के लिए प्रतिवर्ष 600 रुपए, आकस्मिक

एवं प्रचालन व्यय पूरा करने के लिए 600 रुपए, नम्य निधि के

रूप में प्रतिवर्ष [000 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह 750

रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 रुपए किराए के रूप में

दिए जाते हैं।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए संघ

राज्य प्रशासनों को दो या अधिक किस्तों में निधियां निर्मुक्त की

जाती हैं। वर्षं 200- के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार
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अण्डमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कूल पूर्व

शिक्षा किट और चिकित्सा fae प्रदान किए जा रहे हें। वर्ष

20I0-l के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने आकस्मिकता, नम्य

निधियों और किराये पर भी व्यय किया है।

समेकित बाल विकास सेवा के दिशा निर्देशों के अनुसार

आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों के एक माह के मानदेय के बराबर एक

माह की अवधि का रोजगार प्रशिक्षण पठ्यक्रम में भाग लेने वाले

प्रशिक्षुओं को वजीफा दिया जाता है। इसके साथ-साथ सफलता

पूर्वक रोजगार प्रशिक्षण पूरा करने हेतु प्रत्येक प्रशिक्षु को 500 रुपये

का प्रोत्साहन दिया जाता है (दिनांक 02.04.2009 से)। राज्य

प्रशिक्षण कार्य योजना (स्ट्रेप) के अनुमोदन से राज्य सरकारों/संघ

राज्य प्रशासनों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। वर्ष 20:0-2!

के दौरान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने प्रशिक्षण पर 2.40 लाख रुपये

व्यय किए जाने की सूचना दी हे।

कृषक परिवार पर बकाया ऋण

4849, डॉ. रतन सिंह अजनालाः क्या वित्त मंत्री यह बताने

कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्यों में प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण

राशि इसके राष्ट्रीय औसत को पार कर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे राज्यों में कृषकों की ऋणग्रस्तता कम करने के लिए

क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किसानों कौ

स्थिति का आकलन करने के संबंध में वर्ष 2003 में किए गए

सर्वेक्षण के अनुसार प्रमुख राज्यों के संबंध में वर्ष 2003 में प्रति

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्त =40

परिवार औसत ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के जरिए

किसानों (लघु एवं सीमांत किसानों सहित) को ऋण की उपलब्धता

सुनिश्चित करने के लिए विभिन उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

* भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना, वर्ष 2006-07

से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और

सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वत की जा रही है, जिसमें

किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर एक

वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के

अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने का प्रावधान है।

भारत सरकार वर्ष 2009-0 से, तत्परता से समय पर

ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता

प्रदान कर रही है। अतिरिक्त ब्याज सहायता वर्ष

2009-0 में % और वर्ष 20i0-2 में 2% थी। इसे

वर्ष 20iI-2 में बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

* किसानों पर ऋण के भार के कारण ऋण का जो मार्ग

(लाईन्स) बन्द हो गया था अब वह मार्ग कृषि ऋण

माफी और ऋण सहायता स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआरएस) ,

2008 से माध्यम से खोल दिया गया है।

* बैंक को सलाह दी गई है कि वे छोटे और सीमांत

किसानों, बंटाईदारों और इसी प्रकार के किसानों को

दिए जाने वाले 50,000 रुपए तक के लघु कऋ्रणों के

संबंध में “बेबाकी ” संबंधी प्रमाण पत्रों की अपेक्षा को

समाप्त कर दें ओर इसके बजाए वे कर्जदार से उनके

द्वारा स्वयं दिए गए घोषणापत्र को प्राप्त करें।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ].00,000 रुपए तक

के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/सुरक्षा अपेक्षाओं को

समाप्त करने का सुझाव दिया हे।

विवरण

प्रमुख राज्यों में ऋणग्रस्तता के दुष्टात : 2073

राज्य ऋणग्रस्त किसान परिवारों ऋणग्रस्त किसान परिवारों प्रति परिवार औसत

की प्राक्कलित संख्या का प्रतिशत ऋण, रुपए

|| 2 4

आंध्र प्रदेश 49493 82.0 23965

तमिलनाडु 28954 74.5 23963
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l 2 3 4

पंजाब 2069 65.4 4576

केरल ]426 64.4 33907

कर्नाटक 24897 6.6 {835

महाराष्ट्र 36098 54.8 6973

हरियाणा 0330 53.] 26007

राजस्थान 27828 52.4 8372

गुजरात 9644 5.9 {5526

मध्य प्रदेश 320 50.8 42.8

पश्चिम बंगाल 34696 50.I 093]

ओडिशा 20250 47.8 587

उत्तर प्रदेश 6999 40.3 7425

हिमाचल प्रदेश 3030 33.4 968

बिहार 23383 33.0 4476

जम्मू ओर कश्मीर 3003 3.8 903

असम 4536 8.] , 83

अखिल भारत 434242 48.6 2585

स्रोतः नाबार्ड

चिकित्सा व्यवसायी क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेगे किः `
4850. श्री सुखदेव सिंहः

श्री सी. शिवासामीः

श्री असावद्दीन ओवेसीः

श्री अनन्त वेकटरामी रेड्डी:

श्री हंसराज गं. अहीरः

(क) विश्व औसत विश्व स्वास्थ्य संगठन (Seq एच ओ)

बेंचमार्क की तुलना में देश में कुल पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों

कौ कुल संख्या कितनी है ओर देश कौ जनसंख्या कौ तुलना में

इनका वर्तमान अनुपात कितना हे;
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

श्री पदमसिंह बाजीराव पाटीलः (ख) वर्तमान में देश में पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों की
श्री राधे मोहन सिंहः अनुमानित कमी कितनी है;
श्री पी. कुमारः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः (ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एम सी आई) ने एक
श्री धुवनारायण: सिंह दस्तावेज अर्थात् विजन 205 तैयार किया है जिसमें वर्ष 203: तक

श्री रेवती रमण सिंहः ]000 डोक्टर-जनसंख्या अनुपात प्राप्त करने की संकल्पना की
श्री रंजन प्रसाद यादवः गई है; और

श्री आर, थामराईसेलवनः
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(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अब तक बनाई

गई ओर कार्यान्वित की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) ओर (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई)

द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 3i जुलाई, 20 तक

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों (एलोपैथी) की कुल संख्या 8.56 065

है जिसमे से लगभग 6 लाख इस समय सक्रिय व्यावसायिक है।

मौजूदा में डोक्टर-जनसंख्या अनुपात ¡:2000 होने कौ गणना की

गई है।

भारत में, मौजूदा डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात कम है जिसमें

सुधार किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने चिकित्सा

व्यावसायियों की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा डॉक्टर-जनसख्या

अनुपात को तुलनीय रूप से विकसित देशों के अनुपात के बराबर

लाने के लिए मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु अपेक्षित एमसीआई

मापदण्डों में छूट देते हुए पहले से ही विभिन्न उपाय किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) देश में डाक्टरों, विशेषज्ञों और संकाय की कमी को दूर

करने के लिए बड़ी संख्या में कदम उठाए गए Zz

l. मेडिकाल कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि, संकाय

सदस्य, स्टॉफ, बिस्तरों कौ संख्या, अन्य अवसंरचना

आदि से संबंधित मानदंडों में छूट दी गई है।

2. स्नातकोत्तर स्तर पर सीटें बढ़ाने के लिए शिक्षक-छात्र

के अनुपात में छूट दी गई है।

3. डीएनबी अर्हताओं को विभिन्न संकाय पदों पर नियुक्ति

के लिए मान्यता दी गई है।

4. एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता को 50

से बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।

5. संकाय की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु को 65

वर्ष सेबढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है।

6. वर्ष 2009-] के बीच 46 नए मेडिकल कालेजों को

स्थापित किया गया है।

7. राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और

उन्नयन संबंधी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार विभिन्न

विषयों में स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने या नए स्नातकोत्तर

मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मेडिकल

कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्तर 44

(हिन्दी)

राष्टूमंडल खेलों में 'फेमा' का उल्लंघन

485. श्री सैयद शाहनवाज gaa: क्या वित्त मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 20I0 & Weise खेलों कौ आयोजन समिति

द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 999 (फेमा) का उल्लंघन

किए जाने के उदाहरण हें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत 2 वर्षो

के दौरान इस संबंध में विभिन न्यायालयों में कितने मामले दायर

हुए तथा कितने “कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उक्त कानून के उल्लंघन के

जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) से (ग) वर्ष 20I0 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभी तक की गई जांचोँ से प्रथम दृष्ट्या

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, i999 (फेमा) के प्रावधानों के

उल्लंघन का पता चलता है। इस मामले में जांच चल रही है।

पवन ऊर्जा में निवेश

4852. श्री नरेन्द्र सिह तोमरः क्या नवीन ओर नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पवन ऊर्जा में विदेशी निवेश नाम मात्र का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश सहित विभिन राज्यों में

पवन ऊर्जा के स्रोतों के आकलन के लिए कोई विशेष योजना शुरू

करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पवन ऊर्जा क्षेत्र में अधिक

निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेश नीति में संशोधन करने

का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारुख अब्दुल्ला ):

(क) और (ख) जी नहीं। पवन ऊर्जा देश में शीघ्रता से बढ़ने

वाला अक्षय ऊर्जा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रवाह

उल्लेखनीय है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 20 तक)

के दौरान पवन ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)

के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है।

(ग) ओर (घ) इस मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था पवन

ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) द्वारा मध्य प्रदेश सहित देश में

पवन संसाधन मूल्यांकन किए जा रहे हैं। देश में अब तक कुल

627 स्थानों को शामिल किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश में 37

स्थल शामिल है।

(ङ) से (छ) विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के

अध्यध्धीन पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वितरण

परियोजनाओं मेँ स्वचालित मार्ग के तहत 00% तक की एफडीआई

(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) अनुमत है। विद्युत अधिनियम के तहत

विद्यमान नीति समर्थकों के अतिरिक्त पवन ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी

निवेश को आकर्षित करने हेतु हाल में की गई अन्य मुख्य पहलों

में त्वरित मूल्यहास प्राप्त न करने वाली पवन विद्युत परियोजनाओं

हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम का प्रारंभ करना शामिल

है।

(अनुवाद

बाल अधिकार विधिक प्रकोष्ठ

4853. श्री दुष्यंत सिंहः

श्री गजानन ध. बाबरः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा

करेगे किः

(क) क्या मंत्रालय का विचार सभी राज्यों में बाल अधिकार

विधिक प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ग) क्या मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य में

बाल अधिकार विधिक प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश

जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि निर्धारित की गयी

है?
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महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, बाल

अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में प्रत्येक राज्य में राज्य

बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करने के उपबंध हैं

परंतु यह राज्य सरकारों के लिए इसकी स्थापना करना अनिवार्य

नहीं बनाता है। राज्य सरकारों से समय-समय पर लिखित रूप में

और राज्य मंत्रियों और राज्य सचिवों के साथ चर्चा के दौरान इसकी

स्थापना करने के लिए कहा गया है।

राज्य आयोग की स्थापना कर चुके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं:

(.) असम (2) बिहार (3) दिल्ली (4) गोवा (5) ओडिशा

(6) सिक्किम (7) कर्नाटक (8) मध्य प्रदेश (9) राजस्थान

(i0) छत्तीसगढ़ (i) पंजाब।

(हिन्दी।

नेपाल में विद्युत परियोजनाएं

4854. श्री कमल किशोर “कमांडो”: क्या विद्युत मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का विचार

नेपाल में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का हे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (घ) एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएनएल) नेपाल के

शंकुवासाभा जिले में अरुण-गा जल विद्युत परियोजना (900

मेगावाट) को लगाने का प्रस्ताव कर रहा है। परियोजना की

अनुमानित लागत मई, 20l0 के मूल्य स्तर पर 5,39.88 करोड़

रुपए है, जिसमें 929.86 करोड़ रुपए (आईडीसी) के निर्माण के

दौरान व्याज शामिल हैं। इस परियोजना के 7.5 वर्षों में पूरा होने

की संभावना है, जिसमें अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के

लिए 2.5 वर्ष शामिल हे।

किसानों को व्याज पर छूट

4855. श्री राजेन्द्र अग्रवालः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि;
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(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गत तीन

वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि ऋणों

के समय पर पुनर्भुगतान किए जाने पर किसानों को दो प्रतिशत

की छूट नहीं दिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा

क्या है तथा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से अन्य सुधारात्मक

कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) से (ग) भारत सरकार द्वारा किसानों को 7 प्रतिवर्ष की ब्याज

दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के

अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006-07 से

ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार

वर्ष 2009-0 से, तत्परता से समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों

को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त ब्याज

सहायता वर्ष 2009-0 में i% और वर्ष 200- में 2% eh इसे

वर्ष 20i]-2 में बढ़ाकर 3% किया जाता है। अतः तत्परता से

ऋण चुकाने को वर्ष 20:-i2 में, 4% की वार्षिक दर पर

3 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्राप्त शिकायतों के संबंधी में

आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र है।

ऐसी शिकायतों का निवारण बैंकिंग लोकपाल द्वारा भी किया जा

रहा है। सरकार को भी कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन्हे निवारण

हेतु संबंधित बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण

विकास बैंक (नाबार्ड) तथा बैंकिंग लोकपाल को अग्रेषित किया

जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय

में निपटाए गए मामलों की निगरानी की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैक की आंकड़ा सूचना प्रणाली में शिकायतों

के बैंक-वार तथा क्षेत्र-वार निपटाए जाने कौ सूचना नहीं रखी जाती

ral

(अनुवाद

मंदी से अ.जा./अ.ज.जा. का संरक्षण

4856, श्री नारनभाई कछाड़िया:

श्री प्रभातसिंह पी. चौहाण:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
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(क) क्या राजकोषीय मंदी ने भारत को वास्तव में उतना

प्रभावित नहीं किया है जितना कि इसने अन्य औद्योगिक रूप से

उन्नत और विकसित देशों को नुकसान पहुंचाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की कठिन स्थितियों का सामना करने के लिए

जन सामान्य विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा. के लोंगों के लिए भविष्य

में इस प्रकार की राजकोषीय मंदी से संरक्षण के लिए क्या कदम

उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा):

(क) 2008-09 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई आर्थिक मंदी ने

भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।

(ख) वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि

पिछले तीन वर्षों के 9 प्रतिशत से अधिक के स्तर से कम होकर

2008-09 में 6.8 प्रतिशत रह गई। हालांकि कई अन्य देशों कौ

तुलना में मंदी का यह स्तर भारत में अपेक्षाकृत कम था। इसके

अतिरिक्त, भारत 2009-0 में 8.0 प्रतिशत की वास्तविक

स.घ.उ. वृद्धि के साथ उन कुछेक देशों में शामिल था जिन्होंने

पहले- पहल पुनरुत्थान किया था।

(ग) वैश्विक संकट के प्रति अर्थव्यवस्था कौ समुत्थानशीलता

और तेजी से हुए पुनरुत्थान का श्रेय उन विवेकपूर्णं बृहत आर्थिक

तथा aac नीतियों को जाता है जिनमें वैश्विक संकट के प्रभाव

को कम करने के लिए किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन उपाय भी

शामिल हैं। सरकार समाज के कमजोर वर्गों तथा अर्थव्यवस्था के

क्षेत्रकों के संरक्षण पर विशेष तौर पर बल देते हुए सतत् आधार

पर बृहत् आर्थिक और क्षेत्रीय नीतियां बनाना जारी रखे हुए है।

(हिन्दी

बैंकों में कम्प्यूटरीकरण

4857. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेगे किः

(क) क्या देश में सभी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया

गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देश में विशेषकर झारखंड में सभी बैंकों

को कब तक कम्प्यूटरीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन ar):

(क) और (ख) देश में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की लगभग 98%
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शाखाएं कोर बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफार्म पर कम्प्यूटरीकृत

हैं। झारखंड राज्य में, वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत

हैं।

अ.ज.जा के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास

4858. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए

छात्रावासों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास

की स्थापना/निर्माण के लिए केन्द्र सरकार के पास प्राप्त, संस्वीकृत

और लंबित प्रस्तावों की राज्य-वार, वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कितनी निधि

संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गयी?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) ओर (ख) “अनुसूचित जनजाति की लडकियों

और लड़कों के लिए छात्रावास" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत ऐसे छात्रावासों
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की अपनी आवश्यकता के अनुसार waves राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों

द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर छात्रावास भवनों के निर्माण

हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा विश्वविद्यालयों को

सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। विगत तीन वर्षो ओर चालू

वित्त वर्ष के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के

लिए छात्रावास की सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न राज्यो/संघ

राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के

ब्यौरे संलग्न विवरण- में दिए गए हैं।

(ग) ओर (घ) योजना के तहत निधियों को प्रदान करने के

लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों की ओर

से प्रस्ताव की प्राप्ति एक चल रही और सतत् प्रक्रिया है। निधियां

केवल तभी निर्मुक्त की जाती हैं यदि पूर्व निर्मुक्त निधियों के

उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट सहित प्रस्ताव

सभी प्रकार से पूर्ण हों तथा विशिष्ट वर्ष में निधियों की उपलब्धता

के अधीन है। विशिष्ट वित्तीय वर्ष के अंत में उस विशिष्ट वर्ष

के दौरान प्राप्त किए गए प्रस्ताव व्यपगत हो जाते हैं। राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय को अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव

अभिपुट कराने होते हैं। प्रस्ताव जो विगत तीन वर्षों केदौरान सभी

प्रकार से पूर्ण थे तथा निधियां जो विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष

के दौरान योजना के तहत निधियों की उपलब्धता के अनुसार

निर्मुक्त की गई थी (राज्यवार), के ब्यौरे संलग्न विवरण-त] में दिए

गए हैं।

(डः) विगत तीन वर्षो तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत

तथा निर्मुक्त निधियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविघलयों द्वारा

उनके उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण-ा में दिए गए हैं।

विवरण I

(लाख रुपये में)

wa. राज्य/संघ राज्य 2008-09 20I0-I 20I-2 (29.8.20l] तक)

क्षेत्र/विश्वविद्यालय

का नाम राशि छात्रावास सीट राशि सीट राशि छात्रावास सीट राशि छात्रावास सीट

| 2 3 4 5 6 8 9 0 i I2 3 4

]. अरुणाचल प्रदेश 0.00 0 0 0.00 0 75.09 6 ]2] 0 0 0

2. असम 60.39 9 750 0.00 0 0 0 0 0 0 0

3. छत्तीसगढ़ 803.83 40 2050 830.83 बकाया 0 0 0 0 0 0 0

4. TSR 0.00 0 0 646.0 4400 = 296.43 बकाया 0 0 0 0

5. हिमाचल प्रदेश 200.00 2 3] 236.04 बकाया 0 *{80.47 ] 88 0 0 0

6. झारखंड {28.69 il 600 259. ]7 बकाया 0 0 0 0 0 0 0

7. कर्नाटक 25.0 0 0 250.00 700 {05.38 बकाया 0 0 0
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ie] 2 B ]4

8. केरल 0.00 0 0 0.00 0 0 46.79 3 ]60 0 0 0

9. मध्य प्रदेश 255.00 बकाया 0 300.00 60 3000 0 0 0 0 0 0

0. महाराष्ट्र 889.56 8 2375 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Ll. मणिपुर 0.00 0 0 0.00 0 0 372.54 9 899 0 0 0

2. . नागालैंड 87.50 l i00 0.00 0 0 0 0 - 0

3. ओडिशा 87.60 30 200 0.00 0 0 000.00 65 6500 0 0 0

4. राजस्थान {240.53 4l 850 503.83 3 975 3423.87 62 3200 0 0 0

5. तमिलनाडु 0.00 0 0 200.00 8 400 0 0 0 0 0 0

6. त्रिपुरा 380.90 650 664.00 ]2 200 0 0 0 0 0 0

7. उत्तराखंड 00.00 2 200. 0.00 0 0 0 0 0 3748 बकाया 0

8. पश्चिम बंगाल 0.00 0 0 0.03 ] 20 {79.90 2 200 0 0

i9. हैदराबाद विश्वविद्यालय 73.73 बकाया 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

20. दिल्ली विश्वविद्यालय 0.00 0 0 500.00 बकाया 0 {73.20 बकाया 0 0 0

2. दी इंगलिश एंड फारेन 526.27 2 420 0 0 0 0 0 0 0 ह 0 0
यूनिवर्सिटी (शिलांग

कैपस), हैदराबाद, आंप्र,

22. वीर् We साउथ गुजरात 0 0 0 0 0 0 00.00 00 0 0 0

यूनिवर्सिटी, सूरत, गुजरात

23. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 0 0 0 0 0 0 46.33 ] 80 0 0 0

वाराणसी, यू.पी.

कुल 6500.00 64 — 0326 6400.00 48 — 0695 7800.00 60 24248 = 37.48 0 0

"हिमाचल प्रदेश विश्वचिलय को निर्मुक्त

विवरण II

(लाख रुपये में)

क्र. राज्य/संघ राज्य मांगी गई राशि प्रस्तावित छात्रावास्रों की सं.

सं. क्षेत्र का नाम

l 2 3 4

lL आंध्र प्रदेश 860.00 3(8 लड़कियां + 5 लड़के) जिन सीटों की संख्या नहीं बताई गई हे।

2 उत्तराखंड 76.75 2 ( लड़की + | लड़का) प्रत्येक के लिए 6 सीटें

37.475 वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत 2 छात्रावासों के लिए अंतिम किस्त
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4. मध्य प्रदेश 2775.50 33 नए (20 asfra+i3 लड़के)+60 छत्रावासों का बकाया जिसे 2009-0

के दौरान स्वीकृत किया गया था।

5. उत्तर प्रदेश 420.64 5 छात्रावास(3 लडकियां+2 लके) प्रत्येक एलडन्ल्यूई में एक लडका और

लड़कियां

6. राजस्थान 7356.2] 73 लड़कियों के छात्रावास

7 नागालैंड 395.25 3(. लड़की+2 लड़के)

8, त्रिपुरा 2088.73 ll छात्रावास (7 लड़कियां+4 लड़के)

9. छत्तीसगढ़ 526.20 नक्सल प्रभावित जिलों में 00 छात्रावास (लड़के और लडकियां)

विश्वविद्यालय

l. जवाहर लाल नेहरू कृषि 304.202 2 छात्रावास (] लड़का i00 सीटें +। लड़की 50 सीटें)

विश्वविद्यालय, जबलपुर

2. असम विश्वविद्यालय 956.02 2 छात्रावास (| लड़का+ लडकी) प्रत्येक में ¡00 सीटें

3. नेशनल लों स्कूल ओंफ —00.00 | लड़की छात्रावास (i9 सीटें)

इंडिया यूनिवर्सिटी, बंग्लोर

4 राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, —48.00 वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत दो छात्रावासों को पूरा करने के लिए अंतिम

अरुणाचल प्रदेश किस्त (. लड॒की+ लड़का)

विवरण मा

विगत तीन वर्षणो अर्थात् 2008-70 से 2070-7 और चालू वर्ष अर्थात् 2077-72 के दौरान छात्रावासों और स्वीकृत

सीटों सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं. राज्य/संघ राज्य 2008-09 2009-0 200-]] 20{-2 (29.8.20] तक )

्षत्रविश्वविद्यालय

का नाम राशि छात्रावास सीट राशि छात्रावास सीट राशि छात्रावास सीट राशि छात्रावास सीट

] 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 H ]2 3 7

l. अरुणाचल प्रदेश 0.00 0 0 0.00 0 0 75.09 6 2l 0 0 0

2. असम 60.39 9 750 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

3. छत्तीसगढ़ 803.83 40 2050 &30.83 बकाया 0 0 0 0 0 0 0

4. गुजरात 0.00 0 0 646.0 44 4400 = 296.43 बकाया 0 0 0 0
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 व १2 3 ]4

5. हिमाचल प्रदेश 200.00 2 3 236.04 बकाया 0 *80.47 88 0 0 0

6. झारखंड 28.69 | 600 259.7 बकाया 0 0 0 0 0 0 0

7. कर्नाटक 25.0] 0 0 25000 0 700 05.38 बकाया 0 0 0

8. केरल 0.00 0 0 0.00 0 0 46.79 3 60 0 0 0

9. मध्य प्रदेश 255.00 बकाया 0 300.00 60 3000 0 0 0 0 0 0

0. महाराष्ट 889.56 5 2375 0.00 0 0 , 0 0 0 0 0 0

l. मणिपुर 0.00 0 0 0.00 0 0 372.54 9 899 0 0 0

2. नागालैंड 87.50 ] 00 0.00 0 0 0 0 0

3. ओडिशा 87.60 30 200 0.00 0 0 000.00 65 6500 0 0 0

4. राजस्थान 240.53 ह॥| 850 503.03 3 975 323.87 62 300 0 0 0

5. तमिलनाडु 0.00 0 0 200.00 8 400 0 0 0 0 0 0

i6. त्रिपुरा 380.90 | 650 664.00 2 200 0 0 0 0 0 0

7, उत्तराखंड 00.00 2 200 0.00 0 0 0 0 0 37.48 बकाया 0

8, पश्चिम बंगाल 0.00 0 0 = 0.03 20 {79.90 2 200 0 0

i9. हैदराबाद विश्वविद्यालय 73.73 बकाया 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

20. दिल्ली विश्वविद्यालय 0.00 0 0. 500.00 बकाया 0 73.20 बकाया - 0 0 0

2i. द इंगलिश एंड फारेन 526.27 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

यूनिर्सिटी (शिलांग कैंपस),

हैदराबाद, आं. प्र.

22. वीर नर्मद साउथ गुजरात 0 0 0 0 0 0 00.00 00 0 0 0

यूनिवर्सिटी, सूरत, गुजरात

23. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 0 0 0 0 0 0 46.33 || 80 0 0 0

वाराणसी, यू पी.

कुल 6500.00 {64 0326 6400.00 48 0695 7800.00 60 248 37.48 0 0

हिमाचल प्रदेश विश्वधिलय को निर्मुक्त
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आपातकालीन सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता

4859. श्री प्रेमचन्द Weg:

श्री एस. पक्कीरप्पाः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में 08 नम्बर की आपातकालीन

सेवा को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी wean ब्योरा क्या 2;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन

दस राज्यों में एम्बुलेंस तथा आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं

के लिए निजी पक्षों को ठेका दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और निजी कंपनियों

के नाम क्या हैँ जिन्हें ठेका दिया गया है और इसके कारण क्या

हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

( सुदीप बेदोपाध्याय ): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वास्थ्य

परिचर्या प्रदानगी प्रणाली सुदृढ करने के लिए निधियां प्रदान की

जाती हैं। भारत सरकार 08 आपातकालीन रेफरल सेवाओं सहित

अनुमोदित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) देश में 08 प्रकार की आपात सेवाओं सहित रेफरल

यातायात हेतु वर्ष 20i]-2 के लिए वित्तीय आबंटन का राज्य-वार

ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) महसूस की गई अपनी आवश्यकताओं एवं

प्राथमिकताओं के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें ग्रामीण

क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं हेतु अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अपने वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन

योजना में प्रस्तुत करती हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृति

के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा क्रियान्वयन

के लिए उन्हें शुरू किया जाता है। किसी विशेष कार्यकलाप के

क्रियान्वयन के नमूने का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार

द्वारा किया जाता है जो कि इसकी आवश्यकता एवं उपयुक्तता पर

निर्भर करता है।
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देश में {08 प्रकार की आपातकालीन सेवाओं सहित रेफरल

यातायात के लिए वित्तीय आबंटन

राज्य 202

अनुमोदित धनराशि

(रुपए लाख में)

] 2

अरुणाचल प्रदेश 37.60

असम 795.64

मणिपुर 77.95

मेघालय {74.70

मिजोरम 85.2

नागालैंड 60.25

सिक्किम 0

त्रिपुरा 80

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

दमन ओर दीव 3.2

लक्षद्वीप 0

चंडीगढ़ 73.66

बिहार 953.68

छत्तीसगढ़ 362.27

हिमाचल प्रदेश 79.8]

जम्मू और कश्मीर 8.64

मध्य प्रदेश 2854.78

राजस्थान 5425.85

उत्तर प्रदेश §3].5

उत्तराखंड 486.40

आंध्र प्रदेश 2052.50

गोवा 39]

गुजरात 59.84
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] 2

हरियाणा 53.43

कर्नाटक 382.40

केरल 300

महाराष्ट्र 4900.02

पंजाब 327.98

तमिलनाडु 574.26

दादरा और नगर हवेली 0

पश्चिम बंगाल 4393.57

ओडिशा 840.04

पुदुचेरी {56.75

दिल्ली 7.85

झारखंड 553.20

(अनुवाद

यौन व्यापार में बच्चे

4860. श्री उदय सिंह: क्या महिला और बाल विकास

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में यौन व्यापार में बच्चों की भागीदारी बढ़

रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में बंचरा जनजाति में बाल यौन व्यापार

बड़े पैमाने पर विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस संबंध में

जिन मामले की जांच की गई उनका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस प्रथा को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या

निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) महिला एवं बाल

विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित “भारत में वेश्यावृत्ति में शामिल

बालिकाएं और महिलाएं" विषय पर वर्ष 2004 में कराए गए एक

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्तर «60

विस्तृत अध्ययन के अनुसार यह आकलन किया गया था कि देश

में लगभग 2.8 मिलियन वेश्याएं थीं, जिनमें 36 प्रतिशत बालिकाएं

थीं।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के

अनुसार बंचरा जनजाति में बाल देह व्यापार की तहकीकात पूरी

हो गयी है। बंचरा जनजाति में बाल देह व्यापार की घटनाओं को

नियंत्रित करने हेतु उपायों के भाग के रूप में जनजाति रिहायशी

स्थानों में राज्य सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया, जहां

नाबालिग बालिकाओं के आने पर कड़ी निगरानी रखी गयी। सर्वेक्षण

के परिणामस्वरूप 25 नाबालिग बालिकाओं को बचाया गया और

गृह भेजा गया, जहां उन्हें शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही

हैं।

(ङ) देश में व्यावसायिक यौन शोषण हेतु होने वाले अनैतिक

व्यापार ओर इसका सामना करने के लिए भारत सरकार अनेक

उपाय कर रही है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 956

के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता बच्चों सहित मानव अनेतिक

व्यापार का प्रतिषेध करता है और उनमें अनैतिक व्यापार हेतु दंड

निर्धारित किए गए है। भारत में मानव अवैध व्यापार की रोकथाम

और उसका सामना करने संबंधी एक विष्तृत सलाह भारत सरकार

द्वारा दिनांक 09.09.2009 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी

किया गया हे। इसके अलावा मंत्रालय “उज्ज्वला” स्कीम का

कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ

सामुदायिक सतर्कता समूह/किशोर दलों का गठन करके, संचेतना

और जागरुकता विकास कार्यशालाओं का आयोजन और जागरुकता

विकास सामग्री तैयार करके अनैतिक व्यापार रोकने के लिए वित्तीय

सहायता दी जा रही है।

बैंकों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई पी ओ)

4864. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई area: क्या वित्त मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के da इस राजकोषीय वर्ष में

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई पी आ) के माध्यम से धन

जुटाने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के बैंकों के नाम an हैं और

आई पी ओ या जमा प्रमाणपत्रों (सी डी) के द्वारा कितनी धनराशि

जुटाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त बैंकों में से कुछ ने गत तीन वर्षों तथा चालू

वित्तीय वर्ष के दौरान हानि दर्शायी है; और
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(a) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ओर इस पर सरकार

की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा):

(क) जी, नहीं। सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एस बी आई की वैश्विक उपस्थिति

4862. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के कुछ

बैंकों का अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने का प्रस्ताव

है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश वार ब्यौरा क्या है और इस

प्रकार के विस्तार से कितना राजस्व सृजित किए जाने की संभावना

है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा)

(क) से (म) भारतीय रिजर्व बैक ओर भारत सरकार के नीतिगत

ढांचे के अंतर्गत भारतीय बैंक विदेशों में अपनी शाखाएं खोल रहे

हैं। बैंक, विदेशों में अपनी शाखाएं वाणिज्यिक पहलुओं, मेजबान

देश के विनियमों, भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी, पारस्परिकता

और स्थान-विशेष की व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखते

हुए खोल रहे हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, i949 की धारा

23 () (ख) के अंतर्गत भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी

भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर भारत से

बाहर व्यवसाय करने के लिए कोई नया केन्द्र नहीं खोलेगी।

कार्यालयों को खोलने के लिए अनुमोदन देते समय भारतीय

रिजव बैंक/भारत सरकार का यह मत होता है कि केवल set

बैंकों को विदेश में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए जिनके

पास प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में टिके रहने की क्षमता हो।

वैक बाहर के देशों में अपना विस्तार करने के लिए प्रस्ताव

बनाते समय, सामान्य तौर पर, वाणिज्यिक पहलुओं और ऐसी भावी

व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हैं जो उनकी समझ

में आती है।
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भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक का बहरीन,

बंग्लादेश, चीन, जर्मनी, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका

और श्रीलंका में अतिरिक्त शाखएं/कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

[feat]

परिवार कल्याण योजनाओं के अधीन

निधियों का आवंटन

4863. श्री राम सिंह कस्वांः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित

विभिन राज्य सरकारों को परिवार कल्याण योजनाओं हेतु राज्य-वार

कितनी निधियां आवंटित की गई और उन्होने कितना उपयोग किया;

(ख) क्या राजस्थान सहित कुछ राज्य उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों

के अधीन आवंटित निधि का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण

क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को राजस्थान में sat योजनाओं के

कार्यान्वयन के लिए आवंटित निधियों के कथित दुरुपयोग के संबंध

में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या

कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

अंतर्गत राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2008-09

से 20]-2 (30.6.20 तक) में किए गए आबंटन, रिलीज एवं

व्यय को दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग) उपबंध में दिए गए विवरण से यह देखा

गया है कि राज्यों में इस अवधि के दौरान अधिकांश निधियों का

प्रयोग कर लिया है। निधियों के उपयोग की गति राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन के आरंभिक वर्षों के दौरान धीमी थी किन्तु उसके

बाद इसमें सुधार आया खर्च न की गई शेष निधियों को अगले

वित्तीय वर्ष में अग्रेषित कर दिया जाता है और इनका उपयोग

अनुमोदित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाता

है। चूंकि राज्यों में अवशोषक क्षमताएं बढ़ी हैं इसलिए निधियों के

उपयोग में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई है।
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(घ) ओर (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जाती है। मंत्रालय में लेखा परीक्षा रिपोटों की जांच की जाती है
आबंटित निधियों के गलत उपयोग के बारे में राजस्थान राज्य से और पाई गई कमियों एवं उन पर प्रेक्षणों के बारे में उपयुक्त

कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु राज्यों को सूचित कर दिया जाता

मिशन की सांविधिक वार्षिक लेखा परीक्षा सभी राज्यों के लिए की है।

विवरण

एनआरएच के अतर्गत वर्ष 2009-0 से 2007-72 (30.6.20I] तक) राज्य-वार आबंटन, रिलीज एवं व्यय

(करोड रुपये में)

क्रम सं. राज्य 2008-09 2009-0 200-I 20-72

आबंटन रिलीज व्यय आबंटन रिलीज व्यय आबंटन रिलीज व्यय आबंटन रिलीज

! 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 33

l. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह. 0.7 7256. :2.76 = 6.82 823. 20॥॥. 2028. 5.84. «8.65 22.64... 3.09

2. आंध्र प्रदेश 663.37 638.73 700.3. 77.30 708.32. 774.92 86.]. 80.23 673.3 ~—«493.8] 242.02

3. अरुणाचल प्रदेश 43.95 365.] 57.69 5l.44 57.2. 66.6 66.67 73.76 80.79 56.02 20.78

4. असम 638.94 606.89 698.32 906.72 83.93 = 763.7 = 894.0] 736.45 945.55 85I.35 304.63

5. बिहार 777.70 82.48 783.9.. 860.29» 649.7 = &26.20 97.40. {035.8 434.84 22.0 226.67

6. चंडीगढ़ 8.04 5.3] 6.47 9.86 7.59 8.25... .20 6.9] 9.88..._ .72 0.6!

7. छत्तीसगढ़ 259.35 249.72 62.2 = 292.0 = 267.65 = 240.4 = 345.76 327.24 306.89 = -392.54«.7

8. दादर और नगर हवेली 3.45 3.28 3.86 4.27 3.27 4.62 4.77 6.30 5.77 5.92 0.99

9. दमन ओर दीव 3.07 2.60 2.4) 3.5] 2.33 3.46 3.92 3.06 3.97 4.98 0.50

0. दिल्ली {00.37 99.62 55.68 = 2.25 83.03 75.82. 36.74 [08.48 89.77 = 45.37 8.0

i. गोवा 3.52 4.09 8.89 = 2.90 = 2.43 = 8.59 = {6.68 7.2 = 9.07 20.47 5.84

2. गुजरात 44.07 = 342.8] = 495.43 464.90 500.55 634.27 = 528.69 55679 757.88 = 600.67 = 764.86

3. हरियाणा 66.20 65.02 487.73 {79.72 2066.7 336.78 = 203.94 29.69 263.82 = 233.52 62.27

4. हिमाचल प्रदेश 77.74 = 64.2 9484 9.0 5.4 = 67.६। = {0.68 = 3.22 = 64.79 23.89 34.2I

5. जम्मू ओर कश्मीर 02.24 76.48 {7.94 = 54.94 = 30.34 55.59 = {53.87 = 73.80 209.97 75.54 47.69

6. झारखंड ह 294.00 247.27 = 299.30 349.39 = 79.34 —«95.45 398.78 356.90 348.50 458.88 —«:06.56

7. कर्नाटक 46.83 437.84 428.94 505.7 436.86 680.64 = 557.80 586.38 752.43 = 62.69 246.3!

8. केरल 253.6 222.88 = 33I.20 = 284.34 = 237.62 = 385.9 308.59 = 253.4 420.48 = 345.37 «60.0

9. लक्षद्वीप 2.3 .22 2.8 2.09 .09 2.86 2.28 2.54 2.57 3.99 0.39

20. मध्य प्रदेश 609.02 707.88 686.97 705.88 604.79 खबा.28 766.66 784.40 956.56 870.83 203.00
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2 3 4 5 6 7 8 9 0 ॥2 3

2i, महाराष्ट्र 779.5. 587.43 873.35 86039. 959.72 044.7 98I.28 = 903.36 229.62 078.57 289.28

22. मणिपुर 66.34 56.58 62.06 90.09 8.45. 64. 9867 67.98 73.76 88.49 6.94

23. मेघालय 65.48 44.76 53.27 85.75 79.78. 75.3 8895 52.50 8635 94.25 3.59

24. मिजोरम 40.24 3744 54.26 50.72 49.87 58.66 = 62.5 70.49 54.04 6346 = 8.79

25. नागालैंड 57.96 56.23 57.65 7830 73.87 64.26 8247 6640 84.84 = 83.3 = 46.86

26. ओडिशा 392.88 388.05 334.05 457.57 470.8 646.74 494.09 549.44 = 667.58 = 568.53 20.09

27. Wat .3] §.2 7.29. =4432 -204 = 3.34«3.94. 6.32, «7.36—5.7 4.68

28. पंजाब 85.89 83.03 90.08 209.58 359.53 खा.ब।.. 246.77 252.8[. 335.95 27656. 69.52

29. राजस्थान 596.53 798.5.. 909.6.. 633.)9 748.96 00I.74 743.4 = 863.97 764.5] = 8247. 327.34

30. सिक्किम 2.44 9.88 50.62 26.73 25.80 35.73 35.54 3294 33.37 34.0] 4.25

3I. तमिलनाडु 55.70 50I.60 534.42 568.68 = 639.0 69.93 659.92 702.09 93I.I] 765.42 286.62

32. त्रिपुरा 88.32 77.58 68.73 25.20 34.98 = 8.0 69] 85.47 06.2 = {7.46 6.27

33. उत्तर प्रदेश 727.59 474.9] 546.06 3867.65 965.82 2230.74 2079.73 297.36 2677.69 2224.00 554.39

34. उत्तराखंड 00.6 98.44... -32.48»—«7.7530.85 = 44.00--29.48~—-47.39--203.2]—«69.95 = 62.98

35. पश्चिम बंगाल 639.93 539.79 563.75 678.8] 74.25. 73024 क्ा.बा 680.79 = 922.54. &70.3 = 254.97

कुल योग 092.23 9625.09 0565.!0 58I.30 470.8 {3225.99 2923.25 I287].] 6044.48 4263.72 4094.3

टिप्पणी: ।. 2009-0 और 200-7 के लिए व्यय आंकड़े अन॑तिम Zi

2. रिलीज आंकड़ों में अन्य अर्थात मुख्यालय शामिल नहीं है।

3. विवरण आंकड़ों में सामग्रियों, आई, ई सी, आर सी एच ओषधों तथा उपस्कारों आदि की आपूर्ति शामिल नहीं है।

4. रिलीज आंकड़ों Fo5 प्रतिशत राज्य का अंशदन शामिल नहीं है।

(अनुवाद

तम्बाकू रोधी अभियानों के लिए गैर-सरकारी

संगठनों को निधियां

4864, डॉ. Wat कुमार पाटसाणीः क्या स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तम्बाकू रोधी अभियानों को चला रहे कई गैर-सरकारी

संगठनों को विदेशी स्रोतों से निधिया प्राप्त हो रही हें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गैर-सरकारी संगठनों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित

करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) गत तीन वषो तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने

गैर-सरकारी संगठनों को तम्बाकू रोधी अभियानों के लिए सरकार

से सहयोग और निधियां प्राप्त हुई?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजादं ): (क) से (ग) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार,

वे केवल उन गैर-सरकारी संगठनों को पंजीकृत करने अथवा पूर्व

अनुमति देने से सरोकार रखते हैं जो विदेशी अंशदान को प्राप्त

करने के इच्छुक हैं तथा ऐसे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी
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अंशदान की प्राप्ति तथा उपयोग किए जाने पर निगरानी रखते हैं

तथा ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हें

जो विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 20:0 के प्रावधानों का

उल्लंघन करते हैं। तम्बाकू रोधी अभियान को चला रहे गैर-सरकारी

संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति से संबंधित सूचना अलग

से उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

एल.आई.सी. एजेंटों को सुविधाएं

4865. श्री नाथुभाई गोमनभाई पटेल: क्या वित्त मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जीवन बीमा एजेंटों को साठ वर्ष की आयु

के बाद पेंशन तथा चिकित्सा सुविधाएं देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो

इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त सुविधाएं कब तक शुरू किए जाने की संभावना

हे ; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए

जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित

किया है कि एलआईसी एजेंट निगम के कर्मचारी नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) एलआईसी ने यह सूचित किया है कि वे

सरकार द्वारा गैर-क्लब wel के लिए प्रारम्भ की गई 'स्वावलम्बन

योजना' में अभियान करने के लिए ¡000 रुपए का एकबारगी

ब्याज-रहित तदर्थ अग्रिम उन एजेटों को प्रदान करते हैं जिनका

वार्षिक कमीशन .00 लाख रुपए से कम है। एलआईसी क्लब

के सदस्य एजेंटों को उनके पात्रता स्तर के अनुसार समूह चिकित्सा

बीमा योजना भी प्रदान करती है। इसके लिए, 50% प्रीमियम

एलआईसी द्वारा वहन किया जाता है तथा 50% एजेंट की कमीशन

में से वसूल किया जाता है।

2 सितम्बर, 2044 लिखित उत्तर 68

अस्पतालों के उनयन के लिए वित्तीय सहायता

4866, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः क्या स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में जिला स्तर पर अस्पतालों के उन्नयन के

लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की भारत सरकार की कोई योजना

है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त

हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन के अंतर्गत जिला अस्पतालों के उन्नयन का कार्य शुरू करने

की अनुमति है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी जरूरतों एवं

प्राथमिकताओं के आधार पर जिला अस्पतालों के अनुमति सहित

विभिन कार्यकलापों का प्रस्ताव करती हैं और वार्षिक कार्यक्रम

कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में अपनी आवश्यकताओं को शामिल

करती हैं। इसका मूल्यांकन मंत्रालय में किया जाता है तथा राष्ट्रीय

कार्यक्रम समन्वय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वार्षिक

कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का अनुमोदन किया जाता है।

(ग) ओर (घ) वर्ष 20II-2 के लिए निम्नलिखित कार्यों

का अनुमोदन किया गया है।

क. अस्पताल सुदृदीकरण- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों का भारतीय जन स्वास्थ्य मानक

में उन्नयन

l. ]5 जिला अस्पतालों के लिए-945.50 लाख रुपए

2. 26 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रौ के लिए-298.38 लाख रुपए

3. 28 प्राथमिक स्वास्थ्य al के लिए-236.0 लाख रुपए

ख. नए निर्माण/जीर्णोद्धार

l दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण-300

लाख रुपए

2. दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण-500

लाख रुपए
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3. tas (65) उपकेन्द्र भवनों का निर्माण-200 लाख रु.

4. भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुसार उपकेन्द्रो का

जीणोद्धार/उननयन-0 लाख रु.

वित्तीय वर्षं 20iI-i2 के लिए गुजरात के लिए अवसंरचना

के उननयन एवं निर्माण हेतु कुल 3489.98 लाख रु. का अनुमोदन

किया गया है।

[sya]

वन पर्यटन

4867. श्री पी.के. बिजू: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि;

(क) क्या देश में वन, वन्यं जीव तथा बागान पर्यटन की

अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ग) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार

के लिए निर्धारित/को जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों में पर्यटन की संभावनाओं के दोहन के लिए क्या

कदम उठाए गए हें/प्रस्तावित हैं?

पर्यटन मंत्री (sit सुबोध कांत सहाय ): (क) ओर (ख)

वन, वन्यजीव ओर बागान पर्यटन सहित पर्यटन का विकास एवं

संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनं द्वारा किया

जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनं

को det ओर परिपथों के लिए उत्पाद्/अवसंरचना विकास की

योजना के तहत उनके परामर्शं से पहचान किए गए प्रस्तावों के

आधार पर निधियों कौ उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और

योजना के दिशा-निर्दंशों के अनुपालन की शर्तं पर केन्द्रीय वित्तीय

सहायता प्रदान करता है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारो८संघ राज्य प्रशासनों को वर्ष

2008-09, 2009-0 ओर 200- में बन, वन्यजीव ओर बागान

परियोजनाओं सहित 720 पर्यटन परियोजनाओं के लिए 2405.59

करोड़ रुपए कौ राशि केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत

की गई।

(घ) देश में वन, वन्यजीव और बागान पर्यटन सहित पर्यटन
उत्पादों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य

बातों के साथ-साथ अतुल्य भारत अभियान, संवर्धनात्मक सामग्री

जैसे ब्रोशर, सी.डी. फिल्मों का निर्माण और देवल मार्ट और रोड

शोज में भाग लेना शामिल है।
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सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए पैनलबद्ध

निजी अस्पताल

4868. श्रीमती जे. शांताः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या हाल ही में दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अधीन fact

नए हुए बहु-विशेषन्षता निजी अस्पतलों को पेनलबद्ध किया गया

#

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों

की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस स्कीम के अधीन इस

प्रकार के और अस्पतालों को पैनल में शामिल करने हुए क्या कदम

उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) और (ख) जी, हां। सीजीएचएस के अंतर्गत

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित दिल्ली में कुल 70 निजी अस्पतालों

को पैनल में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीजीएचएस

के अंतर्गत 0 निजी अस्पतालों को विशेष रूप से कैंसर के उपचार

के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सीजीएचएस दिल्ली (राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र सहित) के अन्तर्गत हाल ही में पैनल सूचीबद्ध किए

गए निजी अस्पतालों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात

www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू उत्पादों के wan विज्ञापन

4869, डॉ. निलेश नारायण राणेः

श्री जोस के. मणिः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने कतिपय अध्ययनों/सर्वेक्षों की ओर

ध्यान दिया है जिसमें सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष

और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के प्रति किशोरों कोअधिक ग्रहणशील पाया

गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के

लिए छद्म (सरोगेट) विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या

कदम उठाए गए हैप्रस्तावित हैं;
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(घ) क्या कुछ अध्ययनों में यह भी अनुमान लगाया गया हे

कि तम्बाकू से होने वाली बीमारियों का पांचवां हिस्सा भारत में

है और तम्बाकू से होने वाली मुत्यु दर 990 में 4 प्रतिशत से

बढ़कर 2020 में 3.3 प्रतिशत होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और

इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (ग) युवाओं पर तम्बाकू के प्रत्यक्ष विज्ञापन

के प्रभाव के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन अध्ययनों

और ब्रिटिस मेडिकल जर्नल (तम्बाकू नियंत्रण) को ध्यान में रखते

हुए सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों से किशोरों के एक्सपोजर

को कम करने के लिए कदम उठा रही है।

तम्बाकू उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन से युवाओं को बचाने के

लिए, भारत सरकार ने पहले ही “सिगरेट और अन्य तम्बाकू

(विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति

तथा वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" पहले ही अधिनियमित

किया है। इस अधिनियम की धारा 5 सभी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों, संवर्धन और प्रयोजन का निषेध करती है।

कोटपा, 2003 की धारा 5 को प्रभावी बनाने और फिल्मों एवं

दूरदर्शन कार्यक्रम में धूम्रपान दृश्य के चित्रण को विनियमित करने

के लिए इस मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के परामर्श

से दिनांक 20.0.2006 को “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद

(विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति

तथा वितरण विनियमन) संशोधन नियमावली, 2006” अधिसूचित

की। यह नियमावली अभी प्रभावी नहीं हुई है क्योकि मामला

माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

इसके अतिरिक्त, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, i994

के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी 27 फरववरी,

2009 की अधिसूचना में तम्बाकू उत्पादों के “वास्तविक ब्रांड

विस्तार” की अनुमति दी गई है। यह नियमावली लागू नहीं है

क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसका जोरदार ढंग

से विरोध किया है।

(घ) भारत में तम्बाकू नियंत्रण रिपोर्ट, 2004 के अनुसार

तम्बाकू के कारण होने वाली अनुमानित मौतें वर्ष i990 में

.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में i3.3 प्रतिशत हो जाएगी।

(S) भारत सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सिगरेट

एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य,

उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 बनाया

है जिसमें विभिन विनियामक उपाय लागू करके उच्च जोखिम वाले

समूहों जेसे कि गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को बिना चाहे भी

2 सितम्बर, 2074 लिखित उत्तर 72

तम्बाकू के धुएं के प्रभाव में आने से बचाने और सिगरेट एवं अन्य

तम्बाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित किया गया है। इस

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

. सार्वजिनक क्षेत्रों में धूम्रपान पर प्रतिबंध (धारा-4)।

2. Warp उत्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापन संवर्धन एवं

प्रयोजन पर प्रतिबंध (धारा-5)।

3. 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों कौ

बिक्री पर प्रतिबंध और शैक्षिक संस्थानों के i00 गज की परिधि

में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध (धारा-6)।

4. सभी तम्बाकू उत्पादों पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां

अनिवार्य रूप से दर्शाना (धारा-7)।

कोटपा, 2003 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करने, तम्बाकू

सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुकता पैदा करने के

उद्देश्य से और एफसीटीसी के प्रति दायित्व के रूप में राष्ट्रीय

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया। इस

समय राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2 राज्यों के 42 जिलों में

कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से

निम्नलिखित की परिकल्पना की गई हैः-

राष्ट्रीय स्तर

() जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार में परिवर्तन लाने के

लिए जनजागरूकता/मास मीडिया अभियान।

(2) कोट्पा 2003 के अंतर्गत यथाअपेक्षित विनियामक क्षमता

निर्मित करने के लिए तम्बाकू उत्पाद परीक्षण

प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(3) एनआरएचएम कार्यढांचे के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रदानगी

तंत्र के भार के रूप में कार्यक्रम के घटकों को मुख्य

धारा में लाना।

(4) अन्य नोडल मंत्रालय के साथ वैकल्पिक फसलों और

जीविकाओं के बारे में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को

मुख्यधारा में लाना।

(5) निगरानी सहित मानीटरिंग एवं मूल्यांकन अर्थात् वयस्क

तम्बाकू सर्वेक्षण।

राज्य स्तर

Q) तम्बाकू रोधी अभियानों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं

मानीटरिंग के लिए समर्पित तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ।
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जिला स्तर

(.) स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों,

स्कूल शिक्षकों आदि का प्रशिक्षण।

(2) स्थानीय, सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप।

(3) स्कूल कार्यक्रम।

(4) तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना।

(5) तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की मानीटरिंग।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4870. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित

आयोग (एनसीएसटी) को कितना बजटीय आवंटन किया गया हे;

(ख) क्या सरकार का निधियों का आवंटन बढ़ाए जाने का

प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an है; और

(घ) एनसीएसटी के समक्ष निपटान के लिए लंबित

शिकायत/उत्पीड़न के मामलों की संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान

निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान

एनसीएसटी को किया गया बजटीय आबंटन नीचे दिया गया हे;-

(करोड रुपए में)

वर्ष बजट संशोधित

अनुमान अनुमान

2008-09 से 20i0-I 3.92 5.38

20l-2 (चालू वर्ष) 6.09 -

(ख) और (ग) इस समय आबंटन में वृद्धि करने का कोई

प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 3] जुलाई, 20] को एनसीएसटी में निपटान के लिए

लंबित शिकायतों/उत्पीड़न मामलों की कुल संख्या 2790 है और

2008-09 से 20I!-!2 (3] जुलाई, 20 तक) निपटाए गए

मामलों की संख्या 7269 है।

77 भाद्रपद, 933 (शक) लिखित उत्तर 74

[feet]

बैंकों के सेवानिवृत्त पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता

487. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या वित्त मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार नवम्बर, 2002 से पहले

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सेवानिवृत्त पेंशनधारक को महंगाई भत्ते

(डीए) का शत-प्रतिशत निष्प्रभावन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बेंकों

के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए का उक्त निष्प्रभाव कब तक

प्रदान कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा);

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से नवम्बर 2002 के पूर्व सेवानिवृत्त

हुए पेंशनधारकों को 00% मंहगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण देने का

कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(ग) बीमा कर्मचारियों को, निपटान/संयुक्त टिप्पणी पर आधारित

संरचित/संशोधित बैंक कर्मचारी पेंशन नियमावली के उपबंधों के

अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाता है, जिसमें नवम्बर 2002

के पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को मंहगाई का 00% निष्प्रभावाकरण

राहत का प्रावधान नहीं है।

रूरल बिजनेस हब स्कीम

4872. श्री देवजी एम. पटेल: क्या पंचायती राज मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा रूरल बीजनेस हब स्कीम का

क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी at क्या है तथा इसके

क्रियान्वयन के लिए कितनी पंचायतों का चयन किया गया है तथा

इस योजना के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों

का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू

वर्ष के दौरान राज्यवार इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा दी गई सूचना

के अनुसार आवंटित धनरशि/जारी कौ गई धनराशि तथा किया गया

खर्च कितना-कितना है;
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(घ) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या

है तथा उनको प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किये गये/किये जाने

का विचार है; ओर

(S) अब तक इस योजना में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा

क्या है तथा इसके संशोधित दिशानिर्देश क्या हैं?

जनजातीय कार्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी.

किशोर चंद्र देव): (क) से (घ) पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण

क्षेत्रों में उपलब्ध कच्ची सामग्री और दक्षता का प्रयोग करते हुए

उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रूरल बीजनेस हब स्कीम

की एक केन्द्रीय सेक्टर योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह

योजना चार “प' (पब्लिक प्राइवेट पंचायत पार्टनरशिप) मॉडल पर

कार्य करती है तथा सभी बीआरजीएफ जिलों के तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र

से सभी जिलों में चलाई जा रही है। रूरल बीजनेस हब स्कीम

की स्थापना प्रमुखतः विभिन्न कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से

संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से की जाती है। आरबीएच

योजना के अंतर्गत सहायता व्यावसायिक सेवाओं में सहायता,
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प्रशिक्षण/दक्षता विकास तथा लघु उपस्करों की खरीद के लिए

उपलब्ध है। आरबीएच एक मांग आधारित योजना है, अत: योजना

के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते। इसके अन्तर्गत

राज्यवार निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है। परियोजनाओं की

व्यवहार्यता तथा जारी निधियों के उचित सदुपयोग के परिप्रेक्ष्य में

कार्यान्वयन एजेंसी को दो किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान कौ जाती

है। गत तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन राज्यों में

कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में जारी अनुमानित

राशि दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

(ङ) 7.3.20 तक संशोधित आर बीएच योजना के

मार्गदर्शी सिद्धांत इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.panchayat

govin) पर उपलब्ध हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में नवीनतम संशोधन

के बाद यह प्रावधान किया गया था कि कार्यान्वयन एजेंसियां अपने

प्रस्ताव संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभाग

अथवा संबंधित जिला कलक्टर अथवा संबंधित जिले की जिला

परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिश से भेजें।

विवरण

रूरल बिजेनस हब स्कीम

क्र.सं. राज्य का नाम अनुमोदित प्रस्तावों कौ संख्या कुल जारी राशि (रुपये लाख में) कुल निर्मुक्ति

परियोजनाएं, (रुपये लाख में)

2007-08 2008-09 2009-0 20I0-Il 20Il-I2 2007-08 2008-09 2009-0 2070- 20!I-i2

] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 li ]2 3 4

Late प्रदेश 0 0 2 3 0.00 0.00 3.95 6.38 0.00 20.33

2. आंध्र प्रदेश 0 0 0 ] ] 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 6.60

3. असम 2 0 2 0 4 4.49 0.00 4.8 2.46 2.27 =34.3

4. बिहार 0 0 0 ] 3.49 0.00 .6 0.00 0.00 4.46

5. छत्तीसगढ़ 6 2 0 0 8 37.63 6.47 {3.3 0.00 0.00 67.22

6. हरियाणा 0 0 0 ] 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.94

7. हिमाचल प्रदेश 0 4 0 0 4 0.00 2400 7.09 0.00 0.00 3.09

8, झारखंड ] 7 0 0 8 7.50 42.08 8.34 0.00 0.00 57.9

9. कर्नाटक || 0 ] 0 2 {2.49 0.00 2.256 0.00 0.00 5.05
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] 2 3 4 5 6 8 9 0 i] 2 3 4

0. केरल 0 ] 2 0 3 0.00 7.50 2.63 0.00 0.00 20.3

ll. मध्य प्रदेश 0 0 0 ] l 0.00 0.00 000 662 0.00 662

]2. महाराष्ट्र 0 ] 4 0 5 0.00 256 30.78 0.00 0.00 33.34

I3. मणिपुर ॥ 0 ] ॥ 3 734 {.22 789 3.8. 0.00 30.34

4 मेघालय 0 0 ] 0 ] 0.00 0.00 000 929 000 9.29

i5. ओडिशा 0 0 0 I l 000 0.00 000 7.05 0.00 7.05

6. राजस्थान 3 5 0 0 8 9.00 3663 385 0.00 0.00 59.47

I7. तमिलनाडु ] 2 0 0 3 2.25 3.80 069 460 0.00 23.33

i8. त्रिपुरा I 0 0 0 i 750 0.00 0.00 0.00 000 7.50

9. उत्तर प्रदेश 2 2 ] 2 8 67 {5.20 4.02 2.922 I.05 54.86

20. उत्तराखंड 0 ] 0 0 ! 0.00 73 000 2.38 0.00 9.50

2i. पश्चिम बंगाल ॥ | 3 0 5 426 824 2025 3.36 0.00 36I]

कुल 20 26 ]7 8 72 22.65 74.82 56.8 = 86.7 3.32 540.45

( अनुवाद] मिट्टी का खनन

बैंकों को अनुदेश 4874. श्री के. सुगुमारः क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह

4873. श्री जी. एम सिद्देश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेंकिंग क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से

ऋण लेने कौ बजाए अपनी जमा पर निर्भर रहने का अनुदेश दिया

है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा am है; और

(ग) इस संबंध में बैंकिंग क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) सरकार ने बैंकों को ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या जनजातियों ने देश के अनेक भागों में मिट्टी खनन

का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ग) क्या जनजातियों ने अपनी बसावटों के आस-पास किये

जा रहे खनन कार्यों का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा an है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा

पटल पर रख दी जाएगी।
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ब्याज राजसहायता

4875, श्री रवनीत सिंहः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को ऋण का समय

से भुगतान करने हेतु प्रेरित करने के लिए ब्याज सहायता मौजूदा

तीन प्रतिशत से बढ़ाने का हे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्षं 200-2!

के दौरान कितना कृषि ऋण वितरित किया गया तथा इसके लिये

क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये; और

(ग) वर्ष 200- में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी

बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित किये गये कृषि ऋणों

का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) से (ग) भारत सरकार द्वारा किसानों को एक वर्ष की अवधि

के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7 प्रतिशत

वार्षिक की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006-07

से ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार

वर्ष 2009-0 से तुरंत अदायगी करने वाले उन किसानों को

अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है जो अपने ऋण समय

से अदा करते हैं। यह अतिरिक्त सहायता 2009-0 मेँ i% और

200- में 2% थी। वर्ष 20ii-i2 में इसे बढ़ाकर 3% किया

जा रहा है। अतः तुरंत अदा करने वाले किसानों को 3 लाख रुपये

तक के अल्पावधि फसल ऋण वर्ष 20I-2 में 4% वार्षिक की

दर पर मिलेंगे।

भारत सरकार कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित

करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर रही है। वाणिज्यिक बैंकों
सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 200-] के दौरान
कृषि क्षेत्र को कुल ऋण उपलब्धता 446,778.98 करोड़ रुपये के

वार्षिक लक्ष्य का 9.4% है।

ऋण उपलब्धता के स्जेंसी-वार आंकड़े निम्नानुसार हैः

(करोड रुपये में)

एजेंसी लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य की

तुलना में

उपलब्धि का %

वाणिज्यिक बैंक 280,000 332,705.98 8.82

सहकारी बैंक 55,000 70,05.30 —-27.46

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 40.000 43,967.70 09.02

योग 375,000 446,778.98 9.4
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मोबाइल रक्त बैंक

4876, श्री एस. एस रामासुब्बू: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में लाइसेंस प्राप्त बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में और अधिक संख्या

में रक्त बैंकों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या

है;

(घ) क्या देश के विभिन हिस्सों में मोबाईल रक्त बैंक

स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

एस. गांधीसेलवन ): (क) देश में 2477 लाइसेंस प्राप्त रक्त बैक

हैं। लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, चरणा

की आयोजना के दौरान किए गए मूल्यांकन के अनुसार देश में

39 जिलों के सार्वजनिक क्षेत्र में कोई रक्त बैंक नहीं था। अतः,

इन 39 जिलों में राज्य सरकार द्वारा रक्त बैंकों को स्थापित करने

में सहयता की गई et तब से 8 रक्त बैंकों ने कार्य करना शुरू

कर दिया है। भारत सरकार सहायता के अनुमोदित प्रावधानों के

अनुसार राज्य सरकार को, शेष बचे 2 जिलों में रक्त बैंकों को

स्थापना करने के लिए एक मुश्त उपकरण तथा एक लैब

तकनीशियन की were के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान और

किट व उपभोज्य सामग्रियों इत्यादि के लिए निधियां प्रदान कर

सहायता कर रही है।

39 जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची faa पर

तथा उन जिलों की सूची जिनमें रक्त बैंकों को स्थापित किया गया

है विवरण-ात पर संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।
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विवरण ¢

क्र. राज्य/संघ राज्य लाइसेंस प्राप्त रक्त

क्षेत्र का नाम बैंकों की संख्या

] 2 3

l. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 3

2. आंध्र प्रदेश 286

3. अरुणाचल प्रदेश 3

4 असम 69

5... बिहार 67

6 चंडीगढ़ 4

7 छत्तीसगढ़ 43

8. दादर और नगर हवेली l

9. दमन और दीव ]

0. दिल्ली 63

i. गोवा 6

2. गुजरात 52

3. हरियाणा 67

4. हिमाचल प्रदेश 20

Is. जम्मू और कश्मीर 25

6. झारखंड 4]

7. कर्नाटक |है॥|

8. केरल I53

9. मध्य प्रदेश 32

20 महाराष्ट्र 289

2]. मणिपुर 3

22. मेघालय 6

23. मिजोरम 0

24. नागालैंड 4

25. ओडिशा 4]

लिखित उत्तर 82

] 2

26. पुदुचेरी 5

27. पंजाब 99

28. राजस्थान 90

29. सिक्किम 3

30. तमिलनाडु 268

3]. त्रिपुरा 7

32. उत्तर प्रदेश 20]

33. उत्तराखंड 23

34. पश्चिम बंगाल Ill

कुल 2477

स्रोतः डीसीजी (), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

विवरण II

क्र.सं. राज्य का नाम एनएसीपी-3 के लिए लक्ष्य

] बिहार

2 छत्तीसगढ़ 3

3 झारखंड il

4 कर्नाटक 4

5 केरल ]

6 मिजोरम 2

7 उत्तर प्रदेश ]4

8 उत्तराखंड 3

कुल 39

विवरण मा

क्र.सं राज्य रक्त बैंक का नाम

|| 2 3

lL छत्तीसगद सरकारी अस्पताल, बस्तर
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] 2 3

2. सरकारी अस्पताल, सरगुजा

3. सरकारी अस्पताल, कोर्डिया

4. झारखंड सरकारी अस्पताल, गढ़वा

5. सरकारी अस्पताल, दुमका

6. सरकारी अस्पताल, गुमला

7. सरकारी अस्पताल, सिमडेगा

8. सरकारी अस्पताल, साहिबगंज

9 केरल सरकारी अस्पताल, पैनवू, इदुक्की

0. कर्नाटक सरकारी अस्पताल, हावेरी

IL. पंडित जनरल अस्पताल, सिरासी, उत्तर HAS

2 उत्तर प्रदेश सरकारी अस्पताल, हाथरस (महामाया नगर)

3. सरकारी अस्पताल, कुशीनगर

4. सरकारी अस्पताल, सिद्धार्थ नगर

5. सरकारी अस्पताल, सोनभद्र

6. संत कबीर नगर

7. मिजोरम जिला अस्पताल लोन्तलाई

8. जिला अस्पताल मामीत

[fet]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के

औषधालयों का निर्माण

4877. श्री गणेश सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त आयुष के

ओषधालयों के निर्माण तथा इन ओषधालयों में दवाओं कौ खरीद

एवं आकस्मिक व्यय के अनुदान सरकार के पास लंबित पड़े हुए

हैं;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौर क्या है; ओर

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने तथा

धनराशि को जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

एस. गांधीसेलबन ): (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य

सरकार ने आकस्मिक व्यय सहित i00 आयुष औषधालयों के

उन्नयन हेतु वर्ष 200-. के दौरान एक प्रस्ताव भेजा था। ये

ओषधालय किराये के परिसरों में चलाए जा रहे थे और इसलिए

यह प्रस्ताव स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था। राज्य

सरकार से कहा गया था कि अपने/पंचायत भवन में चलाए जा

रहे आयुष औषधालयों के उन्नयन हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

वर्ष 2009-0 तक निर्मुक्त पिछले सहायतानुदान के सम्बन्ध में

2745.85 लाख रुपए के लम्बित उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के

बाद संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जाएगा।

आयुष औषधालयों हेतु दवाइयों की खरीद के लिए सहायतानुदान

दिए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित

नहीं है।

खनिजों पर दोगुना अधिभार लागाना

4878. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या खान मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य खनिजों

पर उत्पाद एवं बिक्री शुल्क लगाने तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिभार

लगाने संबंधी उस नीति पर पुनर्विचार करने का है जिससे खनन

कंपनियों पर कर भार दोगुना हो जाता हे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रथम अनुसूची में सम्मिलित

प्रमुख खनिजों को गैर-महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में घोषित करने

का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल ): (क)

' जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।
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(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(S) देश में औद्योगिक प्रक्रिया के विकास के लिए सभी

खनिज महत्वपूर्ण हैं और इसलिए किसी भी खनिज को गैर-महत्वपूर्ण

घोषित करने का कोई विचार नहीं है।

( अनुवाद]

राष्ट्रीय योग संस्थान

4879. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मोरारजी देसाई योग संस्थान में कुछ

अधिकारियों द्वारा अपनी सेवा अवधि से अधिक समय तक सेवा

जारी रखने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इसके लिए पूर्व में अनुमति प्राप्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा an है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई

की गई/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

एस. गांधीसेलवन ): (क) से (घ) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग

संस्थान (एमडीएनआईवाई) के कारगर संचालन के लिए आयुष

विभाग ने वर्ष 2002 में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को एक

प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि संस्थान के निदेशक

के पद का 2,000-6,500/-eua के वेतनमान से

{4.300-8 300/-रुपये के वेतनमान में उननयन किया जाए और

तीन तकनीकी पदों, अर्थात कार्यक्रम अधिकारी (योग शिक्षा एवं

प्रशिक्षण), कार्यक्रम अधिकारी (योग थिरेषी) तथा संप्रेषण और

प्रलेखन अधिकारी, का सृजन किया जाए। व्यय विभाग ने इस शर्त

के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया कि पदों पर चयन तीन

वर्षो कौ अवधि के लिए संविदा आधार पर भर्ती नियमावली के

अनुसार किया जाए।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में निदेशक के पद् पर

संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए जनवरी, 2003 में विज्ञापन दिया

गया, लेकिन 32 आवेदकों में से किसी आवेदक को भी पात्र नहीं

पाया गया। इसलिए, भर्ती नियमावली में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति

का प्रावधान करते हुए संस्थान की शासी परिषद् के अनुमोदन से

नियमावली में छूट दी गई। अत:, 08.05.2004 को इस पद के लिए
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दुबारा विज्ञापन दिया गया। इस बार भी 24 आवेदकों में से किसी

को भी पात्र नहीं पाया गया। चूंकि इन दो विज्ञापनों के प्रत्युत्तर

में किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं पाया गया, इसलिए मुद्दे

के समाधान के लिए इस पद की भर्ती नियमावली में और छूट

दी गई ओर सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर नियुक्ति के

तरीके को निवमावली में शामिल किया गया। चयन समिति ने

साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवारों की अर्हताओं और उनके वास्तविक

कार्य-निष्पादन पर विचार करते हुए गुणवत्ता के आधार पर दो

उम्मीदवारों के नाम संस्तुत किए। इसलिए, डा. आई.वी. बसवरड्डी,

जो सूची में पहले नंबर पर थे, को दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि

के साथ आगामी आदेश होने तक, निदेशक के पद पर नियुक्त

किया गया।

डॉ. ईश्वर एन. आचार्य को डॉ. बसवरड्डी पर लागू शर्तों के

ही अनुसार कार्यक्रम अधिकारी (योग थिरेपी) नियुक्त किया गया।

इस प्रकार, डॉ. बसवरड्ढी और डॉ. आचार्य दोनों मोरारजी देसाई

राष्ट्रीय योग संस्थान में कार्यरत हैं और अब उनका अपने पिछले

कार्यालयों में लियन नहीं है।

विभाग के सभी प्रयासों के बावजूद उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध

न हो पाने के कारण एमडीएनआईवाई में निदेशक और एक

कार्यक्रम अधिकारी (योग थिरेपी) के पदों को आगामी आदेश होने

तक भर लिया गया।

(ङ) आयुष विभाग ने इन नियुक्तियों के नियमितीकरण हेतु

वित्त मंत्रालय का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई

की है।

(हिन्दी।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

4880. मोहम्मद अजहरूदूदीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने वर्ष 20:0-2: में

अपने ऋण का 5 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों को संवितरित

करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा

इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो उक्त

लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे?
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वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) और (ख)सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2007-08

में निदेश दिया था कि वे अपने अल्पसंख्यक समुदाय उधार को

अगले तीन वर्षो में अर्थात 2009-i0 तक अपने प्राथमिकता प्राप्त

aa उधार को i5% तक बढ़ाएं।

3 मार्च, 20 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों

को उधार के तहत समग्र उपलब्धि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के

उधार की 4.6% थी।
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3 मार्च, 20 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों

द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अल्पसंख्क समुदायों को उधार

का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अल्पसंख्यकों को ऋण के हिस्से में सतत वृद्धि रही है

और ऋण में उनका हिस्सा 2008-09 में {.42% से बढ़कर

2009-0 में 3.4% हो गया तथा 20l0-l में यह और बढ़कर

{4.6% हो गया। सरकार द्वारा नियमित आधार पर इसकी समीक्षा

की जाती है। सरकार ने बैंकों को सलाह दी है कि वे शीघ्र ही

5% लक्ष्य प्राप्त करें।

विवरण

37, मार्च, 2070/ की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत

अल्पसख्यक समुदायों को उधार का बैंक-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं वेक का नाम कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार अल्पसंख्यक हिस्सा 3} मार्च 20] कौ

स्थिति के अनुसार

. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

की तुलना में अल्पसंख्यक

समुदायों को उधार का %

] 2 3 4 5

l. आईडीबीआई बैंक लि. 42200.00 464.48 .0

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5949.50 665.88 4.7

3. कॉरपोशन बैंक 2344.56 86.72 5.06

4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ` {550.45 9६9.।3 6.63

5. देना बैंक {549.66 {400.37 9.24

6. विजया बैंक {467.00 {4.22 9.62

7. आन्ध्रा बैंक 23082.42 260.25 4.3]

8. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ]789.47 337.93 4.35

9. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 50967.04 5836.47 .45

i0. बैंक ऑफ बड़ौदा 57363.60 795.0 2.54

ll. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 35475.5] 4522.] 2.75

2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 23639.45 3427.6 4.50

3. युको बैंक 27963.48 406.56 4.69
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l 2 3 4 5

4. बैंक ऑफ इंडिया 60909.00 9]48.7 5.02

i5. इलाहाबाद बैंक 3089.42 4629.08 5.02

6. पंजाब नेशनल बैंक 75652.44 392.03 5.06

7. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 775].6 2678.62 5.09

is. इंडियन बैंक 2595.84 395.5 5.]

9. इंडियन ओवरसीज बैंक 32648.5 4952.72 ]5.7

20. सिंडिकेट बैंक 36605.73 5569.30 [5.2

2. Gea बैंक ऑफ इंडिया 40075.00 635.53 5.3

22. भारतीय स्टेट बैंक 26050.78 34266.09 5.86

23. केनरा बैंक 70757.28 748.03 6.56

24. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 9786.00 453.97 20.99

25. पंजाब us सिंध बैंक 867.00 3776.48 3.82

26. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 7353.00 5908.00 34.05

कुल ]03033.94 43396.70 4.6

स्रोतः पीएसबी

आई.टी.डी.सी. में अनियमितताएं वर्ष मामलों की संख्या

488i. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या पर्यटन मंत्री यह 2008-09 6

बताने की कृपा करेगे किः

2009-0 4

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) में

अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की घटनाएं बद् रही हैं; 20I0-I 2

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान 20lI-I2 (जुलाई, 20: तक) 03

ज्ञात हुए ऐसे मामलों का ब्यौस क्या है;

(ग) क्या आई.टी.डी.सी. के कर्मचारियों द्वारा फर्जी पत्र प्रस्तुत

किए जाने संबंधी शिकायतें भी सरकार के ध्यान में आई हैं; ओर

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में

सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ)

पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष में अनुशासनात्मक मामलों कौ

संख्या नीचे दी गई हैः-

आईटीडीसी में कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के

प्रसतुतीकरण सहित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त

हुई शिकायतों का निपटारा मौजूदा नियमों, विनियमों एवं प्रभावी

दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषण

4882. श्री Gem प्रभाकरः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः
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(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से TAS

द्वारा सहकारी समितियों को कृषि से संबंधित कार्यों हेतु ऋण का

पुनर्वित्तपोषण 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का अनुरोध

किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (si नमोनारायन मीणा):

(क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी da ने राष्ट्रीय कृषि और

ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से फसल ऋण परिचालनों के लिए

पुनर्वित्त की प्रमात्रा 45% (वर्तमान) से बढ़ाकर 70% करने का

अनुरोध किया था।

नाबार्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को यह सूचित

किया गया था कि वर्ष 20::-2 के लिए अल्पावधि मौसमी कृषि

परिचालन [एसटी (एसएओ)] पुनर्वित्त नीति बैंकों द्वारा संभावित

फसल ऋण संवितरण तथा बैंकों की उपलब्ध चलनिधि के आधार

पर तैयार कौ गई है। इसके अलावा, मुख्य रूप से बैंकों की

कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण कुछ क्षेत्रों को अतिरिक्त पुनर्वित्त

हेतु क्षेत्र विशिष्ट रियायत प्रदान की जाती है।

acs ड्रग रिपोर्ट

4883. श्रीमती सुप्रिया सुलेः

डा. संजीव गणेश नाईक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या ‘acs इग रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 50

प्रतिशत हेरोइन भारत में पैदा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन नशीले पदार्थो के व्यापक

पैमाने पर उत्पादन किये जाने पर कार्रवाई करने की योजना बना

रही है; ओर

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो

इसके कारण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस पलानीमनिकम ):

(क) जी, नही। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 207 के अनुसार 2009 में विश्व

के हेरोइन के वास्तविक उत्पादन का मात्र 3% भारत में हुआ zi

(ख) ओर (ग) स्वापक ओषधि ओर मादक पदार्थं (एन डी

पी एस) अधिनियम, i985 के अंतर्गत हेरोइन के उत्पादन और

व्यापार जैसे विभिन अपराधों के लिए सख्त दंड के प्रावधान किये

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्तर = i92

गये है। केन्द्र और राज्य सरकारों की कई प्रवर्तन एजेंसियों को इस

अधिनियम के अतर्गत कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है।

ये एजेंसियां प्रवर्तनकारी उपाय कर रही हैं जिसमें हेरोइन के

विनिर्माण के लिए लगाई गई इस प्रायोगशालाओं का खुलासा करना

और हेरोइन के अवैध उत्पादन में लगे व्यक्तियों को अभियोजित

करना भी शामिल 2

(हिन्दी)

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड

4884, श्री भरत राम मेघवालः

श्री खिलाड़ी लाल बैरवाः

श्री बद्री राम was:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) भाखडा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के मौजूदा

सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या राजस्थान को इसमें शुरू से ही उपयुक्त प्रतिनिधित्व

नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार बी.बी.एम.बी. में राजस्थान

का कोई सदस्य सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो

इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) ओर (ख) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, i966 की धारा 79

(2) के अनुसार, भाखडा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में केन्द्र

सरकार द्वारा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य

नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

और हिमाचल प्रदेश की सरकारों से एक-एक प्रतिनिधि और केन्द्र

सरकार के दो प्रतिनिधि भी बीबीएमबी में सदस्य होते हैं।

परम्परा के अनुसार, बीबीएमबी के अध्यक्ष को हमेशा ही

सदस्य राज्यों के बाहर से नियुक्त किया गया है और दो पूर्णकालिक

सदस्य हरियाणा और पंजाब से नियुक्त किए जाते हैं और तब से

यह व्यवस्था चली आ रही है।

(ग) ओर (घ) विभिन मंचों पर राजस्थान सरकार द्वारा की

गई निरंतर मांग पर विद्युत मंत्रालय ने गृहमंत्रालय (एमएचए) को

एक प्रस्ताव भेजा, जोकि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में अधिनियम

के प्रशासन से संबंधित है, कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 966
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की संगत धारा अर्थात धारा 79 (2) (क) को बीबीएमबी में तीसरे

सदस्य के लिए प्रावधान करने हेतु संशोधित किया जाए ताकि उस

राज्य से बीबीएमबी में नियुक्त किए जा रहे पूर्णकालिक सदस्य के

लिए राजस्थान राज्य की मांग को पूरा किया जा सके। गृह मंत्रालय

ने सूचित किया कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा सरकारों के परामर्श

से प्रस्ताव पर विचार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, :966 की धारा 79 (2) के संशोधन

द्वारा कोई लाभदायक प्रयोजन हल नहीं होगा।

(अनुवाद

महिलाओं और बच्चों का कल्याण

4885. श्री भक्त चरण दासः क्या महिला और बाल

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक

योजनाओं के अंतर्गत कार्यो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन

जाति समुदायों की महिलाओं एवं बच्चों के लाभ हेतु जनजातीय

उपयोजना का वित्तपोषण करने हेतु विशेष मानदंड बनाये हैं; और

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति समुदायों की महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए

कार्यकलापों का निधियन करने हेतु महिला एवं महिला बाल विकास

मंत्रालय ने कोई विशेष मानदंड निर्धारित नहीं किया है। तथापि,

योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने वर्ष 20i-2

के लिए अपने परिव्यय में क्रमश: अनुसूचित जाति उप योजना एवं

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत

निर्धारित किया हे।

स्वास्थ्य विधेयक

4886. श्री रेवती रपण सिंहः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत वर्ष पारित स्वास्थ्य से संबंधित केन्द्रीय कानून

इनके हिन्दी संस्करणों की अनुपलब्धता सहित विभिन कारणों से

अनेक राज्यों में कार्यान्वितं नहीं किये जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये

गये या किये जाने का विचार है?

भाद्रपद्, (933 (शक) लिखित उत्तर C«94

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद): (क) से (ग) पिछले af 3 विधेयक अर्थात

() भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 20:0,

(2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 20:0

और (3) नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवे विनियमन), विधेयक,

200 पारित किए गए थे।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 20i0

के लागू होने से पहले कुछ क्रियाविधियों को किए जाने की

आवश्यकता थी। ऐसे राज्यों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम

बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और

उत्तर प्रदेश जहां सोवा रिगपा का अभ्यास किया जा रहा है, से

तदनुसार अनुरोध किया गया है कि सोवा रिगपा (आमची)

कार्यकर्ताओं, वंशानुगत और साथ ही संस्थागत रूप से योग्य, की

संख्या, सोवा रिगपा/तिब्बती चिकित्सा में शिक्षा प्रदान करने वाले

संस्थानों और पाठ्यक्रम आदि के ब्यौरे भी प्रदान किए जाएं।

जहां तक नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक,

20I0 का संबंध है, इसे संसद द्वारा पारित किया गया था और

9 अगस्त, 20l0 को भारत के स॒जपत्र में प्रकाशित किया गया

था। तथापि, इस अधिनियम का हिन्दी रूपान्तर I7 फरवरी, 20I]

को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। नैदानिक स्थापना

(पंजीकरण एवं विनियमन), विधेयक 200 के हिन्दी एवं अंग्रेजी

रूपान्तर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को इसे अपनाने के अनुरोध के साथ

पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं। यह अधिनियम (हिन्दी एवं

अंग्रेजी भाषाओं में) जनसूचना के लिए इस मंत्रालय कौ वेबसाइट

www.mohfw.nic.in पर भी उपलब्ध है।

किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने हिन्दी रूपान्तार की अनुपलब्धता

के कारण अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपर्युक्त केन्द्रीय कानूनों

के क्रियान्वयन में देरी के संबंध में इस मंत्रालय को सूचना नहीं

दी है।

(हिन्दी)

बरेठी में विद्युत परियोजना

4887. श्री जितेन्द्र सिंह Geer: क्या विद्युत मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजनाओं की

स्थापना करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं हेतु भूमि का अधिग्रहण पूरा

हो गया है;
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(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के

फलस्वरूप विस्थापित हुए किसानों के परिवारों को रोजगार/कार्य

प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) परियोजनाओं की शुरुआत कब तक किए जाने की

संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के

चरण-4 के अंतर्गत 000 मेगावाट की क्षमता कार्यान्वयनाधीन है।

इस परियोजना के चरण-5 के अंतर्गत 500 मेगावाट यूनिट संयंत्र

के लिए मुख्य संयंत्र पैकेज हेतु बोलियां आमंत्रित की गई है।

एनटीपीसी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले

में बरेठी में 3960 मेगावाट (6५660 मेगावाट) की स्थापना के लिए

कार्रवाई भी शुरू की है। परियोजना के लिए विभिन स्थल विशेष

अध्ययन तथा स्वीकृतियां प्रगति पर हैं।

(ख) और (ग) विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के

चरण-4 और -5 के कार्यान्वयन के लिए संयंत्र और नगर के लिए

किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। गाद निपटान क्षेत्र

के लिए लगभग 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी जिसके

लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत 30.7.200 को धारा

9 लगाई गई है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम कौ धारा 4 के अंतर्गत बरेठी विद्युत

परियोजना के संबंध में अधिसूचना 5.7.20 को प्रकाशित की

गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) एनटीपीसी, भारत सरकार के राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं

पुनर्वास नीति, 2007 में निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुसार

तथा अभ्यर्थियों की मांग, उपयुक्तता और रिक्तियों की उपलब्धता

के आधार पर अपनी परियोजनाओं में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण

के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए किसानों के परिवारों को रोजगार

प्रदान करने की नीति का अनुपालन करती है।

(च) वर्ष 202-3 के दौरान विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत

परियोजना के चरण-4 को शुरू किए जाने की संभावना है। इस

परियोजना का चरण-5 तथा बरेठी सुपर ताप विद्युत परियोजना के

2a योजना के दौरान शुरू किए जाने की योजना है।

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्त «96

(अनुवाद!

लोवर सुबनसीरी जल विद्युत परियोजना

4888. श्री बदरूदूदीन अजमलः क्या विद्युत मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में सक्रिय कुछ उग्रवादी गु द्वारा

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) की क्रियान्वित

की जा रही लोवर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना हेतु वर्ष 207]

के दौरान विश्वनाथ चैरीअली के तारीपल घाट से जलयान से ले

जाए जा रहे टरबाइन रनर्स एवं अन्य लाजिस्टिक आपूर्ति की उतराई

को बलपूर्वकं रोके जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या इन जलयानों को राज्य में अगस्त 200 में ही

बीच रास्ते में रोक लिया गया था तथा a परियोजना हेतु

मशीनरी/उपकरणों को उतार नहीं पाए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है;

(घ) इस संकट को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम

उठाए जा रहे tee जाने का विचार हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (घ) सुबनसीरी लोअर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (2000

मेगावाट) के लिए उपकरण हल्दिया बंदरगाह (पश्चिमी बंगाल) से

TAR के रास्ते बांग्लादेशी नावों से असम में अगस्त, 20I0 में

लाए थे। ये उपकरण स्थानीय कानून और व्यवस्था की समस्याओं

के कारण या तो तेजपुर में जहाज घाट पर अथवा गुवाहाटी या

उसके आसपास किसी भी जगह पर उतारे नहीं जा सके। हाल ही

में, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आई डब्ल्यू ए आई)

ने अपने 8.08.20 के पत्र के माध्यम से इन उपकरण को

जोगीघोपा बंदरगाह पर उतारने के लिए अनुमति प्रदान की है। असम

सरकार ने उपकरण को उतारने और gat के दौरान सभी

आवश्यक सुरक्षा इंतजामों का आश्वासन दिया है)

[fet]

सहकारी बैंक

4889. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः क्या वित्त मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लखनऊ क्षेत्र में जिला सहकारी वैक राष्ट्रीय

सहकारी विकास निगम से उदार वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर

पाये हैं;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये

गये/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जिला बैंकों को

कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। एनसीडीसी ने फिरोजाबाद

सहकारी बैंक तथा लखीमपुर सहकारी बैंक को क्रमश: 5 करोड़

रुपये तथा 00 करोड रुपये संस्वीकृत एवं जारी कर दिए हैं।

एनसीडीसी ने सूचित किया है कि लखनऊ स्थित जिला सहकारी

बैंक ने एनसीडीसी से सहायता के लिए सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(अनुवाद

विदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

4890, श्री अम्बिका बनर्जी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंडियन बैंक को सिंगापुर में अपनी शाखाएं खोलने

में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हे जबकि भारत सरकार

सिंगापुरीयन बैंक को भारत में शाखायें खोलने की मंजूरी आसानी

से दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an हे; और

(ग) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के

अंतर्गत इस संबंध में सरकार द्वारा सिंगापुर सरकार के साथ क्या

कार्रवाई की गई/की जा रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (sit नमोनारायन मीणा)

(क) से (ग) भारत और सिंगापुर ने समेकित आर्थिक सहयोग

समझौता (सीईसीए) किया है जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ

बैंकिंग क्षेत्र को कवर किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत

ने 4 वर्षो की अवधि के दौरान सिंगापुर बैंकों की is शाखायें खोलने

44 भाद्रपद, 933 (शक) लिखित उत्तर «98

की अनुमति देने के लिए वचन दिया है जबकि सिंगापुर ने भारतीय

बैंकों को तीन विशेषज्ञ पूंजी बैंकिंग (क्यूएफबी) लाइसेंस देने के

लिए अपनी सहमति दी थी। सीईसीए के लागू होने के समय से

भारत ने सिंगापुर स्थित बैंकों को il अनुमोदन (डीबीएस बैंक को

l0 अनुमोदन और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक को अनुमोदन) दिए

हैं। सिंगापुर की ओर से भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई

an को apa लाइसेंस दिए गए हैं।

अलकनंदा जल विद्युत परियोजना

4894, श्री किसनभाई वी. पटेलः

श्री प्रदीप माझीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उत्तराखंड के श्रीनगर में 330 मेगावाट

की अलकनंदा जलविद्युत परियोजना के निर्माण के बारे में कोई

अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों/शिकायतों की कोई जांच

की हे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए

गए/उठाए जा रहे है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (ङ) उत्तराखंड में श्रीनगर के निकट मैसर्स अलकनंदा

हाइड्रो पावर कंपनी लि. (एएचपीसीएल) द्वारा अलकनंदा नदी पर

श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट) कार्यान्वित की जा

रही है।

कई अभ्यावेदन/शिकायतें मिली हैं, जो मुख्यतः पर्यावरण संबंधी

मंजूरी मिलने, पूरा होने में विलंब तथा इसके परिणामस्वरूप

परियोजना लागत में वृद्धि, बांध की ऊंचाई में वृद्धि, धारी देवी

मंदिर के डूबने इत्यादि के संबंध में हैं। अभ्यावेदनों तथा इन पर

की गई कार्रवाई संबंधी ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।
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विवरण

क्र.सं प्रतिवेद्न/शिकायत की गई करवाई

l. धारीदेवी, वीपीओ कालीभासौर जिला-रूद्रप्रयाग, उत्तराखंड

से प्राप्त दिनांक 20.05.2009 के पत्र में आरोप लगाया है

कि सीईए ने वैद्य पर्यावरण स्वीकृति के बिना श्रीनगर

जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति जारी की।

श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की लागत में बढ़ोत्तरी एवं

परियोजना में देरी हाने की संभावना के संबंध में दो पत्र

दिनांक 5.08.2009 एवं 2.0.2009 जो श्री संतोष कुमार

ममगाई, सोसायटी फॉर रिवोल्यूशन wie करप्शन, काति

भवन, शिव विहार, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल,

उत्तराखंड -246774 के है।

अलकनंदा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि. द्वारा बढ़ोत्तरी एवं

330 मेगावाट से 440 मेगावाट तक क्षमता में बढोत्तरी के

संबंध में श्री संतोष कुमार ममगाई, सोसायटी फॉर रिवोल्यूशन

एगेंस्ट करप्शन, कोति भावन, शिव विहार, श्रीनगर, tet

गढ़वाल, उत्तराखंड-24674 से प्राप्त दिनांक

24.08.200 का एक पत्र है।

2009 में माटु जन संगठन से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों तथा 20 में सुश्री उमा भारती,

पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से धारी देवी मंदिर के

जलमग्न होने के संबंध में हे।

सीईए ने स्पष्ट किया है कि जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीकृति

सीईए द्वारा प्रदान की जाती है जबकि पर्यावरण स्वीकृति पर्यावरण

एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा प्रदान की जा रही है। ये

दोनों अनुमोदन एक दूसरे से अलग हैं और एमओईएफ से पर्यावरण

स्वीकृति की प्राप्ति सीईए द्वारा सहमति के लिए पूर्व-अपेक्षा नहीं

है।

सीईए ने स्पष्ट किया है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (330

मेगावाट) के लिए स्वीकृति 4.06.2000 के प्रदान की गयी थी जो

बाद में उसी नियम एवं शर्तों पर 24.07.2004 को मैसर्स एएचपीसीएल

के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003

के अधिनियम के पश्चात, सीईए की स्वीकृति केवल अपेक्षित होती

है। और स्वीकृति में उल्लिखित लागत केवल संकेतात्मक होती है।

सीईए ने पुष्टि की है कि उन्होंने विकासकर्ता को न ही बांध की

ऊंचाई बढ़ाने और न ही इस परियोजना की संस्थापित क्षमता बढ़ाने

की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, इस प्ररियोजना का पूर्ण

जलाशय स्तर अर्थात 605.5 मी. में परिवर्तन नहीं हुआ है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्य-स्थलों

के दौरे शुरू किये गये थे तथा इनकी रिपोर्टो के आधार पर

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रिपोटां के आधार पर पर्यावरण एवं

वन मंत्रालय के दिनांक 30 मई, 20 के पत्र के अनुसार

विकासकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यावरण स्थल पर

निष्पादित किया जाना चाहिए तथा 200 के. वाट तक के विद्युत

आपूर्ति कामों को सुरक्षा के अलावा अलकनंदा नदी में प्रदूषण के

कारणों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून,

20 को निदेश भी जारी किए हैं तथा पर्यावरण एवं बन मंत्रालय

द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर समयबद्ध कार्यवाही के लिए प्रतिबद्धता

के साथ als रुपये की बैंक गारंटी के लिए कहा गया है।

परियोजना प्रस्तावकों ने अपेक्षित प्रतिबद्धताओं तथा बैंक गारंटी को

प्रस्तुत किया है।
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अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों का निपटान नहीं किये जाने

के कारण लंबित पदोननतियां

4892. श्री पी. आर, नटराजनः क्या जनजातीय कार्य मंत्री

यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा

अनुसूचित जनजाति के समुदाय प्रमाणपत्रं का निपटान नहीं किये

जाने के कारण अनेक अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की

पदोन्नतियां/नियुक्तियां लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान

ऐसे कितने मामले पाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई

है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह खंडेला ): (क)

जी, हां।

(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के

अनुसार अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के प्रमाण पत्रों की

प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए तमिलनाडु की राज्य स्तरीय संवीक्षा

समिति के समक्ष लंबित मामलों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं वर्ष मामलों की सं.

] 2008 45

2 2009 i2

3 200 95

4 20I! 09

कुल 46]

उपरोक्त मामलों Fas मामले हैं जिनमें राज्य स्तरीय

संवीक्षा समिति द्वारा सत्यापन के लिए पदोन्नति/नियुक्तियां लंबित हैं।

शेष मामलों में, नियुक्तियां पहले ही कर दी गई हैं।

(ग) यह मंत्रालय शीघ्रता से सत्यापन करने के लिए राज्य

सरकार को लिखेगा।
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(हिन्दी)

आईसीआईसीआई बैंक के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले

4893. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

श्री रमा देवीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन संस्थाओं से आईसीआईसीआई

बैंक के विभिन धोखाधड़ी में संलिप्त होने से संबंधित शिकायतें

प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा

क्या है तथा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो

इसके क्या कारण हैं; और

(S) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य उपचारात्मक उपाय

किये/किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा);

(क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके

पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, सरकार को

माइक्रो फायनांस इन्स्टीच्यूशन से एक शिकायत प्राप्त हुई है और

उसे आरबीआई की राय जानने के लिए उसे (आरबीआई) अग्रेषित

कर दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

4894. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या जनजातीय कार्य

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में पूर्व

शामिल समुदायों की तुलना में इस सूची में शामिल की गई नई

जनजातियों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के संबंध में कोई आकलन

किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सूची में शामिल प्रत्येक समुदाय को आरक्षण के

लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए

हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?
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जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) इस संबंध में मंत्रालय ने कोई आकलन नहीं किया

है।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन

लागू नीति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों कौ सूची में शामिल

समुदायों के लिए आरक्षण के लाभों को सुनिश्चित करते हैं।

एनटीपीसी की विद्युत परियोजनाएं

4895. श्री के.डी. देशमुख: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी)

की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार और

अनियमितताओं के कतिपय मामले सरकार के ध्यान में आए है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू

वर्ष के दौरान तत्संबंधी wh क्या है और निर्माण कार्यों की

राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों में कोई कार्रवाई शुरू की
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने मामलों में कार्रवाई शुरू और पूरी की गई है

तथा उक्त अवधि के दौरान दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध

क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) जी, हां।

(ख) एनटीपीसी लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण

कार्य अभिकथित भ्रष्टाचार ओर अनियमितताओं का ब्यौरा संलग्न

विवरण- में दिया गया है।

विवरण-] में यथाउल्लिखित परियोजनाओं के निर्माण की स्थिति

विवरण में दी गई है।

(ग) जी a

(घ) जैसा कि अनुबंध- में स्पष्ट किया गया है केन्द्रीय

सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने दिनांक 7.3.08 के मामला संख्या

सीवीसी संदर्भ oosdtwmsivois मे कार्रवाई की है और .6.i0

को इस मामले को बंद कर दिया है। दिनांक 07.2.0 के मामला

संख्या एमओपी संदर्भ सी :30:I/74/20l0 वी एंड एस के संबंध

मे सीवीसी को एक रिपोर्ट भेजी गई है। एनटीपीसी ने दिनांक

है; 2.2.20 को मामला संख्या सीवीसी संदर्भ 007/पी डब्ल्यू
37/04-6487 के संबंध में कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं।

विवरण I

पंजीकरण की तारीख द्वारा विनिर्दिष्ट परियोजना का नाम संक्षेप में आरोप कार्रवाई

] 2 3 4 5

lo-faarat 0 एमओपी संदर्भ सी- कोलडैम श्री के.बी. दूबे, पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने

30/74/20 0-at निदेशक (परियोजना) , रिपोर्ट की अनुरोध करते हुए शिकायत

एवं एस दिनांक एनरीपीसी लि. के को आगे भेज दिया। सीवीओ, एनरीपीसी

7.2.0 विरूद्ध शिकायत ने दिनांक 6.4.20ll के पत्र के माध्यम

से शिकायत को बंद करने की सिफारिश

की थी क्योकि शिकायत में वर्णित आरोप

वास्तविक नहीं थे। मुख्य सतर्कता

अधिकारी, एनटीपीसी की रिपोर्ट की जांच

के पश्चात सीवीओ एनटीपीसी की रिपोर्ट

पर सहमति जताते हुए 30.5.20l] को

सीवीसी को उत्तर भेजा है।
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॥ 2 3 4 5

2-fara-i0 आंतरिक सिपत मोदा परियोजना में मैसर्स 63,7 537 रुपए की वसूली की गई थी

ईआरए द्वारा व्यापक सभी और प्राणाली के सुधार के लिए एक

जोखिम बीमा पर बीम परिपत्र जारी किया गया था।

कवरेज (कोई उचित

बीमा नहीं के अंतर्गत)

27-जनवरी-0 आंतरिक कोलडैम एनटीपीसी कोलडैम के श्री एम. के. अग्रवाल डीजीएम (सिविल)

डाइवर्जन टनल के तथा आर-पी अहीरवार, तत्कालीन वरिष्ठ

मरम्मत कार्य में प्रबंधक (सिविल) कोलडैम को रिकार्ड

अनियमितताएं योग्य चेतावनी जारी की गई।

27-मार्च-08 सीवीसी संदर्भ.008/ सिपत सिपत चरण-] (3x श्री बी.सी. मुखर्जी, वरिष्ठ प्रबंधक

पीडन्ल्यूअर/08 660 मेगावाट) के लिए (सिविल) और श्री आर कन्नान डीजीएम

दिनोक 07.03.08 स्टीम जेनेटर (एसजी) (सिविल) को रिकार्ड योग्य चेतावनी ज्ञापन

aa सिविल कार्य के जारी किया गया ओर 47.62 लाख रुपए

पैकेज में अनियमितताएं। की वसूली कौ गई। सीवीसी ने 3.6.2020

एसजी क्षेत्र सिविल कार्य को इस मामले को बंद कर दिया था।

पैकेज में कोई उचित

बीमा कवरेज नही।

9-जुलाई-0 आंतरिक विध्याचल एसटीपीपी वीएसटीपीपी में गाद श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ एई (सिविल) के

नियंत्रण प्रणाली पैकेज विरुद्ध लघु दंड की कार्यवाही शुरू कौ

चरण-3 के अंतर्गत शामिल गई और श्री ए के परामर्श ज्ञापन दिया

सड॒क/नाली कार्यों में गया।

अनियमितताएं। वाटर वाऊंड

मैकाडम (डब्ल्यूबीएम)

तथा मूरम की मोटाई

सड़क/नाली में कम थी।

28-जनवरी-0 सीवीसी संदर्भ-008/ कोलडेम कोलदैम जल विद्युत सीवीसी ने दिनांक 30.5.20! के पत्र के

पीडब्ल्यू-आर/038/

700 60 दिनांक

2.02.0

परियोजना की feface

व्यवस्था पैकेज प्रवर्तन

अंतरालों का भुगतान संविदा

के अनुसार स्वीकार्य

नहीं था जबकि परियोजना

प्राधिकारण ने भुगतान

जारी कर दिया है।

माध्यम से सलाह दी है कि एक भागीदार

अर्थात मैसर्स अफकान से वसूली को

सरल बनाने के लिए लापरवाही के लिए

दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

मामला विचाराधीन है।
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i 2 3 4 5

i-saal-0 अतिरिक मौदा मौदा परियोजना पर निर्माण अनुमोदित मामले की पुलिस जांच पूरी

स्टील की टूट-फूट। होन तक स्थगित रखा जाएगा। सीवीओ

ने जेएम जम्बुलकर, सहायक (मैट) तथा

एस.पी. ठाकरे, उप प्रबंधक (सी एंड

एम) के स्थानांतरण को अनुमोदन प्रदान

किया और मैसर्स ईरा से 44 लाख रुपये

की वसूली से संबंधित कार्रवाई महाप्रबंधक,

प्रभारी, मौदा को भेज दी गई थी।

]-मई-08 आंतरिक. सिपत भूमिगत पाइप लाइनों को मैसर्स आईवीआरसीएल से 74.35 लाख
लपेटने में घटिया गुणवत्ता रुपए कौ वसूली की गई।

के टेपों का उपयोग

-Ard-44 सीवीसी संदर्भ-007/ फिरोज गांधी ऊंचाहार एसटीपीपी इस मामले के अंतर्गत सभी संबंधित

पीडब्ल्यूआर/04]- उंचाहार टीपीएस चरण-3 के लिए मुख्य व्यक्तियों को परामर्श ज्ञापन।

6487 पत्र दिनोक संयंत्र क्षेत्र सिविल कार्य।

2.2.20} समिति ने संविदा में किए

गए प्रावधान के अनुसार

लिक्विडेटिड डैमेज लगाने

के बजाय टोकन पेनाल्टी

लगाई थी।

विवरण II

एनटीपीसी की निर्माणधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं परियोजना स्थान क्षमता (मे.वा.) निर्माणधीन ईधन चालू होने कौ संभावित

का नाम तारीख (पूर्ण भार)

एनटीपीसी परियोजनाएं ।

l. faqd-i छत्तीसगढ़ 320 (25660) 3 यूनिट कोयला 20-2

में से (35660) यूष]

जून 20 में चालू)

2. Wal-l महाराष्ट्र 000 (25500) कोयला 202-3

3. विंध्याचल-4 मध्य प्रदेश 000 (25500) कोयला 202-3

4. कोल डम एचईपी हिमाचल प्रदेश 800 (45200) हाइड्रो 20I2-3
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अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

4896. श्री सुरेश काशीनाथ तवारेः

श्री जगदम्बिका पालः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेगे किः

(क) क्या देश के सरकारी अस्पतालों में गरीबों, निरश्रितों

तथा गर्भवती महिलाओं के लिए विद्यमान सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है और इसके क्या

कारण हैं;

(ग) क्या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करने तथा

निर्धन, असहाय रोगियों को समुचित उपचार मुहैया कराने में अनेक

समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षो

तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक इस संबंध में कितनी शिकायतें

प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) सरकार द्वार देश के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त

सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) और (ख) फिलहाल समूचे देश में

निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के अतिरिक्त i54 सरकारी

मेडिकल कालेजों, 635 जिला अस्पतालों, उप-जिला स्तर पर 944

अस्पतालों, 4535 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 23673 प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों और 47069 उप केन्द्रों के जरिए स्वास्थ्य परिचर्या

मुहैया कराई जा रही है।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं

हुई है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अतः संबंधित राज्य

सरकारों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का प्रबंध किया जाता

है।

(ङ) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की अवसंरचना, औषधियों और

उपकरणों के प्रापण, संविदात्मक आधार पर मानव संसाधन में वृद्धि

और रेफर किया गया परिवहन आदि सहित स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार

लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को

वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

44 भाद्रपद, 4933 (शक) लिखित उत्तर -20

(अनुवाद ]

जनजातियों का विकास

4897. श्री राधे मोहन सिंहः क्या जनजातीय कार्य मंत्री

यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन भागों में अनुसूचित जनजातियों के

पिछडेपन के संकेतकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जनजातियों के पिछडेपन के लिए

जिम्मेदार कारणों को जानने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए

गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) ,

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), साक्षरता दर के संबाध में सूचना

भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

संगठन (एनएसएसओ) द्वारा रखी जाती है जो दर्शाती है कि

अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई

है। समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जनजाति की

जनसंख्या का राज्यवार एमपीसीई, बीपीएल प्रतिशत, साक्षरता दर

दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण, 7 तथा पा में दिया गया है।

(ख) इस संबंध में मंत्रालय ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(a) जनजातीय जनसंख्या सहित समाज के पिछड़े वर्गों के

रोजगार अवसरों, अवसंरचना और शैक्षिक विकास इत्सादि में सुधार

के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं

कार्यान्वित करती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय

लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों,

केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करके

केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों के ऐसे प्रयासों को संपूर्णता प्रदान करता

है।
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विवरण I

सामाजिक समूहों में एमपीसीई का अखिल भारतीय औसत

लिखित उत्तर 22

राज्य ग्रामीण शहरी

अ-ज.जा. अजा. अ.पि.व, अन्य सभी A. अजा. ofa. अन्य सभी

2 3 4 5 6 7 8 9 0 है|

आंध्र प्रदेश 430.0 495.06 580.98 2.72. 585.55 6976 = 829.37. 908.33 244.46 08.55

असम 560.27 5.06. 572.7. 533.5 543.8 829.62. 84.I5 = :.34 —-24.56 057.99

बिहार 394.60 344.68 = 49.58 = 5.73. 47.} = 937.65 = 639.]0 64.98. 856.08. 606.27

छत्तीसगढ़ 36.67 489.6l = 444.6 506.44 = 425.0 8I9.42 696.68. 869.26 364.88 = 989.97

गुजरात 483.59 = 52.58 546.46 822.93 596.09 920.2. 942.95 845.35 28888 5.20

हरियाणा 986.69 572.90 755.22 55.34 862.89 554.30 = 7004. 896.20 394.86 —42.35

झारखंड 389.4 = 382.8 44I.60 503.56 425.30 653.68. 78.6. 807.79 -—-:357.89 985.43

कर्नाटक 426.80 = ब7.75.. 494.28 60294 50846 638.27 680.59 832./8 33/.38 = {033.2]

केरल 58.05 = 753.} 995.62 -9.32 03.5 [55.74. 756.9 87.79 ॥6७7.8. 290.89

मध्य प्रदेश 342.7॥ = 383.77 = 463.93 595.85 439.06 7764. 585.06 677.98 246.2 903.68

महाराष्ट्र 48.3 45722. 578.70. 659.37 567.76 880.59 866.63 —-967.89—-326.78 ~—-48.27

उड़ीसा 283.97 362.93 434.97 523.24 39889 54868 50055 679.84.. 923.5.. 757.3

पंजाब 640.64 657.86 82848 = 063.88 846.75 846.56 809.82 988.20 = 704.07 = {326.09

राजस्थान 464.20 527.25 636.30 66694 = 590.83 86.05. 7397. 78976 {259.7 964.02

तमिलनाडु 497.80 476.27 640.49 00.95 = 602.7 95.84 748.58 027.28 = 952.3 079.65

उत्तर प्रदेश 479.04 454.55 = 528.36 = 648.56 = 532.63. 960.25. 637.45. 702.3l.~=—«:03.43 857.05

पश्चिम बंगाल 442.08 529.55 635.68 587.34 562. 867.87 766.89 984.57 23440 = 23.6॥

अंडमान और - - 76.75 07.34 069.08 758.9 - - 803.38 802.39

निकोबार द्वीपसमूह

अरुणाचल प्रदेश 783.68 03.85 = 590.7 = 735.77 = 77.53. 858.84 740.0 069.03 888.77 ~—s88i.0

चंडीगढ़ - 986.23 728.94.. 87238. 86275. 963.7 042.62 = 305.67 2069.27 769.52

दादरा व नगर हवेली 478.53 466.54 078.67 306.93 569.80 {03.77 = 587.63 :65I.75 577.04 407.50

दमन व दीव 936.62 2453.22 89.64. 489.08 60.89 078.4 274.39 = 97.37. {04.68 079.59

दिल्ली - 722.28 = 70.95 028.62 98.50 096.96 796.29 -98.75 = 606.60 —-:39.3

गोवा {948.59 804.60 608.33 992.26 985.49 - 766.28 940.43. 638.0 43.97
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 ll

हिमाचल प्रदेश 786.8 = 635.69 = 75245 = 896.9 = 798. = 28.45 = 022.33 = 994.57 546.69 = 390.07

जम्मू ओर कश्मीर 79.55... 74437. 7578. 82.04. 793.6 = 220.40 75.94 = 893.82 085.20 070.2

लक्षद्वीप 336.9! 670.00 {093.90 2045.95 3/2.55 405.50 834.00 09.0 2054.6] —42.22

मणिपुर 552.80 583.7 669.92 654.47 = 64.20 756.26 773.83 727.83 706.65 726.38

मिजोरम 779.85 {252.90 688.29 632.75 77835. = {20.22 = {284.57 800.23 569.86 —:200.5I

नागालैंड 09.99 - 588.53 328.68 = 00.8 = 552.92 068.5 28.95 400.75 498.47

पुदुचेरी - 480.5. 868.82 645.60 —- 735.3 004.38 = 562.0 {028.49 334.23 022.53

सिक्किम 655.36 753.25 700.56 740.3] = 688.53 2 33.2 = 838.5] 45.65 048.75 —-06.79

त्रिपुरा 435.67 480.48 = 53.59. 59.23 487.63 त[42.77. 700.42 = &36.58 ~=—:66.5l 000.54

उत्तराचल 568.68 553.94 68.70 705.34 6475. 826.90 74.6 = 765. 434.37 978.26

अखिल भारत 426.9 474.72 556.72 = 685.3} 558.78 857.46 758.38 870.93 = 306.0 = 052.36

स्रोत-सामाजिक आर्थिक समूहों में घरेलू उपभोगता व्ययः 2004-2005, एनएसएसओ

विवरण II

गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का राज्यवार प्रतिशत (सामाजिक समृहवार) 2004-05

क्र.सं. राज्य ग्रामीण शहरी

AAT, अ.जा. afta. अन्य अ.ज.जा, अ.जा. आ.पि.व. अन्य

| 2 3 4 5 6 8 9 0

l आंध्र प्रदेश 30.5 5.4 9.5 4] 50.0 39.9 28.9 20.6

2. असम 4.] 27.7 8.8 25.4 4.8 8.6 8.6 4.2

3. बिहार 53.3 64 37.8 26.6 57.2 67.2 4l.4 8.3

4. छत्तीसगढ़ 54.7 32.7 33.9 29.2 4.0 52.0 52.7 2.4

5. दिल्ली 0.0 0.0 0.0 0.6 9.4 35.8 8.3 6.4

6. गुजरात 34.7 2.8 9.] 4.8 2.4 6.0 22.9 7.0

7. हरियाणा 0.0 26.8 3.9 4.2 4.6 33.4 22.5 5.9

६. हिमाचल प्रदेश 4.9 9.6 9. 6.4 2.4 5.6 0. 2.0

9. जम्मू और कश्मीर 8.8 5.2 0.0 3.3 0.0 3.7 4.8 7.8
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 0

0. झारखंड 54.2 57.9 40.2 37. 45.] 47.2 9. 9.2

ll. कर्नाटक 23.5 3.8 20.9 3.8 58.3 50.6 39.] 20.3

2. केरल 44.3 2.6 3.7 6.6 9.2 32.5 24.3 7.8

3. मध्य प्रदेश 58.6 42.8 29.6 3.4 44.7 67.3 55.5 20.8

4. महाराष्ट्र 56.6 44.8 23.9 8.9 40.4 43.2 35.6 26.8

5. उड़ीसा 75.6 50.2 36.9 23.4 6.8 72.6 50.2 28.9

6. पंजाब 30.7 4.6 i0.6 2.2 2.] 6.] 8.4 2.9

7. राजस्थान 32.6 28.7 3. 8.2 24. 52.] 35.6 20.7

i8. तमिलनाडु 32.] 3.2 9.8 9. 32.5 40.2 20.9 6.5

9. उत्तर प्रदेश 32.4 44.8 32.9 9.7 37.4 44.9 36.6 9.2

20. उत्तराखंड 43.2 54.2 44.8 33.5 64.4 65.7 46.6 25.5

2. पश्चिम बंगाल 42.4 29.5 8.3 27.5 25.7 28.5 0.4 3.0

अखिल भारत 473 36.8 26.7 6. 33.3 39.9 3].4 6.0

लिजेंड अ.जा.=अनुसूचित जातियां, अ.ज.जा.=अनुसूचित जनजातियां, अ.पि.व.=अन्य पिछड़ा वर्ग

स्रोत: योजना आयोग

विवरण या

कुल जनसख्या तथा अनुसूचित जनजाति की जनसख्या की साक्षरता दर तथा

साक्षरता दर में अतर-भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र; /997 से 2007

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्र.सं. भारत/संघ राज्य क्षेत्र/राज्य साक्षरता S-99i साक्षरता दर में अंतर साक्षरता 200] साक्षरता दर में अंतर

कुल. अ.ज.जा. कुल अ.ज.जा

2 3 4 5 6 7 8

भारत 52.2 29.6 22.6 64.8 47. {7.7

L. आंध्र प्रदेश 44.] 7.2 26.9 60.5 37.0 23.4

2. अरुणाचल प्रदेश 4.6 34.4 72 54.3 49.6 4.7

3. असम 52.9 49.2 3.7 63.3 62.5 0.7

4. बिहार 37.5 8.9 8.6 47.0 28.2 8.8

5. छत्तीसगढ़ 42.9 26.7 6.2 64.7 52] 2.6
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] 2 3 4 5 6 7 8

6 गोवा 75.5 42.9 32.6 82.0 55.9 26.

7 गुजरात 63 36.4 24.9 69. 47.7 2.4

8. हरियाणा 55.8 एनएसरी - 67.9 एनएसटी -

9. हिमाचल प्रदेश 63.9 47. 6.8 76.5 65.5 .0

0. जम्मू और कश्मीर ला.न. ला.न. ला.न. 55.5 37.5 8.]

ll. झारखंड 4.4 27.5 3.9 53.6 40.7 2.9

2. कर्नाटक 56.0 36.0 20.0 66.6 48.3 8.4

3. केरल 89.8 57.2 32.6 90.9 64.4 26.5

4. मध्य प्रदेश 44.7 84 26.3 63.7 4l.2 22.6

5. महाराष्ट 64.9 36.8 28. 76.9 55.2 22.7

6. मणिपुर 59.9 53.6 6.3 70.5 65.9 4.7

7. मेघालय 49.] 46.7 2.4 62.6 64.3 .2

8. मिजोरम 82.3 82.7 0.4 88.8 89.3 0.5

9. नागालैंड 6.6 60.6 .0 66.6 65.9 0.6

20. उड़ीसा 49.] 22.3 26.8 63. 37.4 25.7

2... पंजाब 58.8 एनएसटी - 69.7 एनएसटी -

22. राजस्थान 38.6 9.4 9.2 60.4 44.7 5.8

23. सिक्किम 56.9 59.0 2.] 68.8 67. .7

24... तमिलनाडु 62.7 27.9 34.8 73.5 4.5 3.9

25. त्रिपुरा 60.4 40.4 20.0 73.2 56.5 6.7

26. उत्तराखंड 57.8 4l.2 6.6 7.6 63.2 8.4

27. उत्तर प्रदेश 40.7 20.0 20.7 56.3 35.] 2.I

28. पश्चिम बंगाल 57.7 27.8 29.9 68.6 43.4 25.2

29. अंडमान और निकोबार 73.0 56.6 6.4 8.3 66.8 4.5

ट्वीपसमूह#



29 प्रश्नों के 2 सितम्बर, 204 लिखित उत्तर 220

2 3 4 5 6 7 8

30. चंडीगढ़# 77.8 एनएसटी - 8.9 एनएसटी -

3. दादरा व नगर हवेली 40.7 28.2 {2.5 57.6 4L.2 6.4

32. दमन और दीव 7.2 52.9 8.3 78.2 63.4 {4.8

33. दिल्ली 75.3 एनएसटी - 8.7 एनएसटी -

34. लक्षद्वीप 8.8 80.6 L.2 86.7 86.I 0.5

35. पुदुचेरी# 74.7 एनएसटी - 8.2 एनएसटी ह -

स्रोतः जनगणना 2002

आंगनवाड़ी केन्द्र

4898. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या महिला एवं बाल

विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने लोगों कौ मांग पर आंगनवादी योजना

के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की मांग के अधिकार के बारे

में उनके बीच जागरुकता पैदा करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा diver): (क) से (ग) समेकित बाल विकास

सेवा (आईसीडीएस) स्कीम/संघ राज्य क्षेत्रों द्वार चलाई जा रही

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीयूसीएल

बनाम भारत सरकार और अन्य मामले में दायर रिट याचिका संख्या

96/200] में दिनांक 3.2.2006 को पारित अपने आदेश में अन्य

बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि जिन मामलों में किसी

बस्ती में 6 वर्ष से कम आयु के कम से कम 40 बच्चे हों और

कोई आंगनवाड़ी केन्द्र न हो, उन मामलों में ग्रामीण समुदायों और

झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों को मांग पर आंगनवाड़ी का हक होना

चाहिए। भारत सरकार ने वर्ष 2008 में समेकित बाल विकास सेवा

(आईसीडीएस) स्कीम को विस्तार के तीसरे चरण के अंतर्गत इस

स्कीम के सर्वव्यापीकरण को अनुमोदित करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों

की कुल संख्या को बढ़ाकर i4 लाख कर दिया, जिसमें मोग पर

20,000 आंगनवाड़ियों का अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल है। मांग

पर आंगनवाडियों की स्थापना के दिशानिर्देश मंत्रालय के दिनांक

29 मई, 2009 के पत्र द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

परिचालित किए. गए थे। तत्पश्चात ये दिशानिर्देश मंत्रालय कौ

वेबसाइट www.wednic.in पर भी डाल दिए गए हे।

क्रेडिट इनफॉरमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ( सिविल )

4899, श्री अधीर चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्रेडिट इनफॉरमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सिबिल) द्वारा

विभिन्न बैंकों से लिए गए ऋणों के लिए किसी उधारकर्ता को

चूककर्ता घोषित करने हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा

क्या है;

(ख) क्या सिविल उधारकर्ता को सुने बिना किसी बैंक विशेष

कौ सूचना के आधार पर उधारकर्ता को चूककर्ता घोषित करने

का एक पक्षीय निर्णय ले सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा an है और इसके क्या

कारण हैं; ओर

(घ) सरकार द्वारा सिबिल को उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए

क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हें/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) से (घ) ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005

भारत सरकार द्वारा इसके तहत नियमों एवं विनियमों के अधिसूचित

किए जाने के बाद 4 दिसम्बर, 2006 से लागू किया गया है। ऋण



224 प्रश्नों के

सूचना का “बिजनेस' शुरू करने/निष्पादित करने के लिए भारतीय

रिजर्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ऋण

सूचना कंपनियां अपनी सदस्य ऋण संस्थाओं से सभी प्रकार कौ

ऋण सूचना (सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक) संग्रहित करने

और उनका ऋण रिपोटौ के रूप में विनिर्दिष्ट प्रायोक््ताओं/व्यक्ति-विशेषों

में प्रचार करने में सक्षम हो पाएंगी। वर्तमान में, सीआईबीआईएल

3 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, करोड़ रुपये ओर अधिक

के चूककर्ताओं (वाद-दायर खातों) की सूची और 25 लाख रुपये

और अधिक के इरादतन चूककर्ताओं (वाद-दायर खातों) की सूची

अपनी वेबसाइट (www.ecibil.com) पर रख रहा है।

उच्च जोखिम समूहों में एचआईवी संक्रमण

4900, श्री सुशील कुमार सिंहः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश के ट्रक चालकों, महिला

यौन कर्मियों, पुरुष से यौन संबंध बनाने वाले पुरुष, इंजेक्शन के

माध्यम से नशीले पदार्थ का सेवन करने वालों तथा निराश्रित बच्चों

जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों में एचआईवी/एड्स की अधिक

व्याप्ता का पता लगाया हे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान

अब तक उपर्युक्त उच्च जोखिम समूहों में एचआइवी/एड्स के

संक्रमण से राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार पृथक-पृथक कितने

लोग पीडित हैं; और
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(घ) उक्त अवधि के दौरान इस समूहों में एड्स के कारण

राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पृथक-पृथक कितनी मौतें हुई हैं?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

एस. गांधीसेलवन ): (क) ओर (ख) जी, a tet देश में

एचआईवी महामारी के रुझानों कौ मानीटरिंग करने के लिए उच्च

जोखिम वाले समूहों-महिला यौन कर्मी, पुरुष के साथ यौन संबंध

स्थापित करने वाले पुरुषों, इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदाथों

का सेवन करने वाले व्यक्तियों और ब्रिज जनसंख्या-अकेले पुरुष

प्रवासियों एवं लम्बी दूरी यात्रा करने वाले cad में एचआईवी प्रहरी

निगरानी करता है। एचआईवी प्रहरी निगरानी 2008-09 के अनुसार,

महिला यौनकर्मियों, पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले

पुरुषों, इंजेक्शन के माध्यम से नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले

व्यक्तियों, लम्बी दूरी यात्रा करने वाले ट्रकर्स-में एचआईवी व्याप्ता

क्रमशः 4.94 प्रतिशत, 7.30 प्रतिशत, 99 और .62 प्रतिशत है।

स्ट्रीट चिल्डून को एचआईवी/एड्स के लिए उच्च जोखिम वाले

समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और समूह के लिए

अलग से कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है प्रस्तुत की

गई सूचना संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों एवं संघ राज्य

क्षेत्रों द्वार सूचित कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर आधारित

है।

(घ) इन वर्गों में एड्स के कारण होने वाली मौतों की सूचना

अलग से उपलब्ध नहीं है।

विवरण

20II-2 (जुलाई, 2077 तक) उच्च जोखिम समूहों के बीच सूचित एचआईवी/एड्स रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एफएसडब्लयू एमएसएस आईडीयू ट्रकर्स

] 2 3 4 5

आंध्र प्रदेश 504 77 9 29

अरुणाचल प्रदेश 0 , 0 0 0

असम 0 4 5 2

बिहार 30 7 5 0

चंडीगढ़ 2 2 0 0

छत्तीसगढ़ 2] 4 0
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2 3 4 5

दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0

दमन ओर दीव ` -

दिल्ली 8 8 ॥2 0

गोवा 52 2 ] 2

गुजरात 47 72 2 !8

हरियाणा 6 8 35 0

हिमाचल प्रदेश 0 ] 4 0

जम्मू और कश्मीर 0 0 0 0

झारखंड 9 4 0 4

कर्नाटक 225 i] ] 3

केरल 92 ] 3 5

मध्य प्रदेश 28 25 09 2

महाराष्ट्र 280 ]46 5 4

मणिपुर 6 2 94 2

मेघालय ]2 0 ] 0

मिजोरम I5 4 70 0

नागालैंड 7 5 22 0

ओडिशा 22 8 5 0

पुदुचेरी 0 0 0 0

पंजाब 6 2 9] 3

राजस्थान 8 4 3 2

सिक्किम ] 0 0 0

तमिलनाडु 67 97 2 ist

त्रिपुरा 2 0 0 0

उत्तर प्रदेश 00 4l [24 5

उत्तराखंड 4 9 3 0

पश्चिम बंगाल 74 7 {3 0

भारत 768 70 639 ]3
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2070-77/ उच्च जोखिम समूहोंके बीच सूचित एचआईवी/एड्स रोगी
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राज्य/संघ राज्य क्षत्र एफएसडब्लयू एमएसएस आईडीयू ट्रकर्स

॥ 2 3 4 5

आंध्र प्रदेश 380 34 27 54

अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0

असम 35 4 ]2 5

बिहार १4 0 44 3

चंडीगढ़ 6 I] ॥7 0

छत्तीसगढ़ 26 20 5 2

दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0

दमन और दीव 0 0 0 0

दिल्ली 92 ]54 225 ll

गोवा ie ]4 4 4

गुजरात 54 285 5 है|

हरियाणा 75 32 08 0

हिमाचल प्रदेश 0 0 4 0

जम्मू और कश्मीर 0 0 0 0

झारखंड 32 0 0 ]8

कर्नाटक ],44 289 l 34

केरल 32 ]0 28

मध्य प्रदेश 2॥| 60 88 5

महाराष्ट्र ] 296 576 23 36

मणिपुर 8] 54 673 0

मेघालय 2 | 0 0

मिजोरम 47 4 200 0

नागालैंड 57 3] 56 ॥

ओडिशा 69 56 2 0

पुदुचेरी 4 3 0 0

पंजाब 4l 22 408 0

राजस्थान 52 36 7 5
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2 3 4 5

सिक्किम 0 0 2 0

तमिलनाडु 804 65 5 38

त्रिपुरा ]0 || 0 0

उत्तर प्रदेश 97 75 I82 3

उत्तराखंड 9 7 23 0

पश्चिम बंगाल 58 55 48 59

भारत 49I7 2,559 2 336 589

2009-70 उच्च जोखिम समूहों के बीच सूचित एचआईवी/एड्स रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एफएसडब्लयू एमएसएस आईडीयू ट्रकर्स

॥ 2 3 4 5

आंध्र प्रदेश 233 424 47 I2

अरुणाचल प्रदेश 4 0 3 0

असम 29 ] [4 7

बिहार 39 ]5 0 0

चंडीगढ़ 52 9 22 0

छत्तीसगढ़ 43 7 7 0

दादरा और नगर हवेली 0 0 0 0

दमन ओर दीव आंकड़े उपलब्ध नहीं

दिल्ली 35 408 244 0

गोवा 58 5 2

गुजरात 220 374 6 47

हरियाणा 369 29 i0 0

हिमाचल प्रदेश 0 2 2 0.

जम्मू ओर कश्मीर 5 0 0

झारखंड 34 6 0 3

कर्नाटक ,033 73 | 83
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i 2 3 4 5

केरल ]3 239 37 0

मध्य प्रदेश 98 87 85 0

महाराष्ट्र | 630 464 26 70

मणिपुर 2 9 65] 4

मेघालय 4 0 0 0

मिजोरम 29 2 52 3

नागालैंड 48 0 07 3

ओडिशा 30 03 30 0

पुदुचेरी 8 0 0 0

पंजाब 77 22 388 0

राजस्थान 03 4 0 7

सिक्किम 0 0 58 0

तमिलनाडु ]99 80 6 29

त्रिपुरा ]9 9 0 0

उत्तर प्रदेश 638 422 743 2

उत्तराखंड 28 8 35 0

पश्चिम बंगाल 253 434 36 ]7

भारत 6 633 3 466 2.89। 320

2008-09 उच्च जोखिम समूहों के बीच सूचित एचआईवी/एड्स रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एफएसडब्लयू एमएसएस आईडीयू ट्र्कर्स

\ 2 3 4 5

आंध्र प्रदेश 759 266 5 ll

अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0

असम | l0 5 3 3

बिहार 32 3 6 8

चंडीगढ़ 7 3 ]0 0
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] 2 3 4 5

छत्तीसगढ़ आंकडे उपलब्ध नहीं

दादरा और नगर हवेली 0 0 0 0

दमन और दीव आंकडे उपलब्ध नहीं

दिल्ली 204 207 22 0

गोवा 60 23 2 0

गुजरात 256 557 0 4

हरियाणा 80 40 73 0

हिमाचल प्रदेश 2 0 0 0

जम्मू और कश्मीर 2 0 0

झारखंड 260 4 5 0

कर्नाटक 98 24 0 0

केरल 9 752 ]4 0

मध्य प्रदेश 75 ॥॥| 0 0

महाराष्ट्र 63 ]74 64 ||

मणिपुर ]4 4 ]49 0

मेघालय 2 0 0 0

मिजोरम 22 3 lll l

नागालैंड 43 9 69 l

ओडिशा 6 22 8 0

पुदुचेरी आंकड उपलब्ध नहीं

पंजाब 26 5 257 l

राजस्थान 63 3 || 0

सिक्किम 0 0 2 0

तमिलनाडु 6 ]5 5 3

त्रिपुरा 3 0 ] 0

उत्तर प्रदेश 200 43 249 2

उत्तराखंड 7 5 || 0

पश्चिम बंगाल 64 33 38 29

भारत 3578 2,526 ,96 74
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(हिन्दी)

कोयला will का आवंटन

4904. श्री दारा सिंह चौहान:

श्री जगदीश सिंह राणाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोयला मंत्रालय के

पास उत्तर प्रदेश राज्य में 600 मेगावाट वाले निजी ताप विद्युत संयंत्र

के लिए 20:-2 के दौरान कोयला आबंटन का कोई प्रस्ताव भेजा

है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे; और

(ग) विद्युत संयंत्र के लिए कोयला ब्लॉक कब तक आबंटित

किए जाने की संभावना हे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते

हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा ऋण

4902. डॉ. बलीरामः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्र

के बैंकों द्वारा बड़े व्यापारिक घरानों को संवितरित किए गए ऋणों

का राज्य-वार और बेंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार उक्त व्यापारिक घरानों को

सवितरित ऐसे ऋणों में से वसूल की गई तथा वसूल की जाने

वाली धनराशि का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा am है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए

गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) और (ख) बैंकों में प्रचलित कार्यप्रणाली और प्रथा के

अनुसार और वित्तीय संस्थाओं को प्रशासित करने वाले विधिक

प्रावधानों के अनुपालन में उधारकर्ताओं के नाम से संबंधित सूचना

प्रकट नहीं की जा सकती है। तथापि, बडे उधारकर्ताओं (00

करोड़ रुपये से अधिक के निवेश) के पास सार्वजनिक क्षेत्र के
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बैंकों की बकाया राशि मार्च, 2009, 200 और 20l के अंत

में क्रमशः 4.7.79 करोड़ रुपये, 504372 करोड रुपये और

5,80,476 करोड़ रुपये थे।

(ग) बैंकों से अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी करना और

वसूली/अन्य माध्यमों के जरिए इसे कम करने के लिए कार्रवाई

करना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक भी सभी क्षेत्रों की एनपीए

की निगरानी करता है। वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के दौरान इस पहलू

की जांच की जाती है और बैंकों द्वारा प्रस्तुत विनियामकीय विवरणों

के जरिए वसूली माध्यमों में वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और

पुनर्सरचना एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई)

अधिनियम, 2002 ऋण वसूली अधिकरण और लोक अदालत

इत्यादि शामिल हैं।

(अनुवाद]

आत्मनिर्भर शहर

4903. डॉ. संजय जायसवाल: क्या नवीन और नवीकरणीय -

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे आत्मनिर्भर शहरों

को प्रोत्साहन देने का है जो नवीकरणीय ऊर्जा से ज्यादा विद्युत

का उत्पादन और उसका उपयोग करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैऔर देश के प्रत्येक

महानगर और राज्य की राजधानियों में और उनके आस-पास

उपलब्ध सौर, पवन तथा निगम के कचरे आदि जैसे सभी

नवीकरणीय स्रोतों का संपूर्ण मानचित्रण तथा प्रयोग करने के लिए

तैयार की गई योजना तथा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला ):

(क) जी, हां।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा “सौर शहरों

का विकास” पर एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है

जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा संस्थापनाओं और ऊर्जा दक्ष उपायों

के माध्यम से शहर की पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित मांग को

न्यूनतम 0% तक कम करना है! चार मॉडल सौर शहरों और

lo प्रायोगिक सौर शहरों सहित iat योजना अवधि के दौरान सौर

शहरों के रूप में साठ शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव है।

सौर, पवन म्यूनिसिपल अपशिष्ट आदि सहित विभिन्न अक्षय स्रोतों

का और उपयोग करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक सौर

शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
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मंत्रालय द्वारा मास्टर प्लान की तैयारी, मास्टर प्लान के

कर्यान्वयन हेतु संस्थान व्यवस्थाएं करने, जागरुकता सृजन और

क्षमता निर्माण कार्यकलापों के लिए संबंधित शहर की सरकार को

प्रत्येक सौर शहर हेतु 50 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध

कराई जा रही है। अब तक, देश में राज्य की राजधानियों सहित

36 सौर शहरों के विकास हेतु मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, अन्य राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के अंतर्गत

शहरों मे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से सौर तथा

म्यूनिसिपल अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों

और परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करना

4904. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा निजी

प्रैक्टिस और रोगियों को नैदानिक जांच और परीक्षणों के लिए निजी

प्रयोगशालाओं के पास भेजने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है जहां

से उन्हें प्रतिफल मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में

विशेषकर दिल्ली में कितनी ऐसी घटनाएं सामने आई; और

(ग) इस अनैतिक प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या कार्रवाई

की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी

अस्पतालों अर्थात डॉ. आरएमएल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल

तथा एलएचएमसी तथा संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, ऐसा कोई

मामला सूचित नहीं किया गया है।

[fet]

कार संग्रहालय

4905. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषादः क्या पर्यटन मंत्री

यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार के पास “कार संग्रहालय” बनाने की कोई

नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यह नीति कब

लागू होगी;
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(ग) सरकार द्वारा उक्त नीति के अंतर्गत संग्रहालय कौ स्थापना

के लिए yea की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हरियाणा में “shes ट्रांसपोर्ट ट्रस्ट” को इसके लिए

6 करोड रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है और इस संबंध में

विभिन राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और

इनके चयन के लिए किन मानदंडों का पालन किया गया है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग)

पर्यटन मंत्रालय गंतव्यं एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना

विकास (पीआईडीडीसी) की योजना के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना

के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को

केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत

वित्तीय सहायता हेतुं शामिल किए गए कुछ घटक निम्न हैः

(क) ग॑तव्यों के परिवेश का सुधार

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और date प्रबंधन, जन सुविधाओं

आदि में सुधार

(ग) मार्गस्थ जन सुविधाओं का सुजन

(घ) स्मारकं का जीर्णोद्धार

(ङ) पर्यटक स्वागत केन्द्र

“कार संग्रहालय" के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान

करने हेतु कोई विशेष नीति नहीं है।

(घ) और (ड) पर्यटन मंत्रालय ने हरियाणा में “विरासत

परिवहन ट्रस्ट” के लिए कोई भी वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं कौ

है।

नकदीरहित स्वास्थ्य बीमा योजना

4906. श्री घना लाल पुनियाः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अस्पतालों द्वारा नकदीरहित स्वास्थ्य बीमा योजना

सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या

कारण हैं;

(ग) क्या उक्त दुरुपयोग के कारण बीमा कंपनियां बीमाधारकों

से मुंह मोड रही हैं;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या

कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए

गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(आईआरडीए) ने सूचित किया है कि आईआरडीए के बीमा सूचना

ब्यूरो द्वारा किए गए वर्ष 2008-09 और 2009-0 के अध्ययन के

अनुसार, यह पाया गया था कि 'नकदीरहित' आधार पर होने वाले

निपटान में अधिक लागत आती है।

(ग) ओर (घ) बीमाकर्ता, संविदा के अंतर्गत दावा निपटान

प्रक्रिया में एक प्रकार के रूप में अपने सहयोगी अस्पताल नेटवर्क

में नकदीरहित सुविधा का प्रस्ताव करते हैं। यह नेटवर्क गतिशील

है ओर समय-समय पर परिवर्तन के अध्यधीन है। उनके दावे

अनुभवों के आधार पर और विभिन चिकित्सा प्रक्रियाओं, जैसा कि

निपटाए गए दावों से स्पष्ट है, कि लागतों की जांच के पश्चात

बीमा कंपनियां कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं का दर तय करते हैं और

सामान्यतः नेटवर्क उन्हीं अस्पतालों को शामिल करते हैं, जो उस

दर पर सेवा देने के लिए सहमत होते हैं। बीमाकर्ताओं द्वारा सूचीबद्ध

सहयोगी नेटवर्क के सभी अस्पताल में नकदीरहित सुविध उपलब्ध

होती रहेगी।

(S) जब कभी बीमाकर्ता द्वारा नेटवर्क में कोई परिवर्तन किया

जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसीधारकों का हित

पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसने (आईआडीए) चिकित्सा

बीमा के अंतर्गत नकदी रहित सुविधाओं का प्रस्ताव करने वाले सभी

बीमाकर्ताओं को यथा संभव निकटतम अस्पताल, जहां नकदी रहित

सुविधा उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध हो, के बारे में सूचित करने का

निदेश दिया है।
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वाहन तथा गृह ऋण के रिकार्ड

4907. श्री हरीश चौधरीः

डॉ. सजय fae:

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षो तथा चालू वित्त

वर्षं के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित वाहन और

गृह-ऋण के रिकार्ड उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और यदि

नहीं, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त ऋणों के समय पर वितरण और

उनकी वसूली के लिए कोई कार्यनीति/नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो

इसके कारण an हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या सुधारात्मक कदम

उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा ):

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (जून,

20 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का खुदरा आवास

और वाहन ऋणों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया

है।

(ग) से (ङ) इस ऋणों के संवितरण हेतु आरबीआई द्वारा

दिए गए निदेशानुसार प्रत्येक बैंकों का बोर्ड ऋण नीति तैयार करने

के लिए प्राधिकृत है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का खुदया वाहन और आवास ऋण का बैंक-वार ब्यौरा

(करोड रुपये में)

बैंक का नाम निम्न की समाप्ति पर बकाया खुदरा वाहन ऋण निम्न की समाप्ति पर बकाया खुदरा आवास ऋण

मार्च 2009 मार्च 20i0 मार्च 20 जून 20I] मार्च 2009 मार्च 20I0 मार्च 202 जून 203!

] 2 3 4 5 6 7 8 9

इलाहाबाद बेंक 309 477 607 ],08 3,225 3,98 3 253 332]

आन्ध्रा बैंक 37 275 347 348 2 232 3 480 4,478 4 62)
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] 2 3 4 5 6 7 8 9

बैंक ऑफ बड़ौदा 888 37] 963 2,09 8 264 0 306 250 2.9]

बैंक ऑफ इंडिया 860 28 408 435 6 937 7,880 7,057 7,088

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 54 464 433 428 2,959 3 639 4280 4380

केनरा बैंक L,2 39] 497 50l 7 896 0,7 529 [ह24ी

सेन्ट्ल बैंक ऑफ इंडिया 444 557 858 863 4,535 5,438 6 A24 5,96]

कारपोरेशन बैंक 749 8I2 lAl6 | 486 4 594 5 280 6 025 677

देना बैंक 378 5il 493 53 2,866 3,595 4,06 4 296

आईडीबीआई बैंक लि. 0 77 {90 {88 .877 6 354 22 833 22 342

इंडियन बैंक 220 248 30 32] 4/5 4.99! 5225 5 266

इंडियन ओवरसीज बैंक. 444 627 582 848 3530 292] 2594 2,849

ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स 463 705 954 99] 3376 3,856 4450 4,588

पंजाब एंड सिंध बैंक 34 279 253 23] ,/8] 39 580 {660

पंजाब नेशनल वैक . 72 ]309 626 86 8 394 9 538 86 835

सिंडिकेट बैंक 276 452 457 463 6 30 7 399 {0.53] 0.592

यूको बैंक 82 /4॥| 232 324 3 626 4,043 4205 4 204

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. 02! ,89 230 229 6 62l 8,I5 92I] 9423

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 540 602 546 629 4,3] 4,806 5,429 5422

विजया बैंक 425 370 842 767 4,428 4,453 423 4,68

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर 255 53 59] 576 2,46 2AI5 2 835 2,854

एंड जयपुर

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 476 865 ,89 ,94 3,859 5.06 650l 6,790

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7,828 4,6] 20,90 2 545 46 028 TI Al8 86.769 89 88]

स्टेट बैक ऑफ इंदौर 278 38] 347 ] 387

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 29] 398 48] 608 2,86 2,595 3,55 3,॥72

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 940 27 538 ,53] 398 3443 ` 3,946 3,907

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 984 324 iAI9 397 4,858 6,44 674 7,609

कुल पीएसबीएस 2 499 30 93 42.363 44445 65 356 23.238 : 255 272 260 558

स्रोत: अद्यतन ओएसएमओएस डाटा बेस (घरेलू परिचालन)
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(अनुवाद

4908, श्री अंजन कुमार एम. यादव:

श्री एस. अलागिरीः

श्री सज्जन वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43

और 49 के अंतर्गत कुछ विद्युत वितरण कंपनियों के अकर्मण्य

होने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए

गए हे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार विद्युत अधिनियम,

2003 की धारा 43 और 49 के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों

के अकर्मण्य होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

( हिन्दी]

विद्युत की आपूर्ति

4909, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या विद्युत मंत्री यह

बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या गंधार और कावास गैस आधारित विद्युत संयंत्र से

मध्य प्रदेश को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की दरें बहुत अधिक

हें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या

कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दरों को तर्क-संगत बनाने

का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने 2009-24

की अवधि के लिए गांधार ओर कवास गैस आधारित विद्युत saat
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की टैरिफ को अनंतिम रूप से अनुमति प्रदान की गई है। मध्य

प्रदेश सहित लाभार्थी राज्यों को वर्ष 20:0-. के लिए इन विद्युत

संयंत्रों से विद्युत आपूर्ति की लागत क्रमश: 3.39 रु. प्रति केडब्ल्यूएच

और 3.30 रु. प्रति केडब्ल्यूएच है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली

उत्पादन कंपनी में और एक से अधिक राज्य में उत्पादन और बिक्री

की मिश्रित स्कीम वाली केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण

में न आने वाली उत्पादन कंपनी के टैरिफ को विनियमित करने

के लिए सीईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 6 और

62 के साथ पठित धारा 79 (]) के अंतर्गत उपयुक्त आयोग है।

विद्युत अधिनियम की धारा 6 में टेरिफ के निर्धारण के लिए

निबधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय नियामक आयोगों द्वारा

विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने का प्रावधान है। इन कारकों

में अन्य कारकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा

साथ ही और उचित ढंग से विद्युत की लागत की वसूली और

निष्पादन आदि में रिवार्डिंग कार्य-कुशलता का सिद्धांत शामिल है।

केन्द्रीय आयोग ने उत्पादन कंपनियों के लिए टैरिफ निर्धारण

और आयोग द्वारा विनियमित अंतरराज्य पारेषण कंपनियों के लिए

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 6 के साथ पठित धारा 78

(2) (एस) के अंतर्गत अपनी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए

निबंधन एवं शर्तों को अधिसूचित किया है।

(अनुवाद

एचआईवी संक्रमित agar

4940. श्रीमती भावना पाटील गवली; क्या स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) नागपुर में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय तथा

अस्पताल परिसर में एचआईवी संक्रमित सुइयां पाए जाने के क्या

कारण हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में चिकित्सा महाविद्यालयों

ओर अस्पतालों को क्या निदेश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों द्वारा राष्ट्रीय

एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के मानदंडों का उल्लंघन किया गया

है; ओर

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई

की गई है?
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

एस. गांधीसेलवन ): (क) नागपुर में इंदिरा गांधी कॉलेज तथा

अस्पताल में एचआईवी संक्रमित सुइयों के किसी भी मामले का

पता नहीं चला है।

(ख) एचआईवी परीक्षण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश के जरिए

मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए

गए हैं।

(ग) ओर (घ) रिपोर्टो के अनुसार, न तो मेडिकल कॉलेजों

और ना ही अस्पतालों ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठनों के मानकों

का उल्लंघन किया है।

(हिन्दी।

राष्ट्रीय सम विकास योजना

494. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारीः

श्री राम सुन्दर दासः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना शुरू कौ

थी;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या है और

इसके अंतर्गत राज्य-वार किन-किन जिलों को शामिल किया गया

है;

(ग) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत

राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है एवं इसमें

से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कुछ धनराशि अब भी

जारी की जानी है;
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(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके कब

तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्यमंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री ( श्री वी.

किशोर चंद्र देव): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना

वर्ष 2003-04 में आरंभ की गई थी जिसका लक्ष्य केन्द्र तथा राज्यों

के संयुक्त प्रयासों से देश i47 चुने हुए पिछड़े जिलों में उन

कार्यक्रमों तथा नीतियों को कार्यान्वित करना था जिससे उन्नति में

आने वाली बाधाओं को समाप्त किया जा सके, विकास प्रक्रिया

को गति मिले तथा जनजीवन की गुणता में सुधार लाया जा सके।

योजना का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों पर ध्यान

केंद्रित करना है जिससे असंतुलनों में कमी करने में सहायता मिले

तथा विकास कार्य की गति बढ़े। आरएसवीवाई के अंतर्गत कवर

किए गए जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण- में है।

(ग) से (च) आरम्भ में आरएसवीवाई योजना का कार्यान्वयन

योजना आयोग द्वारा किया गया था। तदुपरांत वर्ष 2006-07 में

पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीफ)

कार्यक्रम कार्यान्वित करने और आरएसवीवाई को बीआरजीएफ में

सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। आर एस वी वाई के तहत

प्रत्येक जिले को 7.50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 45 करोड़

रुपये दिए जाने थे। निधियों का एक भाग योजना आयोग द्वारा तथा

शेष पात्रतानुसार बी आर जी एफ से जारी किया जाना था।

आरएसवीवाई के अंतर्गत कवर किये गय सभी i47 जिलों को

दिसम्बर, 2009 तक प्रत्येक को 45 लाख रुपए प्रति जिला की

पूर्ण आबंटन राशि जारी कर दी गई थी। आरएसवीवाई के अंतर्गत

जारी की गई निधियों तथा उनके उपयोग की रिपोर्ट का राज्यवार

ब्यौरा संलग्न विवरण-ता में दिया गया हेै।

विवरण I

राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के arta कवर किए गए जिलों की सूची

क्र.सं राज्य जिला क्र.सं जिला क्र.सं जिला

॥ 2 3 4 5 6

आंध्र प्रदेश

अदीलाबाद 2 चित्तूर 3 करीमनगर

4 खम्मम 5 महबूबनगर 6 मेंडक
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] 2 3 4 5 6

7 नालगौंडा 8 निजामाबाद 9 विजयनगरम

i0 वारागल |

अरुणाचल प्रदेश

] अपर सूबांसरी

असम

] धीमाजी 2 कर्बी आंगलोग 3 कोकराझार

4 Wal. हिल्स 5 नार्थं लखीमपुर

विहार

l अररिया 2 औरंगाबाद 3 भोजपुर

4 दरभंगा 5 गया 6 जम्मुई

7 जेहानाबाद 8 कैमूर 9 कटिहार

!0 लखीसराय u मधुबनी 2 मुजफ्फरपुर

)3 नालंदा ]4 नवादा ]5 पटना

i6 पूर्णिया ह। रोहताश 8 समस्तिपुर

9 शियोहर 20 सुपाल | वैशाली

छत्तीसगढ़

] बस्तर 2 बिलासपुर 3 दांतेवाड़ा

4 जसपुर 5 कनकेर 6 कवर्दा/कबीरधाम

7 . राजनंदगांव 8 सरगुजा

गुजरात

] दहोड् 2 डांग 3 पंचमहल

हरियाणा

सिरसा

हिमाचल प्रदेश

चम्बा 2 सिरमौर

जम्मू और कश्मीर

डोडा 2 कुपवाड़ा 3 पूंछ
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॥ 2 3 4 5 6

झारखंड

l aed 2 छातरा 3 धनबाद

4... Teal 5 गिरिडीह 6 गौडा

7 गुमला 8 हजारीबाग 9 कोडरमा

0 लातेहर ll लोहारडागा 2 पलामू

i33. रांची ]4 सरायकेला i5 सिमडेगा

60 पश्चिम सिंहभूमि

कर्नाटक

lax 2 चित्रदुर्ग 3 दावणगेरे

4 गुलबर्ग

केरल

l Wears 2 व्यानाड

मध्य प्रदेश

बालाघाट 2 बरौनी 3 डिंडोरी

4 खारगांव 5 मंडला 6 सतना

7 सियोनी 8 शहडौल 9 सिधि

0 उमरिया

महाराष्ट्र

] अहमदनगर 2 भंडारा 3 चंद्रपुर

4 धूले 5 गढचिरोली 6 गोंडिया

7 हिंगोली 8 wes 9 नंदूरबाड़

मणिपुर

l तमंगलंग

मेघालय

पश्चिम गारो हिल्स

मिजोरम

लवांगतल्लई
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I 2 3 4 5 6

नागालैण्ड

] AM

ओडिशा

॥ गजपति 2 गंजम 3 क्योंझर

4. मयूरभंज 5 सुन्द्रगढ

पंजाब

| होशियारपुर

राजस्थान

l बांसवाड़ा 2 डूंगरपुर 3 झालावाड

सिक्किम

] उत्तरी सिक्किम

तमिलनाडु

कुडलोर 2 डिंडीगुल 3 नागापट्टनम

4 शिवगंगा 5 तिरूवन्नामलाई

त्रिपुरा

| धालई

उत्तराचल

] चमोली 2 चंपावत 3 टिहरी गढ़वाल

उत्तर प्रदेश

] आजमगढ़ 2 बांदा 3 बाराबंकी

4 चंदोली 5 चित्रकूट 6 फतेहपुर

7 गोरखपुर 8 हमीरपुर 9 हरदोई

0 जालौन l जौनपुर 2 कौशांबी

3 कुशीनगर ]4 ललितपुर i5 महोबा

6— मिर्जापुर ]7 प्रतापगढ i8 रायबरेली

i9 सीतापुर 20 सोनभद्र #| उन्नाव
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l 2 3 4 5

पश्चिम बंगाल

24 द्. परगना 2 बांकुरा 3 वीरभूमि

4 जलपाईगुड़ी 5 प. मिदनापुर 6 उ. दिनाजपुर

7 पुरूलिया 8 द्. दिनाजपुर

विवरण I

दिनांक 3.7.2077 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अतगत

जारी निधिया और उनके उपयोग की रिपोर्ट

(राशि करोड़ों में)

क्रम. सं. रज्य जिलों जारी की 2003-04 2004-05. 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-l0 कुल जारी उपयोग कौ

की संख्या जाने में जारी में जारी में जारी में जारी में जारी में जारी में जारी राशि रिपोर्ट

वाली राशि राशि राशि राशि राशि राशि राशि राशि

कुल राशि

] 2 3 4 5 6 प्र 8 9 ]0 ]] 2 43

lL. ate प्रदेश 0 450.00 40.00 72.50 37.50 82.50 305.00 05.00 7.50 450.00 378.97

2. अरुणाचल प्रदेश ] 45.00 0.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 45.00 36.3]

3. असम 5 225.00 0.00 27.50 7.50 52.50 52.50 75.00 0.00 225.00 242.68

4 बिहार 2 945.00 0.00 57.50 35.00 232.50 97.50 300.00 22.50 945.00 757.47

5. छत्तीसगढ़ 8 360.00 40.00 57.50 90.00 427.50 45.00 0.00 0.00 360.00 348.67

6. गुजरात 3 35.00 7.50 20.00 5.00 37.50 7.00 30.00 7.50 35.00 04.63

7. हरियाणा ] 45.00 0.00 7.50 {5.00 22.50 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00

8. हिमाचल प्रदेश 2 90.00 5.00 25.00 5.00 30.00 5.00 0.00 0.00 90.00 86.88

9. जम्मू और कश्मीर 3 35.00 5.00 25.00 22.50 22.50 5.00 22.50 22.50 35.00 06.5

१0. झारखंड 6 720.00 37.50 20.00 42.50 , 35.00 82.50 22.50 0.00 720.00 60.56

ll. कर्नाटक 4 80.00 2.50 25.00 5.00 37.50 45.00 45.00 0.00 80.00 45.26

2. केरल 2 90.00 20.00 7.50 5.00 {5.00 7.50 7.50 7.50 90.00 77.38

3. मध्य प्रदेश 0 450.00 22.50 {42.50 450.00 35.00 0.00 0.00 0.00 450.00 449.78

9 405.00 5.00 67.50 60.00 90.00 07.00 58.00 7.50 405.00 396.78i4, महाराष्ट
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ie 2 3

5. मणिपुर ] 450.00 7.50 7.50 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00

6. मेघालय | 45.00 0.00 7.50 0.00 5.00 7.00 5.00 0.00 45.00 45.00

7. मिजोरम i 45.00 0.00 7.50 7.50 5.00 5.00 0.00 0.00 45.00 45.00

8. नागालैंड | 45.00 0.00 5.00 7.50 22.50 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00

9. ओडिशा 5 225.00 0.00 42.50 45.00 45.00 52.50 30.00 0.00 225.00 29.83

20. पंजाब I 45.00 0.00 7.50 7.50 5.00 7.50 7.50 0.00 45.00 44.35

2i. राजस्थान 3 35.00 35.00 47.50 37.50 5.00 0.00 0.00 0.00 {35.00 34.60

22. सिक्किम 45.00 0.00 7.50 7.50 22.50 7.50 0.00 0.00 45.00 44.69

23. तमिलनादु 5 225.00 20.00 77.50 75.00 30.00 22.50 0.00 0.00 225.00 =. 2.69

24. त्रिपुरा ] 45.00 7.50 7.50 7.50 45.00 7.50 0.00 0.00 45.00 40.34

25. उत्तर प्रदेश 2I 945.00 62.50 62.50 202.50 300.00 —-35.00 30.00 §2.50 945.00 840.78

26 उत्तराखंड 3 35.00 0.00 22.50 22.50 37.50 30.00 22.50 6.00 35.00 —:0.84

27. पश्चिम बंगाल 8 360.00 35.00 55.00 45.00 60.00 82.50 82.50 0.00... 360.00 333.37

कुल 47 665.00. 402.50. {240.00 207.50 -:85.00 = 954.50. 860.50. :35.00 = 6645.00 5594.00

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

4972, श्री देवराज सिंह पटेल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने

कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश में राजीव गांधी ग्रामीण

विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किए जा रहे विद्युतीकरण कार्य में

उपयोग की जा रही सामग्री अर्थात तारों, केबल आदि कौ गुणवत्ता

निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कर्रवाई

की जा रही है;

(ग) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत

मध्य प्रदेश में इस काम में लगी कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत

वितरण कंपनी की दरों की तुलना में दो गुनी दरों का भुगतान किया

जा रहा है; और

(a) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) ओर (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

(आरजीजीवीवाई) के तहत बडी सामग्रियों अर्थात केबल, कडक्टर,

मीटर, पोल, ट्रांसफार्मर इत्यादि मध्य प्रदेश सहित समस्त राज्यों में

विनिर्माणकर्ताओं के परिसरं में यादुच्छिक नमूने में लॉटों में चयनित

सामग्रियों की विहित सामग्री गुणवत्ता योजना और अनुमोदित

तकनीकी मानकों के अनुसार जांच कर दी गई है ओर तदनुसार

आरजीजीवीवाई के निष्पादन के लिए क्षेत्रों को वितरित कर दी गई

है। गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षकों के द्वारा सामग्रियों का अनुमोदित

तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप न होने के कारण स्वीकृत नहीं

किए हैं और विनिर्माणकत्ताओं के द्वारा नए सामग्रियों को देने के

लिए कहा गया है। इसके अलावा at योजना के तहत ग्रामीण

विद्युतीकरण (आरई) कार्यों एवं सामग्रियों त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण

तंत्र के द्वारा निरीक्षण किए जाने के अधीन है।

(ग) और (घ) आरजीजीवीवाई के तहत मध्य प्रदेश में आरई

टर्नकी आधार एवं कार्य दिशानिर्देशों पर कार्यान्वित की जा रही हैं

संविदाएं प्रतिस्पर्द्धि बोली प्रक्रिया के आधार पर we बोलीदाताओं

को अवार्ड की जा रही हें।
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(अनुवाद]

आवास ऋण

4943. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतोः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं

जिन्होंने ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सटेंशन क्षेत्र में गृह-क्रेताओं को

आवास ऋण प्रदान किया है, को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास

प्राधिकरण द्वारा भू-अर्जन को अवैध घोषित करने संबंधी इलाहाबाद

के उच्च न्यायालय के हाल के आदेश के आलोक में अपने ऋण

के ब्याज को माफ करने के निदेश जारी करने का हे;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की नोएडा एक्सटेंशन में

घर खरीदने वाले Hast को वित्तीय राहत प्रदान करने की कोई

योजना है;

(ग) क्या faced द्वारा धनराशि वापस करने के मामले में

एलआईसी और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहित बैंकों/वित्तीय

संस्थाओं द्वारा बीमा धनराशि तथा सेवा कर विभाग द्वारा बिल्डरों

के माध्यम से लिए सेवाकर को भी वापस किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक

उपाय किए गए हैं; ताकि घर खरीदने वालों की मेहनत की कमाई

उनकी बिना किसी गलती के बेकार न चली जाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा):

(क) से (घ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव

विचाराधीन नहीं है।

(हिन्दी)

निधियों का वितरण

4944. श्रीमती राजेश नंदिनी सिंहः क्या जनजातीय कार्य

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु

राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को निधियों के वितरण के क्या

मानदंड हैं;

(ग) गत तीन वषं और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई

निधियों का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या

है;
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(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन निधियों के आधार पर राज्यों द्वारा

किए गए कार्यो कौ निगरानी करने हेतु किए गए प्रब॑धों का ब्यौरा

क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय सडक निर्माण, yell,

सिंचाई सुविधाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि जेसी महत्वपूर्ण

अवसंचरना में अंतराल को दूर करने के लिए अन्य केन्द्रीय

मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन और अनुपूर्ति हेतु,

संविधान के अनुच्छेद 275 () के अनुदान के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

के तहत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को सहायता

अनुदान प्रदान करता है।

(ख) अनुदान पिछले वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध

में उपयोगिता प्रमाण पत्र और वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टों

कौ प्रस्तुति के अधीन देश में कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत

के रूप में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार

पर किए गए राज्यवार वार्षिक आबंटनों के आधार पर निर्मुक्त किया

जाता है।

(ग) मध्य प्रदेश सहित पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के

दौरान निर्मुक्त राज्यवार/वर्षवार निधियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न

है।

(घ) मंत्रालय योजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित

करने के लिए निम्नलिखित उपाय करता 2:-

l उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लिए ame किया जाता हे

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिप्रेत

प्रयोजन के लिए निधियां उपयोग में लाई जाती हैं

2. राज्यों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के संबंध में

वास्तविक/वित्तीय प्रगति रिपोर्टे प्राप्त की जाती हें।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के दौरान भी a=

सरकार के अधिकरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाते हैं।

4. वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए

तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के उचित और शीघ्र कर्यान्वयन

को सुनिश्चित करने हेतु जनजातीय कल्याण विकास

विभागों के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ बैंठकें बुलाई

जाती है।
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विवरण

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2077-72 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 2797) के अतर्गत

निर्मुक्त निधियों की राशि दशति वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्रम सं. राज्य 2008-09 2009-0 20I0-I! 20-2

(3.8.20]] तक)

l. आंध्र प्रदेश 863.44 946.20 587.70 0.00

2. अरुणाचल प्रदेश 308.68 35.20 772.00 0.00

3. असम 444.88 240.77 377.96 0.00

4, बिहार 0.00 95.00 838.00 0.00

5. छत्तीसगढ़ 32.43 2834.80 7786.00 0.00

6. गोवा 7.00 0.00 0.00 0.00

7. गुजरात 2372.77 4783.00 8302.00 3855.8

8. हिमाचल प्रदेश {48.32 360.00 377.00 25.50

9. जम्मू और कश्मीर 93.66 282.74 607.00 0.00

0. झारखंड 852.43 3730.00 8004.00 0.00

ll. कर्नाटक ]496.37 823.00 383.00 826.00

[2. केरल 59.42 387.00 405.00 0.00

3. मध्य प्रदेश 6466.80 6435.00 734.3] 7772.00

4, महाराष्ट्र 244].46 2000.00 9442.00 0.00

5. मणिपुर 324.44 352.50 89.00 0.00

6. मेघालय 55.33 0.00 200.00 0.00

7. मिजोरम 403.57 44.00 922.96 0.00

8. नागालैंड 200.00 576.59 2047.42 0.00

9. ओडिशा 429.73 7026.00 44.33 5845.00

20. राजस्थान 307.04 500.00 835.00 3500.00

2I. सिक्किम 65.00 49.20 226.00 0.00

22. तमिलनाडु 29.39 342.00 358.00 0.00

23. त्रिपुरा 434.88 780.00 358.73 927.0

24. उत्तर प्रदेश 39I.28 350.00 {200.00 27.60

25. उत्तराखंड 20.00 20.00 250.00 0.00

26. पश्चिम बंगाल 2489.09 2320.00 4848.00 2774.00

कुल योग 33978.4] 3990.00 99988.4] 26842.38



259 प्रश्नों को

(अनृकाद]

दाइयों का अभाव

495, डॉ. ज्योति मिर्धा: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की

प्रथम ‘acca मिडवाईफरी fad’ की ओर गया है, जिसमें भारत

में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में योग्य और

कुशल दाइयों की संख्या की कमी के बारे में उल्लेख किया गया

है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान आवश्यकता की तुलना में उपलब्ध योग्य

और कुशल दाइयों की संख्या कितनी है;

(a) क्या उपरोक्त रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि

भारत जैसे देश में 95% तक कवरेज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए

प्रति हजार जन्म पर कम-से-कम छह कुशल दाइयों की आवश्यकता

है; और

| (ङ) afe हां, तो सरकार द्वारा देश में योग्य और कुशल

दाइयों की संख्या बढ़ाने केलिए क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित

है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ङ) aeda मिडवाईफरी रिपोर्ट

भारत सहित 58 देशों की सूचना देती है। भारत के अध्याय में

यह कहा गया है कि देश की मिडवाईफरी कार्यबल जनशक्ति में

नर्स-मिडवाईफों सहित 324624 मिडवाइफ हैं।

विभिन्न राज्य परिचर्या परिषदों में 9.30 लाख नर्सों के पंजीकृत

होने की सूचना है। इस समय 7608 की प्रशिक्षण क्षमता सहित

सरकारी एवं निजी क्षेत्र सहित कुल i842 सामान्य नर्सिंग एवं

मिडवाईफरी स्कूल हैं। नर्सिग पाठ्यक्रमों मे मिडवारईफरी समाविष्ट

होती हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकीय, 20i0 के अनुसार

देश में उप केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 9457

सहायक नर्सधात्रियां कार्यरत हैं।

भारत सरकार ने देश में नसो ओर सहायक adel की

संख्या में वृद्धि करने के लिए ऐसे क्षेत्रों जहां सहायक नर्सधात्री

और सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी विद्यालय नहीं हैं, 32 सहायक

. नर्सधात्री और 37 सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाईफरी विद्यालय खोलने

की अनुमति दी है।
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इसके अतिरिक्त, नसो (सहायक नर्सधात्रियों की कुशलताओं में

वृद्धि करने के लिए se कुशल जन्म परिचर का 3 सप्ताह का

प्रशिक्षण दिया जाता हे।

एनआरएचएम के अंतर्गत निधियों का आवंटन

4946. श्री मनीष तिवारी: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) अपने आरंभ से लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(एनआरएचएम) के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार तथा वर्ष-वार

कुल कितनी धनराशि जारी की गयी है;

(ख) एनआरएचएम के अंतर्गत वितरित धनराशि के उपयोग

की लेखापरीक्षा तथा निगरानी हेतु मौजूद त॑त्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक एनआरएचएम निधि के उपयोग के मूल्यांकन

का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनआरएचएम के निष्पादन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों

के दुराचार की जांच के लिए मंत्रालय में कोई तंत्र मौजूद हे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्रालय को एनआरएचएम निधि के शुरू होने से

इसके दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(कछ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है तथा इस पर क्या

कार्यवाही की गयी है;

(ज) क्या मंत्रालय ने एनआरएचएम निधि का उत्तर प्रदेश और

पंजाब में दुरूपयोग के आरोपों को संज्ञान में लिया है; और

(झ) यदि हां, तो इन संगत रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही कौ

गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 से 20-2 (30.6.20] तक) के

लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए आबंटन, जारी धनराशि

और व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को

उपलब्ध कराए गए सहायता अनुदान की वार्षिक लेखा परीक्षा

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खुली टेंडर प्रणाली के माध्यम से चुने

हुए aed एकाउंटेंटों की wal द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त,

केन्द्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय व्यय (डीजीएसीई) ,
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नई दिल्ली द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा

परीक्षक ने भी वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए

केन्द्रीय, राज्य ओर नमूना जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन के कार्य निष्पादन की लेखा परीक्षा की थी। भारत

के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यह रिपोर्ट दिसम्बर, 2009

में सदन के पटल पर रखी गई थी।

(ग) यह मंत्रालय तिमाही वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों और वार्षिक

सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों के विश्लेषण के माध्यम से निधियों

की उपयोगिता की नियमित रूप से निगरानी करता है और राज्य

में की जा रही समवर्ती लेखा परीक्षाओं पर भी बल देता है। यह

मंत्रालय वार्षिक साझा पुनरीक्षा मिशन (सीआरएम) , संयुक्त पुनरीक्षा

मिशन (जेआरएम) और पुनरीक्षा बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है।

मिशन के अंतर्गत निधियों के प्रबंधन की पुनरीक्षा करने के लिए

राज्यों में समय-समय पर दल भी भेजे जाते हैं। सुधारात्मक उपाय

करने के लिए इन रिपोर्टों के बारे में राज्यों को बताया जाता है।

(घ) और (ड) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्र प्रायोजित

एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को क्रियान्वित करने

के लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं और समुचित

वित्तीय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और

Rin के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य का

है। केन्द्र सरकार मिशन हेतु राज्य के प्रभावशाली क्रियान्वयन को

सहयोग देती है और वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के क्रियान्वयन,

निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आरंभ होने

की तारीख से इसके अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग के संबंध में कोई

विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती

है जिसकी जांच मंत्रालय में की जाती है और समुचित उपचारात्मक
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कार्रवाई करने के लिए राज्यों को कमियां एवं निष्कर्ष संप्रेषित किए

जाते हैं।

(ज) ओर (झ) पंजाब से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

अंतर्गत आबंटित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधियों के दुरुपयोग

के संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। `

एक केन्द्रीय दल ने मई, 20:! के दौरान उत्तर प्रदेश में इस

मिशन के अंतर्गत निधि प्रबंधन की पुनरीक्षा कौ और इसके मुख्य

निष्कर्ष नीचे दिए गए हैः-

Q) आपातकालीन चिकित्सा यातायात सेवाओं एवं wad

चिकित्सा एककं की खरीद, अस्पताल कौ सफाई एवं

बागवानी का प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल एवं आर.ओ.

प्रणाली आदि के प्रापण हेतु संविदायें देने में अनियमितताएं।

(2) सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण/व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण की

खराब गुणवत्ता वाली सामग्री और खराब गुणवत्ता की

औषधियों एवं उपभोज्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति

(3) सिविल निर्माण कायौ के संदर्भ में बिना किसी औपचारिक

संविदा और प्रणाली के विभिन्न राज्य सरकारी एजेंसियों

को निधियों का स्थानांतरण किया गया।

(4) सिविल निर्माण कार्यों की प्रगति तथा निर्माण कार्य की

गुणवत्ता की खराब निगरानी ओर कनिष्ठ अभियंताओं/मुख्य

चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में बताई गई

खामियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

779 एंबुलेसों की खारीद के बाद भी आपातकालीन

यातायात सेवाओं को संचालित नहीं किया गया।

(5)

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट एवं निष्कर्षो को आवश्यक उपचारात्मक

कार्रवाई और आगे की जांचों के लिए राज्य सरकार को संप्रेषित

कर दिया गया था।

विवरण

ay 2005-06 से 2077-72 (30.6.77) तक एनआरएचएम के अतर्गत राज्य-वार आक्टन, रिलीज एवं व्यय

(करोड रु. में)

क्र.सं राज्य 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

आबंटन रिलीज व्यय आबंटन रिलीज व्यय आक्टन रिलीज व्यय आबंटन रिलीज व्यय

] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ia ]2 3 ]4

l. अंडमान निकोबार द्वीप 5.96 9.43 5.32 8.26 9.90 8.28 5.60 {3.0] 9.0] 0.7] 2.56 2.76.

2. आंध्र प्रदेश 309.93 302.84 26.44. 424.83 383.97 405.9 = 628.43 608.94 = 505.8 663.37 638.73 700.3
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2 3 4 5 6 7 8 9 0 il 2 i3 4

3. अरुणाचल प्रदेश i9.03 29.35 7.57 30.78 49.88 3.27 47.99 44.50 47.62 43.95 36.5] 57.69

4. असम 234.67 = 37.79 84.60 53.2] 346.69 = 22.53 637.84 6025. 547.47 638.94 606.89 698.32

5. बिहार 382.89 = 225.5 = 86.69 = 556.65 36.89 235.64 590.66 350.24 423.25 7.70. 82.8. 783.9

6. चंडीगढ़ 3.79 4.27 ` 3.4 5.68 4.50 3.48 6.48 6.45 4.4] 8.04 5.3] 6.47

7. छत्तीसगढ़ 9.22 १4.3 07.37 74.2] 249.4] 87.69 222.60 »=—:90.85. —-97.77 259.35 = 249.72 —-:62.2

8. दादरा और नगर हवेली 2.86 2.3 {.46 2.72 2.7 L7 3.08 _ 2.36 2.85 3.45 3.28 3.86

9. दमन और दीव 2.22 2.24 .64 2.63 3.48 .86 2.79 .98 2.43 3.07 2.60 2.4]

0. दिल्ली 30.2] 24.92 24.99 53.5] 37.2 3.95 77.73 55.3t 5.06 00.37 99.62 55.68

iW. गोवा 5.88 5.65 3.00 9.08 3.32 4.7 ॥.7 5.07 6.92 3.52 4.09 8.89

2. गुजरात 20.69 = 24.7] ह 32.55 299.08 255.83 225.40 369.20 394.93 306.8] = 44.07 = 342.8] 495.47

3. हरियाणा 79.2 83.]3 54.6] {7.96 44.84 76.96 37.25 {5.79 98.57 {66.20 365.02 87.73

4. हिमाचल प्रदेश 47.0] 58.57 39.47 56.02 70.99 57.04 67.32 उ2वी 56.55 77.74 64.2] 94.84

5. जम्मू और कश्मीर 74.82 69.36 7.52 66.8 49.]4 5.42 87.02 {60.45 75.27 02.24 76.48 4.94

6. झारखंड [4.48 = 29.00 {35.35 26.20 58.64 9.89 266.54 59.5 {24.59 294.00 247.27 299.30

l7. कर्नाटक 23.74 [9्राब5 = 53.50 302.74 253.80 §=—-:94.34 393.94 29.32 275.29 46.83 437.84 428.फ4

8. केरल 9.23 ]0.08 02.62 73.98 5.40 39.50 236.40 293.86 44.03 253.6 222.88 = 33.20

9. लक्षद्वीप .28 4.72 0.77 .69 या 0.93 .79 .08 0.62 2.[3 .22 2.48

20. मध्य प्रदेश 292.94 256.87 व8.55 43.20 = 40.89 353.36 = 689.95 = 67.09 645.70 60902 707.88 686.97

2]. महाराष्ट 348.28 = 328.92 = 2307. 522.24 = 304.74 = 229.25 603.58 672.52 550.76 7795. ` 587.43 &73.5

22. मणिपुर 3.83 29.99 4.995 52.98 37.26 20.40 65.9] 49.27 40.99 66.34 56.58 62.06

23. मेघालय 26.62 20.52 0.26 52.34 35.42 9.48 6.26 43.04 32.70 65.48 44.76 5.27

24. मिजोरम 27.84 25.7 7.00 26.28 50.3] 28.78 37.46 32.67 56.22 40.24 73.44 54.26

25. नागालैंड 25.2] 30.4] 7.72 45.95 4.69 36.23 55.20 44.75 43.45 57.96 56.23 57.65

26. ओडिशा 98.29 206.43 35.39 = 284.88 = -220.8 = 99.9 383.52 3876. 295.07 392.88 388.05 334.05

27. पुदुचेरी 2.32 3.8] 3.50 4.24 5.66 8.66 9.4] 4.7] का4 I.3! 5.2 7.29

28. पंजाब 8.88 90.7 65.45 {30.42 438.93 86.62 {6.59 07.84 {.64 {85.89 83.03 —- 90.08

29. राजस्थान 28.32 = 293.4] = 207.24 398.52. 406.45 = 299.48 = 57i.89 660.90 = 537.65 = 596.53 798.5 909.6

30. सिक्किम 7.66 9.2 7.84 2.76 24.5 9.87 7.49 34.27 3.39 2.44 9.88 50.62

3l. तमिलनाडु 328.52 = 25.22. 206.7.. 336.87 = 332.64 = 32.48. 430.3 = 546.56 = 392.74 55.70 50I.60 534.42

32. त्रिपुरा 32.49 29.09 20.34 67.52 38.40 29.85 85.62 79.04 38.28 88.32 77.58 68.73

33. उत्तर प्रदेश 726.07 793.97 = 573.24 430.39 = 894.56 = 703.82 325.09 258.77 = 56.47 727.59 474.9] 546.06

34. उतराखंड 48.83 50.29 46.63 66.20 44.3] 46.99 9.33 89.20 72.74 {00.6 98.44 32.48

35. पश्चिम बंगाल 286.24 = 28.86 = :90.05 = 436.86 = 379.52. 263.30 544.3. 525.23 335.33 639.93 539.79 563.75

कुल योग 4633.39 4433.75 32047 6997.05 5774.30 458.68 8928.85 8508.87 70I0.07 092.23 9625.09 0565.0

टिप्पणी:

I. 2009-0 और 200-] के लिए व्यय आंकड़े अनंतिम हैं।

2. रिलीज आंकड़ों में अन्य अर्थात मुख्यालय शामिल नहीं हैं।

3. विवरण आंकड़ों में सामग्रियां, आई ई सी, आर सी एस औषधों तथा उपस्करों आदि की आपूर्ति शामिल नहीं हैं।

4. रिलीज आंकडों Fo5 प्रतिशत राज्य का आबंटन शामिल नहीं है।
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विवरण

वर्ष 2005-06 से 2077-72 (30.6.) तक एनआरएचएम के अंतर्गत राज्य-वार आक्टन, रिलीज एवं व्यय

क्र.सं. राज्य 2009-0 200-] 20-2 कुल (रुपये करोड में)

आबंटन रिलीज व्यय आबंटन रिलीज व्यय आबंटन रिलीज व्यय आबंटन रिलीज व्यय

| 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ib ]2 3

|. अंडमान और निकोबार 6.82 8.23 20.4 20.28 5.84 8.65 22.64 3.09 90.28 7.74 TAA3
ट्वीपसमूह

2. आंध्र प्रदेश 7730. 7082. 77492. ह6.. 80.23. 673.3 = 93.8] = 242.02 449.47. 3695.06 3275.88

3. अरुणाचल प्रदेश 5.4 57.32 66.6 66.67 73.76 80.79 56.02 20.78 345.58 32.40 30.09

4. असम 906.72 83.93 763.7 = 894.0 736.45 945.55. 85.35 = 304.63 4676.73. 3548.79 = 3252.7

5. बिहार 860.29 649.7 826.20» 977.40 = 035.8 = 434.84 22.40 = 226.67 = 5267.68 3700.39 3889.8)

6. चंडीगढ़ 9.86 7.59 8.25 4.20 6.9! 9.8] .72 0.6! 56.79 35.62 35.25

7. छत्तीसगढ़ 292.0! 263.65 = 240.4 = 345.76 = 327.24 = 306.89 392.54 2.27 805.69 = {383.87 202.25

8. दादरा और नगर हवेली 4.27 3.27 4.62 4.77 6.30 5.77 5.92 0.99 27.06 2.03 20.26

9. दमन ओर दीव 3.5] 2.33 3.46 3.92 3.06 3.97 4.98 0.50 23.32 6.2! 5.78

{0. दिल्ली 2.25 83.03 75.82 36.74 08.48 89.77 45.27 8.0 665.09 46.58 329076

li. गोवा 2.90 2.43 8.59 6.68 7.2] 9.07 20.47 5.84 90.23 63.6] 60.63

2. गुजरात 464.90 500.55 634.27 528.69 556.79. 757.88 = 600.6 = {64.86 = 2887.25 = 2430.48 = 2552.34

3. हरियाणा 79.72 206.I7 336.78 = 203.94. 29.69--263.82-—-233.52 62.27 INI7.7] = 966.५ —-08.46

4. हिमाचल प्रदेश 97.07 = {5.4 = 67.8] = 0.68 = 3.22 = {64.79 = 23.89 3.2} 579.72 506.02 580.5]

i. जम्मू और कश्मीर 34.94 = 30.34 = 55.59 = 53.ह7 73.80 209.97 = {75.54 47.69 = 794.6 707.27 = 62.72

6. झारखंड 349.39 = 79.34 95.45 398.78 = 35690 = 348.50 = 458.88 = 06.56 = 2098.29 336.86 ~—-95.49

\7. कर्नाटक 505.7 436.86 680.64 = 55.80 = 586.38 = 752.43 62.69» 246.3 3044.9] = 2455.96 2485.5

8. केरल 284.34 = 237.62 = 385.9 = 308.59 = 253.4] = 420.48 = 345.37 = {60.0 724.52 = 430.6 = 423.03

]9. लक्षद्वीप 2.09 .09 2.86 2.28 2.54 2.57 3.99 0.39 35.26 9.74 9.94

20. मध्य प्रदेश 705.88 60479 = 74.28 766.66 784.40 956.56 870.83 203.00 4348.48 3584.92 3565.42

2). महाराष्ट्र 860.39 959.72 {044.7 983.28 903.36 {229.62 —078.5 289.28 5]73.43 4045.98 = 457.65
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2 3 4 5 6 7 8 9 0 ] 2 3

22. मणिपुर 90.09 8.45 64.4 98.67 67.98 73.76 88.49 6.94 494.3॥ 329.49 276.3॥

23. मेघालय 85.75 79.78 75.3 88.95 52.50 86.35 94.25 3.59 474.65 279.63 275.8

24. मिजोरम 50.72 49.87 58.66 62.5 70.49 54.4 63.46 8.79 308.5 284.72 268.97

25. नागालैंड 78.30 73.87 64.26 82.47 66.40 8.84 83.3 46.86 428.4[ 360.9 30.5

26. उड़ीसा 457.57 470.:8 646.74 494.09 549.44 66.58 568.53 20.09 2779.7 243i.5l 2272.02

27. पुदुचेरी .32 {2.4 3.34 3.94 6.32 7.36 5.7 4.68 67.72 52.34 57.30

28. पंजाब 209.58 359.53 खा 246.77 252.8] 335.95 276.56 69.52 292.78 202.38 03].6

29. राजस्थान 033.9 748.96 400.74 उ43.4ा 863.97 64.5] 824.7 327.34 4049.03 4099.37 473.78

30. सिक्किम 26.73 25.80 35.73 35.54 32.94 33.37 34.0 4.25 55.64 50.4॥ 50.83

3. तमिलनाडु 568.68 639.]0 69].93 659.92 702.09 932.I 765.42 286.62 355.4l 3259.82 3077.85

32. त्रिपुरा 25.20 - {4.98 8.0 6.9] 85.47 06.2 7.46 6.27 633.52 427.83 344.42

33. उत्तर प्रदेश 867.65 965.82 2230.74 2079.73 297.36 2677.69 2224.00 55439 {080.53 933.77 8688.03

34. उतराखंड 7.75 30.85 44.00 29.8 47.39 203.2] 69.95 62.98 723.39 623.45 640.06

35. पश्चिम बंगाल 678.8] क4ी,25 730.24 TILAL 680.79 922.54 870.3] 254.97 4228.29 3403.42 300.9

कुल योग 584.30 {470.8 {3225.99 2623.25 {287].]} 6044.48 {4263.72 4094.3 695]9.79 56777.42 54568.50

टिप्पणी:

i. 2009-0 और 200-] के लिए व्यय आंकड़े अनंतिम हैं।

2. रिलीज आंकड़ों में अन्य अर्थात मुख्यालय शामिल नहीं हैं।

3. विवरण आंकड़ों में सामग्रियां, आई ई सी, आर सी एस औषधों तथा उपस्करों आदि की आपूर्ति शामिल नहीं हैं।

4. रिलीज आंकड़ों 5 प्रतिशत राज्य का आबंटन शामिल नहीं है।

(हिन्दी। | (क) देश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल
ही के वर्षो में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाये जाने का विचार

चिकित्सा शिक्षा है और इस प्रयोजनार्थं भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के
. दिशा-निर्देशों में क्या संशोधन किए गए हैं;

4977, श्री रमाशंकर राजभरः

योगी आदित्यनाथ: (ख) क्या सरकार ने कम आय वर्ग से संबंधित छात्रों के

श्री एस.एस. Wang: विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, लिए चिकित्सा प्रवेश परीक्षा हेतु

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ मुफ्त कोचिंग देने हेतु कोई योजना शुरू की है/शुरू करने का
कृपा करेंगे किः प्रस्ताव है;
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(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ शासित

क्षेत्र-वार, ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमसीआई का एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कुछेक

परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्वसान परिषद् के

परामर्श से देश में चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमो कौ समीक्षा कौ है ओर

निम्नलिखित संशोधन किए हैः

l. मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि, संकाय

सदस्य, स्फ, विस्तरो की संख्या, अन्य अवसंरचना

आदि से संबंधित मानदडों में छूट दी गई है।

2. एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता को 50

से बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।

3. संकाय की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु को 65

वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है।

4. डीएनबी अर्हताओं को विभिन्न संकाय पदों पर नियुक्ति

के लिए मान्यता दी गई है।

5. स्नातक स्तर पर सीटें बढ़ाने के लिए शिक्षक-छात्र के

अनुपात को बढाया गया।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के

सुदृढ़करण और उन्नयन संबंधी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार

विभिन विषयों में स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने या नए स्नातकोत्तर

मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य मेडिकल कॉलेजों को

वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौ ऐसी कोई

योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने निम्नानुसार एमबीबीएस के

पाठ्यक्रम को पुनः तैयार करने का प्रस्ताव किया हैः
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फाउंडेशन पाठ्यक्रम 2 माह

प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम 2 माह

द्वितीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम l2 माह

अंतिम एमबीबीएस और चयन किए गए पाठ्यक्रम 28 माह

इंटर्नशिप l माह

( अनुवाद]

स्वाभिमान योजना

498, श्री वरुण गांधी: क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा

करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई आकलन किया है

कि स्वाभिमान योजना के तहत कितने लोगों को वित्तीय सहायता

प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) ओर (ख) सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने

के लिए बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे मार्च, 20:2 तक 2000

से अधिक की जनसंख्या वाले (200 की जनगणना के अनुसार)

रिहाइशी स्थानों में उचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें। ये सेवाएं

उचित प्रौद्यागिकी सहायता सहित कारोबार सम्पर्की और अन्य

माडलों का प्रयोग करते हुए प्रदान की जाती हैं। इस अभियान को

“स्वाभिमान” नाम दिया गया है। बैंकों ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

तंत्र के जरिए वित्तीय समावेश हेतु अपनी रूप-रेखा तैयार की हैं

और बेंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश में 2000 से

अधिक की जनसंख्या वाले लगभग 73,000 रिहाइशी स्थानों की

पहचान की है। इन रिहाइशी स्थानों को मार्च 20:2 तक बैंकिंग

सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी aa के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों तथा सहकारी बैंकों को आवंटित किया गया है। बैंकों से प्राप्त

रिपोर्ट के अनुसार 3.03.20I की स्थिति के अनुसार 29,569 ऐसे

गांवों को कवर किया गया है तथा .0 करोड़ खाते खोल गए

हें।

(हिन्दी।

बन ग्राम

49i9, श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः
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(क) क्या सरकार ने वन ग्रामों के उत्थान हेतु कोई योजना

लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) और (ख) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय

सहायता के तहत अनुदान से निधियन के साथ (वीं पंचवर्षीय

योजना के दौरान वर्ष 2005-06 में वन ग्रामों के विकास के लिए
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कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम के तहत, आधारभूत सेवाओं

और सुविधाओं अर्थात सम्पर्क मार्ग, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक

शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा जल संदोहन, पेय जल, स्वच्छता,

सामुदायिक हाल इत्यादि से संबंधित आजीविका एवं अवसंरचना कार्य

से संबंधित गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाता है। देश में 2474

वन ग्राम हैं जो 2 राज्यों में फले हुए हैं। इन 2 राज्यों में 2423

वन ग्रामों को अब तक 63879.36 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए

हैं। निधिपोषित वन ग्रामों तथा वर्ष 2005-06 से 200-} तक

निर्मुक्त राज्यवार निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

निर्मुक्त निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

fread निधि

Ra राज्य तन mat की 2005-06 2006-07 - 2007-08 2008-09 2009-200

कुल संख्या उन

ठन mal की

संख्या जिनके

लिए परियोजनाएं

अनुमोदित

हो गई हैं

lL असम 499 498 4059.00 87.42 0.00 4696.05 -

2 छत्तीसगढ़ 425 422 4359.00 46.37 034.00 - 500.00

3. गुजरात 99 99 979.00 434.38 593.62 - 35.96

4. झारखंड 24 24 29.7] 73.87 ~ - षि

5 मध्य प्रदेश 893 867 690.65 0472.42 2829.00 6502.50 -

6 मेघालय 23 23 0.00 390.7 - - -

7. मिजोरम 85 85 202.50 37.50 90.00 435.00 -

8. ओडिशा 20 20 57.4 33.46 - 80.00 -

9. त्रिपुरा 62 62 - 930.00 - 558 -

{0. उत्तराखंड 6l 4] - 566.96 - -

ll उत्तर प्रदेश 3 2 ~ - - 30.00 5.4

22 पश्चिम बंगाल 70 70 2i04.00 699.00 ~ 2550.00 -

कुल | 2474 2423 98.00 22097.09 4646.62 495.55 3003.0

टिप्पणी; 2009-0 और 20I-2 (अब तक) के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं कौ गई।
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(अनुवाद)

भू- विज्ञान

4920. श्री के. शिवकुमार उर्फ जेके. रितीशः क्या खान

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने भू-विज्ञान के क्षेत्र में विगत दो वर्षो

में विभिन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्यौरा क्या हे;

(ग) इन करारों पर हस्ताक्षर करने से देश की खनिजों की

मांग पूरी करने में किस प्रकार मदद मिलेगी; ओर

(घ) उक्त प्रत्येक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सरकार

ने क्या अनुवतीं कार्रवाई की है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल): (क)

और (ख) जी हां, खान मंत्रालय ने । सितम्बर, 2009 से 3

अगस्त, 20ll तक सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ये इन देशों के साथ हैं:-नामीबिया (3.:0.2009 को), कनाडा

(27.6.200 को), कनाडा के ओंटारियों प्रोविस (8.7.200 को)

मोजांबीक (30.0.20i0 को), मालावी (3.4.200 को), कनाडा

के सस्काचेवन प्रोविस (75.3.200 को) और कोलंबिया (4.5.200

को)। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने भूमिविज्ञान में

वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए दिनांक 4.:0.2009 को

अर्जेटिना के सर्विसियों जिओलोजिको माइनेरी अरजेंटीनों

(एसईजीईएमएआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया।

जीएसआई ने तकनीकी सहयोग के लिए सऊदी ज्येलोजिकल सर्वे

(एसजीएस) के साथ भी 2.3.20ll को एक समझौता ज्ञापन

हस्ताक्षर किया।

(ग) समझौता ज्ञापन सामान्यतः भूविज्ञान और खनिज संसाधनों

के क्षेत्र में इन देशोंप्रोविन्सों के साथ सहयोग के लिए संयुक्त

कार्यदल समूह अथवा संचालन समितियों आदि के लिए सास्थानिक

तंत्र उपलब्ध कराते हैं। ये संयुक्त कार्यदल समूह अथवा संचालन

समिति, इन समझौता ज्ञापनों के अधीन सहयोग क्षेत्रों के कार्यान्वयन

में समन्वय स्थापित करने हेतु बैठकों की तिथि आदि का निर्धारण

देशों की आवश्यकतानुसार पारस्परिक सहमति से होता है।

(घ) नामीबिया के साथ संयुक्त कार्यदल समूह बनाया गया

है और इसकी बैठक 27-28 अक्तूबर, 2009 को हुई थी। ओंटारिया

प्रोविस्स के साथ भी संयुक्त कार्यदल समूह बनाया गया है और

इसकी अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। वहां की खनिज क्षमताओं

का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी कार्यदल फरवरी, 20:!
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मेँ मोजांबीक गया। मालावी के साथ संयुक्त कार्यदल समूह की और

कनाडा के साथ संचालन समिति की बैठक क्रमशः अक्तूबर, 20]

ओर नवंबर, 20 में होनी निश्चित हुई हैं। जीएसआई और

एसजीएस के भूवैज्ञानिकों के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने का अनुरोध किया गया

है।

ग्रुप चिकित्सा बीमा

492. श्री एम.के. राघवन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि;

(क) क्या लाभार्थियों को ग्रुप चिकित्सा बीमा योजना के तहत

अपनी बीमा कवर बढ़ाने हेतु छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो

इसके कारण क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के तहत लाभार्थियों को सेवा निवृत्ति/नौकरी

छोड़ने के बाद भी बीमा कवर प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा an है और यदि नहीं, तो

उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए

क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(आईआरडीए) ने सूचित किया है कि जिन मामलों में नियोक्ता

अपने कर्मचारियों के लिए सेवालाभ के रूप में समूह बीमा पॉलिसी

खरीदता है और प्रीमियम का भुगतान करता है तो उन मामलों

में नियोक्ता को पॉलिसीधारक माना जाता है और कर्मचारियों को

लाभार्थी। इसलिए, बीमा सुरक्षा बढ़ाने अथवा इसके निबंधन एवं शर्तों

को शिथिल करने की छूट संपूर्ण समूह पर भी लागू होगी जैसा

पॉलिसीधारक चाहता है परंतु यह छूट व्यक्तिगत आधार पर लागू

नहीं होगी।

(ग) और (घ) आईआरडीए ने सूचित किया है कि, यह

नियोक्ताओं पर निर्भर करता है कि वे अपने कर्मचारियों को उनकी

सेवानिवृत्ति के पश्चात भी बीमा स्कीम के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान

करना चाहते हैं या नहीं। अन्यथा, समूह बीमा सुरक्षा, सदस्य के

समूह छोड़ते ही बंद हो जाता है।

(ङ) आईआरडीए ने दिनांक 4.7.2005 के अपने परिपत्र द्वारा

समूह बीमा कारोबार पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके

अलावा, दर्ज और उपयोग के अंतर्गत बीमा पॉलिसी उत्पादों के दर्ज
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किए जाते समय मंजूरी देते समय कि जहां कहीं भी बीमा पॉलिसी,

एक समूह को बेची जाती है, आईआरडीए इस बात पर जोर देता

है विवरण पुस्तिका और बीमा दस्तावेजों में, समूह बीमा के अंतर्गत

सुरक्षा प्रदान किए गए व्यक्ति सदस्यों को बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित

सुरक्षा-निरंतरता तंत्र के संबंध में कुछ निश्चित प्रकटन (अफ्रन्ट

डिस्क््लोजर) होने चाहिए।

( हिन्दी]

ओपन एक्सेस

4922. श्रीमती रमा देवीः

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

श्री मनसुखभाईं डी. वसावाः

श्री अजनकुमार एम. यादवः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या ओपन wate का उद्देश्य देश में बिजली वितरण

कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश के fafa

राज्यों में एक विशेष क्षेत्र में एक ही कंपनी को बिजली वितरण

का कार्य सौंपा गया है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को उसी कंपनी

से मजबूरन बिजली लेनी पड़ती है और परिणामस्वरूप उस कंपनी

का एकाधिकार कायम हो जाता हे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस बारे में

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) और (ख) विद्युत अधिनियम 2003 में उपयुक्त आयोग द्वारा

निर्दिष्ट विनिमन के अनुसार किसी लाइसेंसी अथवा उपभोक्ता अथवा

उत्पादन में संलग्न व्यक्ति द्वारा पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली

या सम्बद्ध सुविधाओं के उपयोग के लिए गैर भेदभाव वाली खुली

पहुंच का उपबंध है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने अंतर राज्यीय

पारेषण में खुली पहुंच संबंधी विनियम विनिर्दिष्ट किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2009-0 के दौरान अंतर राज्यीय स्तर पर खुली

पहुंच के संबंध में खुली पहुंच के अंतर्गत लेनदेनों की कुल संख्या

2004-05 में 778 की तुलना में i8i28 थी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय
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पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) ने ,62,898 मेगावाट तक की दीर्घावधि

खुली पहुंच के लिए निजी विकास कर्त्ताओं से 225 आवेदन प्राप्त

किए हैं।

राज्य स्तर पर विनियामक फारम सचिवालय के पास उपलब्ध

सूचना के अनुसार 24 एसईआरसी ने खुली पहुंच विनियमों कौ

निबंधनों एवं शर्तों को अधिसूचित किया है, 20 राज्य विद्युत

विनियामक आयोगों ने क्रास सब्सिडी शुल्क निर्धारित किया है, 25

राज्य विद्युत विनियामक आयोगो ने | मेगावाट और उससे अधिक

तक खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की है, 22 राज्य विद्युत

विनियामक आयोगों ने पारेषण शुल्क निर्धारित किए हैं और i8

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने व्हीलिंग शुल्क निर्धारित किए

हैं।

(ग) से (ङ) विद्युत अधिनियम 2003 में अन्य बातों के

साथ-साथ आपूर्ति के विशिष्ट क्षेत्र मे विद्युत के वितरण के लिए

वितरण लाइसेसी को लाइसेंस प्रदान करने कौ व्यवस्था की गई है।

अधिनियम की धारा i4 में बताया गया है कि उपयुक्त आयोग,

धारा i5 के अंतर्गत उसके समक्ष किए गए आवेदन पर किसा भी

व्यक्ति को

(क) पारेषण लाइसेसी के रूप में विद्युत स्थानांतरित करने,

या।

(ख) वितरण लाइसेसी के रूप में विद्युत वितरित करने, a

(ग) किसी भी क्षेत्र जो लाइसेंस में विनिर्दिष्ट हो में विद्युत

व्यवसायी के रूप में विद्युत में व्यवसाय को शुरू करने के लिए

किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, की धारा 2 (3) में

“आपूर्ति के क्षेत्र” को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया

है जिसमें वितरण लाइसेंसी विद्युत की आपूर्ति के लिए अपने

लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा i4 में

आपूर्ति के इसी क्षेत्र में बहु लाइसेंसी की धारणा की व्यवस्था भी

की गई है। अधिनियम की धारा 4 का 6 परन्तु A बताया

गया है कि-

“परंतु यह भी कि उपर्युक्त आयोग इन शर्तों के अधीन इसी

क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से

विद्युत के वितरण हेतु दो या अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस

प्रदान कर सकता है कि इसी क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करने

के लिए आवेदक, इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य शर्तों और

मांगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट

योग्यता या आचार संहिता जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की
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जाए, से संबंधित अतिरिक्त मांगों का अनुपालन करेगा और

कोई भी आवेदक, जो लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी मांगों

का अनुपालन करता है, को इस आधार पर लाइसेंस प्रदान

करने से अस्वीकृत किया जा सकता है कि इस उद्देश्य के

लिए उसी क्षेत्र में एक लाइसेंसी पहले से ही विद्यमान है।”

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विद्युत का संबंध है

तो इसके लिए दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के अनुसार

विद्युत वितरण कंपनियों कौ स्थापना की गई है और इस अधिनियम

के प्रावधानों को इस शर्त के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा

व्यवहत किया गया है कि ये प्रावधान विद्युत अधिनियम 2003 के

साथ संगत नहीं है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खुली पहुंच के

प्रावधान का संबंध है तो इसके लिए दिल्ली विद्युत विनियामक

आयोग (डीईआरसी) ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (खुली

पहुंच के लिए एवं निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2005 अधिसूचित

किए हैं और पारेषण और व्हीलिंग शुल्क के निर्धारण, क्रास

सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त शुल्क तथा खुली पहुंच के अंतर्गत अन्य

लागू शुल्क के मामले में दिनांक 29.8.2008 का डीईआरसी आदेश

भी जारी किया है। इन विनियमों के अनुसार, | मेगावाट और उससे

अधिक के भार वाले उपभोक्ताओं को खुली पहुंच उपलब्ध है।

लाभार्थियों को सीजीएचएस कार्ड सुविधा

4923. श्री तूफानी सरोज: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में बीकानेर हाउस के अलावा अन्य केन्द्र

पर पेंशन धारियों और स्थायी कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस कार्ड

बनाने की सुविधा उपलब्ध हे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या बीकानेर हाउस में कार्ड धारकों के

लिए पीने के पानी और शैड जैसी मामूली सुविधाएं भी प्रदान नहीं

की गई हैं और उन्हे घंटों खुले में कतार में खड़े रहना पड़ता

है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए

हैं/उठाए जाने हेतु प्रास्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।
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(ग) ओर (घ) सीजीएचएस कार्ड जारी करवाने के लिए

आवेदन जमा करने हेतु इंतजार कर रहे आवेदकों के लिए सन

शेड की सुविधा उपलब्ध है जो सामान्यतः आवेदकों को समायोजित

कर लेती है। सीजीएचएस (मुख्यालय), बीकानेर हाउस में पेयजल

सुविधा उपलब्ध है। कार्ड अनुभाग के बेहतर प्रबंधन के लिए

सीजीएचएस (मुख्यालय) को सीजीएचएस भवन, qaet-i2,

आरके. पुरम, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया जा रहा है।

(अनुवाद

समूह “ग' और ‘a’ की भर्ती

4924. श्री गुरुदास दासगुप्तः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में समूह 'ग” और

'घ' की भर्ती संबंधी नीति बदल दी है और इसीलिए अब अस्पतालों

को ऐसे कर्मचारी निजी एजेंसियों से ठेके पर लेने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ग) क्या दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों के समूह 'ग' और

'घ' के संगठनों नेठेके केआधार पर कर्मचारियों की भर्ती का

विरोध किया हे, क्योकि ठेके पर लिए गए कर्मचारियों को कोई

लाभ प्राप्त नहीं होते और उनके ठेके को नवीकृत न करने का

डर बना रहता है; और

(a) यदि हां, तो तत्संबंधी aio क्या है और इस बारे में

सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) ओर (ख) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार

के अस्पतालों अर्थात सफद्रजंग अस्पताल, डॉ. ALTA अस्पताल

और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इसके संबद्ध अस्पतालों

का संबंध है, समय-समय पर जारी किए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा निर्धारित नीति और

दिशा निर्देशों का अनुपालन नियमित आधार पर भर्ती अथवा संविदा

आधार पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए किया जाता

a

(ग) ओर (घ) अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मचारी एवं

कार्यकर्ता संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। चूंकि उनके

अभ्यावेदन में सरकार की नीति से संबंधित विभिन मुद्दे उठाए गए

हैं, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी

गई है।
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महासागरीय खनन

4925. डॉ. सुचारू रंजन हल्दरः क्या खान मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महासागरीय खनन की संभावनाओं का

पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में इस संबंध

में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी

राशि व्यय की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल ): (क)

और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई),

जो खान मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, ने अनन्य आर्थिक

क्षेत्र (ईईजेड) और भारत की प्रादेशिक जल सीमा (टीडब्ल्यू) के

अंतर्गत आर्थिक खनिजधारी क्षेत्रों का आकलन करने के लिए

अध्ययन किए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में

गवेषण पर किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष | राशि (करोड में)

2007-08 24.04 रुपए

2008-09 56.85 रुपए

2009-0 27.66 रुपए

20i0- 38.7 रुपए

विवरण

जीएसआई ने भारत wt सामुद्रिक जल सीमा सहित अनन्य

आर्थिक क्षेत्र (sis) के अतर्गत आर्थिक खनिज धारित

क्षेत्रों का पता लगाया है। इन सर्वेक्षणों के

परिणाम निम्न अनुसार हैं:-

* पूर्वी तटीय भागों (उड़ीसा और आंध्र प्रदेश) में इल्मेनाइट,

रूटाइल, जिरकन, सिलीमेनाइट, मोनाजाइट और गारनेट

भारी खनिज बालूरेत पाई गई है।

* पश्चिमी समुद्रतटीय ami (केरल और तमिलनाडु) में

भी इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकन, सिलीमेनाइट, मोनाजाइट

और गारनेट भारी खनिज बालूरेत पाई गई है।
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* पश्चिमी समुद्र तट में रत्नागिरि तट पर भी इल्मेनाइट

और मेग्नेटाइट युक्त भारी खनिज बालू रेत पाई गई

है।

* ary प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के

समुद्रटटों की महाद्वीपीय शैल्फ में आयोलाइट और

केल्केरियस (चूनेदार) Teta पाई गई है।

* ary प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्रों में 00-200 मीटर

जल गहराई में उच्च श्रेणी की चूना पंक (लाइम मड)

पाई गई है।

* गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों में 80-200 मीटर की

जल गहराई में उच्च श्रेणी की चूनापंक (लाइम मड)

पाई गई है।

* चेन्नई के दक्षिण पूर्वी समुद्रतटीय में क्षेत्र में 00-200

मीटर की जल गहराई में फॉसफेटिक अवसाद (7-9

प्रतिशत (?, 0.) पाई गई है।

* गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र में 200-000 मीटर की

जल गहराई में फॉसफेटिक अवसाद अवसाद (5-20

प्रतिशत (P, 0.) पाई गई है।

* अंडमान और निकोबार द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में समुद्र

तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) के लिए सम्भावित

क्षेत्रों कापता लगाने के लिए योही सर्वेक्षण और

निर्माण श्रेणी की बालूरेत का पता लगाया गया।

* केरल समुद्रतटीय क्षेत्रों में निर्माण श्रेणी की बालूरेत के

सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया गया।

* लक्षद्वीप के dle पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत 2800 मीटर

से 4300 मीटर की जल गहराई में माइक्रोमैंगनीज पिंडो

के होने का पता चला है। इन पिंडो के रासायनिक

यौगिक निम्न हैं: मैंगनीज: 5 wlasa-4i प्रतिशत,

लौह: 0.3-5.3 प्रतिशत, dat: 530-900 भाग प्रति

मिलियन (पीपीएम), सीसाः 230-600 पीपीएम, जिंक:

790-4800 पीपीएम, निकिलः 700-000 पीपीएम,

कोबाल्टः 80-300 पीपीएस, अंडमान समुद्र के बत्ती

मालवा तटों पर लौहमय मैंगनीज कौ पपड़ी भी जमी

हुई पाई गई है।

अस्पतालों में संविदा पर कर्मचारी

4926. श्री प्रबोध पांडाः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
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(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन अस्पतालों

द्वारा संविदा केआधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही

है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ग) क्या संविदा के इन कर्मचारियों को नियमित सरकारी

कर्मचारियों की ही तरह भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना

है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ङ) क्या विभिन्न कर्मचारी संघों ने इस चलन के विरुद्ध

आपत्ति दर्ज की है; ak

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौय क्या है तथा इस असंतुष्टि

के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए

ऐसी कोई सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां

तक दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात सफदरजंग

अस्पताल, डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल एवं लेडी हार्डिंग

मेडिकल कॉलेज एवं इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, स्वास्थ्य

सेवा महानिदेशालय नियमित पदाधिकारियों को नियुक्त किए जाने

तक, तत्काल आवश्यकता की स्थिति में, संविदात्मक आधार पर

कार्मिकों को नियुक्त करता है। संविदात्मक Kin को संविदात्मक

नियुक्ति के लिए श्रम कानूनों एवं नियमावली के अध्यधीन संविदा

की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ङ) ओर (च) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से प्राप्त सूचना

के अनुसार संविदा आधार पर नियुक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई

अभ्यावेदन उपरोक्त अस्पतालों से संबद्ध किसी भी एसोसिएशन/फेडरेशन

से प्राप्त नहीं हुआ है।

बाल पोषण

4927. डॉ. संजीव गणेश नाईकः क्या महिला और बाल

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय को राष्ट्रीय सलाकार परिषद की

विशेष रूप से बाल पोषण पर की गई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस पर क्या प्रतिक्रिया

है; और
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(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कदम उठाए

गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) बच्चों के पोषण की

स्थिति में सुधार की जरूरत को स्वीकारते हुए, राष्ट्रीय सलाहकार

परिषद ने अनेक सिफारिशें की हैं, जिनमें समेकित बाल विकास

सेवा (आईसीडीएस) स्कीम की सेवा प्रदायगी में मौजूद संस्थागत,

कार्यक्रम संबंधी और प्रबंधकीय कमी को दूर करने के लिए नई

कार्यनीतियों और सुधारों की मांग की गई है। बच्चों के पोषण से

संबंधित सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ समुचित भोजन और

ताजा पके हुए आहार सहित संतुलित एवं पौष्टिक आहार; प्रारंभिक

बाल्यावस्था देखरेख और विकास; विकास मानीटरन; गंभीर रूप से

कुपोषित बच्चों की देखरेख; शिक्षा और परामर्श; सूचना, शिक्षा एवं

संचार; ग्राम स्तर पर निर्धारित स्वास्थ्य और पोषण दिवसों के माध्यम

से संकेन्द्रण; समुदाय द्वारा संचालित स्वास्थ्य, पोषण एवं दिवस

देखभाल केन्द्रों के माध्यम से dha की सिफारिशें शामिल हैं।

ये कार्य आई.सी.डी.एस. में कार्यक्रम संबंधी, प्रबंधकीय और

संस्थागत सुधारों के माध्यम से किए जाने zi

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रीय सलाहकार

परिषद ने अलग से पात्रता के रूप में मातृ एवं बाल पोषण की

सिफारिश भी की हे।

आईसीडीएस के सुधार और पुनर्गठन के विषय में अंतिम रिपोर्ट

तैयार करते समय राष्ट्रीय सलाहकार की परिषद की सिफारिशों को

ध्यान में रखा गया है।

[fet]

रेड क्रॉस सोसाइटी में नियमों का उल्लेघन

4928. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को रेड क्रॉस सोसाइटी में अनियमितताओं

और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो में और चालू वर्ष के दौरान

आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (ग) इस मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें भारतीय
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रेडक्रास सोसाइटी के पास भेजी जाती हैं जो भारतीय रेडक्रॉस

सोसाइटी अधिनियम i920 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है।

भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली ने सूचित

किया है कि उसे कुछ राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी कौ शाखाओं तथा

पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के खिलाफ अनियमितताओं

और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय

रेडक्रॉंस सोसाइटी अधिनियम, :920 (वर्ष 992 में यथा संशोधित)

की धारा 2 के अनुसार भारतीय रेडक्रौस सोसाइटी की सभी शाखा

समितियां स्वतंत्र अस्तित्व वाली संस्थाएं हैं जिन्हें अधिनियम कौ

प्रथम अनुसूची (खंड 7) के अनुसार, सभी प्रकार के धन को

प्राप्त करने, धारित करने और खर्च करने के लिए अधिकार सम्पन्न

किया गया है। राष्ट्रीय मुख्यालय का उन पर कोई प्रशासनिक अथवा

वित्तीय नियंत्रण नहीं है। सभी मामलों में प्राप्त की गई शिकयतों

को संबंधित राज्य शाखाओं में भेज दिया गया है। पंजाब, मध्य प्रदेश

और गुजरात राज्य शाखाओं ने सूचित किया है कि न्यायालयों में

मामले दायर कर दिए गए हैं और वे न्याय-निर्णयाधीन हैं।

(अनुवाद

कन्या बचाओ

4929, श्री नित्यानंद प्रधानः

श्री वैजयंत पांडा:

क्या क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) “सेव द्

चिल्डुन ” द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक

5 बच्चों में से एक कूड़ा बीनने वाला है;

(ख) क्या उक्त एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में इन बच्चों को

मानव अधिकार प्राप्त न होने केकतिपय संकेत दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में

मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस गंभीर मुद्दे के समाधान हेतु मंत्रालय कौ कार्ययोजना

क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) जी, हां। गैर-सरकारी

संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि निराश्रित बच्चों को

आश्रय, स्वास्थ्य ओर साफ-सफाई कौ सुविधाएं, शिक्षा आदि प्राप्त

करने में कठिनाईयां होती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया

जाता है।
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इस संबंध में अध्ययन हेतु अपनाई गई प्रविधि और निष्कर्ष

की उपयुक्तता पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कोई टिप्पणी

नहीं कर सकता है। तथापि, भारत सरकार का महिला ओर बाल

विकास मंत्रालय एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात समेकित बालक

संरक्षण स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके माध्यम से ऐसे

बच्चों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त मुक्त आश्रयो,

आश्रय yal ओर बाल गृहो में tate और पुनर्वास कौ सेवाएं

प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति

4930, श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फिजियोथेरेपिस्टों की नियुक्ति से संबंधित नियम

लम्बे समय से संशोधित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार उक्त

नियमों की प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा की जानी चाहिए; और

(a) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (घ) जी, हां। सफदरजंग अस्पताल, ड. आर.

एम.एल. अस्पताल, लेडी हार्डिग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल तथा

संबद्ध अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्टों के पदों पर नियुक्ति के लिए

भर्ती नियमों को प्रशासनिक कारणों, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों

से परामर्श शामिल है, के कारण संशोधित नहीं किया गया है। भारत

सरकार के अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार भर्ती नियमों में समय-समय

पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

[sya] `

दहेज के कारण मौतें

493, श्री एस. सेम्मलई: क्या महिला और बाल विकास

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दहेज के कारण हुई मौतों से संबंधित कितने मामले

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं; और

(ख) दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 96 के उपबंधों के अतिरिक्त उनके

मंत्रालय द्वारा अन्य कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं?
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महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

(श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों

के आंकड़ों का संग्रहण राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो नहीं करता

है। यह निचले न्यायालयों में मुकदमा चलाने के लिए लंबित मामलों

का संग्रहण करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के

अनुसार क्रमशः वर्ष 2007, वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में भारतीय

दंड संहिता की धारा 304 ख (दहेज मृत्यु) के अंतर्गत कुल

25250, 26009 और 27I48 मामलों पर मुकदमा चलाया जाना

लंबित है।

(ख) दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के

अंतर्गत शामिल है। संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अनुसार

“चुलिस” और “लोक व्यवस्था” राज्य के विषय हैं। अतः महिलाओं

के विरुद्ध अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, जांच पड़ताल,

दर्ज करना, जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य

सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की होती है तथापि सरकार महिलाओं

के विरुद्ध अपराध के निवारण और नियंत्रण के विषय को महत्व

देती है और यह महिलाओं का संरक्षण करने और विशेष रूप से

उनके विरुद्ध अपराधों की घटनाओं को रोकने हेतु बेहतर उपाय

करने के लिए कदम उठाए जाने कौ आवश्यकता पर समय-समय

पर राज्य सरकारों को सलाह देती आ रही है। इन सुझावों में अन्य

बातों के साथ-साथ पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति

संवेदनशील बनाने पर बल देना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध को

जांच करने में होने वाले विलंब को कम करना और जांच की

गुणवत्ता बढ़ाना तथा जहां नहीं हैं, उन जिलों में “महिलाओं के

विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ” की स्थापना करना है। राज्यों/संघ राज्य

प्रशासनों को यह भी सलाह दी गई है कि महिलाओं को और

अधिक उत्पीड़न से बचाने के लिए दहेज संबंधी मामलों पर शीघ्रता

से निर्णय लिया जाना है। हिसा, दुर्व्यवहार ओर शोषण के मामलों

को नियंत्रित करने के लिए सामुदायिक मानीटरन प्रणाली विकसित

करने हेतु भी सलाह दी गई है।

(हिन्दी)

सौर ऊर्जा के लिए “मिरर' प्रौद्योगिकी

4932. श्री दिलीप कुमार म्रनसुखलाल गांधी:

श्री देवजी एम. पटेल:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा

करेगे किः

(क) क्या सरकार के पास सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के

लिए मिरर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रस्ताव यां योजना

है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए

जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डो. फारुख अब्दुल्ला ):

(क) से (ग) मिरर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई

विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों

के साथ-साथ ग्रिड विद्युत का उत्पादन करने के लिए जवाहरलाल

नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विभिन कार्यक्रमों के माध्यम

से सौर तापीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें अत्यधिक

परावर्तक मिरर का प्रयोग करने काली प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

(अनुवाद

चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में त्रुटियां

4933. श्री कलीन्द्र पुरकायस्थः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या त्रिपुरा मेडिकल कालेज सहित देश में कतिपय

मेडिकल कालेजों की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में कुछ खामियों

का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में

तत्संबंधी राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा की गई/की जाने हेतु प्रस्तावित

कार्रवाई क्या है?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद); (क) से (ग) विगत तीन वर्षो के दौरान, झारखंड

सम्मिलित प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा बोर्ड के आधार पर झारखंड के

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जनजाति से संबद्ध 32

छात्रों के प्रवेश से संबंधित केवल एक मामला केन्द्र सरकार के

नोटिस में आया है। तथापि, अभी तक, झारखंड राज्य सरकार से

विवरण प्राप्त न होने की वजह से मामले को भारतीय आयुर्विज्ञान

परिषद के साथ उठाया नहीं जा सका है।

(हिन्दी)

लड़कियों के लिए रूबेला टीका

4934. श्री सज्जन वर्पः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
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(क) क्या सरकार का विचार भारत में i4 वर्ष से अधिक

आयु की और अविवाहित लड़कियों को रूबेला टीका लगाने का

है; ताकि अपंग बच्चे पैदा न हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अपंग बच्चों के जन्म को रोकने के लिए सरकार

ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) ओर (ख) इस समय 4 वर्ष से

अधिक की आयु की सभी लड़कियों के लिए टीकाकरण शुरू करने

का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण

तकनीकी सलाहकार समूह (एमटीएजीआई) ने गर्भावस्था के दौरान

इस संक्रमण से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए 0-5

वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों हेतु रूबेला वैक्सीन शुरू करने

के पक्ष में अनुशंसा की है।

(ग) विकलांग शिशुओं के जन्म की रोकथाम करने के लिए

निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* न्यूरल ट्यूब विकारों की रोकथाम के लिए गर्भावस्था

के पहले 2 सप्ताहों के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला

को फॉलिक अम्ल (400 माइक्रोग्राम) प्रदान करना।

* शिशु के शारीरिक/मानसिक मंदता को रोकने के लिए

रोग निरोधक उपायों के रूप में गर्भवती महिलाओं को

आयोडीनयुक्त नमक लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

* जन्मजात विकास की इतिहास वाली गर्भवती महिलाओं

को मेडिकल अधिकारी/प्रसूति विज्ञानी के पर्यवेक्षण में

आगे की प्रसव-पूर्व जांच हेतु उच्चतर सुविधा वाले

केन्द्र में रेफर करना।

नदी तटों पर गैर-कानूनी खनन

4935, डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः

श्री हमदुल्लाह सईद:

श्री बिभू प्रसाद तराई:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषरूप से हरियाणा, दिल्ली

और उत्तराखंड में यमुना और गंगा नदी के किनारों पर अवैध खनन

का संज्ञान लिया है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने क्या

कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल): (क)

और (ख) सरकार को, उत्तराखंड के हरिद्वारा जिले में गंगा नदी

के किनारों पर बालू और पत्थरों की अवैध खनन पर कुछ मीडिया

रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ग) गौण खनिजों के मामले पर, खान और खनिज (विकास

ओर विनियमन) अधिनियम, 957 की धारा is के अनुसार संसद

द्वारा सारा विनियमन राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किया गया है।

यद्यपि ये खनिज गौण खनिज हैं, जिसे विनियमित करने का

अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, भारतीय खान ब्यूरो (आई

बी एम) द्वारा किए गए निरीक्षण के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(_) उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुसार रेत, बजरी और

बौल्डरों के गौण खनिजों के लिए क्रमशः राज्य

पीएसयू, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड और

उत्तराखंड वन विकास निगम के पक्ष में खनन पट्टे

अप्रैल, 200 और नवम्बर, 2002 में प्रदान किए गए

थे।

(2) खनन स्थल अजीतपुर, मिश्रापुर गांव और कुम्भ मेला

के अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले गंगा श्यामपुर के भाग

(पश्चिम भाग में हरिद्वार से 0 कि.मी.) में स्थित है

और खनन 7.6.20ll तक जारी em

(3) गंगा नदी अथवा गंगा नदी की सहायक नदियों (गंगा

नदी के जलग्रहण-क्षेत्र) के क्षेत्र में खनन गतिविधियां

विगत में बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के प्राप्त किए बिना

की गई हैं, तथापि, हाल ही का साक्ष्य भारी वर्षा के

कारण धुल गया है।

(4) 7.6.20 को जिला मजिस्ट्रेट ने जल्दी मानसून और

बाढ़ों के कारण क्षेत्र में सभी खनन गतिविधियों को

बंद करने के आदेश दिए थे. और निरीक्षण के समय

कोई खनन गतिविधि नहीं पाई गई।

(5) राज्य सरकार ने पहले जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को 0

दिसम्बर, 200 को कुम्भ मेला अधिसूचित क्षेत्र में

सभी खनन और क्रशिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने

का निदेश दिया था और जिला मजिस्ट्रेट ने 34

दिसम्बर, 200 को ऐसे निदेश जारी किए। इस आदेश

के विरुद्ध मै. हिमालयन स्टोन क्रशर ने 29.2.20I0
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को माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल से स्थगन आदेश

(याचिक सं. 200 की 237/एमएस) प्राप्त किया है।

उसके पश्चात जनवरी, 20i0 के महीने में स्वामी

निगमानंद ने दिनांक 29.2.20I0 के माननीय उच्च

न्यायालय के आदेश के विरुद्ध रिट याचिक दाखिल

को।

(6) तब से दिनांक 26.5.20l के माननीय उच्च न्यायालय,

नैनीताल के निर्णय के अनुपालन में मै. हिमालयन

स्टोन क्रशर यूनिट में प्रचालन बंद है, तथापि पहले

से क्रश की गई सामग्री को उठाने का कार्य जारी था

(स्टॉक में लगभग 6,000 टन क्रश सामग्री और

35 लाख टन बिना क्रश की गई सामग्री देखी गई

थी।)

(अनुवाद

चीनी पटाखों की तस्करी

4936, श्री मानिक टैगोर: क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ

कृपा करेगे किः

(क) क्या चीन में बने पटाखों की भारत में बडे पैमाने पर

अवैध तस्करी की जा रही है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है तथा किन चैनलों

के माध्यम से पटाखे भारतीय बाजारों में पहुंच रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन ast का तत्संबंधी ब्यौरा क्या

है; और

(ङ) ऐसी अवैध तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा

क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) जी, नहीं। Sages विभाग द्वारा दर्ज कि गए मामलों की

संख्या और उसमें अंतर्ग्रस्त मूल्य/सीमाशुल्क ज्यादा नहीं है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जुलाई, 20!

तक) के दौरान सीमाशुल्क विभाग द्वारा दर्ज किए गए मामलों के

ब्यौरे और उसमें जानकारी में आई कार्य-प्रणाली विवरण के रूप

में संलग्न है।

(ङ) ऐसी तस्करी में शामिल अपशधियों के विरुद्ध सीमाशुल्क

अधिनियम, 962 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई

है। सीमाशुल्क के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को देश में चीन में बने

पटाखों की ऐसी तस्करी को रोकने के लिए सुग्राही बनाया गया

है और सतर्क भी किया गया है।

विवरण

(ख), (ग) ओर (घ)

(लाख रुपये में)

वर्ष मामलों जब्त माल ate गिरफ्तार व्यक्तियों जब्ती का स्थान जानकारी में आई

की संख्या का मूल्य शुल्क की संख्या कार्य-प्रणाली

2008-2009 - - - - -

2009-200 ] 5.26 4.0 सीएफएस न्हावा आयात प्रेषण में

शेवा पत्तन छिपाव और गलत घोषणा

20i0-20I ] 44.2] 4.87 आईसीडी तुगलकाबाद आयात प्रेषण में छिपाव

20I-20I2(4eTe 20 तक) - -

और गलत घोषणा
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( हिन्दी]

विद्युत आपूर्ति

4937. श्री मधुसूवन यादवः क्या विद्युत मंत्री यह बताने

की कृपा करेगे किः

(क) क्या कोरबा स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. की

500 मेगावाट विद्युत परियोजना में से छत्तीसगढ़ को i75 मेगावाट

विद्युत देने हेतु विद्युत बंटवारे संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर

किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हे;

(ग) क्या सरकार ने इस राज्य को i00 मेगावाट विद्युत की

आपूर्ति कम कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य कोकब तक विद्युत की पूरी आपूर्ति

किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल ):

(क) जी, हां।

(ख) जब इस परियोजना को आरंभ में ade पावर प्लांट

के रूप में तैयार किया जा रहा था तो एनटीपीसी द्वारा एक विद्युत

क्रय करार (पीपीए) पर कोरबा-2 विद्युत परियोजना (500 मेगावाट)

से छत्तीसगढ़ को 75 मेगावाट की आपूर्ति हेतु हस्ताक्षर किए गए

थे।

(ग) से (ङ) इस यूनिट को क्षेत्रीय स्टेशन घोषित करने के

बाद, इस यूनिट से विद्युत का आबंटन केन्द्रीय थर्मल विद्युत उत्पादन

स्टेशनों की लागू विद्युत के प्रचालित दिशानिर्देशों के आधार पर

किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को 75 मेगावाट का आबंटन किया

गया है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने सीईआरसी टैरिफ पर

एकमुश्त निपटारे के रूप में लघु अवधि के पीपीए के माध्यम

से 75 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति का निर्णय लिया है। इसके साथ

ही, राज्य को इस परियोजना से कुल i50 मेगावाट विद्युत की

आपूर्ति प्राप्त होगी।

कृषकों को राजसहायता

4938, श्री जगदीश सिंह राणा: an faa मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्तर 292

(क) क्या पिछले तीन ast में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय

वर्ष के दौरान भारतीय किसानों को दी गई राजसहायता अमेरिका

और अन्य विकसित देशों के किसानों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है और इसके क्या

कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय किसानों को दी

जाने वाली राजसहायता में कमी आ रही हे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हे; और इसके क्या

कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय किसानों को विकसित देशों के

किसानों के बराबर राजसहायता देने के लिए क्या कदम उठाए

गए/उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) से (छ) भारतीय किसानों कौ विशेष जरूरतों को ध्यान में

रखते हुए, सरकार उन्हें अल्पावधि फसल ऋणों पर ब्याज सहायता

प्रदान कर रही है। बेंकों द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान संवितरित

सहायता प्राप्त कृषि ऋणों की प्रमात्रा निम्नानुसार हैः-

वर्ष संवितरित सहायता प्राप्त ऋणों की राशि

(करोड रुपये में)

2008-09 94 47.87 62,642.72 56,790.59

2009-0 28 ॥64.75 86,748.05 = 24,932.80

20I0-] 74344.2* — 02,335.49 —-76 679.70

*(अनंतिम, आंकड़ों को अभी संकलित किया जा रहा है।)

(अनुवाद)

बोद्ध पर्यटन

4939. श्री संजय até: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की

कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार का विचार te पर्यटन को बढ़ावा देने

के लिए वर्ष 20:: 4 अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने

का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
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(ग) देश में बौद्ध पर्यटन को बढावा देने के लिए सरकार

द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन पत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं soa

(ग) बौद्ध विरासत स्थलों एवं परिपथों को शामिल करते हुए

विभिन्न पर्यटन उत्पादों एवं गंतव्यों के संवर्धन के लिए पर्यटन

मंत्रालय घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्किटों में विभिन्न संवर्धनात्मक

गतिविधियां करता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध पर्यटन के संवर्धन

के लिए संचालित की गई कुछ विशेष गतिविधियां निम्नानुसार हैं:-

|. फरवरी 2004 में नई दिल्ली में और फरवरी 20I0 में

नालंदा, बिहार में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित

किए गए।

2. घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्किटों के लिए अंग्रेजी एवं

विदेशी भाषाओं में प्रचार सामग्री और सह सामग्री तैयार
की गई।

3. घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्कियों में प्रिंट एवं इलैक्ट्रीनिक
मीडिया में मीडिया अभियान चलाए गए।

4. विदेश में प्रमुख स्रोत मार्किटों में बौद्ध पर्यटन पर
प्रस्तुतीकरण किए गए और रोड शोज आयोजित किए

गए। बौद्ध पर्यटन के संवर्धन के लिए मंत्रालय ने मई,

20l में थाईलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम में बौद्ध
पर्यटन पर प्रस्तुतीकरण किया गया और रोड शोज
आयोजित किए।

5. विदेश से व्यवसाय एवं मीडिया से जुडे लोगों तथा राय

निर्माताओं के लिए मंत्रालय की आतिथ्य योजना के

अंतर्गत देश के बौद्ध स्थलों एवं परिपथों में और विशेष

महापरिनिर्वाण बौद्ध पर्यटक ट्रेन में परिचायक दौरों का

आयोजन किया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र

4940. श्री समीर भुजबलः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य में सधार

के लिए “सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र” खोलने का प्रस्ताव

करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे केन्द्रों के खोलने के लिए निधियन पैटर्न क्या है

तथा इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य सरकारों को

राज्य-वार कितनी बजटीय सहायता दी गई है?
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ग) इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं

है।

(हिन्दी)

विकसित देशों में वित्तीय समस्याएं

494, कुमारी सरोज पाण्डेयः

श्री हर्ष वर्धनः

श्री एम. आई. ware:

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

श्री डी. वेणुगोपालः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अमेरिका और अन्य विकसित देशों में

वित्तीय/ऋण संकट पर गौर किया हे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार नै भारत की क्रेडिट रेटिंग को कम किए

जाने पर भी गौर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an है; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा):

(क) ओर (ख) संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरो जोन में घटित

हाल के घटनाक्रमों के कारण वैश्विक बाजारों में व्याप्त अनिश्चितता

का भारत में पूंजी बाजारों पर कुछ असर रहा है। तथापि, यह

अर्थव्यवस्था मूलतः घरेलू मांग से प्रेरित है क्योकि इसके सकल

घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत घरेलू अर्थव्यवस्था से प्राप्त

होता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता के प्रति नपा-तुला दृष्टिकोण

अपनाने से ऋण सृजित करने वाले पूंजी प्रवाहो में तेजी और उनके

प्रतिवर्तन पर रोक लगी है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है और

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा सबसे बडे निर्यात बाजार के

रूप में उभरने के चलते, इसका निर्यात समूह उत्पाद और गंतव्य

के संदर्भ में लगातार विविधता भरा होता जा रहा है। इसलिए

भारतीय विकास गाथा के कुल मिलाकर अप्रभावित रहने की

संभावना है क्योकि इसकी बुनियादी मजबूत है।

लेकिन, सरकार वैश्विक घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए

है और उभरती वैश्विक स्थिति के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।



295 प्रश्नों को

(ग) से (ङ) भारत की क्रेडिट रेटिंग कम नहीं की गई है।

इसलिए, कोई सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

धूप्ररहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

4942. श्री .महाबल मिश्राः

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

श्री आनन्द प्रकाश परांजपेः

श्रीमती दीपा दास मुंशी:

डॉ. रतन सिंह अजनालाः

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान yea, पान

मसाला ओर खैनी सहित धूप्ररहित तंबाकू उत्पादों के प्रयोग के

कारण अब तक प्रभावित व्यक्तियों कौ संख्या राज्य/संघ राज्यक्ेत्र-वार

कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन

(पीएचएफआई) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के

सहयोग से धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध को सफलतापूर्वक

लागू करने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं/उपाय सुझाए हैं;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें देश

में कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध

लगाने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्य/संघ

राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय

कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या आधारित कैंसर

रजिस्ट्रियों से प्राप्त set के अनुसार जीभ, मुंह और अधोग्रसनी

(हाईपोफेरिंक्स) कैंसर की अनुमानित संख्या निम्नानुसार थीः

वर्ष 2008 - 66,29

वर्ष 2009 - 68,60

वर्ष 20I0 - 70 263
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(ख) ओर (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने

भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पीएचएफओआई) और विश्व स्वास्थ्य

संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संयुक्त सहयोग से धुआंरहित तंबाकू सेवन

की समस्या कौ व्यापकता ओर भारत में इसके सेवन को

विनियमित/नियत्रित करने हेतु संभावित नीतियों को उजागर करने के

लिए दिनांक 4-5 अप्रैल, 20 को धुआंरहित तंबाकू संबंधी राष्ट्रीय

परामर्श का आयोजन किया। राष्ट्रीय परामर्श की सिफारिशें संलग्न

विवरण में है।

(घ) ओर (ङ) सभी तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध

लगाने हेतु केरल राज्य सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

अंकुर गुटखा बनाम भारत अस्थमा सोसाइटी के मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों के अनुसरण में इस मंत्रालय

ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एनआईएचएफडब्ल्यू) से

परामर्श करके गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और देश में विनिर्मित

ऐसी ही वस्तुओं के अवयवों तथा ऐसी वस्तुओं के सेवन के

हानिकरक प्रभावों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की थी और इसे

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया am

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के `

अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दिनांक i अगस्त,

20 की अधिसूचना फा. 4-3505/30/200 के तहत खाद्य

सुरक्षा और मानक (प्रतिषेध ओर बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम,

20il अधिसूचित किया। उक्त अधिसूचना 5 अगस्त, 20l] से

प्रभावी हो गई है और यह किसी भी खाद्य उत्पाद अवयव के रूप

में तम्बाकू और निकोटिन के प्रयोग को निषिद्ध करती है।

विवरण

धुआरेहित तंबाकू संबंधी राष्ट्रीय परामर्श की सिफारिशें

4-5 अप्रैल, 2077 aan भवन, नई दिल्ली

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय जन स्वास्थ्य

प्रतिष्ठान (पीएचएफआई) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

के संयुक्त सहयोग से धुआंरहित तंबाकू सेवन की समस्या की

व्यापकता और भारत में इसके सेवन को विनियमित/नियंत्रित करने

हेतु संभावित नीतियों को उजागर करने के लिए धुआंरहित तंबाकू

संबंधी राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। पूरे देश से 80 से ज्यादा

तंबाकू नियंत्रण विशेषज्ञ तथा चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने

धुआंरहित और तंबाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों और अबयवों

के संबंध में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य तथा भारत में इसके उत्पादन,

आपूर्ति और संवितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने संबंधी

विनियम अथवा संभाव्यता के औचित्य के बारे में विचार-विमर्श

करने हेतु परामर्श (प्रतिनिधियों की सूची संलग्न) में भाग लिया।
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विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित संस्तुतियां की गई:

l. धुआंरहित तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना:

धुआंरहित तंबाकू के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों के संबंध

में मौजूदा वैज्ञानिक साक्ष्य, भारत में इसके सेवन (धूम्रपान की

तुलना में बहुत ज्यादा) की उच्च व्याप्तता के आधार पर तथा

माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के दिशानिर्देशों के आलोक

में यह समूह धुआंरहित तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध

लगाने में पक्ष में था। इस समूह ने मौजूदा कानूनों के अंतर्गत देश

में धुआंरहित तंबाकू के विनिर्माण, विपणन और बिक्री पर पूरी तरह

से प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया।

निम्नलिखित विशेष कार्य बिन्दुओं की सिफारिश की गई:

(क) चबाने वाले तंबाकू के सभी रूपों को “खाद्य पदार्थ”

मानना-चूंकि सभी उत्पादों को मुंह में रखना होता है और मानव

सेवन के लिए उनके विपणन और बिक्री को प्रतिषेध करने हेतु

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पीएफए), i954 और खाद्य

सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के अंतर्गत

‘ar’ की विधिक परिभाषा को पूरा करते हैं। इस संबंध में यह

सिफारिश कौ गई थी कि सरकार को नियम 44 जे पर स्थगन

को रद्द करवा देना चाहिए जिसमें यह अधिदेश है, “ऐसे उत्पाद

जिनमें ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

हों: dap ओर निकोटिन, उनमें किसी भी खाद्य पदार्थ मे अवयव

के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। धुआंरहित तंबाकू उत्पादों

पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु इसे

शीघ्रातिशीघ्र किया जा सकता है।

(ख) इसके साथ-साथ औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम

(डीसीए), 940 को अन्य प्रकार के ऐसे धुआंरहित तंबाकू उत्पादों

उदाहरणार्थ क्रीम से बनी नसवार, दंतमंजन मिश्री, गुल, गुराखु पर

प्रतिबंध लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिन्हें खाद्य

पदार्थ के रूप में नहीं माना जाता और इसलिए इन्हें सीसीए के

अंतर्गत "प्रसाधन सामग्री! की परिभाषा में शामिल किया जाना

चाहिए।

(ग) कीटनाशक अधिनियम, :968 को भी प्रवर्जित किया

जाना चाहिए क्योकि तंबाकू का एकमात्र ज्ञात गैर-मानवीय इस्तेमाल

कृषि के पेस्टीसाइड (निकोटिन सल्फेट) के रूप में तथा विष अधि

नियम, 99 का उल्लेख किया जाना चाहिए क्योकि निकोटिन

मनुष्यों को ज्ञात सर्वाधिक विषाक्त पदार्थों में से एक है और

इसलिए इस अधिनियम के तहत यह सूचीबद्ध है। तम्बाकू उत्पादों

के व्यसनकारी गुणधर्मों को देखते हुए स्वापफ औषधि ओर मनः

प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 985 के तहत “मन; प्राभावी पदार्थ' के

रूप में तम्बाकू को श्रेणीबद्ध करने की संभावना बनती है ओर

इसके इस्तेमाल को प्रतिषिद्ध कर दिया जाना चाहिए।
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(घ) यदि मौजूदा कानूनों के तहत पूर्ण प्रतिबंध तत्काल

व्यवहार्य नहीं हो तो देश में धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण,

विपणन एवं बिक्री पर एक क्रमिक प्रतिबंध लगाने के लिए उपर्युक्त

कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. धूप्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की

विवक्षाओं से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार एवं

कार्यान्वित करनाः

इस समूह ने स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य से धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों के

विनिर्माण एवं बिक्री पर संभावित प्रतिबंध लगाने के प्रभावों पर चर्चा

की तथा सिफारिश की कि:

(क) धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण एवं बिक्री पर

पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अर्थ तम्बाकू पर निर्भरता से उपचार तथा

तंबाकू मुक्ति केन्द्र कौ मांग में असाधारण वृद्धि होगा जिसके लिए

पर्याप्त एवं उपस्करो से सज्जित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र एवं प्रशिक्षित

स्वास्थ्य व्यावसायिक अपेक्षित होंगे। अत: तंबाकू के सेवन की स्थिति

के बारे में जांच करने तथा तम्बाकू सेवन छोड़ने के लिए समुचित

सलाह एवं सहायता देने हेतु क्षमता निर्माण करना तथा स्वास्थ्य

कार्यदल को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

(ख) चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग एवं पराचिकित्सा पाठयक्रमों

में तंबाकू पर निर्भरता का उपचार शामिल करना। तंबाकू मुक्ति

के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यावसायिकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशिष्ट

प्रशिक्षण trege भी तैयार किए जाएं।

(ग) धूम्ररहित तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में सतत

व्यापक जागरुकता अभियान व्यवहार परिवर्तन के लिए अपेक्षित हैं।

(घ) धूम्ररहित तंबाकू सेवन को छोड़ने की नई एवं प्रभावी

विधियों पर शोध शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) सहक्रिया एवं प्रभावी आउटपुट के लिए तंबाकू मुक्ति

एवं नियंत्रण को अन्य चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में

समाकलित किए जाने की आवश्यकता है।

(च) अन्य विभागों से सहायता सुनिश्चित करने केलिए एक

व्यापक “भारत में धूप्ररहित तंबाकू संबंधी रिपोर्ट” जारी की जानी

चाहिए जिससे कि उन कार्यकलापों के लिए संसाधन भंडार के रूप

में कार्य किया जा सके जो धूम्ररहित तंबाकू के प्रति अंतर-द्षेत्रीय

एवं अंतर-विषयक कार्ययोजना को एक साक्ष्य-आधार प्रदान करने

हेतु हमारे देश के लिए प्रभावी व्यवहार्य हों।

3. राजस्व की हानि, आजीविका की हानि एवं अवैध व्यापार

के अवबोध सहित धुआंरहित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध की

वित्तीय विवक्षाओं से निपटने के लिए योजना तैयार करनाः
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(क) तम्बाकू नियंत्रण के मुद्दों पर दृष्टिपात करते हुए जो

स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से परे हैं, विभिन्न पणधारी मंत्रालयों

जैसे कि स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, सूचना एवं प्रसारण, ग्रामीण विकास,

महिला एवं बाल विकास द्वारा देश में तंबाकू की मांग और साथ

ही पूर्ति में कमी करने से संबंधित उपायों पर नजर रखने के लिए

' कार्यनीतियां और नीतियां बनाने के लिए अतरक्षेत्रीय समन्वयन एवं

सहयोजित प्रयास अपेक्षित हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां ध्यान दिया जाना

अपेक्षित है, वे हैं-तम्बाकू उत्पादों पर तथा तंबाकू उत्पादों के

व्यापार पर करों को बढ़ाना। स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक

प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, विज्ञापनों पर प्रतिबंध

लगाना, वैकल्पिक फसलें उपलब्ध कराना तथा तंबाकू के कृषकों/उगाने

वालों तथा कर्मचारियों को आजीविका के अन्य अवसर मुहैया

कराना। ॥

(ख) तंबाकू कृषकों तथा तम्बाकू उगाने वालों को आर्थिक

रूप से जीवनक्षम वैकल्पिक फसलों और स्थापित तंत्र तथा ऐसी

वैकल्पिक फसल के विपणन के लिए आश्वासन के बारे में सूचित

किया जाना चाहिए।

(ग) तम्बाकू कर्मचारियों को सरकार की मौजूदा योजनाओं के

अधीन वैकल्पिक आजीविका विकल्पों के संबंध में जानकारी दी

जानी चाहिए तथा आर्थिक रूप से जीवनक्षम एवं सुरक्षित आजीविका

विकल्पों को अपनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए।

4. जब तक धुआंरहित तम्बाकू उत्पादों पर पूर्णतया प्रतिबंध

लागू नहीं हो जाता तब तक इनकी मांग में कमी करने के

लिए प्रभावी वित्तीय उपाय करना:

(क) खुदरा विक्रेताओं को तम्बाकू उत्पादों की लाइसेंसशुदा

बिक्री द्वारा तथा लाइसेंस शुल्क व अन्य निगम करों को आरोपित

करते हुए कराधान के बिंदु बनाना।

(ख) स्वास्थ्य बीमा के लिए तम्बाकू उपभोक्ताओं द्वारा

प्रीमियम की उच्चतर दरों को अनिवार्य बनाना।

(ग) धुआंरहित तम्बाकू की उत्पादकता और मजदूरी हानि

अथवा वैकल्पिक आजीविका, वैकल्पिक फसलों तथा अवैध व्यापार

के आर्थिक बोझ के संबंध में साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए अनुसंधान

करना ताकि प्रभावी नीतिगत परिवर्तन सूचित किए जा सकें

(घ) तम्बाकू कर राजस्व को तम्बाकू नियंत्रण क्रियाकलापों

के लिए अलग से निर्धारित करना।

(ङ) तम्बाकू उपयोग के स्वास्थ्य पर प्रभावों को विशिष्ट कर

प्रणाली सहित भारत के योजना आयोग के iat पंचवर्षीय योजना

दस्तावेज के एप्रोच में शामिल करने के लिए सिफारिश की जानी

चाहिए।
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(च) “भारत में धुआंरहित तंबाकू संबंधी रिपोर्ट ” विश्व स्वास्थ्य

संगठन एफसीटीसी सीओपी 5 को भेजी जाए।

(अनुवाद!

महिलाओं और बच्चों के लिए गर्म भोजन

4943. श्री मनोहर तिरकीः

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा

करेगे किः

(क) क्या मंत्रालय का विचार आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम

से महिलाओं एवं बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स युक्त पूरक आहार

के रूप में गर्म भोजन उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) पूरक पोषण समेकित

बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम कौ छह सेवाओं में से

एक है। पोषण एवं आहार मानकों के संबंध में भारत सरकार के

दिनांक 24.02.2009 के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की

निम्नलिखित श्रेणियों के लिए निर्धारित पूरक पोषण इस प्रकार है; .

() छह माह से तीन वर्ष तक की आयु के बच्चे; प्रत्येक

बच्चे के लिए प्रतिदिन घर ले जाने वाले राशन के

रूप में 500 कैलोरी ऊर्जा और 2-5 ग्राम प्रोटीन

वाले खाद्य अनुपूरक सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य

तथा/या ऊर्जा सघन आहार 'आईसीडीएस खाद्य ATH’

के रूप में चिन्हित।

(2) 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे: प्रत्येक बच्चे के लिए

प्रतिदिन 500 कैलोरी ऊर्जा और ॥2-5 ग्राम प्रोटीन

वाले खाद्य अनुपूरक। चूंकि इस आयु वर्ग का बच्च

उक ही बार में 500 कैलोरी वाला आहार नहीं खा

सकता है, इसलिए इन दिशानिर्देशों में दुध/केले/मौसमी

फल।सृक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त आहार इत्यादि सुबह

के नाश्ते के रूप में और गर्म पकाया हुआ भोजन

दिए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

(3) गंभीर रूप से अल्पोषित बच्चे: प्रत्येक बच्चे के लिए

प्रतिदिन घर ले जाने वाले राशन के रूप में 800

कैलोरी ऊर्जा और 20-25 ग्राम प्रोटीन वाले खाद्य

अनुपूरक सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य तथा/या

ऊर्जा सघन आहार।
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(4) गर्भवती महिलाएं और शिशुओं को अपना दूध पिलाने

वाली माताएं: प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रतिदिन घर ले

जाने वाले राशन के रूप में 600 कैलोरी ऊर्जा और

8-20 ग्राम प्रोटीन वाले खाद्य अनुपूरक सूक्ष्म पोषक

तत्वों से युक्त खाद्य तथा/या ऊर्जा सघन आहार।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दिनांक 22.4.2009 के अपने

आदेश में इन दिशानिर्देशों का समर्थन किया है।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

4944. श्री बाल कुमार पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

(एफएसएलआरसी) तथा वित्तीय सरिता और विकास परिषद्

(एफएसडीसी) का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग/परिषद् के विचारार्थ विषयों तथा

संघटन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) जी, हां।

(ख) बजट 200-: में की गई घोषणा के अनुसरण में,

सरकार ने वित्तीय क्षेत्र की समकालिक जरूरतों का समाधान करने

के लिए वित्तीय क्षेत्र के विधानों नियमों और विनियमों को पुनः

तैयार करने और उनमें तालमेल लाने की gfe से वित्तीय क्षेत्र

विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन किया है।

एफएसएलआरसी को अधिसूचित करने वाला संकल्प 24 मार्च,

20 को जारी किया गया था।

इस आयोग के अध्यक्ष उच्चततम न्यायालय के न्यायाधीश

(सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्ण हैं और इसके 0 सदस्य हैं जिन्हें

वित्त, अर्थशास्त्र, विधि और अन्य संगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त

है। यह आयोग वित्तीय क्षेत्र संबंधी विधानों की जांच करेगा, जिनमें

अधीनस्थ विधान भी शामिल होंगे।

एफएसएलआरसी के विचारार्थं विषयों और संघटक का ब्यौरा

वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://finmin.nic.in/fslrc/fslre-

setup.pdf पर् उपलब्ध है।

बजट 2009-0 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार

ने वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास और अंतर विनियमनकारी

समन्वय हेतु तंत्र की स्थापना करने और उसे सुदृढ़ बनाने की दृष्टि
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से 30 दिसम्बर, 200 कौ अधिसूचना के माध्यम से, वित्तीय स्थिरता

और विकास परिषद (एफएसडीसी) का गठन किया है।

इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हें और इसके सदस्यों

में वित्तीय क्षेत्र के विनियमनकारी निकायों के अध्यक्ष, वित्त सचिव

तथा/अथवा सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सचिव, वित्तीय सेवा और

मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हें।

एफएसडीसी के विचारार्थ विषयों और संघटन का ब्यौरा वित्त

मंत्रालय की वेबसाइट http://finmin.nic.in/the-ministry/dept-

eco-affairs/capital-market-div/financial-stability.pdf. पर

उपलब्ध है।

(हिन्दी)

प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षण

4945. श्री सुदर्शन भगतः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व चिकित्सा संगठन (डब्ल्यूएमए)

द्वारा चिकित्सा समुदाय हेतु विकसित मानव प्रयोग के संबंध में

हेलसिंकी घोषणा को मान्यता दी तथा स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो

इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों हेतु अपनायी गयी

प्रक्रिया एवं मानदंड तथा उपर्युक्त घोषणा में मानवो पर उनके

अनुप्रयोग क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षणं

को मंजूरी दी है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दारैन

अब तक का तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनमें रिपोर्ट की गई मृत्यु कौ संख्या तथा ऐसे मामलों

में से प्रत्येक में दिया गया राज्य/संघ राज्य श्षेत्र-वार मुआवजा कितना

है?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) ओर (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद

(आईसीएमआर) ने मानव सहभागियों के संबंध में जैवचिकित्सीय
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अनुसंधान हेतु नीतिशास्त्र दिशानिर्देश वर्ष 2000 में तैयार किए और

वर्ष 2006 में इन्दे अद्यतन किया जो जैवचिकित्सीय अनुसंधान संबंधी

अन्य अंतरराष्ट्रीय अनुदेशों (न्यूरेमबर्ग संहिता, वैश्विक मानव अधिकार

घोषणा, सीआईओएमएस दिशानिर्देश, बेल्मोंट रिपोर्ट, जैवनीतिशास्त्र

संबंधी न्यूफील्ड परिषद, डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश इत्यादि) के साथ-साथ

हेलसिंकी घोषण पत्र में यथावर्णित प्लेसिबों के प्रयोग पर चर्चा चल

है तथा यह घोषणा इस मुद्दे में स्पष्टतया प्रदान करने में सहायक

नहीं रही है। आईसीएमआर दिशानिर्देशों में यह और बताया गया

है कि “प्लेसिबो का इस्तेमाल करने वाले ऐसे प्रत्येक प्रोटोकॉल

को अनुमोदन से पहले सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता होती

है। रोगी के नियंत्रण (प्लेसिबो) समूह को उपलब्ध उपचार से इंकर

करना अनैतिक है।”

(ग) हेलसिंकी घोषणा, 2000 और इसके उत्तरवर्ती संशोधन

के अनुसार, नए कार्यकलाप के लाभ, जोखिम, भार और प्रभावकारिता

की जांच निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर मौजूदा सर्वोत्तम

सिद्ध कार्यकलाप के मुकाबले की जानी चाहिए:

l. प्लेसिबो का इस्तेमाल, अथवा, उपचार न करना

(नोट्रीटमेंट) ऐसे अध्ययनों में स्वीकार्य है जहां कोई

भी मौजूदा सिद्ध कार्यकलाप विद्यमान न हो; अथवा

2. जहां कोई भी बाध्यकारी और वैज्ञानिक रूप से ठोस

कार्य प्रणालीगत कारणों की वजह से किसी कार्यकलाप

की प्रभावकारिता और सुरक्षा निर्धारित करने के लिए

प्लेसिबो का प्रयोग आवश्यक हो और प्लेसिबो लेने

वाला और उपचार प्राप्त न करने वाला रोगी किसी

भी गंभीर खतरे अथवा अनुत्क्रमणीय नुकसान के

अध्यधीन नहीं होगा। इस विकल्प के दुरुपयोग से बचने

के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

(घ) और (ङ) अब सभी नैदानिक जांचों को www.ctri.in

पर आईसीएमआर नैदानिक जांच रजिष्ट्री (सीटीआरआई) में पंजीकृत

होना अपेक्षित है। सीटीआरआई डाटा बेस के अनुसार, पंजीकृत

प्लेसिबो नियंत्रण परीक्षण की संख्या नीचे दी गई है।

(_) जनवरी, 2008 से दिसंबर, 20I0 के बीच : 468

(2) जनवरी, 20 से 30.8.20 के बीच : 36

(च) नैदानिक परीक्षणों के दौरान विभिन कारणों की वजह

से मौत की गंभीर प्रतिकूल घटनाएं (एसएई) घट सकती हैं। ये

रोग संबद्ध मौतें जैसे केंसर इत्यादि अथवा गहन रूप अथवा टर्मिनल

रूप से बीमार रोगियों को दवा देना अथवा प्रतिकूल प्रभाव अथवा

असंबद्ध कारण हो सकते हैं ऐसे मौतों की अन्वेषण द्वारा और

प्रायोजक के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कारणात्मक संबंध हेतु जांच

की जाती है।
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उपलब्ध डाटा के अनुसार विगत तीन वर्षो अर्थात 2008,

2009, 200 के दौरान सूचित सभी नैदानिक परीक्षणों में मौतों की

गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या क्रमश: 288, 637 और 668

थी इसके अतिरिक्त, प्रायोजक/नैदानिक अनुसंधान संगठनों द्वारा

उपलब्ध कार्रवाई गई सूचना के अनुसार उन 22 मामलों में मुआवजे

का भुगतान किया गया है जो वर्ष 20:0 F परीक्षण संबंधी मौतें

थीं।

कंक्रीट की सड़कें बनाने के लिए प्रावधान

4946. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तिब्बत से सटे भारतीय प्रदेश में da एवं सुचारू

परिवहन तथा संचार एवं सुविधा प्रदान करने के मद्देनजर सरकार

का विचार उक्त क्षेत्रों में कक्रौट की सड़कें बनाने हेतु संबंधित

राज्य सरकारों तथा सीमा सड़क संगठन को धनराशि प्रदान करने

का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हें?

वित्त मंत्रालाय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा)

(क) से (ग) सरकार ने सीमा सड़क विकास (बीआरडीबी) द्वारा

सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे सामरिक महत्व की

कतिपय सड़कों के निर्माण तथा साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे

विस्तारों के विकास कार्य, जो बीआरडीबी को सौपे जाते हैं, के

लिए राज्यों को सहायता हेतु प्रावधान किए गए हैं। ब.अ. 20!-2

में किए गए प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

मद् राशि करोड़ रुपए में

बीआरडीबी द्वारा संचालित निर्माण कार्य 365.9

सामरकिं महत्व की सड़कों के लिए 05.00

राज्यों को अनुदान

(अनुवाद

बच्चों का योन उत्पीड़न

4947. श्री ए. सम्पतः क्या महिला और बाल विकास

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बच्चों के

यौन उत्पीड़न कौ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं और बच्चों में आत्मरक्षा हेतु जागरुकता पैदा

करने के लिए क्या उपाय किए गए हें?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) ओर (ख) जी, a राष्ट्रीय

अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में बच्चों के साथ

होने वाले विभिन श्रेणी के अपराध बढ़ रहे हैं। वर्ष 2007, वर्ष

2008 वर्ष 2009 के आंकडे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। बच्चों

के साथ यौन उत्पीड़न संबंधी आंकड़ों काअलग से कोई संकलन

नहीं है।
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(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी) ने

बालक अधिकार संरक्षण आयोग कौ सिफारिश पर कक्षा 8 के

सामाजिक विज्ञान की अपने पाठ्य पुस्तक में बाल अधिकारों पर

संयुक्त राष्ट्र Hae, 939 में निहित बच्चों के अधिकारों को

शामिल किया गया है। इस प्रयास के माध्यम से बच्चों को इस

बात के लिए जागरुक किया जाता है कि उन्हें बुराई एवं दुर्व्यवहार

से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

बच्चों के संरक्षण के मुदे पर मंत्रालय भी समाचार पत्र-पत्रिकाओंं

तथा इलैक्टानिक मीडिया के माध्यम से बच्चों को जागरुक करता

है।

विवरण

देश में बच्चों के प्रति अपराध

क्र.सं. अपराध के नाम वर्ष

2007 2008 2009

lL हत्या 377 296 488

2 शिशु हत्या 34 40 63

3. बलात्कार 5045 5446 5368

4. अपहरण और अगवा करना 6377 7650 8945

5... भूण हत्या 96 73 [23

6 आत्म हत्या हेतु प्रेरित करना 26 29 46

7 परित्याग 923 864 857

8. नाबालिग लड़कियों की प्राप्ति 253 224 237

9. वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की खरीद 40 30 32

i0 वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की बिक्री 69 49 57

| अन्य अपराध 6070 6699 6985

कुल योग 2040 22500 2420!

स्रोत: भारत में अपराध, 2009, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।
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राष्ट्रीय लघु बचत निधि संबंधी समिति

4948. श्री wet wer:

श्री रमाशंकर राजभरः

श्री रामसिंह राठवाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय लघु बचत निधि संबंधी समिति की रिपोर्ट

में महिला प्रधान एजेंटों का विशेष उल्लेख किया गया हे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार

की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) लघु बचत योजना को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा

सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) जी, हां।

(ख) समिति ने यह देखा कि महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत

योजना (एमपीकेबीवाई) के तहत 4 प्रतिशत का कमीशन बहुत

अधिक है ओर यह राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) कौ

व्यवहार्यता को प्रभावित कर रहा है। समिति ने यह स्वीकार किया

है कि आवर्ती जमा योजना के लिए मासिक जमाराशि जुटाने में

we की ओर से पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता 2!

तथापि, 4 प्रतिशत कमीशन मिथ्या और बड़ी लागत वाला है।

समिति ने सिफारिश की हे कि इसे 3 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध

तरीके से प्रत्येक वर्ष ] प्रतिशत घटाकर | प्रतिशत पर ले आना

चाहिए।

समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के

संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणी हेतु भेज दी गई हैं।

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें लघु बचत योजनाओं

को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और साथ ही साथ

सेमिनारों, बैठकों के आयोजन से तथा इन योजनाओं के तहत

जमाराशि जुटाने में कार्यरत विभिन एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान

कर विभिन उपाय करती हैं।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान

की एक वेबसाइट भी जारी की गई है जिससे कि लघु बचतों संबंधी
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सूचना का व्यापक प्रसार और ऑनलाइन पंजीकरण से लोगों से

संपर्क साधना तथा निवेशकों कौ शिकायतों का निपटान किया जा

सके। वेबसाइट का पता nsiindia.gov.in है।

( हिन्दी]

रियायतों एवं संग्रहण

4949. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः

श्री अर्जुन रायः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय उत्पाद

तथा सीमा शुल्क में सरकार द्वारा दी गयी रियायतों तथा उक्त शीषं

के अंतर्गत संग्रहण का जोन-वार ब्यौरा क्या है; ओर

(ख) क्या रियायतों के रूप में त्याग दी गयी राशि संग्रहण

से अधिक है तथा यदि हां, तो उस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया

है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.

पलानीमनिक्कम ): (क) केन्द्र सरकार द्वारा जनहित में सीमा

शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अनेक छूटें प्रदान की गई

हैं। इन छूटों को दिए जाने के उद्देश्य कतिपय क्षेत्रों/इलाकों के

औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्द्धन, महत्वपूर्ण उद्योगों का संवर्द्धन,

सुरक्षा, लघु औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ सामाजिक

क्षेत्रों, जैसे कि स्वास्थ्य, पेय जल आपूर्ति आदि के आधार पर

भिन्न-भिन्न हैं। इन छूटों को सीमा शुल्क अधिनियम, 962 की

धारा 25 (i) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, i944 की

धारा sm (l) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। उन अधिसूचनाओं

को, जिनके द्वारा ये छूटें दी गई हैं, संसद के दोनों सदनों के पटल

पर विधिवत रख दिया गया है। विगत 3 वर्षो के दौरान केन्द्रीय

उत्पाद और सीमा शुल्क से जोन वार राजस्व संग्रहण संलग्न

विवरण- और 7 के रूप में दिया गया है।

(ख) जा हां। इन छटों की वार्षिक समीक्षा सरकार की नीतियों

की तर्ज पर ही बजट तैयार करते समय की जाती है। जिससे कि

इन छूटों को कम किया जा सके और कर के आधार को बढ़ाया

जा सके। बजट 20I-2 में 30 Fal पर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

की छूट को वापस ले लिया गया है।
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विवरण

वर्ष 2008-09 से 20{0-{ को दौरान विभिन्न जोन द्वारा सीमा शुल्क से किया गया राजस्व संग्रहण

(करोड रु. में)

क्र.सं. जोन 2008-09 2009-0 200-]

2 3 4 5

lL मुम्बई, सी.शु.-ा 6647 5278 969

2. मुम्बई, सी.शु.-ा 200 8222 27977

3. मुम्बई, सी.शु.-ाा 6008 5255 6908

4. मुम्बई, एक्स 8 7 2

5. मुम्बई, एक्स 6 ] 3

6 पुणे 043 935 2403

7. नागपुर एक्स 347 387 540

8. अहमदाबाद, सी.शु. i3748 9032 20820

9. अहमदाबाद, सी.एक्स. य्बा 542 030

0. बडोदरा, एक्स. 237 295 07

ll. बंगलोर सी.शु. 3667 2947 4I53

2 मैसूर, सी.शु. ll 35 3

3. कोचिन, एक्स 306 632 300

4. हैदराबाद, एक्स 886 973 30]

5. विजाग, एक्स. 3355 2404 5286

6. चेन्नई Ay, {7332 4994 22593

7. चेन्नई (निवारक) 552 579 2666

8. चेनई, एक्स. 376 338 560

9. कोयम्बटूर एक्स. -5] 34 0!

20. लखनऊ, एक्स. 28 -2] 20

2. मेरठ, एक्स. 972 332 896

22. पटना (निवारक) 47 98 ]45

23. रांची, एक्स. 4 0 0
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॥ 2 3 4 5

24. दिल्ली (सी.शु.) 477 9874 9407

25. दिल्ली (पी) 00 43 5]

26. दिल्ली, एक्स. 005 097 643

27. चंडीगढ़, एक्स 7I7 573 692

28. जयपुर, एक्स. 39 29 22

29. भोपाल, एक्स, 24] 93 378

30. कोलकाता सी.शु. 5209 4928 765

3l. भुवनेश्वर, एक्स. 366 4I9 323

32. शिलांग 25 39 57

कुल 00072 84288 {33456

स्रोत: डीओडीएम

विवरण

वर्ष 2008-09 से 20{0-77 क दौरान विभिन्न जोनों द्वारा सीमा शुल्क से किया गया राजस्व संग्रहण

(करोड़ रु. मे) `

क्र.सं जोन 2008-09 2009-0 200-]

2 3 4 5

मुम्बई 4692 ]53 ]497

2 मुम्बईना 8746 8898 0494

3. पुणे 978 986 366

4. नागपुर 2359 2325 339

5. बड़ोदरा 052 8759 0866

6. अहमदाबाद 6503 6440 7252

7. बंगलोर 430 423] 50]

8 मंगलोर 6696 6052 7907

9. कोचिन 4220 3847 4989

0. हैदराबाद 2520 2240 326
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] 2 3 4 5

ll. विजाग 625] 5449 7036

2. चेन्नई 5974 5743 785

3. कोयम्बटूर 577 29 469

4. लखनऊ 6320 585 73

5. मेरठ 4564 4839 5367

6. रांची 7260 6233 8084

7. दिल्ली 7726 8053 27

8. चंडीगढ़ 95 623 808

9. जयपुर {950 66] 3259

20. भोपाल 6567 4290 6320

2i. कोलकाता 6363 524 6494

22. भुवनेश्वर 206 293 2568

23. शिलांग 322 39] 3329

अखिल भारत 2782 0926 42400

कस्टम हाऊसों द्वारा भुगतान 8086 6284 5879

की गई प्रति अदायगी

निवल राजस्व 04696 0284 {36520

स्रोतः डीओडीएम

सौर ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम

4950. श्री राम सुन्दर दासः क्या नवीन ओर नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सौर ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या

हैं;

(ख) किन राज्यों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक संस्थापित सौर pad

की संख्या कितनी है; और

(घ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार और राज्य

सरकारों का हिस्सा कितना हे?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारुख अब्दुल्ला ):

(क) ग्रिड इंटरएक्टिव सौर विद्युत पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम की

शुरुआत जनवरी, 2008 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई)

उपलब्ध करवाने के लिए की गई। यह स्कीम सौर पीवी और सौर

तापीय परियोजनाओं हेतु क्रमशः 2 रु. और 0 रु. प्रति किलोबाट

के अधिकतम दर पर ग्रिड को दी गई बिजली के लिए है। कार्यक्रम

का अधिकतम आकार 50 मेगावाट था और प्रत्येक परियोजना की

क्षमता | से 5 मेगावाट हो सकती है। जीबीआई की अवधि

परियोजना प्रारंभ होने की तिथि से io वर्ष की है। इस कार्यक्रम

के तहत जीबीआई प्राप्त करने की पात्रता के लिए परियोजनाओं

का दिनांक 3 मार्च, 20i2 तक पूरा किया जाना आवश्यक है।

(ख) प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत ग्रिड इंटरऐक्टिव सौर विद्युत

हेतु कुल i0 परियोजनाएं पात्र हैं जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़,

महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों

में स्थित है।
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(ग) और (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन

(जेएनएनएसएम) के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रिकृत सौर

अनुप्रयोग कार्यक्रम के तहत सौर कुकरों की संस्थापना को सहायता

दी गई है। देश में अब तक 6.63 लाख से भी अधिक सौर कुकर

संस्थापित किए गए हैं।

प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा

बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर सौर विद्युत परियोजनाएं

संस्थापित की जाती है। विभिन्न ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों हेतु सरकार

बैंचमार्क लागत के 30% तक की सहायता उपलब्ध कराती है।

विशेष श्रेणी के राज्यों में संस्थागत और घरेलू सौर तापीय अनुप्रयोगों

हेतु सहायता 60% तक है।

विदेशी बैंक

495, श्री दिनेश चन्द्र यादवः

श्री हर्ष वर्धनः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

2 सितम्बर, 204 लिखित उत्तर -336

(क) क्या सरकार ने हाल में कई विदेशी बैंकों को बैंकिंग

लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा an है तथा देश में आज

की तिथि तक कार्यरत लाइसेंस प्राप्त विदेशी बैंकों की संख्या कितनी

है;

(ग) क्या उच्च्तम न्यायालय ने उक्त बैंकों में कार्यकरण के

संबंध में कोई टिप्पणी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे dat के

नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा):

(क) ओर (ख) 29.08.20. की स्थिति के अनुसार भारत में 38

विदेशी बैंक कार्यरत हैं, इन deni कौ 32: शाखाएं काम कर रही

हैं। भारतीय रिजर्व बेंक ने 200 और 20. के दौरान प्रथम शाखा

खोलने/शाखा विस्तार के लिए निम्नलिखित अनुमोदन दिए हैं:-

क्र.सं बैंक का नाम 200 में दिए गए अनुमोदन 200R दिए गए अनुमोदन

l «- Sites बैंक 2

2 fire बैंक l

3. बार्कलेज बैंक 2

4 एएनजैड बैंक आस्ट्रेलिया

5. क्रेडिट सूइसे एजी, स्विटजरलैण्ड

6 नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक

7 इंडस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लि.

8... राबोबैंक इंटरनेशनल

9 वूरी बैंक

(ग) और (घ) आरबीआई ने सूचित किया है कि उनके पास

इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

कुपोषित बच्चों को बचाने हेतु सुविधाएं

4952, श्री हरिभाऊ जावलेः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुपोषित बच्चों को मरने से बचाने के लिए

विशेष सुविधायुक्त वाडों तथा अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा क्या

है;

(ख) क्या कुपोषित बच्चों को बचाने के लिए सरकार द्वार

विशेषज्ञों से राय anit गयी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण

क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के अनुपात के संबंध में कोई आकलन

किया है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या

कदम उठाए गए हें?



37 प्रश्नों के

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की

देखरेख हेतु विशेष सुविधाओं से सज्जित अस्पतालों (पोषण पुनर्वास

केन्द्रों) का राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण पर दर्शाया गया है।

(ख) जी, हां। इस मंत्रालय ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों के प्रबंध

हेतु प्रचलनात्मक दिशा-निर्देशों सहित उपचार दिशा-निर्देश तैयार

करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञों समेत प्रमुख पेशेवरों

के विशेषज्ञ समूह के साथ विस्तृत सलाह-मशविरा किया है।

(ग) देश के समग्र राज्यों में संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य

सर्वेक्षणों में ग्रामीण ओर शहरी जनसंख्या के कुपोषित बच्चों के

अनुपात का आकलन दर्शाया गया है। एनएफएचएस-3 (2005-06

के अनुसार भारत में कुपोषण का ग्रामीण-शहरी वितरण संलग्न

विवरण-ा पर दिया गया है।

(घ) बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार

लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

waa ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के

अंतर्गत प्रजननात्मक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में

निम्नलिखित शामिल हैं:

* शिशु व छोटे बच्चे को समुचित आहार देने पर

बल।

* सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों में स्थापित

पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी) के माध्यम

से गंभीर कुपोषण का उपचार ।

* विटामिन ए, आयरन एवं फॉलिक एसिड कौ

सूक्ष्म पोषक तत्वों कौ कमियों कौ रोकथाम

करने व इनसे निपटने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम।

5 वर्ष की आयु तक बच्चों को विटामिन ए

सम्पूरण, 6 माह से 5 वर्ष कौ आयु के बच्चों

को आयरन एवं Glan एसिड सीरप, गर्भवती

एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को भी

आयरन एवं फॉलिक एसिड सम्पूरण।

2. घरेलू स्तर पर आयोडीकृत नमक के उपयोग को बढ़ावा

देने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण

कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) को क्रियान्वितं किया गया

है।
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3. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

दोनों के अंतर्गत स्तनपान एवं आहार संबंधी विविधीकरण

के संवर्धन सहित जागरुकता बढ़ाने एवं आहार संबंधी

पद्धतियों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए पोषण

शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है।

4. पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लक्ष्य वाली

अन्य योजनाएं निम्नानुसार हैं;

(क) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)

(ख) राजीव गांधी किशोर कन्या सशक्तिकरण योजना

(आरजीएसईएजी )- (सबला)।

(ग) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)।

(घ) राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम (मिड

डे मील कार्यक्रम)।

(ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

सहित आय उपार्जन करने वाली विभिन्न स्कीमों के माध्यम से लोगों

की क्रय क्षमता में सुधार करना।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से

अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की रियायती लागत पर उपलब्धता।

विवरण 7

राज्यवार पोषण पुनर्वास केन्द्र

l. बिहार 2

2. छत्तीसगढ़ 20

3. हिमाचल प्रदेश 0

4. जम्मू एवं कश्मीर 0

5. झारखंड 48

6. मध्य प्रदेश 240

7. ओडिशा 3

8. राजस्थान 39

9. उत्तर प्रदेश 2I
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0. उत्तराखंड 0 विवरण

ll. अरुणाचल प्रदेश 0 तालिका; भारत में कुपोषण का ग्रामीण- शहरी वितरण

(एनएफएचएस-3, 2005-06)
2. असम 3

3, मणिपुर 0 कुपोषण संकेतक ग्रामीण शहरी कुल

4. मेघालय 0 बौने बच्चों का प्रतिशत 50.7. 39.6 48.0

5. मिजोरम 0 दुर्बल बच्चों का प्रतिशत 20.7. 6.9 9.8

6. नागालैंड 0 कम भार वाले बच्चों का प्रतिशत 456 327 42.5

| सिक्किम 0 ( अनुकाद]

8. त्रिपुरा 0 प्रशुल्कं आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली

9 आंध्र प्रदेश 5 4953. sit एकनाथ महादेव गायकवाडः
20. गोवा 0 श्री भास्कररावे ama पाटील खतगांवकर:

श्री उदय सिंहः

2" गुजरात 2 श्री आनंद प्रकाश परोजपेः
22. हरियाणा 0

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

23. कर्नाटक 2

(क) क्या विद्युत उत्पादक कंपनियों ने ईधन के मूल्यो में वृद्धि

24 केरल 0 से अप्रभावित नहीं रहने पर प्रशुल्क आधारित प्रतिस्परद्धत्मक बोली
25. महाराष्ट्र 854 के अंतर्गत प्राप्त अनुबंधों का कार्य करने में अपनी असमर्थतता

जतायी है;
26. पंजाब 0

27... तमिलनाडु 0 (ख) a हां, तो क्या इन कंपनियों ने सरकार से ईधन के

बढ़ते मूल्यों के मद्देनजर मौजूदा अनुबंधों पर पुनर्विचर करने हेतु

28. पश्चिम बंगाल 6 तंत्र विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करने का

29. अंडमान और निकोबार 0 अनुरोध किया है;

30. चंडीगढ़ 0 (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार

की क्या प्रतिक्रिया है;
3l. दादरा एवं नगर हवेली 0

32. दमन और दीव 0 (घ) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत क्षेत्र में

Wire आधारित प्रतिस्पद्धत्मिक प्रणाली को पूरी तरह अपनाने के

33. दिल्ली 0 लिए जनवरी, 20 की समय-सीमा को नहीं बढ़ाने का अनुरोध

34. लक्षद्वीप 0 केन्द्र सरकार से किया है;

35. पुदुचेरी 0 (ङ) यदि हां, तो क्या 4 विद्युत परियोजनाओं कौ विस्तृत

तृलना से पता चला था कि प्रतिस्पद्धी बोली के माध्यम से निर्धारित

कुलं 295 विद्युत दरें लागत सहित प्रशुल्क से कम हैं; और
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(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रतिस्पद्धी मार्ग

को पूरी तरह अपनाने में राज्यों की तैयारी की स्थिति की समीक्षा

करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (ग) जी, हां। विभिन्न कंपनियों ने ईधन मूल्य में वृद्धि

किए जाने के कारण विद्युत परियोजनाओं द्वारा झेली जा रही

चुनौतियों के संबंध में उल्लेख किया है। विद्युत उत्पादक संघ ने

इस मंत्रालय से, पणधारियों के हित में मौजूदा संविदा को संशोधित

करने तथा मामले का समाधान किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति

का गठन किए जाने का अनुरोध किया है। प्रापकों, जिनमें से अधि

कतर राज्य यूटिलिटियां हैं तथा विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ता

के बीच हस्ताक्षरित मौजूदा संविदाएं, उक्त संविदाओं के संबंधित

प्रावधानों द्वारा शासित की जानी होती है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने

सरकार को सलाह दी थी कि प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली

के माध्यम से विद्युत के प्रापण का परिवर्तन करने की जनवरी,

20 की समय-सीमा, विशालकाय बहुउद्देशीय भंडारण जल विद्युत

परियोजनाओं तथा व्यस्ततमकालीन केन्द्रों के मामलों को छोडकर,

न बढाया जाए।
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भारत सरकार ने, दिनाक 8.7.20 के संकल्प द्वारा प्रशुल्क

नीति, 2006 में संशोधन किया तथा सभी जल विद्युत परियोजनाओं

को, कुछ शर्तों को पूरा करने पर अगले 5 वर्षों की अवधि के

लिए प्रशुल्क आधारित बोली से छूट दे दी थी। विशिष्ट पारेषण

परियोजनाओं को भी प्रशुल्क आधारित बोली से छूट प्रदान की गई

है।

(ङ) सीईआरसी ने इन निष्कर्षों की जांच करने के लिए कि

प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से निकाले जा रहे प्रशुल्क लागत

आधिक्य प्रशुल्क है से कम हैं, 4 परियोजनाओं को शामिल करते

हुए विस्तृत कार्य किया था। अध्ययन से निष्कर्ष निकला है कि

4 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाओं के संबंध में लागत आधि

क्य प्रणाली के अंतर्गत परिकल्पित मूल्यों प्रतिस्पर्धात्मक बोली के

अंतर्गत निकाले गए लेवलाइज्ड प्रशुल्कों से ज्यादा होते हैं।

तुलन-तालिका विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) सभी राज्यों को सलाह दी जा चुकी है कि वे प्रतिस्पध

त्मिक बोली प्रणाली को अपनाने के लिए आवश्यक कदम उटठाए।

विवरण

तालिका लागत आधिक्य प्रणाली के परिकल्पित लेवलाइन्ड प्रशुल्क की प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत

निकाले गए लैवलाइन्ड प्रशुल्क के साथ Fer!

क्रम. सं. परियोजना आकार स्थिति ग्ज्य विकासकर्ता सीओडी तारीख-] प्रतिस्पर्धी बोली वे. एमओयू के मार्ग अभ्युक्तियां
यूनिट अनुसार लेबसाइन्ड के अंतर्गत लेबलाइज्ड

टैरिफ (Ready टैरिफ की गणना

(२,/कि.वा.घं.)

| 2 3 4 5 6 7 8 9 0

L तलवंडी साबो 3X660 मेगावाट टैरिफ अनुमोदित पंजाबकेस-2 Te अगस्त 20]2 2.8643 3.0703

2 रजपुर 2x 660 मेगावाट टैरिफ अनुमोदित पंजाब/केस-] एल एड टौ जनवरी 204 2.89 3.4822

3 कमलांगा 35350 मेगावाट टैरिफ अनुमोदित हध्यणाकिस-! पीरौसीजीएमभार अक्तूबर 20 2.54, TAI 26237 2.86 प्रतिस्पर्धात्मक
बोली के अंतर्गत

डिलीवर्ड मूल्य है।

4 बांध 42660 मेगावाट अनुमोदित हरियाणकेस-। लेनको जुलाई 202 2.075, वसवा 2.5695 2.35 प्रतिस्पर्धत्मक
बोली के अंतर्गत

डिलीवर्ड मूल्य है।

5 झज्जर 27660 मेगावाट अनुमोदित हरियाणाकेस-2 सीएलपौ पावर नवेबर-दिसंबर 202 2.996 3.3027

6... मांडवा 25660 मेगावाट अनुमोदित महाराष्ट्रकेस.. लेनको महानदी अन्तूबर 202* 2.70 3.0062

2. तिरेड़ा फेज] 2x60 मेगावाट अनुमोदित HERA. | अडानी महाराष्ट्र अगस्त 20]2 2.642 2.9703
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 00

8 षित फेज-। 2x660 मेगावाट मेगावाट याचिका महागष्टकेस-! र्लिायंस जून, 202 2.45 2.5652

9 माहनं 24660 मेगावाट मेगावाट याचिका मध्य प्रदेशकेस-। | TR मई, 20* 245 . 239

0. मन्दगावपेठ 2x660 मेगावाट मेगावाट याचिका मध्य प्रदेश, केस॒-¡ इंडिया बुल्स॒ मार्च, 2074 3.26 3.2958

i. fader फेज- 2x660 मेगावाट मेगावाट याचिका महाराष्ट्र केस]. अडानी महाराष्ट्र पावर सितंबर, 20!4 3.28 2.852

2 महानदी 33600 मेगाबाट मेगावाट याचिका महाराष्ट्र केस]. केएसके एनर्जी मार्च, 205 2345 25i37** ** गुजरात परिसर

कौ पारेषण लागत

शामिल नहीं है।

3. aR 3x660 मेगावाट मेगावाट याचिका उत्तर प्रदेश केस-2 जेपी एसोसियेट्स जुलाई, 2004 3.02 3.4673

4 संगम 2x660 मेगावाट मेगावाट याचिका उत्तर प्रदेश केस-2 जेपी एसोसियेट्स जनवरी, 2074 297 3.3045

*

@ = कोयले की परिवहन लागत में वृद्धि नहीं।

# = पारेषण प्रभार के रु. 0.28/कि.वा.घं., को घटाने के पश्चात प्राप्त।

आलू खाता घाटे में वृद्धि

4954. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूंजीगत प्रवाह को छोड़कर देश से आय के शुद्ध

प्रवाह का सूचक भारत का चालू खाता wa गत वर्ष के

अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में तीन गुणा

बदा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान तत्संबंधी पूर्ण एवं

तुलनात्मक ब्योरा क्या है;

(ग) इसके वास्तविक कारण क्या हें; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम

उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) से (घ) भुगतान शेष संबंधी आंकड़े एक तिमाही के अंतराल

पर त्रैमासिक आधार पर प्रचारित-प्रसारित किए जाते हैं नवीनतम

चालू खाता घाटे संबंधी आंकड़े जनवरी-मार्च 207 की तिमाही के

हैं, जो वित्त वर्षं 2009-0 की तदनुरूप अवधि के i3.0 बिलियन

अमरीकी डालर के मुकाबले 5.4 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे

को दशति हैं।

= वास्तविक सीओडी तिथि की स्पष्टता नहीं, सीईए आंकड़े से प्राप्त को मान लिया गया।

पिछले पांच वर्षो में चालू खाता घाटा और पूंजी खाता

अधिशेष नीचे दिए गए हैः

वर्ष चालू खाता घाटा पूंजी खाता अधिशेष

बिलियन स.घ.उ. बिलियन Gas.

अमरीकी के प्रतिशत अमरीकी के प्रतिशत

डालर के रूप में डालर के रूप में

2006-07 9.6 {.0 45.2 4.8

2007-08 5.7 {.3 06.6 8.7

2008-09 27.7 2.3 6.8 0.6

2009-0 38.4 2.8 53.4 3.9

200-]] 44.3 2.6 59.7 3.5

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत
के रूप में चालू खाता घाटा नियन्त्रणीय स्थिति में रहा और 2008-09
के संकट वर्ष को छोड़कर, पिछले पांच वर्षो में पूंजी खाता अधिशेष
मूलतः चालू खाता घाटों को वित्तपोषित कर रहा है।

(हिन्दी)

भारतीय कम्पनियों के कर संबंधी विवाद

4955. डा. पदमसिह बाजीराव पाटीलः क्या वित्त मंत्री

यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या भारत सरकार कर संबंधी विवादों के संबंध में विदेश

स्थित भारतीय कम्पनियों के एन्टिक्स पर निगरानी रखती है;
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(ख) यदि हां, तो तत्सबधी देश-वार, कम्पनी-वार ब्यौरा क्या

है; ओर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) महोदया, आयकर विभाग कर संबंधी विवादों के संबंध में

विदेश स्थित भारतीय कम्पनियों की गतिविधियों पर सतत् आधार

पर निगरानी रखने हेतु कोई स्थापित तंत्र नहीं रखता है। हालांकि

चूकि भारतीय कम्पनियों अपनी आयकर विवरणियां भारत में अपने

कर-निर्धारण अधिकारी के पास दाखिल करती हैं इसलिए नीति के

अनुसार इनकी संवीक्षा की जा सकती है। संवीक्षा कार्यवाहियों के

दौरान, यदि कर-निर्धारण अधिकारी के ध्यान में कोई तथ्य सामने

आता है जिसके लिए विदेश से संबंधित पूछताछ की जरूरत पड़े

तो कर-निर्धारण अधिकारी सूचना विनिमय तंत्र के अंतर्गत विदेश

से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के

एफ टी एवं टी आर प्रभाग के पास संदर्भ भेज सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कम्पनियो जो उन विदेशी देशों में

अपने अधीनस्थ निवासी के माध्यम से कारोबारिक गतिविधियां चला

रही हैं। वे सामान्यतः पात्र लेन-देनों के संबंध में 'अंतरण मूल्यन'

विधायन के अलावा भारतीय कर कनूनों (“निवास' के सिद्धांत पर

आधारित) के अधीन नहीं होंगी।

अतः आयकर विभाग सामान्यतः कर संबंधित विवाद के संबंध

में विदेश स्थित भारतीय कम्पनियों की गतिविधियों पर केवल विशिष्ट

पूछताछ और जांच ही करता है यदि उनकी जरूरत घरेलू कराधान

के लिए पड़ती है।
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(ख) देश-वार तथा कम्पनी-वार ऐसा कोई ब्यौरा नहीं रखा

जाता।

(ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

ऋण चूककर्ता कंपनियों

4956. श्री अशोक अर्गलः

श्री वीरेन्द्र कश्यपः

क्या वित्त मत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी क्षेत्र के बैकों से 00 करोड रुपये से अधिक

का ऋण लेने वाली ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऋण

का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) ऐसे ऋणों की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए

गए/उठाए जा रहे है।?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा ):

(क) भारतीय रिजर्व बेंक (आरबीआई) प्रत्येक वर्ष मार्च और 30

सितम्बर की स्थिति के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ]

करोड़ रुपए और अधिक की धनराशि वाले कुल बकाया राशि वाले

गैर-वाद-दायर (नान-सूट-फाइल्ड) उधारकर्ताओं की सूची को

अपने गोपनीय उपयोग के लिए परिचालित करता है। इसके

अतिरिक्त, क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड

(सीआईबीआईएल) । करोड़ रुपए और अधिक के वाद-दायर खातों

संबंधी आधारभूत आंकड़े भी रख रहा है। | करोड़ रुपए से अधिक

की बकाया राशि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बाकौदारों की

संख्या नीचे दी गई 2:

गैर-वाद दायर खाते (आरबीआई को

रिपोर्ट की गई स्थिति के अनुसार)

30 सितम्बर, 20I0 की स्थिति के अनुसार)

वाद-दायर खाते (सीआईबीआईएल वेबसाइट)

30 सितम्बर, 200 की स्थिति के अनुसार)

खातों की सं. धनराशि (करोड v4) खातों की सं. धनराशि (करोड़ रु. में)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ]628 7 363 4043 34 558

(ख) वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने, एनपीए को कम

करने, बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करने और बेहतर

वसूली माहौल का निमार्ण करने के लिए आरबीआई और बेंकों

ने कालांतर में पहले से ही कई प्रकार के कदम उठाए हैं जिनमें,

अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-निष्पादन कारी परिसंपत्तियों के

प्रावधानीकरण और वर्गीकरण के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित

करना, चूक रोकने के लिए दिशा-निर्देश देना, कारपोरेट ऋण का

पुनर्निधारण और अन्य पुनर्निधारण ea, वित्तीय आस्तियों का

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधि

नियम (सरफासी), 2002, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधि

नियम, 2005 और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की

वसूली (डीआरटी) अधिनियमन, i993 आदि का अधिनियमन

शामिल हें।
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8 विद्युत कंपनियों को कोयला आपूर्ति

4957. श्री हर्ष वर्धनः

श्री अनंत कुमार हेगड़ेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत की विद्युत उत्पादन कंपनियां विश्व के अनेक

कोयला निर्यातक देशों के द्वारा कोयले के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए

जाने के कारण कठिनाई का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारतीय विद्युत उत्पादन

कंपनियों की कोयला खानों के स्वामित्व में पहले से ही हिस्सेदारी

है;

(घ) क्या सरकार का कोयला आपूर्ति के संकट के मद्देनजर

देश में विद्युत उत्पादन के संबंध में वर्तमान नीति में संशोधन करने

का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल);

(क) और (ख) कुछ भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियों ने सूचित

किया है कि वे नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कोयला निर्यात

करने वाले देशों में कोयले के निर्यात पर नये विनियम/करों के

कारण आयातित कोयले के मूल्य में वृद्धि की समस्या से जूझ रहे
हैं-

() चीन द्वारा कोयले के निर्यात पर कर की छूट हटाना।

(2) इंडोनेशिया सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए

विनियम जो निर्धारित मूल्य से कम पर संबंधित

कंपनियों को विक्रय सहित कोयले के विक्रय पर

प्रतिबंध लगाते हैं। saa विनियम में यह अपेक्षा कौ

गई है कि नये कोयला मूल्य निर्धारण विनियम के

अनुसार कार्य करने के लिए सितम्बर, 20 तक सभी

वर्तमान अनुबंधों को संशोधित किया जाए।

(ग) कुछ भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियों तथा उनकी ग्रुप

कंपनियों के कोयला खानों के स्वामित्व में हिस्से है अथवा

इंडोनेशिया, ऑट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में कोयला खाने अधिगृहीत

की हैं।

(घ) और (ङ) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य वर्तमान यूनिटों के

निष्पादन और उनके रखरखाव कार्यक्रम, शुरू किए जाने वाले

2 सितम्बर, 20 लिखित उत्तर 328

कार्यक्रमानुसार नये उत्पादन यूनिटों से संभावित योगदान, ईंधन, जल

आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष-दर-वर्ष आधार

पर निर्धारित किया जाता है।

अस्पतालों के विरुद्ध शिकायतें

4958. श्री महेन्द्रसिह पी. चौहाण:

डॉ. सजय सिंहः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में सरकारी और निजी अस्पतालों,

नर्सिंग eat के विरुद्ध विभिन्न मुद्दों के संबंध में शिकायतें प्राप्त

हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान

अंतर्ग्रस्त मुद्दों का अस्पताल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) ओर (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते,

ऐसी जानकरी का रख-रखाव केन्द्र नहीं करता है।

तथापि, भारत सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं

विनियमन) अधिनियम, 20I0 का अधिनियमन किया है जो राज्यों

में नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और नियमन हेतु 9.8.20I0

को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। एक बार राज्यों

द्वारा अपनाए जाने पर, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि

वे गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करें तथा निजी अस्पतालों,

उपचर्या गृहं ओर विशेष परिचर्या सुविधा-केन्द्रों में कदाचारों पर

नजर रखें।

पारेषण लाइनें

4959. श्री ata fae:

श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में नई विद्युत

पारेषण बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी

लागत आने की संभावना है;

(ग) नई पारेषण लाइन कब तक बिछाये जाने की संभावना

है;
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(घ) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

(पीजीसीआईएल) का देश में अपना पारेषण नेटवर्क का विस्तार

करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ

पीजीसीआईएल द्वारा कितनी निधिया व्यय किए जाने की संभावना

है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार राज्य सरकार

राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) के रूप में बोर्ड अथवा कंपनी

को अधिसूचित करती है और एसटीयू के कार्यों में से एक कार्य

भार केन्द्रों को उत्पादन स्टेशन से बिजली के निर्बाध प्रवाह के लिए

अतरराज्यीय पारेषण लाइनों के कुशल समन्वित एवं आर्थिक प्रणाली

के विकास को सुनिश्चित करना है। पावरग्रिड कारपोरेशन आफ

इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) , जो कि देश की केन्द्रीय पारेषण

यूटिलिटी (सीटीयू) और एक नवरत्न कंपनी है, विद्युत पारेषण के

व्यवसाय में लगा हुआ है और इसे अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली

पर आयोजना, समन्वय, निरीक्षण और नियंत्रण तथा राष्ट्रीय और

क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के प्रचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसने

पहले से ही पारेषण नेटवर्क की स्थापना की है जिसमें लगभग

85000 सीकेएम अतिरिक्त हाई वोल्टेज एल्टरनेटिग करेंट (ईएचवीएसी)

तथा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) पारेषण लाइनें

शामिल हैं और अगले 5 से 6 वर्षो में लगभग 55000 सी के

एस ओर जोड़े जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, विद्युत

मंत्रालय ने टेरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के माध्यम से

पारेषण लाइनें बिछाने के लिए पहल भी की हे, इसके अंतर्गत,

l007/eatS रुपये की अनुमानित लागत वाली 6 परियोजनाएं

पहले ही सौंपी जा चुकी हैं। ये परियोजनाएं id योजना में शुरू

की जानी निर्धारित है।

(घ) ओर (ङ) जी, a पीजीसीआईएल ने विद्युत मंत्रालय

के कार्यनीति ब्लुप्रिंट दस्तावेज के अनुसार 75000 मेगावाट पर ।2वीं

योजना के दौरान सम्भावित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के अनुरूप

देश में अपने पारेषण नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई है। चूकि

lad योजना के दौरान देश में उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

और संगत पारेषण प्रणाली अभी भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

(सीईए), विद्युत मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिए

जाने की प्रक्रिया में है इसलिए पारेषण नेटवर्क अभिवृद्धि की

निम्नलिखित के आधार पर परिकल्पना की गई हैः-

() भारत में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा तैयार की जा रही

विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी को सुगम

बनाने के लिए उच्च क्षमता वाले पारेषण कॉरीडोरों (एचवीडीसी
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लिको/765 केवी अल्ट्रा हाईवोल्टेज एल्टरनेटिंग करेंट (यूएचवीएसी)

लाइनों सहित) के निष्पादन के लिए पीजीसीआईएल को केद्रीय

विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियामक अनुमोदन

प्रदान किया गया। इसकी अनुमानित लागत लगभग 58000 करोड

रुपये है।

(2) 6 अत्यंत वृहत विद्युत परियोजनाओं अर्थात सासन, मुंद्रा,

कृष्णापटनम, तिलैया, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में नई प्रस्तावित

परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणालियां विद्युत मंत्रालय द्वारा

पीजीसीआईएल को सौंपी गई थी।

(3) पारेषण नेटवर्क के निर्माण के लिए दीर्घावधि खली पहुंच

(एलटीओए) प्रदान करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों सहित

अन्य लाभ प्राप्तकर्ताओं/उत्पादकों के साथ व्यापक विद्युत पारेषण

करार (बीपीटीए)।

उपर्युक्त के आधार पर, पीजीसीआईएल ने उपरोक्त परियोजनाओं

से संबद्ध पारेषण स्कौमों के कार्यान्वयन के लिए 00.000 करोड

रुपये के पूजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया है। कुछ स्के पहले

ही कार्यान्वयन के लिए शुरू की जा चुकी हैं और अन्य प्रक्रिया

में हैं जो कि iat योजना के माध्यम से जारी रहेंगी।

प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना

4960, श्री प्रेमदासः

श्रीमती जे शांता:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन हेतु कालेजों/संस्थाओं

की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में प्राकृतिक चिकित्सा उपचार को

बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अधिक कालेज/संस्थान तथा

पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ato an है साथ ही गत तीन

वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभी तक इस

प्रयोजनार्थ निर्धारित और व्यय की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की

वैज्ञानिक पद्धति के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए कतिपय कदम

उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
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(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

एस. गांधीसेलबन ): (क) देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा

मान्यता प्राप्त योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के i4 कॉलेज हैं, जो

बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साईसिज (बीएनवाईएस) डिग्री

पाद्यक्रम संचालित कर रहे हैं, जिनके ब्यौरे निम्नवत हें;

आंध्र प्रदेश-03 छत्तीसगढ-0

गुजरात-0] कर्नाटक-03

मध्य प्रदेश-02 तमिलनाडु-04

(ख) जी, हां।

(ग) आयुष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय

प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे द्वारा 00 विस्तरो

वाला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल एवं कॉलेज शुरू करने का

प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके लिए महाराष्ट्रसरकार से भूमि अधिग्रहण

की कार्रवाई प्रगति पर है।

(घ) जी, हां।

(ङ) एनआईएन, पुणे अनुसंधान कार्यविधि पर प्राकृतिक

चिकित्सा के चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

करता है। यह संस्थान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों

और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिए पुनर्भिविन्यास

प्रशिक्षण कार्यक्रमों; सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों तथा

चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। यह पूरे देश

में एक दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग जागरुकता कार्यक्रमों

और महिलाओं, आम जनता और विद्यार्थियों के लिए सात दिवसीय

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग जागरुकता-सह उपचार शिविरों का

भी प्रयोजन करता है।

आयुष विभाग के अंतर्गत एक अन्य स्वायत्त संगठन, केन्द्रीय

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन)

विभिन रोग दशाओं मे ओषध रहित, दुष्प्रभाव रहित तथा आसानी

से अपनाई जाने वाली स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में योग और

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की प्रभावकारिता स्थापित करने के

लिए सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य करता है। परिषद योग एवं

प्राकृतिक चिकित्सा की क्षमताओं के बारे में जागरुकता फैलाने के
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लिए राष्ट्रीय अभियानों का भी आयोजन करती रही है।

परिषद ने नागमंगल, जिला मंडया, कर्नाटक और देवरखाना,

जिला झझर, हरियाणा में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना

के लिए अन्य राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। इसमें

उड़ीसा, मणिपुर और असम राज्य शामिल हैं, जिन्होंने केन्द्रों की

स्थापना हेतु क्रमशः 20, 0, 5 एकड़ भूमि देने कौ भी पेशकश

की है।

विभाग भी शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं

ओर सम्मेलनों, विख्यात विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यानों तथा रोग विशिष्ट

उपचार कार्यक्रमों के आयोजन और इन्हें सहायता प्रदान करके

प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करता है/लोकप्रिय बनाता है।

स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

496. श्री जयवंतराव आवलेः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों

के निर्माण/उन्न्यत हेतु विभिन राज्यों से वित्तीय सहायता मांगे जाने

के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा an हे; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों का नया

निर्माण/उन्नयन करने के लिए अनुमति दी जाती है। एनआरएचएम

के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपनी अनुभूत

` आवश्यकताओं ओर प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी वार्षिक

कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य

केन्द्रों एवं सरकारी अस्पतालों के नए निर्माण एवं उन्नयन के लिए

अपने प्रस्तावों को शामिल करती हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त

अनुमोदन जो संसाधन सहायता पर आधारित होता है, के आधार

पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कार्यान्वयन हेतु

निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं। वर्ष 20:-2 के दौरान स्वास्थ्य

केद्धों के नए निर्माण एवं उन्नयन कार्य के लिए विभिन्न राज्यों/संघ

क्षेत्रों की पीआईपी में आबंटित निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया

गया है।
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विवरण

वर्ष 20/7-72 के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के उन्नयन एवं नए निर्माण के लिए

आबंटित निधियों की राज्य वार स्थिति

क्र.सं. राज्य कार्यकलाप आबरित राशि (रुपए लाख में)

I 2 3 4

STM प्रदेश । उन्नयन 392

नया निर्माण 3433

2. हरियाणा उन्नयन 64.38

नया निर्माण 0

3. गुजरात उन्नयन 2479.98

नया निर्माण 0.00

4. गोवा उन्नयन 4.8

नया निर्माण 54

5. महाराष्ट्र उन्नयन {563.08

नया निर्माण 9498.35

6. बिहार उन्नयन 309.53

नया निर्माण 489.02

7. छत्तीसगढ़ उन्नयन 300

नया निर्माण 8263.06

8. हिमाचल प्रदेश उन्नयन 0

नया निर्माण 4.88

9. जम्मू एवं कश्मीर उन्नयन 46

नया निर्माण 3400

\0. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उन्नयन 0.00

नया निर्माण 0

ll. चडीगढ उन्नयन 60.2

नया निर्माण 0.00

2. दादरा एवं नगर हवेली उन्नयन 42.9

नया निर्माण 0
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2 3 4

3. दमन एवे दीव उन्नयन 0

नया निर्माण 0

4. दिल्ली उन्नयन 892.76

नया निर्माण 2854.7

is. झारखंड उन्नयन 30.76

नया निर्माण 5029.58

6. कर्नाटक उन्नयन 262

नया निर्माण 6750

7. केरल उन्नयन 2684.92

नया निर्माण 2026.85

8. पंजाब उन्नयन 38.09

नया निर्माण 0

9. तमिलनाडु उन्नयन 220.64

नया निर्माण 3860.22

20. पश्चिम बंगाल उन्नयन 242.08

नया निर्माण 0382

2l. लक्षद्वीप उन्नयन 0

नया निर्माण 0

22. पुदुचेरी उन्नयन 0

नया निर्माण 0

23. मध्य प्रदेश उन्नयन 82

नया निर्माण 727.8

24. ओडिशा उन्नयन 525.44

नया निर्माण 378.0

25. राजस्थान उन्नयन 40

नया निर्माण 450

26. उत्तर प्रदेश उन्नयन 4264.08
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] 2 3 4

नया निर्माण 262.66

27. उत्तराखंड उन्नयन 45.7

नया निर्माण 27

28. अरुणाचल प्रदेश उन्नयन 34

नया निर्माण 444.2

29. असम उन्नयन 0

नया निर्माण {4049.9

30. मणिपुर उन्नयन 770.25

नया निर्माण 944.97

3l. मेघालय उन्नयन 325.8

नया निर्माण 50

32. मिजोरम उन्नयन 23

नया निर्माण 0

33. नागालैंड उन्नयन 0

नया निर्माण 55.00

34. त्रिपुरा उन्नयन 279.83

नया निर्माण 2093.33

35. सिक्किम उन्नयन 98.8

नया निर्माण i20

(अनुवाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

जाली मुद्रा

4962. श्री धनजय सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) देश में परिचालन में जाली मुद्रा नोटों की संख्या और

इनका मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था में जाली मुद्रा के परिचालन

को रोकने के लिए कोई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे?

(क) देश में परिचलन में नकली नोटों का कोई अनुमान नहीं

है।

(ख) और (ग) देश में नकली भारतीय करेंसी नोटों के

परिचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में

नकली नोटों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा

शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बढ़ाना; प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक

मीडिया के जरिए सुरक्षा विशेषताओं संबंधी सूचना का प्रसार करना

और बैंकों के सभी प्रधान कार्यालयों में नकली नोट सतर्कता प्रकोष्ठों

की स्थापना करना शामिल हैं। नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल

करने के लिए वर्ष 2005 में बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षा

विशेषताओं को शामिल
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किया गया है। बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को और अधिक

मजबूत बनाने के लिए नवीनतम सुरक्षा विशेषताएं समाविष्ट करने

की प्रक्रियाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। नकली भारतीय करेंसी नोटों के

परिचालन की मानीटरी करने और उनका परिचालन रोकने के लिए

एक व्यापक कार्यनीति तैयार करने हेतु केन्द्रीय गृह सचिव कौ

अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें

केन्द्रीय एजेंसियों के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

शामिल हैं। राज्यों में भी इसी तरह के निकास स्थापित किए गए

हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नकली

करेंसी नोटों के मामलों की जांच पड़ताल की मानीटरी करने के

लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद किया है। भारतीय

रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नकली नोटों का पता लगाने के तेत्र को

भी सुदृढ़ किया है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4963. श्री सुभाष बापूराव वानखेडेः

श्री संजय धोत्रः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) देश में निर्माणधीन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं

का उनके आरम्भ होने की तिथि, प्राप्त निधिया, की गई प्रगति,

निर्धारित सीमा से अधिक लागत ओर समय लगने का राज्य-वार

ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से विदेशी

सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुमोदन में हिस्सेदारी में वृद्धि करने

का निवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र

सरकार की क्या प्रतिक्रिया हे;

(घ) क्या इसमें कोई व्यापक समेकित मानक पैकेज और

मानदंड हैं जिसके इर्द-गिर्द अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का समस्त

कारोबार घूमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं तो, क्या सरकार का और अधिक ध्यान दिए

जाने का प्रस्ताव है ताकि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में

कोई विलंब न हो;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) हाल ही में विश्व द्वारा परियोजनाओं हेतु स्वीकृत

अनुदानों का ब्यौरा क्या हे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर

रख दी जाएगी।
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पर्यटकों को प्रोत्साहन

4964, डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों के पर्यटकों को कुछ प्रोत्साहन

दिये हैं ताकि देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है साथ ही

ऐसे देशों के नाम क्या हैं?

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कोत सहाय ): (क) ओर (ख)

पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों हेतु सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के

लिए प्रयास करता है। पर्यटन का संवर्धन करने के लिए भारत

सरकार द्वारा l देशों अर्थात जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लक्जमबर्ग,

न्यजीलैड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपीन्स, म्योमार और

इंडोनेशिया के राष्टिकों के लिए आगमन पर पर्यटक वीजा (टीवीओए)

की शुरुआत की गई है। आगमन पर पर्यटक वीजा सुविधा प्रवेश

के चार विमानपत्तनों अर्थात दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई

में उपलब्ध है।

डी,आर,आई. योजना

4965. श्री निशिकोत दुबे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीवी) देश में कम

आय वर्ग समूहों को ब्याज की विभेदक दर (डीआरआई) योजना

के अंतर्गत उन्हे प्रदान की गई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो लाभार्थियों की संख्या क्या है साथ ही गत

तीन वषो में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना

के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का झारखंड सहित

राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत योजना

के अधीन बैंकों से ऋण लेने वाले लाभार्थियों की संख्या का

झारखंड सहित राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कम आय वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए

उक्त योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या

कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा)

(क) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंका विभेदक ब्याज दर

(डीआरआई) योजना के अतर्गत पात्र उधारकर्ताओं की वित्तीय
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सहायता प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आय पात्रता मानदण्ड

i8,000/- रुपए प्रतिवर्ष तथा शहरी ओर अर्थ-शहरी क्षेत्रों में यह

मानदण्ड 24 ,000/-रुपए प्रतिवर्ष है। इसके अलावा, इंदिरा आवास

योजना के लाभार्थी भी इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकते

है।

(ख) उपलबध सूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 तथा 2009-0

के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) डीआरआई स्कीम के तहत खाता-वार

ओर राशि-वार दोनों के संदर्भ में राज्य-वार और बैंक-वार ऋण

संवितरण का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण- ओर 7 में दिया गया

है।
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(ग) वर्ष 2008-09 तथा 2009-0 (अद्यतन उपलब्ध) के

दौरान बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खाता-वार और

राशि-वार दोनों के संदर्भ में डीआरआई योजना के तहत इंदिरा

आवास लाभार्थियों को संवितरित ऋण का बैंक-वार ब्योरा संलग्न

विवरण-3 में दिया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा भारतीय बैंक संघ

को सलाह दी गई है कि वे दिशानिर्देशों में आशोधन का सुझाव

दें ताकि और आकर्षण बनाया जा सके और प्रभावी तरीके से लागू

किया जा सके।

विवरण I

वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत ऋण संवितरण का बैंक-वार ब्यौरा

(राशि करोड रुपये में)

वेक क नाम 2008-09 के दौरान किया गया संवितरण 2009-0 के दौरान किया गया संवितरण

॥ 2 3 4 5

खातों कौ संख्या राशि खातों कौ संख्या राशि

सरकारी क्षेत्र के बैंक

भारतीय स्टेट बेंक* 79866 95.67 2378 | 4.80

स्टेट बैक आफ बीकानेर एंड जयपुर् 37856 37.24 7642 8.32

स्टेट बैक ऑफ tena 8500 22.24 7550 , उञ

स्टेट बेंक ऑफ इंदौर 2729 0.48 एसबीआई के साथ विलयित

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर {2827 4.23 5438 ` 6.60

Re बैंक ऑफ पटियाला 997 .35 926 L.5

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर {767 .02 67] .30

इलाहाबद बैंक 672] 8.25 8846 0.6

आंध्रा बैंक 896 .6] 434 6.2]

बैंक ऑफ बडोदा 2984 4.52 3420 9.9]

बैंक ऑफ इंडिया 305] 9.57 4799 7.39

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 66 0.44 596 .75
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] 2 3 4 5

केनरा बैंक 5672 5.0 742 9.38

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 525 3.0l 5926 LL.45

कार्पोरेशन बैंक 347 0.39 790 .70

देना बैंक 2794 3.22 252 2.25

इंडियन बैंक 4838 4.04 23645 29.86

इंडियन ओवरसीज बैंक 242] 2.58 2836] 73.23

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 386 0.42 696 .08

पंजाब नेशनल बैंक 5460 30.86 337] 44.20

पंजाब एंड सिंध बैक 23] 0.29 52 0.07

सिंडिकेट बेंक 4493 2.59 3397 0.76

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3959 3.63 5672 7.83

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 593 0.49 2599 3.20

यूको बैंक 757 0.58 6433 23.3

विजया बैंक 2797 £86॥| 644 2.3

आईडीबीआई बैंक लि. 0 0.00 6 0.0!

कुल (क) 243093 334.53 {79826 348.78

गैर-सरकारी aa के बैंक

एक्सिस वैक लि. 233 0.2 298 0.223

आईसीआईसीआई बैंक लि. 55 0.25 95 0.096

बैंक ऑफ राजस्थान लि. 0 0.00 4 0.002

कैथोलिक सिरियन बैंक लि. 67 0.7 379 0.405

सिटी यूनियन बैंक लि. 69 0.40 244 0.338

करूर वैश्या बैंक लि. 38 0.04 03 0.08

लक्ष्मी विलास बैंक लि. 4 0.00 80 5.560



4/ भाद्रपद, 933 (शक) लिखित उत्तर 346

2 3 4 5

तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि. 222 [57 ]87 .643

फेडरल बैंक लि. 45 0.03 55 0.059

कर्नाटक बैंक लि. 32 0.03 04 0.27

नैनीताल बैंक लि. 0 0.7 39 0.06

साउथ इंडियन बैंक लि. 374 0.57 26 0.9]

आईएनजी वैश्य बैंक लि. 9 0.0 | 0.00

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. ]22 0.25 i9 0.409

कुल (ख) 2580 3.29 2834 ]55.8

सकल योग (क)+(ख) 245673 337.82 82660 503.92

स्रोतः आर बी आई आंकड़े अनंतिम

विवरण IT

डीआरआई योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सवितरण का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2008-09 के दौरान किया गया संवितरण 2009-0 के दौसन किया गया संवितरण

खाता राशि खाता राशि

] 2 3 4 5

पूर्वी क्षेत्र 45464 827538 432 46953

अंडमान व निकोबार 484 3520 59 956

बिहार 7987 06877 268 {42229

झारखंड 35]7 37930 883 38692

ओडिशा 5752 378049 8872 872440

सिक्किम 69 5][4 25 975

पश्चिम बंगाल 705 296048 9025 566

दक्षिणी क्षेत्र 94450 072405 8627 2900562

आंध्र प्रदेश ॥70 24246] 287] 254205

कर्नाटक 895 209432 0553 65480
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2 3 4 5

केरल 996। 89096 8085 88465

लक्षदीप 0 0 0 0

युडुचेरी 609 4792 0 267

तमिलनाडु 47864 526624 5464 23945

पूर्वोत्तर क्त्र 6860 45846 3362 4638

अरुणाचल प्रदेश 289 320 97 {232

असम 3063 20895 शत 36528

मणिपुर 9 698 54 022

मेघालय 849 670 65 03

मिजोरम 67 726 39 640

नागालैंड 70 3693 75 2559

त्रिपुरा 23 804 22 3324

उत्तरी क्षेत्र 5707 534549 20562 243879

चंडीगढ़ 242 5279 56 0337

दिल्ली 3537 49009 5il 7498

हरियाणा 3098 36333 4005 4756

हिमाचल प्रदेश 2259 9202 545 3389

जम्मू व कश्मीर 235 3888 376 6027

पंजाब 4409 535 4287 43779

राजस्थान 36927 359523 8682 97693

मध्य क्षेत्र 29305 558576 20443 403256

छत्तीसगढ़ 6] 29050 609 8677

मध्य प्रदेश 937 9270I 5395 7i570

उत्तर प्रदेश 5865 320026 2778 299595

उत्तराखंड 2458 6799 66! 234]4
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] 2 3 4 5

पश्चिमी क्षेत्र 7887 33932] {0890 29888

दादरा एवं नगर हवेली J 7 0 0

दमन व दीव 0 0 0 0

गोवा 460 588 ]69 826

गुजरात 0863 9722 547] 0959

महाराष्ट्र 6563 4774 5250 77203

अखिल भारत 245673 3378235 82660 503956

aa: आरबीआई

विवरण Ill

वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत इदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को संवितरित बैंक-वार ऋण

(राशि करोड रु. में)

क्र.सं बैंक नाम वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत इंदिरा

आवास योजना के लाभार्थियों को ऋण

2008-09 2009-0

खाता राशि खाता राशि

] 2 3 4 5 6

l इलाहाबद बैंक 0 0.00 0 0.00

2. आंध्र बैंक 0 0.00 8 0.02

3. बैंक ऑफ बड़ौदा 30 0.05 38] 0.72

4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4 0.0064 5 0.009

5 बैक ऑफ इंडिया 6 0.0 437 0.88

6. केनरा बैक 333 2.6 ]767 3.35

7 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया i49 0.26 357 0.64

8 wae बैंक 26 0.05 93 0.9

9. देना बैंक 0 0.00 i 0.002

0. आईडीबीआई बैंक लि. 0 0.00 0 0.00
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] 2 3 4 5 6

ul. इंडियन बैंक 279 0.44 4552 8.09

2. इंडियन ओवरसीज बैंक 004 2.0] 653 3.29

3. ओरिएंटल बैंक ऑफ amd 3 0.03 29 0.06

4. पंजाब एंड सिंध बैंक 0 0.00 6 0.0

6. पंजाब नेशनल बैक 34 0.07 34I 0.67

6. सिंडीकेट बैंक 8 0.03 | 0.03

7, यूको बैंक 54 0. 72 0.4

is. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 98 0.09 378 0.58

9. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 0 0.00 57 0.4

20. विजया बैंक 24 0.03] 2] 0.039

2. भारतीय स्टेट बैक ^ 754 4.48 82I4 5.99

22. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 85 0.7 8 0.0

23. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 0 0.00 0 0.00

24. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 4 0.008 30 0.2235

25. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 9] 0.3 96 0.28

26, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 29 0.05 76 0.5

कुल 0795 20.9 8803 35.47

स्रोत: पी एस वी* आंकडे बकाया हैं।

(हिन्दी)

लीआरजीएफ के अंतर्गत जिलों की पहचान

4966. राजकुमारी ten सिंहः क्या पंचायती राज मंत्री यह

बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

(बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अतिर्गत ओर अधिका जिलों की
aly करने ओर शामिल करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने
का है;

(ख) af हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में जारी किए गए/किए जाने वाले दिशा-निर्देशों

का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों से योजना के अंतर्गत उनके राज्य में और

अधिक जिलों को शामिल किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों

का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक जिलों की पहचान

करने और शामिल करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

जनजातीय कार्य मत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी.

किशोर we देव): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) कुछ राज्यों ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

(बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत अपने राज्यों के कुछ और

अधिक जिलों को सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया है। इस

संबंध में राज्यों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया

गया है। बीआरजीएफ योजना मूलतः योजना आयोग के द्वारा

अवधारित कौ तथा वर्ष 2005-06 में योजना आयोग द्वारा स्थापित,
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बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों पर अंतर्मत्रालय टास्क समूह कौ

सिफारिशों के आधार पर आरंभिक तौर पर इस कार्यक्रम में 250

जिलों को कवर किया गया था। तदनुसार कार्यक्रम के अंतर्गत और

अधिक जिलों को सम्मिलित किए जाने संबंधी मामले कौ जांच
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योजना आयोग के wast से की गई तथा वर्तमान पंचवर्षीय योजना

के दौरान बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत नए जिलों को

सम्मिलित न किए जाने का निर्णय लिया गया।

विवरण

बीआरजीएफ के aca अतिरिक्त जिलों को सम्मिलित किए जाने के लिए राज्यों से पंचायती राज

मंत्रालय को प्राप्त आवेदनों का विवरण

क्र.सं. राज्य जिला

lL हरियाणा मेवात

2 मध्य प्रदेश दतिया, छिंदवाड़ा, विदिशा, रायसेन, सिहोर, सागर

3. असम चिरांग, बाराक और उदलगिरि

4... तमिलनाडु धर्मपुरी, कृष्णागिरी, वेलोर, और धर्मपुर

5 पश्चिम बंगाल कुच बेहार

शोलापुर का तालूका, अकालकोट तथा नागपुर को छोडकर विदर्भ एवं मराठावाड़ा के सभी

6. असम सम्पूर्ण असम राज्य

7. महाराष्ट्र

जिले

8. पंजाब अमृतसर, जालंधर और नवांशहर

9. नागालैण्ड ta

0. राजस्थान प्रतापगढ़

li. मिजोरम ममित

2 जम्मू व कश्मीर

3. मणिपुर सेनापति

रामवन और किश्तवाड

(अनुवाद

धरोहर पर्यटन

4967. sit गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या पर्यटन

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में धरोहर पर्यटन को प्रोत्साहित

करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो देश में धरोहर पर्यटन हेतु चिन्हित किए

गए संभावित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में धरोहर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम

उठाए जाने का प्रस्ताव हे?

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध ara सहाय): (क) और (ख)

विरासत पर्यटन सहित पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप

से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की
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जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को

गंतव्यों और परिपथों के विकास के लिए मंत्रालय की उत्पाद/अवसंरचना

योजना के अंतर्गत उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियों की

उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय

सहायता प्रदान करता है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत अभियान और अंतर्राष्ट्रीय

और घरेलू दैवेल शोज में भाग लेकर वैश्विक स्तर पर भारत का

विरासत गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है। पर्यटन मंत्रालय भारतीय

विरासत पर प्रकाश डालते हुए थीमेटिक ब्रोशर भी तैयार करता है।

(हिन्दी)

कारागार में बंद महिलाओं के बच्चे

4968. श्री कीर्तिं आजादः क्या महिला और बाल विकास

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या कारानार में बद महिलाओं के बच्चों को रोजगार

नहीं मिल रहा है और समाज में उनकी स्वाकार्यता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर

(ग) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए

गए हें?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (ग) भारत सरकार के महिला

और बाल विकास मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

है, जिसमें यह कहा गया हो कि महिला कैदियों के बच्चों को

रोजगार और सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल रही है। तथापि, महिला

कैदियों के बच्चे भी देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे होते

हैं और इसलिए वे इस मंत्रालय की समेकित बाल संरक्षण स्कीम

(आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित एवं संचालित बाल गृहों/आश्रय

गृहो ओर मुक्त आश्रय केन्द्रों की सुविधाओं का लाभ उठा सकते

हैं। ऐसे गृहों/आश्रय केंद्रों में बच्चों को आयु के अनुसार उपयुक्त

शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सेतु शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

कार्यक्रम के साथ नेटवर्क, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि की

सुविधाएं दी जाती हैं, जिनसे ऐसे बच्चों के पुनर्वास और समाज

में वापसी में मदद मिलती है।
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(अनुवाद!

खिलौनों में विषाक्तता स्तर

4969. श्री पी.सी. गवूदीगौदरः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में खिलौनों में विषाक्तता स्तर और

हानिकारक तत्वों के परीक्षण हेतु किसी विशेष समिति का गठन

किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या रहे; और

(ग) अध्ययन के निष्कर्षो केआधार पर सरकार द्वारा क्या

सुधारात्मक उपाय किए गए अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ग) खिलौनों में हानिकारक तत्वों

की प्रधानता की जांच करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय ने डा.वाई.के. गुप्ता, प्रोफेसर, औषध विज्ञान, एम्स की

अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस समिति के

मार्गदर्शन में, बाजार में प्लास्टिक के खिलौनों में कुछ विकट धातु

तथा क्षयरोग (फथालेट्स) की मौजूदगी की जांच करने के लिए

एक अध्ययन शुरू किया गया है। सभी विभिन घटकों के लिए

मानक परिचालन क्रियाविधि (एसओपी) को अंतिम रूप दे दिया

गया है तथा सात राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को शामिल करते हुए बैधता

संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य

संस्थान, अहमदाबाद तथा राष्ट्रीय आहार संस्थान, हैदराबाद में कुल

400 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। प्रारंभिक परिणामों के

आधार पर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक रूप से स्थानीय खिलौनों के

कुछेक Tal मे उच्च सीसा स्तर (लीड-लेवल) पाया गया है जो

वैधता पार (क्रॉस-वेलीडेशन) के अध्यधीन है।

[fet]

जनजातियों की प्रतिव्यक्ति आय

4970. श्री लक्ष्मण eg:

श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय अन्य

सामान्य जातियों के लोगों से कम है; ओर
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(ख) यदि हां, तो जनजातीय व्यक्तियों की औसत प्रति व्यक्ति

आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन से प्राप्त

सूचना के अनुसार, सामाजिक समूहवार प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा

नहीं रखा जाता। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या

(सामाजिक समूहवार) का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया

है।
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(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय में देश में जनजातियों के

आर्थिक उत्थान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार
मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के प्रयासों को अनुपूरित करता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) अनुसूचित

जनजातियों के रोजगार व आय सृजन कार्यकलापों के लिए

“जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को

एससीए) ” नामक एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस
कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य मोग आधारित आय सृजन को बढ़ावा

देना और इस प्रकार जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्तर

को ऊपर उठाना हे।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे की जनसख्या का राज्यवार प्रतिशत (सामाजिक समूहवार)-2004-05

क्र.सं राज्य ग्रामीण शहरी

अ.ज.जा अ.जा. अ.पि.व. अन्य अ.ज.जा. अ.जा. आ.पि.व, अन्य

|| 2 3 4 5 6 7 8 9 0

lL आन्ध्र प्रदेश 30.5 i5.4 9.5 4] 50.0 39.9 28.9 20.6

2. असम 4.I 27.7 8.8 25.4 4.8 8.6 8.6 4.2

3. बिहार 53.3 64 37.8 26.6 57.2 67.2 4I.4 8.3

4. छत्तीसगढ़ 54.7 32.7 33.9 29.2 4.0 52.0 52.7 2i.4

5. दिल्ली 0.0 0.0 0.0 ]0.6 9.4 35.8 8.3 6.4

6. गुजरात 34.7 2.8 9. 4.8 2i4 6.0 22.9 7.0

7. हरियाणा 0.0 26.8 3.9 4.2 4.6 33.4 22.5 5.9

8. हिमाचल प्रदेश [4.9 9.6 9. 6.4 2.4 5.6 0.] 2.0

9. जम्मू और कश्मीर 8.8 5.2 0.0 3.3 0.0 3.7 4.8 78

0. झारखंड 54.2 57.9 40.2 37. 45.] 47.2 9.] 9.2

li. कर्नाटक 23.5 32.8 20.9 3.8 58.3 50.6 39.] 20.3

2. केरल 44.3 2.6 i3.7 6.6 9.2 32.5 24.3 7.8

I3. मध्यप्रदेश 58.6 42.8 29.6 3.4 44.7 67.3 55.5 20.8

4. महाराष्ट्र 56.6 44.8 23.9 8.9 40.4 43.2 35.6 26.8

I5. ओडिशा 75.6 50.2 36.9 23.4 6.8 72.6 50.2 28.9

6. पंजाब 30.7 4.6 0.6 2.2 2.] 6. 8.4 2.9

7. राजस्थान 32.6 28.7 3.] 8.2 24. 52. 35.6 20.7
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2 3 4 5 6 7 8 9 0

8. तमिलनाडु 32. 3.2 9.8 9. 32.5 40.2 20.9 6.5

9. उत्तर प्रदेश 32.4 44.8 32.9 9.7 37.4 44.9 36.6 9.2

20. उत्तराखंड 43.2 54.2 44.8 33.5 64.4 65.7 46.5 25.5

2. पश्चिम बंगाल 42.4 29.5 8.3 27.5 25.7 28.5 0.4 3.0

अखिल भारत 47.3 36.8 26.7 6.I 33.3 39.9 34 6.0

लीजेंड अ.जा. अनुसूचित जनजातियां, अ.पि.व. अन्य पिछड़ा वर्ग

स्रोत: योजना आयोग

बैंक सघनता का अनुपात

4974. श्री एस. अलागिरीः

श्री मनसुखभाईं डी. वसावाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संवितरण हेतु बैंक सघनता

के अनुपात का केन्द्रीय अनुरक्षण अथवा निगरानी नहीं की जाती

है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबाधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या

कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में उक्त अनुपात की गैर-अनुपलब्धता के

कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संवितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त

नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर उक्त अनुपात

की उपलब्धता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों के संवितरण

हेतु सरकार द्वारा किस प्रकार से नीति/रणनीति तैयार की जाती है;

और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए

गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायनमीणा ):

(क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण

क्षेत्रों में बैंक घनत्व और ऋण संवितरण के अनुपात से संबंधित

आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भारत सरकार ने जून 2004 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ऋण

प्रवाह को वर्ष 2004-05 में तीन वर्षो में वर्ष 2003-04 के दौरान

किए गए ऋण को दोगुण करने के लिए एक पैकेज की घोषणा

की। यह लक्ष्य दो वर्ष में प्राप्त हो गया था। तत्पश्चात, भारत

सरकार कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक लक्ष्य

निर्धारित कर रही है। पिछले वर्षो के लक्ष्यों और प्राप्तियों का

विवरण निम्नवत हैः

वर्ष लक्ष्य प्राप्ति (राशि करोड़ रुपए में)

2008-09 2,80,000 3 0] 907.80

2009-0 3.25 000 3.84.54.20 |

20i0-4 375,000 4 A6 778.98 *

अनंतिम

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैक ने बैंकों के माध्यम से (छोटे

एवं सीमान्त किसानों सहित) को ऋण उपलब्धात सुनिश्चित करने

के लिए विभिन उपाय किए हैं इन उपायों में निम्नलिखित उपाय

शामिल हैं:

* भारत सरकार द्वारा किसानों को एक वर्ष की अवधि के

लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण 7

प्रतिशत वार्षिक की दर पर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष

2006-07 से ब्याज सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही

है। भारत सरकार तत्परता से भुगतान करने वाले उन

किसानों को वर्ष 2009-0 से अतिरिक्त ब्याज सहायता

प्रदान कर रही हे जो अपने ऋण समय से वापस करते

है। ये अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-0 मे i% थी और

200- में 2% थी। वर्ष 20ii-2 में इसे बढ़ाकर 3%

किया जा रहा है।

* कृषि ऋण माफो एवं ऋण योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) ,

2008 से बाधित ऋण व्यवस्था पुनः प्रारंभ हो गई है जो

किसानों पर ऋण भार के कारण बंद हो गई थी।
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* बैंकों को छोटे wa dm किसानों, बटाईदारों तथा ऐसे

अन्य किसानों को 50,000 रुपये तक के छोटे ऋणों हेतु

“ अनापत्ति " प्रमाण-पत्र की अपेक्षा को समाप्त करने और

इसके स्थान पर उधारकर्ता से एक स्व-घोषणापत्र प्राप्त

करने के लिए कहा गया है।

* भारतीय रिजर्व बैंक को ].00.000 रुपये तक के कृषि

ऋणों हेतु मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षा से छूट देने की

सलाह दी है।

निजी क्षेत्र में जनजातियों को आरक्षण

4972. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: क्या जनजातीय कार्य

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निजी क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों

को आरक्षण देने के संबंध में कोई विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा

पटल पर रख दी जाएगी।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन

4973. श्री प्रहलाद जोशी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में औसतन

अनियमित, अपर्याप्त और घटिया विद्युत आपूर्ति की जा रही हे;

(ख) यदि हां, तो वितरण कंपनियों कीकम वसूली पर दी

जाने वाली सरकारी राजसहायता के भार को कम करके ग्रामीण

क्षेत्रों के लिए fret के विकेन्द्रीकरण से समस्या को दूर करने में

सहायता मिल सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार हेतु राजीव गांधी

ग्रामीण विद्युतोकरण योजना (आरजीवीवाई) के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत

वितरण उत्पादन (डीडीजी) कार्यक्रम आरंभ किया हे;

(घ) यदि हां, तो क्या डीडीजी के अंतर्गत स्थापित किए जाने

वाले छोटे fost की संख्या समस्या कौ व्यापकता की तुलना में

काफी कम है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय

योजना के दौरान डीडीजी कार्यक्रम का उन्नयन करने अथवा इसके

स्थान पर और अधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या योजना तैयार

की रही है?
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विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति राज्य-दर-राज्य भिन-भिन

होती है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण किसी राज्य
में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य में

विद्युत यूटिलिटी जो राज्य के भीतर विभिन्न कषेत्रं को विद्युत की

आपूर्ति हेतु प्राथमिकता को तय करती है, का उत्तरदायित्व है। भारत

सरकार लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभ के लिए केन्द्रीय

क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमो के जरिए विद्युत संयंत्रों और

विशाल पारेषण प्रणाली की स्थापना के द्वारा राज्य सरकारों के

प्रयासों की पूर्ति करती है। राज्यों को केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों द्वारा

आबंटित विद्युत राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा राज्य में विभिन्न

क्ेत्रो(उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(ख) fasta वितरित उत्पादन (डीडीजी) स्थानीय संसाधनों

के आधार पर विद्युत की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। जहां पर

लागत और तकनीकी बाधाओं के कारण वर्तमान में ग्रिड का विस्तार

नहीं किया जा सकता वहां पर स्थानीय स्तर पर अपनाई गई

डीडीजी परियोजनाएं लाभप्रद हैं क्योकि वे स्वयं वहन करने वाली

यूनिटों का प्रचालन कर सकते हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राजीव गांधी

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की थी। इस योजना को iat

योजना में जारी रखा गया और इसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत

विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के लिए 540 करोड़ की

सब्सिडी का प्रावधान है। पारंपरिक अथवा नवीकरणीय स्रोतों जैसे

कि बायोमास, बायोगैस, लघु हाइड्रो, सोलर आदि से डीडीजी ऐसे

गांवों के लिए हैं जहां पर ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यावहारिक

नहीं है अथवा किफायती नहीं है। ग्रिड कनेक्टिविटी की शर्तों को

शिथिल करके डीडीजी स्कीम का बामपंथी आतंकवाद से प्रभावित

क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़े हुए गांवों में विस्तार किया गया है जहां पर
ग्रिड की आपूर्ति नहीं है/अपर्याप्त है। अब तक डीडीजी स्कीम के

अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 29 सुदूरवर्ती गांवों/बस्तियों के विद्युतीकरण

को कवर करके कुल 87 परियोजनाओं के लिए कुल 33.55 करोड़

रुपए की राशि मंजूर की गई है।

(ङ) ओर (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास

विचाराधीन नहीं है।

शैक्षिक ऋण

4974, श्री पी.टी. ara:

श्री डी.वी. चन्द्रे गौडाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष

के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यार्थियों

को संवितरित शैक्षिक ऋणों का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या

है;
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(ख) क्या भारतीय बैक संघ (आईबीए) द्वारा हाल ही में

शैक्षिक ऋणों पर पूर्ण ब्याज राजसहायता प्रदान करने के लिए

केन्द्रीय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उक्त बैंकों को दिशानिर्देश

जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा. क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (sit नमोनारायन मीणा);

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च

2009, 200 तथा 20l] के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति

के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल शैक्षिक
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ऋण बकाया में से एससी/एसटी के प्रति बकाया ऋण का बैंक-वार

ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 3 मार्च 2008, 2009

तथा 20i0 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया शैक्षिक ऋण का

राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-ता में दिया गया है।

(ख) ओर (ग) भारतीय बैक संघ ने 02 जुलाई, 200 के

परिपत्र संख्या एसबी/सीआर्हआर/0-2 के तहत सभी सदस्य बेंकों

को भारत में तकनीकी/व्यवसायिक पाठक्रमों का अध्ययन करने के

लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए

शैक्षिक ऋण पर अधिस्थगन की अवधि हेतु ब्याज सहायता प्रदान
करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की

स्कीम के बारे में सलाह दी है।

विवरण

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैक-वार बकाया शैक्षिक ऋण

(खातों की संख्या लाख में राशि करोड़ रु. में)

बैंक का नाम मार्च-09 बकाया राशि Ard-0 बकाया राशि मार्च- बकाया राशि

एससी/एसटी कुल एससी/एसटी कुल एससी/एसटी

॥ 2 4 5 6 7

सरकारी क्षेत्र के बैंक

भारतीय स्टेट बैंक* 682.00 63.00 87.00 233.00 0367.00 238.00

स्टेट बैक आफ बीकानेर एंड जयपुर 279.52 3.92 367.89 8.33 435,04 22.70

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 835.53 5.59 009.48 20.8I 055.94 23.60

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 65.29 20.03 0.34

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 39.7 29.99 489.39 50.64 533.70 49.89

Re बैंक ऑफ पटियाला 245.00 304.43 2.00 340.00 4.86

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर {370.00 206.54 682.00 ]77.74 79.00 26.]

इलाहाबद बैंक 638.00 85.00 88.82 .06 030.64 .32

आंध्रा बैंक 390.83 8.55 647.8I 32.65 629.34 46.08

बैक ऑफ बड़ौदा 65.09 8I.72 466.36 93.65 685.] 50.55

बैंक ऑफ इंडिया 324.00 80.00 76.00 60.64 97.64 76.05

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 34.68 8.36 379.2I 23.47 409.4] 25.50

केनरा बैंक 230.00 26!.00 2896.00 402.00 353.00 456.00

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 80.62 03.40 6.69 66.8 55.89 240.78

कार्पोरेशन बैंक 65.75 3.68 84.39 2.88 826.7 3.35

देना बैंक 240.96 ` ]7.72 288.56 20.90 286.02 29.98

इंडियन बैंक 590.56 76.43 260.98 383.66 2635.9 484.56
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] 2 3 4 5 6 7

इंडियन ओवरसीज बैंक 032.65 72.36 447.45 8.63 970.92 8.64

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 769.92 6.77 938.52 22.77 070.96 28.68

पंजाब नेशनल बैंक i6.25 40.44 ,23.69 98.84 2642.0] 25.6

पंजाब एंड सिंध बैंक 79.5 4.82 204.23 7.5 2]8.28 7.78

सिंडिकेट बैंक 50.27 58.27 459.68 82.59 ]889.03 09.47

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 956.57 83.86 289.05 72.2] 536.76 65.64

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 343.70 26.85 42.80 6.2] 457.9 23.67

यूको बैंक 490.00 52.00 659.00 67.00 856.79 88.58

विजया बैंक 43.02 2.95 534.47 3.40 602.90 43.l]

आईडीबीआई बैंक लि. 52.20 0.49 82.8 0.84 09.88 0.85

कुल (क) 2692.73 {733.33 35292. 2249.59 4343.8] 269].9]

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

बैंक ऑफ राजस्थान लि. 6.02 0.0 9.9 0.20

कैथोलिक सिरियन बैंक लि. 54.52 0.67 63.44 0.87 80.4! .0

सिटी यूनियन बैंक लि. 24.2 0.07 4l.75 0.92 65.85 3.04

डवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि. 0.99 0.00 L.5I 0.00 2.8 0.00

धनलक्ष्मी बैंक लि. 27.77 0.33 30.56 0.8 33.] 0.36

फेडरल बैंक लि. 83.82 .55 222.67 2.38 265.40 3.58

एचडीएफसी बैंक लि. 45.7] .02 246.54 .69 279.50 .58

आईसीआईसीआई बैंक लि. 6.4 0.42 5.85 0.] 348.8 0.57

इंडसइड बैंक लि. 0.3 0.00 0.44 0.00 0.63 0.00

आईएनजी वैश्य बैंक लि. ]5.38 0.2] .42 0.00 9.69 0.00

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. 83.20 0.8 99.7 0.2] 6.92 0.26

कर्नाटक बैंक लि. 75.58 0.94 94.54 .20 4.00 .63

करूर वैश्य dn लि. 39.72 0.3 52.20 0.43 75.92 0.78

लक्ष्मी विलास बैंक लि. 7.0 0.04 35.87 0.65 57.62 .47

नैनीताल बैंक लि. .89 0.2 3.4 0.02 5.97 0.49
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2 3 4 5 6 7

रत्नाकर बैंक लि. 0.98 0.03 .40 0.04 .88 0.05

एसबीआई कमं एण्ड इन्टर बैंक लि. 0.08 0.00 0.06: 0.00 ` 0.04 0.00

साउथ इंडियन बैंक लि. 35.06 0.34 50.72 0.64 69.6 0.9

तमिलनाड मर्केटाइल बैंक लि. 49.3 0.8 67.29 0.4473 92.8 .2696

एक्सिस बैंक लि. 22.94 0.0 9.83 0.4l 25.67 0.37

कुल (ख) 796.68 6.3 067.56 0.0 652.37 7.3

सकल योग (क)+(ख) 27709.4I 739.46 36359.67 2259.69 42996.8 2709.22

faaror ly

अतिम रिपोर्टिय शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया शैक्षिक ऋण

(राशि हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की

स्थिति के अनुसार बकाया शैक्षिक ऋण

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार कौ स्थिति

के अनुसार बकाया शैक्षिक ऋण

2008 2009 200 2008 2009 200

बकाया राशि बकाया राशि बकाया राशि बकाया राशि बकाया राशि बकाया राशि

2 3 4 5 6 7

पूर्वोत्तर क्षेत्र 763603 2659347 3669422 3677 40462 2653

असम 303634 856046 2604257 299] 6323 553

मेघालय {22553 65837 22009] 77 30 605

मिजोरम 4862 9429 63653 0 0 0

अरुणाचल प्रदेश {9352 88266 987] 0 0 0

नागालैंड 33825 58443 63808 609 535 495

मणिपुर 72232 222306 38643 0 32474 0

त्रिपुरा 0745 49020 200259 0 0 0

पूर्वी क्षेत्र

बिहार 879446 2878282 37557976 924] 85000 26275]

झारखंड 388636 6436966 925266 60 5404 66
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] 2 3 4 5 6 7

पश्चिम बंगाल 36242] 4896225 6729767 5093 23558 3739

ओडिशा 656467 9587869 66783 59624 35563 90095

सिक्किम 5045559 735842 9925865 4352 ]889 27663

अंडमान और निकोबार 07567 74477 86562 {586 42] 332

मध्य क्षेत्र 35766 46963 73733 326 865 756

उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड 963037 29832334 4076895 27655 75378 246249

मध्य प्रदेश 020099 5442367 22548388 5754] 9432 44942

छत्तीसगढ़ 200876 2866466 393096] 42928 46644 54792

उत्तरी क्षेत्र 5372483 9860740 787977 234I 2274 40390

दिल्ली {235859 66276॥ 250685 3775 4588 625

पंजाब |

हरियाणा 22600876 380580 39239593 56338 387924 9036

चंडीगढ़ 6326054 9785297 324374 36097 48589 724397

जम्मू और कश्मीर 497234] 690630 774l727 906 43739 7043

हिमाचल प्रदेश 3989240 5445928 6865756 8260 5925 6682

राजस्थान 48956 449529 732I2] 7766 28746 44880

पश्चिम क्षेत्र 550200 69043 93040 340003 706579 84263

गुजरात 928464 {367096 925362 2339 930 00

महाराष्ट्र 468562] 688957 873723 39567 66726 00493

दमन और दीव

गोवा 24]84274 3684065 40442208 30624 678383 044655

दादरा और नगर हवेली 7543332 9323707 62845 50047 40774 7948

दक्षिणी क्षेत्र 6243708 2488206 27854564 2472 567322 85378

आंध्र प्रदेश 5963 30765 35689 486 340 2547

कर्नाटक 373784 644338 80389] 8470 738 7297

लक्षदीप 7487 97049 3529 0 809 549

तमिलनाडु
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॥ 2 3 4 6 7

केरल 0480292] 37736465 9837426 352939 548824 798472

पुदुचेरी 3079560 38035840 46940608 358577 630349 8277

पूर्वोत्तर क्षेत्र 667593 22964070 27886279 523655 792258 007669

असम i900 558 606 296 0 459

मेघालय 34496762 48572760 69922880 878082 633229 2397787

मिजोरम 22253660 2765536 45743402 744559 244667 2956450

अरुणाचल प्रदेश 583846 99670] 34265] 2350 {7738 22930

अखिल भारत 9776407 2690073 35355576 462244 7955388 066596

स्रोतः आर बी आई

अस्पतालों द्वारा भर्ती किए जाने से इन्कार

4975, श्री माणिकराव होडल्या गावितः क्या स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में

कार्यरत कर्मचारी और चिकित्सक गर्भवती महिलाओं को प्रसव के

लिए भर्ती करने से इन्कार कर देते हैं जिसके कारण नवजात

शिशुओं की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान

सामने आए ऐसे मामलों की कुल संख्या का अस्पताल-वार और

राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अस्पतालों, चिकित्सकों और कर्मचारियों

के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार

द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (घ) चकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय हे,

इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

तथापि, जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के तीन

अस्पतालों नामत: डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग

अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता

कृपलानी अस्पताल का संबंध है, प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं

को भर्ती करने से इन्कार करने पर नवजात बच्चों की मौत हो

जाने के संबंध में कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

आशा कार्यकर्ता

4976. श्रीमती चन्दरेश कुमारीः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के

अंतर्गत प्रात्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को राज्य

सरकारों द्वारा कतिपय अतिरिक्त कार्य सौंपे जा रहे हें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिशन के we-l और चरण-2 को पूरा करने वाले

राज्यों के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बदोपाध्याय ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत, आशा को राज्य द्वारा

उनकी वार्षिक परियोजना क्रियान्वयन योजना (पी आई पी मे)

प्रस्तावित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों के

अनुरूप कार्य सौंपे जाते हैं और प्रोत्साहन दिए जाते है।

(ग) एन आर एच एम कौ 2005 में शुरुआत कौ गई थी

और मिशन का मौजूदा चरण 3i.3.20I2 को पूरा होगा।
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एनआरएचएम के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता

4977. डॉ. क्रुपारानी क्िल्लीः वया स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु

आंध्र प्रदोश सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

और
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(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई

है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(एनआरएचएम) के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक

परियोजना क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में अपनी अनुभूत

आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी अपेक्षाओं को

Ward करते हैं जिन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी)

द्वारा विचार किया जाता है भारत सरकार द्वाय अनुमोदित किया जाता

हैं विगत तीन वर्षो के दौरान आंध्र प्रदेश सहित विभिन राज्यों के

लिए दिए गए वर्षवार अनुमोदन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2070-77 के दौरान राज्यों को दिए गए अनुमोदन

(करोड रुपए में)

wa. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2008-09 2009-0 200-

|| 2 3 4 5

l अंडमान निकोबार द्वीप समूह 5.72 30.94 32.26

2. आंध्र प्रदेश 983.92 860.63 992.94

3. अरुणाचल प्रदेश 58.36 66.33 74.90

4. असम 852.98 874.6 22.49

5. बिहार 978.62 254.70 {273.88

6. चंडीगढ़ 9.88 .4 5.53

7. छत्तीसगढ़ 336.26 400.36 526.35

8. दादरा और नगर हवेली 5.]0 6.27 8.93

9. दमन और दीव 4.70 6.40 6.59

i0. दिल्ली 6.36 79.0] 25.40

i. गोवा 4.79 9.6I 22.34

2. गुजरात 56.84 69.30 728.83

3. हरियाणा 28.2] 284.48 286.53

4. हिमाचल प्रदेश 35.83 43.30 47.5

Is. जम्मू और कश्मीर 208.88 25.30 25.8
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2 3 4 5

l6. झारखंड 42.5 443.83 56.95

l7. कर्नाटक 69.47 776.58 856.94

8. केरल 339.29 37.86 406.94

i9. लक्षद्वीप 3.28 4.57 6.5

20. मध्य प्रदेश 846.96 962.36 00.73

2l. महाराष्ट्र 94.35 {255.55 377.00

22. मणिपुर | 69.88 90.33 97.3

23. मेघालय 8.50 03.72 23.26

24. मिजोरम 58.40 67.63 69.63

25, नागालैंड 7.59 86.52 98.97

26. ओडिशा 573.06 695.56 735.63

27. पुदुचेरी 2.03 6.63 23.60

28. पंजाब 36.03 259.74 364.24

29. राजस्थान 980.80 00.03 96.37

30. सिक्किम 27.99 33.35 36.46

3l. तमिलनाडु 734.00 650.45 84.24

32. त्रिपुरा 03.96 62.35 6.53

33. उत्तर प्रदेश 66.05 2900.48 2788.93

34. उत्तराखंड | 39.20 48.65 203.66

35. पश्चिम बंगाल 685.80 883.75 099.42

महायोग 342I.24 ]5895.87 7746.69

व्यापार संवाददाता (ख) उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों

(एससीबी) द्वारा नियुक्त किए गए व्यापार संवाददाताओं की संख्या
4978. श्री एम.बी. राजेश: क्या वित्त मंत्री यह बताने कौ का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

कृपा करेंगे किः

(ग) क्या एससीबी में उक्त व्यापार संवाददाताओं को न्यूनतम
(क) स्वाभिमान योजना और वित्तीय समावेशन योजना के मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;

अंतर्गत व्यापार संवाददाताओं (बीसी) के चयन तथा नियुक्ति हेतु

सरकार द्वारा अपनाई गई नीति तथा ada मानदण्ड का ब्यौरा क्या (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं,

है; तो इसके क्या कारण हैं; और
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(ङ) उक्त व्यापार संवाददाताओं के कार्यकरण में सुधार लाने

और उनकी उचित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा
क्या कदम उठाए गए है(उटाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) से (ङ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2006 से देश के

बैंक रहित और कम बैंक सुविधा बाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की
आपूर्ति के लिए कारोबार सम्पकीं (बीसी) और कारोबार सुविधा

प्रदाता की सेवाएं लेने की अनुमति दी गई है। सेवानिवृत्ति बैंक

कर्मचारी, सेवानिवृत्ति अध्यापक सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व

सैनिक, किराना/मेडिकल/उचित मूल्य की दुकान के अकेले मालिकों,
पब्लिक काल आफिस (पीसीओ) चालक, भारत सरकार/बीमा

कंपनियों के लघु बचत स्कीमों के एजेंट आदि जैसे विभिन्न

कम्पनियों/व्यक्तियों को रिजर्व बैंक द्वारा बीसी के रूप में कार्य करने

के लिए अनुमति दी गई है। आरबीआई द्वारा बीसी नियुक्त करने
संबंधी दिशानिर्देशों की सितम्बर 20:0 में समीक्षा कौ गई और बेंकों

को अनुमति दी गई कि वे परिचालित दिशानिर्देशों के अनुपालन

के अध्यधीन, पूर्व में अनुमति प्राप्त व्यक्तियों/कंपनियों के अलावा

तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर, बड़ी और चारों ओर
फैली खुदरा आउटलेट्स वाली ऐसी कम्पनियों को बैंकिंग सेवाओं
की आपूर्ति के लिए बीसी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो

कंपनी अधिनियम, 956 के तहत पंजीकृत हों। बैंकों द्वारा

नियुक्त बीसी की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया

है।

सेवा प्रदाता टेण्डर प्रक्रिया के जरिए चुने जाते हैं बीसी को

भुगतान सेवा प्रदाता और बैंकों के बीच संविदा के अनुसार किए

जाते हैं।

विवरण

3.3.20I] की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा

नियुक्त बीसी की संख्या

क्र.सं. बेंक नियुक्त बीसी की संख्या

] 2 3

सरकारी क्षेत्र के बैंक

l. इलाहाबाद बैंक 03]

2 आंध्रा बैंक 559

3. बैक ऑफ बड़ौदा 93

4. बैंक ऑफ इंडिया I8]

5. बैक ऑफ महाराष्ट्र 42)

6. केनरा बैंक 626
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l 2 3

7. सेंट्रल बेंक ऑफ इंडिया ]76

8. कारपोरेशन बैंक ६४॥|

9. देना बैंक 303

io. आईडीबीआई बैंक लि. 55

ll. इंडियन बैंक 978

2. इंडियन ओवरसीज वैकं 766

3. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 30

4. पंजाब एंड सिंध बैंक 70

5. पंजाब नैशनल बैंक 20

i7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 277

8. भारतीय स्टेट बैंक 6295

9. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ]8

20. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 34

2. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर 27

22. सिंडिकेट बैंक 65

23. यूको बैंक 542

24. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2229

25. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 855

26. विजया बैंक 43

कुल 23530

स्रोत: पीएसबी

(हिन्दी)

डीजल पर नकद राजसहायता

4979. श्री पना लाल पुनियाः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार का किसानों को डीजल पर नकद राजसहायता

प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है;

ओर

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए

गए हें?
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वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा ):

(क) से (ग) किसानों पर नकद राजसहायता देने संबंधी कोई

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(अनुवाद!

खननकर्ताओं द्वारा अर्जित लाभ का पता लगाने हेतु तंत्र

4980, श्री एम.आई. शानवासः क्या खान मत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में खननकर्ताओं द्वारा अर्जित लाभ का पता

लगाने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार द्वारा

इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हें;

(घ) क्या सरकार ने अन्य खनन करने वाले देशों से संदर्भ

जानकारी प्राप्त करने और उनके लाभ निगरानी तंत्रों के बारे में

सीखने की इच्छा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल); (क)

से (ड) सभी खनन कंपनियों को वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें

राजस्व, व्यय और लाभ आदि संबंधी डाटा शामिल होते हैं तथा

देश के कारपोरेट और कराधान कानूनों में निर्धारित प्रावधानों के

अनुसार रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित होता है। तथापि, जहां, खनन

कार्यकलाप जहां बहुस्थानिक है अथवा धातु उत्पादन सहित डाउनस्ट्रीम

मूल्यवर्धन के साथ एकीकृत हों, जेसे मामलों में यह हमेशा संभव

नहीं होता कि खान स्तर पर कंपनी को होने वाले लाभ स्पष्ट रूप

से वर्णित किए जा सके जब तक कि इस प्रायोजन के लिए खान

स्तरीय लेखांकन केन्द्र विकसित न किया गया हो।

[feet]

डीवीसी द्वारा राख का निपटान

498, श्री मधु caret: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे किः

(क) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के ताप विद्युत केन्द्रों

से निकलने वाले राख का निपटान किन स्थानों पर किया जाता

है और इस संबंध में की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) राख को मापने की क्या प्रणाली है और इस प्रयोजनार्थ

किस प्रकार भुगतान किया जाता है;
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(ग) क्या राख के निपटान के लिए किए जा रहे भुगतान

की निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डीवीसी के बोकारो ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाली

राख के निपटान के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के ताप विद्युत केन्द्रों से

निकलने वाली राख के निपटान के स्थान तथा की गई व्यवस्था

का विवरण नीचे दिया गया हैः

() बोकारो ताप विद्युत केन्द्र (बीटीपीएस), 'ख' बोकारो:

बेर्मों tad स्टेशन के पीछे केन्द्रीय कोल फील्ड्स

लिमिटेड (सीसीएल) की बीरान पड़ी हुई खानें।

(2) चन्द्रपुग ताप विद्युत केन्द्र (सीटीपीएस) , चन्रपुरा-करगली

निकट सीसीएल की बीरान पड़ी हुई खानें।

(3) दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र (डीटीपीएच), दुर्गापुर-कजोरा

के निकट ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) कौ

बीरान पडी हुई खानें।

(4) मेजिया ताप विद्युत केन्द्र (एमटीपीएच) , मेजिया-पैरासिया

पुरानी खदान तथा पोरास्कोल पुरानी खदान में ईसीएल

की बीरान पड़ी हुई खानें।

सारे प्रदूषण मानदंडों का पालन करते हुए राख कुंडों से राख

की निकासी कर परिवहन करके वीरान पड़ी हुई wal में डाली

जाती है। खानों को भरने के पश्चात् इसे मिट्टी से ढक दिया जाता

है तथा वृक्षारोपण कर दिया जाता है।

(ख) सबसे पहले कुंड से राख निकासी शुरू करने से पहले

उस भरे हुए राख कुंड के स्तरों को रिकार्ड किया जाता है। उस

कुंड से अपेक्षित गहराई तक राख की निकासी किए जाने के

पश्चात स्तरों को पुनः मापा जाता है। किसी कुंड से निकाली गई

राख की मात्रा की गणना करने के लिए उसके पूर्व-स्तर तथा बाद

के स्तर के अंतर को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी निकाली गई

तथा मापी गई मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाता है। मापन

पुस्तिका (एम.बी) में आवश्यक प्रविष्टियो की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कनिष्ठ अभियंता (जे.ई) द्वारा मापन

पुस्तिका (एम.बी.) में रिकार्ड किए गए तथा सहायक अभियंता (ए.

ई) द्वारा उसके पश्चात वरिष्ठ प्रभागीय अभियंता (एस.डी.ई. )/अधि
शासी अभियंता (ई.ई)-प्रभागीय प्रभारी द्वारा जांचे गए मापों के आध

र पर भुगतान किया जाता है। भुगतान करने से पहले, लेखा

कार्यालय द्वारा मापकी गणितीय जांच भी की जाती है। इसके

अतिरिक्त, इस संबंध में बजट आबेटन तथा स्वीकृत राशि की सीमा

में व्यय किया जाता है।

(S) बोकरो ताप विद्युत संयंत्र, डीवीसी से निकलने वाली राख

के निपटान पर प्रतिमाह .9 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक

की राशि खर्च होती 2
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( अनुवाद]

घुमन्तु जनजातियों का कल्याण

4982. श्री नलिन कुमार कटीलः क्या जनजातीय कार्य

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कर्नाटक सहित देश में घुमन्तु जनजातियों

ष कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या

(ख) पिछले तीन वर्षो में और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार

तथा योजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी तथा राज्य सरकारों

द्वारा उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार का घुमन्तु जनजातियों को आश्रय स्थल

प्रदान करने तथा अन्य सरकारी लाभ पहुचाने के लिए कोई

कार्य-योजना बनाने का विचार है; ओर

(घ) यदि हां, तो तत्सबेधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह weer): (क)

से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख

दी जाएगी।

बेनामी संव्यवहार

4983. श्री प्रदीप माझी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में बेनामी पाई जाने वाली सम्पत्ति

को जब्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम रूप दी गई पद्धतियों

का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम,

988 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(S) इस प्रकार के संशोधनों से त्रुटियों को दूर कर देश में

बेनामी संव्यवहार को बंद करने में किस हद तक मदद मिलने की

संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम ):

(क) जी हां।

(ख) लोक सभा में i8.¢.20i को पुरःस्थापित बेनामी

संव्यवहार (निषेध) विधेयक, 20] (विधेयक सं. 20i] का 56)

में प्रस्ताव है कि कोई सम्पत्ति, जो बेनामी संव्यवहार की विषय

वस्तु है, जो व्यष्टि के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा अपने (क)
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जीवन साथी; (ख) भाई या बहन; या (ग) किसी वशागत पूर्वज

या वंशज के नाम में दर्ज बेनामी संव्यवहारं के रूप में नहीं हे;
केन्द्र सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित विस्तृत तौर तरीकों

का उल्लेख उपर्युक्त विधेयक के अध्याय-4 में किया. गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, i9gs को निरस्त

करने का प्रस्ताव है तथा 8.8.20 को लोक सभा में पुरःस्थापित

बेनामी संव्यवहार (निषेध) विधेयक, 20! (20 का 56) के

रूप में एक नया व्यापक विधायन अधिनियमित करने का इरादा

है।

(च) प्रस्तावित विधेयक में बेनामी संव्यवहार करने के परिणामों

तथा बेनामी कानून लागू करने कौ प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत

प्रावधान हैं। निम्नलिखित का प्रस्ताव है;

6) जिस व्यक्ति के नाम में सम्पत्ति है उसके विरुद्ध या

किसी अन्य वयक्ति के विरुद्ध धारिता किसी बेनामी

सम्पत्ति के संबंध में कोई बाद, दावा या कार्रवाई ऐसी

सम्पत्ति का वास्तविकं wat होने का दावा करने वाले

व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से की जाएगी;

Gi) निषिद्ध संव्यवहार से उत्पन्न होने वाली बेनामी सम्पत्ति

को जब्त किया जा सकता है;

(४) जहां कोई व्यक्ति किसी कानून के प्रावधानों को मात

देने या साविधिक ea के Ia से बचने या

ऋणदाताओं, लाभग्राही स्वामी के भुगतान से बचने के

लिए निषिद्ध बेनामी संव्यवहार करता है, बेनामीदार

तथा ऐसा बेनामी संव्यहार करने के लिए किसी व्यक्ति

को प्रेरित करने या प्रलोभन देने वाले किसी अन्य

व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जा सकता है (ऐसी
अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती हे
जो 6 माह से कम नहीं होगी परन्तु जो दो वर्ष तक

बढ़ाई जा सकती है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता

है)।

नए कानूनों के प्रख्यापन से, उम्मीद है कि बेनामी कानून में

विद्यमान खामियां दूर हो जाएंगी तथा बेनामी संव्यवहार के विरुद्ध

प्रभावी निवारण लागू होगा।

तपेदिक पर ब्रिटिश रिपोर्ट

4984. श्री वैजयंत पांडा: क्या स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने “ब्रिटिश मेडिकल जर्नल" में हाल ही

में प्रकाशित रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि
भारत से अप्रवासी तपेदिक के वाहक होते हैं;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an है और इस संबंध में

तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्टो का खण्डन करने के लिए क्या

कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ग) लान्सेट इन्फेक्शियस डिजिजेज,

वॉल्यूम ]7, इश्यू 6, जून, 20 में प्रकाशित “स्क्रीनिंग ऑफ

aed इन द यूनाइटेड किगडम फॉर इंपोर्टेड cee ट्यूबरक्लोसिस

: मल्टी-सेटरिक कोहो स्टडी एंड Gre इफेक्टिवनेस एनालिसेस ”

शीर्षकयुक्त एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है।

यह अध्ययन अप्रवासियों में अप्रकट टी बी संक्रमण से संबंधित

है न कि टी बी के बाहकों से।

स्मार्ट सुपरग्रिड

4985. श्री जयंत चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे किः

(क) क्या deen लाइनों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम देश

में विद्युत की बढती ख़पत और देश में विद्युत हानियों के विभिन्न

wert मे कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ताल-मेल बिठाने

में अब तक असमर्थ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सस्ती बिजली का उत्पादन करने वाले

विद्युत स्टेशनों को जोड़ने वाले उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट

(एचवीडीसी) पर आधारित स्मार्ट सुपरग्रेड जो उन स्थानों पर

अवस्थित हों जहां स्रोत सर्वाधिक सस्ते हों, पारेषण और संवितरण

हानियों की कमी करने में मदद करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी स्मार्ट सुपरग्रिड प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध
नवीकरणीय ऊर्जा की असीम संभाव्यता के पूर्ण उपयोग को भी

समर्थन देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा
राष्ट्रीय एचवीडीसी स्मार्ट सुपरग्रिड की त्वरित स्थापना के लिए उठाए

गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए
जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):
(क) पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

कई नई प्रौद्योगिकियां विद्युत अंतरण आवश्यकता एवं हानियों में
कमी लाने में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से उनकी पारेषण प्रणाली

में समेकित की जा रही है। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में हानियां
उत्पादन एवं भार के मौसमी अंतर के आधार पर 4% (i% अधिक
अथवा कम) से अलग होती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ
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तुलनीय होती हैं। वितरण प्रणाली में हानियां अधिकतम होती हैं

और वितरण हानियों में कमी लाने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य

सरकार/विद्युत यूटिलिटियों का होता है।

(ख) से (छ) स्मार्ट ग्रिड एक विकसित अवधारणा है। देश

में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों का एक रोड मैप और समन्वयन तैयार

करने के लिए विद्युत मंत्रालय इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स

(आईएसजीटीएफ) की स्थापना की गई थी। स्मार्ट ग्रिड के

कार्यान्वयन के विभिन पहलुओं पर फोकस देने हेतु भारत में पांच

कार्यकारी समूहों का गठन किया गया है।

आई एसजीटीएफ का मुख्य कार्य स्मार्ट ग्रिड प्रोद्योगिकियों से

संबंधित विविध गतिविधियों की जगरुकता, समन्वय एवं समेकन,

स्मार्ट ग्रिड अनुसंधान एवं विकास के लिए अभ्यास एवं सेवाएं अन्य

संबंधित अंतर-सरकारी गतिविधियों का समन्वय एवं समेकन, अतः

प्रचालनात्मक ढांचा पर सहयोग, स्मार्ट ग्रिड फोरम इत्यादि से

सिफारिशों की समीक्षा एवं सत्यापन को सुनिश्चित करना है।

आईएसजीटीएफ के गठन में स्मार्ट ग्रिड के भारतीय dea के

स्वादेशी विकास पर बल देना है। परियोजनाओं की पहचान एवं

निवेश आवश्यकताओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष लाभ निम्नवत हैं-

() स्मार्ट ग्रिड संचार, आईटी एवं विद्युत प्रौद्योगिकियों के

साथ सामंजस्य लाएगा एवं एक व्यापक विद्युत ढांचा

स्थापित करेगा।

(2) मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)।

(3) ऊर्जा कुशलता में सुधार।

(4) सभी उत्पादन और भंडारण विकल्पों को व्यवस्थित

करना।

(5) ग्रिड की dem हीलिंग एवं एडोप्टिव आइजैडिंग।

(6) विश्वसनीयता सुधार।

(7) विद्युत गुणवत्ता निगरानी।

उच्च वोल्टता दिष्ट धारा (एचवीडीसी) पारेषण भी पारेषण

हानियों को कम करने में सहायक होती है। पारेषण प्रणाली एक

एकीकृत पद्धति के रूप में विकसित की गई है, जिसमें एचवीडीसी

एवं अतिरिक्त उच्च वोल्टेज-वैकल्पिक करेंट (ईएचवी-एसी) पारेषण

नेटवर्क, दोनों शामिल है, यह प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित

सभी प्रकार की उत्पादन स्रोतों से उत्पादित विद्युत के अंतरण को

सुविधाजनक बनाती है देश में वर्तमान एवं सुनियोजित एचवीडीसी

पारेषण स्कीमों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए है।
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विवरण

वर्तमान एवं सुनियोजित एचवीडीसी पारेषण स्कीमों के न्यौरे

एचवीडीसी ट्रांसमीशन वोल्टेज स्तर (केवी) एजेंसी 2वीं के लिए यवी के अंत तक

लाइन्स (वर्तमान एवं नियोजित) Fratfara sat yeaa 3

मापदंड सीकेएम में) योजना से पहले योजना से पहले

बिश्वनाथ चेरीयाली-आगरा +- 800 केवी पीजीसीआईएल 3600 3600

चंपा-वुरुक्षेत्र +- 800 केवी पीजीसीआईएल 3700 3700

रायगढ़ (कोटरा) -धुले +- 600 केवी पीजीसीआईएल 2000 2000

विश्वनाथ का लीलो -आगरा में अलीपुरदुअर +- 800 केवी पीजीसीआईएल ]40 40

मुंद्रा-मोहिंदरगढ़ +- 500 केवी अदानी

एचवीडीसी टर्मिनल्स क्षमता प्रकार एजेंसी जैसाकि iat [2वीं {2 टिप्पणी

(दो श्रुवीय/बैक टू बैक, l0a¥ योजना के लिए के अंत

वर्तमान एवं नियोजित योजनाके के अंत नियोजित/ तक प्रत्याशित

(मापदंड मेगावाट में) अंत में में प्रत्याशित 34% sat

योजना योजना

सेपहले से पहले

] 2 3 4 5 6 7 8

चंद्रपुर-पाडघे दो wala एमएसईबी 500 —-500 500 विद्यमान (ई)

रिहंद-दादरी दो wala पीजीसीआईएल 500 —-500 500 विद्यमान

तलचर-कोलार दो wala पीजीसीआईएल 2000 2500 2500 विद्यमान

बलिया-भीवादी दो wala पीजीसीआईएल 2500 2500 i250 (ई) 250 (यू/सी)

विश्वनाथ-चेरीयाली दो vata पीजीसीआईएल 3000 3000 निर्माणाधीन (यू(सी)

चंपा कुरुक्षेत्र दो ध्रवीय पीजीसीआईएल 3000 3000 नियोजित

रायगढ़ (कोटस) -धुले दो ध्रवीय पीजीसीआईएल 4000 4000 नियोजित

विश्वनाथ का लीलो-अपारा दो wala पीजीसीआईएल 3000. 3000 आगरा में अलीपुरदुअर

में अलीपुर

मुंद्र-मोहिन्दरगढ़ दो ध्रवीय अदानी 2500 2500 समर्पित पारेषण

लाइनें (यू/सी)

उपजोड (दोध्रुवीय) 5000 0500 3000 23500
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2 3 4 5 6 7 8

विंध्याचल बी-टी-बी * पीजीसीआईएल 500 500 विद्यमान

चंद्रपुर बी-टी-बी* पीजीसीआईएल 000 —-000 विद्यमान

गजुवाका बी-टी-बी* पीजीसीआईएल 000 000 विद्यमान

सासाराम बी-टी-बी * पीजीसीआईएल 500 500 विद्यमान

उपजोड़ (बी-टी-बी) 3000 3000 0 3000

योग-एचवीडीसी टर्मिनल क्षमता (मेगावाट) 8000 {3500 3000 26500

टिप्पणी: (बी-टी-बी)- बैक दू बैक

विकासशील राष्ट्रों को निधियों का da प्रवाह

4986, श्री शयापति सांबासिवा रावः क्या वित्त मंत्री यह

बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या भारत ने हाल में आयोजित “बर्लिन मिनिस्टीरियल'

में 'रिपोर्टिग are’ का सुझाव दिया है जो “फास्ट स्टार्ट फाइनेंस'

पर स्पष्टता की भारी कमी को दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित

करने तथा बहुपक्षीय निगरानी में सहायक होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस पर

ओद्योगिकृत देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विकासशील देशों की ओर से भारत द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित

अनुवर्ती कदम तथा विकासशील देशों को निधियों का dla प्रवाह

सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमोनारायन मीणा);

(क) ओर (ख) जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बर्लिन में 3-4

जुलाई, 20l] को जलवायु परिवर्तन संबंधी अनौपचारिक मंत्रालयीय

परामशों के रूप में आयोजित द्वितीय पीटर्सबर्ग जलवायु संबंधी वार्ता

के दौरान भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में त्वरित वित्त

पोषण के वास्तविक संवितरण के महत्व को विश्वास निर्माण के

सबसे महत्वपूर्ण उपाय के तौर पर रेखांकित किया है। भारत ने

इस बात पर बल दिया है कि वचनबद्ध प्रवाहों और वास्तविक

संवितरणों में व्याप्त अंतर के साथ-साथ निधियों के प्रवाह से

संबंधित सूचना में पारदर्शिता की कमी के कारण जलवायु परिवर्तन

कौ समस्या के समाधान हेतु लक्षित कार्रवाईयों की प्रक्रिया और

कारगरता में भरोसा डगमगा जाने की संभावना है। इस संदर्भ में

शीघ्र ही ऐसा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया

गया जो पारदर्शी तरीके से वास्तविक संवितरण सुनिश्चित और दर्ज

कर सके।

(ग) जलवायु परिवर्तन का वित्तपोषण जलवायु परिवर्तन संबंधी

राष्ट्र संरचना अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के तहत चल रही

जलवायु वार्ता का प्रमुख मुद्दा है। यूएनएफसीसीसी के अनुसार,

जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए, विकासशील

देशों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान ऐसा दायित्व है जो

जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए विकसित

देशों को अनिवार्यतः निभाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, भारत और

अन्य विकासशील देश वार्ता में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि

विकासशील देशों को वित्तसाधनों कौ समय पर और पारदर्शितापूर्ण

सुपुर्दगी जलवायु परिवर्तन की समस्या के निवारण की pot है।

भारत जी 77 के सदस्य देशों और चीन, जो यूएनएफसीसीसी के

तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ता में विकासशील देशों का समूह

है, के साथ मिलकर त्वरित वित्त, दीर्घावधिक वित्त, निधियों के

प्रवाह के रिपोर्टिंग तंत्र और कैनकुन निर्णयों के अनुसार स्थापित

किए जाने वाले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) के मुद्दे पर

सर्वसम्मति बनाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा है।
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[fest]

सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने

वाली विद्युत परियोजनाएं

4987. डॉ. मुरली मनोहर जोशीः

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले की कम मात्रा का उपयोग करने

वाली सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं

स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और विद्युत इकाई

उत्पादन लागत क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रौद्योगिकी का छोटी परियोजनाओं में भी

उपयोग किए जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) जी, हां। देश में सुपर क्रिटिकल यूनिटों की बड़ी संख्या

निर्माणाधीन हैं।

(ख) at योजना में सुपर क्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से

लगभग 4000 मे.वा. की क्षमता के जोडे जाने की संभावना है

जिसमें से अब तक लगभग 980 मेगावाट पहले ही चालू कर

दी गई है। i2at योजना में, सुपर क्रिटिकल यूनिटों से लगभग 50%

से 60% तक कोयला प्रज्जवलित क्षमता की वृद्धि किए जाने की

संभावना है।

जहां तक विद्युत के प्रति यूनिट उत्पादन की लागत का संबंध

है, विद्युत की लागत कई कारकों यथा उपस्करों की लागत, वित्त

लागत, परियोजना कार्यान्वयन अवधि, प्रचालन दक्षता, प्रचालन और

अनुरक्षण खर्चे, ईधन लागत इत्यादि पर निर्भर करता है। सुपर

क्रिटिकल प्रौद्योगिकी, परम्परागत सब-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी की अपेक्षाकृत

अधिक कुशल है और 565/593 डिग्री सेल्सियस के उच्च सुपर

क्रिटिकल पैरामीटर जटिल 500 मे.वा. सब-क्रिटिकल यूनिटों की

तुलना मे ईधन की खपत में लगभग 5% की बचत हो सकती

है। तथापि, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी एक नई प्रौद्योगिकी होने के

कारण इसमें प्रारंभिक निरों के लिए अधिक पूंजी लागत शामिल

हो सकती है ओर ईधन में बचत के द्वारा उच्च पूंजी लागत के

एक भाग की प्रतिपूर्ति हो सकती है। इसके अलावा, देश में नई

विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कौ जा रही है जिसमें आगे जाकर

पूंजी लागत में कमी की जा सकती है।
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(ग) सामान्यतः, परिमाणमूलक कुल किफायतें प्रौद्योगिकी का

फर्म प्राप्त करने तथा तेजी से क्षमता अभिवृद्धि करने के लिए बडे

आकार के यूनियें के लिए वर्तमान में आर्थिक तकनीकी अपनाई

जा रही है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[ अनुवाद]

विद्युत कंपनियों को धनराशि

4988. श्री ताराचंद भगोराः क्या विद्युत मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कंपनियों हेतु कम दारों पर 500 बिलियन

डॉलर से अधिक मूल्य के विद्युत उपकरणों का विदेशी वित्तयन

विद्युत कंपनियों को किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.

(बीएचईएल) आदि जैसे देशी विद्युत उपकरण आपूर्तिकत्ताओं को

गंभीर खतरा होने की आशंका हे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) राज्यककेंद्रीय क्षेत्र में विद्युत कंपनियों को 500 बिलियन

अमरीकी डॉलर से अधिक के विद्युत उपकरणों हेतु विदेश से

वित्तपोषण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं को मुआवजा

4989. श्री संजय निरूपमः

डॉ. संजय सिंहः

श्रीमती रमा देवीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) वर्ष 2006-07 से 200-] के दौरान केन्द्रीय विद्युत

विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा दिए गए विनिर्णयों बाले कुल

मामलों में से ऐसे मामलों कौ संख्या कितनी है जिनमें विद्युत

वितरण कपनियों ने प्रभावित उपभोक्ताओं के मुआवजे का भुगतान

कर दिया हे;
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(ख) उन प्रत्येक मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें मुआवजे

का भुगतान किया गया; और

(ग) शेष मामलों में मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या

कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 में उपभोक्ता शिकायत

निवारण फोरम (सीजीआरएफ) एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के
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निपटान के लिए लोकपाल (ओम्बड्समेन) का प्रावधान किया गया

है सीजीआरएफ एवं लोकपाल राज्य विद्युत विनियामक आयोगो

(एसईआरसीएस) द्वारा तैयार किए गए विनियमो के अनुसार अपने

कार्यों का निर्वाहन करते है

विनियामकों के फोरम के सचिवालय के पास उपलब्ध सूचना

के अनुसार विभिन प्रकार के मामलों का निपटान करने के लिए

देश में विभिन सीजीआरएफएस द्वारा भुगतान किए गए मुआवजों

के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं राज्य मामलों की संख्या जिसमें मामलों का ब्यौरा/प्रकार भुगतान की गई मुआवजा अब तक के

वितरण कंपनियों द्वारा जिसमें मुआवजा प्रभावित की राशि आंकड़े

मुआवजा का भुगतान उपभोक्ताओं के लिए

किया गया था वितरण कपनियों द्वारा

भुगतान किया गया

॥ 2 3 5 6

l. दिल्ली

बीआरपीएल [7 मीटर का परीक्षण 225

]5 जला हुआ मीटर 7750

3 भार में कमी 500

9 नए कनेक्शन और अतिरिक्त भार (वेद्युतीकृत) 6250

3 नए कनेक्शन और अतिरिक्त भार (अ-वैद्युतीकृत) 7383

कुल 24008 28.06.200

बीवाईपीएल 2 मीटर का परीक्षण 250

5 जला हुआ मीटर 200

6 श्रेणी परिवर्तन 24250

] भार में कमी 300

9 नए कनेक्शन 0920

कुल 37820

एनडीपीएल एनडीपीएल ने अपनी ओर से उपभोक्ताओं को कोई मुआवजा नहीं दिया है।
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2 3 4 5 6

2. मध्य प्रदेश 4 मीटर का शिकायत ]5 25.06.20I0

3. उड़ीसा

सेसू शून्य लागू नहीं शून्य 20.06.200

नेस्को शून्य लागू नहीं शून्य

वेस्को शून्य लागू नहीं शून्य

साऊथको शून्य लागू नहीं शून्य

4. छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर शून्य कॉलम (3) कौ सूचना देखते हुए शून्य 02.07.200

डिस्ट्रिब्यूशन कं.लि. इस कॉलम की सूचना शून्य है।

जिंदल स्टील एंड पावर लि. शून्य शून्य

भिलाई स्टील प्लांट शून्य शून्य शून्य 30.06.200

5. त्रिपुरा शून्य शून्य शून्य

6. उत्तर प्रदेश

एनपीसीएल शून्य शून्य शून्य 30.06.200

पूर्वांचल विद्युत

वितरण निगम लि. 74 वैद्युत दुर्घटना के कारण लागों की मृत्यु 548000 3.07.200

8 वैद्युत दुर्घटना के कारण जानवरों की मृत्यु 90000

2 aga दुर्घटना के कारण हरित नुकसान 48000

कुल 5386000

7. मेघालय कोई दावा नहीं 2.06.200

8. पंजाब किसी प्रभावित उपभोक्ता को मुआवजा भुगतान योग्य नहीं हुआ था 22.06.200

9. पश्चिम बंगाल

डब्ल्यूबीएसईडीसीएल 04 प्रभावी सेवा कनेक्शन में देरी 408653
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|| 2 3 4 5 6

5 मीटर की समस्या 79000

] गलती से कनेक्शन काटना 02500

2 प्रभावी सेवा कनेक्शन में देरी 2350 29.06.20I0

॥ आपूर्ति बनाए रखने में देरी 4500

डीपीएल शून्य शून्य

डीपीएससी लि. शून्य शून्य

i0. हिमाचल प्रदेश शून्य शून्य शून्य

ll. तमिलनाडु 2 2009 की याचिका संख्या 9 में 250 28.06.200

दिनांक 3.0.2009 में लोकपाल

के आदेश के आधार पर मुआवजा

उपभोक्ता की शिकायतों के जवाब में

हुई देरी डीएसओपी की विनियम

7 के साथ पठित विनियम 2] (6)

के अनुसार उपभोक्ता को

भुगतान किया गया।

2009 कौ याचिका संख्या 30 में दिनांक 000

5..2009 के लोकपाल के आदेश के

आधार पर नए सेवा कनेक्शन लगाने

में हुई देरी के लिए उपभोक्ता को

मुआवजे का भगतान किया गया

2. झारखंड शून्य शून्य शून्य 22.06.200

3. असम शून्य शून्य शून्य 2.07.200

4. कर्नाटक 2 00 मार्च, 200

5. महाराष्ट्र 77 323949 जून, 20i0

6. उत्तराखंड 023 26856.4 2009

7. गुजरात 2 8000 2009

I8 आध प्रदेश 304 379420 2009
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एंडोसल्फान के प्रभाव

4990. श्री वरुण गांधी: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश

में एंडोसल्फान के जहर के कारण जन्मजात दोषों के साथ जन्मे

शिशुओं की संख्या के संबंध में सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध

हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an है और इसके क्या

कारण हें;

(ग) क्या जन्मजात दोष वाले शिशुओं को जन्म देने से बचने

के लिए महिलाओं द्वारा अपना गर्भपात कराने के मामलों से सरकार

अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसे रोकने

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ग) जन्मजात दोषों को विशेष

कारण विज्ञान जिसमें एंडोसल्फान शामिल है, के साथ संबद्ध करने

के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया 2

(घ) केरल सरकार ने एंडोसल्फान से पीडित लोगों के लिए

राहत संबंधी उपायों की शुरुआत की है। ऐसे ही राहत संबंधी उपाय
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कर्नाटक सरकार द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्रों में अपनाए गए थे जहां

एंडोसल्फान का वायवी रूप से छिड़काव किया गया था। देश के

शेष भागों में ऐसे समूह/लिंक उपलब्ध नहीं हैं और ऐसे किसी

प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं मिली है।

(हिन्दी)

खनिज संसाधनों का समाप्त होना

499. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या खान मंत्री यह बताने

की कृपा करेगे किः

(क) देश में बोक्साईट, लौह-अयस्क, चूने, तांबे, Arts,

तथा अन्य खनिजों की राज्य-वार ऐसी कितनी खाने हैं, जिनमें

खनिज भंडार पूर्णतया समाप्त हो चुका है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतिम रूप से बंद कौ गई

खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; ओर

(ग) अंतिम रूप से बंद किए जाने हेतु प्रस्तावित तथा बंद

होने की प्रक्रियाधीन खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस

मामले में क्या कार्यवाही की गई हे?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल): (क)

बॉक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ताबा, मैगनीज एवं अन्य

खनिजों की ऐसी खानों की संख्या, जिनमें खनिजों की पूर्ण निकासी

हो गई है, का राज्यवार विवरण निम्न हैः-

राज्य का नाम बौक्साइट लौह अयस्क चूना पत्थर तांबा ie अन्य खनिज कुल

तमिलनाडु 0 0 8 0 0 23 3]

झारखंड 2 0 0 0 0 0 2

राजस्थान 0 0 0 0 0 4 4

उड़ीसा 0 0 0 0 0 ] ]

गुजरात 0 0 3 0 0 0 3

आंध्र प्रदेश 0 0 5 0 ] l 7

गोवा 0 2 0 0 0 0 2

छत्तीसगढ़ 0 0 0 0 0 |

कुल 3 2 6 0 ] 39 6]
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(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतिम रूप से बंद किए

गए खानों का राज्यवार विवरण निम्न है:-

राज्य का नाम खानों की संख्या

झारखंड

राजस्थान 3

गुजरात 3

मध्य प्रदेश ]

तमिलनाडु 4

कुल {2

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अंतिम रूप से बंद होने वाले

प्रस्तावित खानों का विवरण निम्न हैः-

अंतिम रूप से बंद होने वाले प्रस्तावित खानों का राज्यवार

विवरण

राज्य का नाम खानों कौ बंख्या

2

झारखंड 2

केरल 2

महाराष्ट्र 5

गोवा 2

गुजरात 3

तमिलनाडु 7

राजस्थान 8

कर्नाटक ॥2

ओडिशा 23

हिमाचल प्रदेश 4 (आंशिक सरेंडर)
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2

छत्तीसगढ़ 3

मध्य प्रदेश 2

आंध्र प्रदेश 4 (आंशिक सरेंडर)

कुल 77

प्रगामी खान बंदी योजना प्रत्येक खान योजना का अभिन भाग हे

जिसकी भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुपालन के लिए निगरानी की

जाती है।

( अनुवाद]

एसएचजी का कार्यकरण

4992. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह

बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार का देश में स्व-सेवी समूहों (एसएचजी)

के कार्यकरण में सुधार करने ओर ग्रामीण गरीबों के बेहतर

सशक्तिकरण हेतु निधियां प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र वित्तीय

संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सहित इसकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या

है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (sit नमोनारायन मीणा);

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं हे।

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापितों का पुनर्वास

4993. श्री अशोक तंवर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की

कृपा करेगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय कोष बनाने के मामले का अध्ययन करने

के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्यौरा क्या है;
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(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन विद्युत परियोजनाओं की

वजह से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक

राष्ट्रीय कोष की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (घ) सरकार ने, देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए न तो किसी भी प्रकार

के राष्ट्रीय निधि की स्थापना की है और न ही ऐसे राष्ट्रीय निधि

के गठन संबंधी मामले का अध्ययन करने के लिए किसी समिति

की स्थापना की है।

सरकार ने, अक्तूबर, 2007 में राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन

नीति (एनआरआरपी) 2007 अधिसूचित की है। संबंधित राज्य

सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों/एजेंसियों

के द्वारा विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित सहित उन विस्थापित

व्यक्तियों का पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन एनआरआरपी अथवा उनकी

अपनी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीतियों, जिससे बेहतर लाभ होता

है के अनुसार किया जाता है।

[fet]

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

4994, श्री राधा मोहन सिंहः

श्री भूदेव चौधरी

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा

करेगे किः

(क) क्या महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अत्याचार के

मामले में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का महिलाओं और बच्चों

विरुद्ध अत्याचार निरोधक मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और

इस संबंध में नया कड़ा कानून अधिनियमित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा बच्चों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के

लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?
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महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड

ब्यूरों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007, 2008, 2009 में देश में

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल i8532, 95856 और

203804 मामले दर्ज किए गए, जो अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाते

हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में भी वृद्धि हो रही थी, जैसा कि

दर्ज किए गए मामलों की संख्या से देखा जा सकता है, जिनकी

संख्या वर्ष 2007 में 2040, वर्ष 2008 में 22500 और वर्ष 2009

2420] थी।

कानूनों के प्रभाव काआकलन करने के लिए और उनमें

समय-समय पर यथावश्यक संशोधन करने हेतु कानूनों की समीक्षा

निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

दिनांक 07.2.200 को सरकार ने “कार्यस्थल पर यौन

उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 200 " लोक सभा में

प्रस्तुत की। इस विधेयक में सरकारी और निजी संगठित व असंगठित

दोनों प्रकार के सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का

संरक्षण होगा।

योन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक, 20 दिनांक

23.03.20 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक से

बच्चों से संबंधित अश्लील साहित्य सहित बच्चों के यौन दुर्व्यवहार

और शोषण का समाधन होगा।

इसके अलावा, सरकार ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग

अधिनियम, 2005 के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय बालक अधिकार

संरक्षण आयोग की स्थापना की है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण

आयोग का उद्देश्य देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए

कार्य करना है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का एक

मुख्य कार्य बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सहित बच्चों के अधिकारों

के उल्लंघन की शिकयतों की जांच करना है। राष्ट्रीय बालक

अधिकार संरक्षण आयोग को बच्चों के अध्कारों के उल्लंघन के

मामलों की जांच करने तथा निम्नलिखित के संबंध में स्वप्रेरणा

से संज्ञान लेने का भी अधिकार प्राप्त हे: () बच्चों के अधिकारों

का वंचन और उल्लंघन (2) बच्चों के संरक्षण और विकास हेतु

उपबंध करने वाले कानूनों का क्रियान्वयन न करना और (3) बच्चों

की कठिनाइयां कम करने तथा बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना

और ऐसे बच्चों को राहत देने के लिए लक्षित नीतिगत निर्णयों,

दिशा-निर्देशों और अनुदेशों का पालन न करना।
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(अनुवाद

भोपाल गैस पीड़ितों पर आईसीएमआर अध्ययन

4995, प्रो. रंजन प्रसाद यादवः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)

ने भोपाल के मिथाइल आइसोसायनेट (एमआईसी) प्रभावित और

अप्रभावित क्षेत्रों में कैंसर के पैटर्न पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन के

मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या भोपाल के उपरोक्त प्रभावित क्षेत्रों में पुरुषों मे कैसर

के मामले तीन गुणा हो गये हैं और महिलाओं में दो गुणा हो

गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्रं के प्रभावित लोगों की

चिकित्सा देख-भाल और उपचार के लिए क्या उपचारात्मक उपाय

किए गए हें/किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय )) (क) ओर (ख) एक विस्तृत रिपोर्ट

“भोपाल में कैसर : wend प्रभावित एवं अप्रभावित dal में

कैसर प्रतिरूपो कौ तुलना (988-2007) ” नवम्बर, 200 में तैयार

कौ गई थी। अध्ययन के मुख्य निष्कर्षं अग्रलिखित हैं: पुरुषों ओर

महिलाओं दोनों में शरीर में कैसर के सभी स्थानों के लिए, समग्र

आयु समायोजित दर प्रभावित क्षेत्र में उच्चतर थी। पुरुषों में, तम्बाकू

के उपयोग से संबंद्ध शारीरिक जगहों के कैंसर के होने की दर

अप्रभावित क्षेत्र की तुलना में प्रभावित क्षेत्रों में उच्चतर दर्शाई गयी

है। अतएव जीभ, मुख, अधोग्रसनी, सेसोफेगस तथा फेफड़ों में एम

आई सी अप्रभावित क्षेत्र की तुलना में प्रभावित क्षेत्र में उच्चतर

प्रभाव देखा गया। तथापि, जब दो क्षेत्रों के लोगों की तम्बाकू संबंधी

आदतों पर गौर किया गया तो एमआईसी प्रभावित क्षेत्र में अनिवार्य

रूप से निष्प्रभावित के तौर पर उच्चतर दर देखी गई। महिलाओं

में, प्रभावित क्षेत्र में ग्रीवा केकैंसर का उच्चतर प्रभाव देखा गया

और अप्रभावित क्षेत्र में वक्षस्थल के कैसर का उच्चतर प्रभाव देखा

गया था।

(ग) से (घ) जी नहीं। वर्ष 2007 में हुई बढ़ोत्तरी 988 की

तुलना में 2.45 (पुरुष) व 2.66 (महिलाएं) गुणा थी।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार सभी गैस पीडित केसर रोगियों को

2 सितम्बर, 20 लिखित उत्तर 404

पूर्णतया निःशुल्क उपचार मुहैया कराती आ रही है। राज्य सरकार

के गैस राहत विभाग के अधीन कार्य करने वाले अस्पतालों के

स्तर पर अनंतिम जांच हाने पर, ऐसे मामलों को जवाहरलाल नेहरू

कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल (राज्य सरकार द्वारा

मान्यता प्राप्त एक निजी अस्पताल) को रैफर किया जाता है। ऐसे

रोगियों के उपचार के लिए अपेक्षित व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार

द्वारा की जाती है।

होटल प्रबंधन संस्थान

4996. श्रीमती दीपा दासमुंशीः क्या पर्यटन मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी परिषद्

से संबद्ध होटल प्रबंधन संस्थानों में संविदा आधार पर कार्यरत

संकाय की परिश्रामिक की मौजूदा दर क्या है;

(ख) क्या सरकार का मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि की मौजूदा

प्रवृत्ति के मद्देनजर संविदा आधार पर कार्यरत संकाय को प्रदान

की जा रही पारिश्रमिक की दरों को संशोधित करने का विचार

है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(a) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा होटल प्रबंधन संस्थानों में संविदा आधार

पर कार्यरत संकाय की पारिश्रमिक दरों के संशोधन और उसकी

आवधिक समीक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का

प्रस्ताव हे?

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) राष्ट्रीय होटल

प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी परिषद् (एनसीएचएमसीटी) से

संबद्ध केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों में संविदात्मक फेकल्टी को

दिए जाने वाले पारिश्रमिक की वर्तमान दर {8 000/- रुपए प्रतिमाह

है। यह दर वर्ष 2009 से प्रभावी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ड) चूंकि परिश्रमिक को केवल दो वर्ष पहले

पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2,000/- रुपए प्रतिमाह से {8 000/- रुपए

प्रतिमाह किया गया था। वर्तमान में इसे और अधिक बढाने का

कोई प्रस्ताव नहीं है।
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खनिज बहुल जनजातीय क्षेत्रों को अतिरिक्त निधियां

4997. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः क्या खान मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का खनिज बहुल जनजातीय क्षेत्रों

के विकास के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त निधियां प्रदान करने का

प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल); (क)

और (ख) जी, नहीं। खान मंत्रालय में खनिज सम्पन्न जनजातीय

क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि देने के लिए कोई

प्रस्ताव अथवा स्कीम नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008

में अंतराष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों पर आधारित स्टेक होल्डर हित के

मॉडल विकसित करके स्थानिक और मूल आबादी के स्टेक होल्डर

अधिकारों के सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। नीति को आधार

देने के लिए उपयुक्त कानून सरकार के विचाराधीन है।

खनन परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन

4988. डा. किरोड़ी लाल मीणा:

श्री यशवंत लागुरीः

श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

श्री हेमानन्द बिसवालः

क्या खान मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आदिवासियों की जमीन

का एक बड़ा हिस्सा कोयला परियोजनाओं सहित खनन हेतु अर्जित

कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an है और किस संविधि

के तहत भू-अर्जन किया गया है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में भू-अर्ज के लिए सभी संबंधित

अधिकारियों और ग्रामसभा ने सहमति प्रदान कर दी हे;

(घ) यदि हां, तो स्वीकृति देने वाले उन अधिकारियों/एजेंसियों

का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो बिना समुचित विधिक प्रक्रिया का

अनुसरण किए इस प्रकार भू-अर्जन करने के क्या कारण हैं; और

(च) इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए अथवा

किए जाने का विचार है?
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खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल): (क)

से (च) खनन के लिए ली गई भूमि में या तो भूमि के स्वामी

और खनिकों के बीच किया गया स्वैच्छिक करारनामा शामिल है

या भूमि रखने वाले निकायों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से अर्जित की

गई भूमि शामिल है। खान मंत्रालय द्वारा खनन क्रियाकलापों के लिए

अर्जित की गई भूमि संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है, चूंकि राज्य

सरकार खनिजों कौ स्वामी होने के कारण खनिज रियायत प्रदान

करती है। और यदि खनन उद्देश्य के लिए भूमि अर्जित की जाती

तो राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की घोषणा की

है जिसका उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास के लिए देश के

प्राकृतिक खनिज संसाधनों का इष्टतम उपयोग के लिए सुस्थिर ढांचा

विकसित करना और साथ-ही-साथ देश के पिछड़े और जनजातीय

क्षेत्रों में स्थित खनन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन में सुधार

करना है। नई खनिज नीति में यह भी घोषित किया गया है कि

सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस पर आधारित, पणधारी के हित

संबंधी विकसित मॉडल के माध्यम से परपोषी और देशज (जनजातीय)

आबादी के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य करेगी। परियोजना

से प्रभावित व्यक्तियों की, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापना नीति

के अनुरूप व्यापक राहत और पुनर्वास पैकेजों के माध्यम से सुरक्षा

की जाएगी।

कैंसर केन्द्र और संस्थान

4999. श्री एस.आर. जेयदुरई:

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान कैंसर केन्द्रों और संस्थानों में देश में बढ़ते

कैंसर के मामलों से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण और

दवाइयां उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौय क्या है तथा यदि उनकी

कोई कमी है, तो उसे पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम

उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को देश में कैसर के रोगियों के निदान और

उपचार के आधुनिक उपकरणों और दवाओं की खरीद तथा विद्यमान

कैसर केन्द्र के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों

से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
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(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्ष के दौरान

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र-वार की गई प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पूरे देश में कैसर केन्द्रों और संस्थानों को खोलने के

लिए सरकार द्वारा उठाए गणए/प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है तथा

इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य कषेत्र-वार कितनी निधि आवंटित

की गई है; ओर

(च) असंचारी रोग केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए अभी

तक चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) कौ संख्या

कितनी है तथा इसमें क्या-क्या सुविधाएं दिए जाने की संभावना

है?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ङ) मंत्रालय ने तत्कालीन राष्ट्रीय

कैसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 27 क्षेत्रीय कैसर केन्द्रों (आर.

सी.सी.) को मान्यता प्रदान की है। ये क्षेत्रीय कैसर केन्द्र आधुनिक

सुविधाओं से भली-भाति सज्जित हैं तथा ये लागत-प्रभावी तथा

विस्तृत कैसर परिचर्यां सुविधाएं प्रदान कर रहे है।

वर्ष 200-]] ओर 20I-2 के लिए “राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह

च्दयवाहिका ( का्डियोवस्कुलर) रोग तथा आघात कौ रोकथाम एवं

नियंत्रण कार्यक्रम” नामक नई योजना आरंभ करने से, क्षेत्रीय कैंसर

केन्द्र को मान्यता देने कौ संकल्पना को समाप्त कर दिया गया है।

^ तृतीयक कैसर केन्द्र" (टी.सी.सी.) नामक एक नई संकल्पना को

नई योजना में समाविष्ट किया गया है।

इस नई योजना के तहत, तत्कालीन क्षेत्रीय कैसर केन्द्रों सहित

65 सरकारी मेडिकल कालेजों को कैसर परिचर्यां सुविधाओं के

उन्नयन तथा Se Yes बनाने केलिए 6.00 करोड़ रु. (4.80

करोड़ रु. केन्द्रीय सरकार से तथा .20 करोड़ रु. राज्य सरकार

से) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एन.पी.सी.डी.सी.एस. के

तृतीयके कैसर केन्द्र (टी.सी.सी.) घटक के तहत वित्तीय सहायता

की मांग करने के लिए प्रस्ताव अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं।

तथापि, प्राप्त हुए अधिकांश प्रस्ताव अपूर्ण थे और संबंधित

संस्थानो/अस्पतालों को कमियों में सुधार करने के लिए पहले ही

कह दिया गया हे।

वर्ष 200-] ओर 20-2 के दौरान कैसर नियंत्रण के लिए

बजट-आबंटन (योजनागत) क्रमशः 80.00 करोड़ र. ओर 200.

00 करोड़ रु. है।

(च) एन.पी.सी.डी.सी.एस. में देश के 700 सामुदायिक स्वास्थ्य

oat (सी.एच.सी.) में कार्यक्रम घटकों के क्रियान्वयन कौ परिकल्पना
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की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) पर संभावित

रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा-पैकेजों/सुविधाओं में ये

शामिल हैं:- परामर्शी-सेवाओं सहित निवारक तथा स्वास्थ्य-संवर्धन;

नेदानिक तथा प्रयोगशाला जांचों के माध्यम से प्रारंभिक निदान; आम

सी.वी.डी. का प्रबंधन; मधुमेह तथा आघात-मामले (बहिरंग रोगी

तथा अंतरंग रोगी); रुग्ण जीर्ण मामलों के लिए गृह आधारित

परिचर्या तथा दुःसाध्य मामलों को जिला अस्पताल/उच्चतर स्वास्थ्य

परिचर्या सुविधा के लिए भेजना।

(हिन्दी)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5000, श्री मंगनी लाल dea:

श्री पूर्णमासी रामः

श्री दिनेश चन्द्र यादवः

श्री अर्जुन रायः

क्या चित्त मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ग्रामीण बैंकों विशेष रूप से

उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर द्वारा हाल ही में अपने

कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोननति की प्रक्रिया में कार्मिक, लोक

शिकायत और पेंशन विभाग तथा नाबार्ड द्वारा अधिकारी स्तर पर

स्केल-2 में स्केल- में लोक पदोन्नति को चयन प्रकिया हेतु बनाए

गए नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या

कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक

उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) से (ग) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक (आरआरबी) स्वतंत्र साविधिक निकाय हैं, जिनका स्वयं

का निदेशक मंडल है और उनसे यह अपेक्षित है कि वे सरकार

द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नियमावली (अधिकारी और

कर्मचारी की नियुक्ति और प्रोन्नति) का अनुपालन करें। आरआरबी

निदेशक मंडल से यह भी अपेक्षित है कि वे आरआरबी नियुक्ति

और प्रोन्नति नियमावली के उल्लंघन संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई

करें।
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सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान

500. श्री अर्जुन रायः

श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अकेला

सबसे बड़ा योगदान करने वाला सेवा क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षो में सेवा क्षेत्र की भूमिका लगातार

बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन al के दौरान दर्ज वृद्धि का

ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) जी, हां।

(ख) जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, उद्योग और
सेवाओं का हिस्सा बढ़ता जाता है और अंततः सेवा क्षेत्र उपादान

लागत तथा स्थिर (2004-05) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद

(जीडीपी) में सबसे बड़ा योगदान करने वाला क्षेत्र बन जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) हाल के वर्षो मेँ उपादान लागत और स्थिर (2004-05)

कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद सेवा में क्षेत्र के हिस्से से संबंधित

ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

2008-09 2009-0 200-]]

(सं.अ.)

सघ.न. मे सेवाओं का 56.2 57.3 57.7

हिस्सा (प्रतिशत)

सं.अ. संशोधित अनुमान।

(अनुवाद!

खनन क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की कमी

5002. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः

क्या खान मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

भाद्रपद, 4933 (शक) लिखित उत्त 40

(क) क्या खनन aa में दक्ष पेशेवरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है तथा इसके क्या

कारण हें;

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

का खनन क्षेत्र में योगदान कितना है;

(घ) क्या दक्ष पेशेवरों की कमी ने खनन क्षेत्र के जीडीपी

को प्रभावित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) खनन क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए

सरकार द्वारा नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए

गए/उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल): (क)

और (ख) “भारत में खनन उद्योग के लिए मानव संसाधन wa

कौशल का मानचित्रण ” से संबंधित भारतीय उद्योग संध (सीआईआई)

द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि खनन एवं गवेषण

क्षेत्र में 2009-207 की अवधि में निम्नलिखित दक्ष पेशेवर की

आवश्यकता होगीः-

शैक्षणिक योगयता खनन में दक्षता की आवश्यकता

भूविज्ञान 436

अभियांत्रिक 2,50

बीएससी/बीकॉम/स्नातक 40]

आईटी आई wistfaai2zdt eavi0dt 30,89

स्तर तक शिक्षित

भारतीय उद्योग संघ अध्ययन के अनुसार उल्लिखित अवधि में

भूविज्ञान शाखा में .600 पेशेवरों एवं अभियांत्रिक (खनन) शाखा

में 3000 कार्मिकों की कमी की संभावना है।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खनन क्षेत्र का योगदान

निम्न है:-

वर्ष 2008-09 2009-0 20i0-I!

जीडीपी में भारतीय 2.62% 2.52% 2.62%

खान क्षेत्र का योगदान
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(घ) खनन क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन वर्ष 20I0-il के

सूचकांक में 7.43% वृद्धि दर्शाई गई है और इसके अनुसार यह

स्पष्टतः स्थापित नहीं किया जा सकता है कि खनन क्षेत्र में दक्ष

पेशेवरों की कमी का जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

(च) खनन एवं गवेषण क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आकर्षित

करने के उद्देश्य से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने संघ लोक सेवा

आयोग द्वारा संचालित वार्षिक भूवैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से

पिछले दो ast में भूवैज्ञानिकों की भर्ती में वृद्धि की है।

क्षय रोग से निपटने के लिए दवाइयां

5003. श्री आनंद प्रकाश परांजपेः

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र (टीआरसी) ने एक

रासायनिक घटक का पता लगाया है जिसे क्षय रोग से लड़ने के

लिए दवा के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टीआरसी ने उक्त संभावना को फलीभूत करने के

लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से

पशुओं ओर मानव पर परीक्षण के लिए निधि देने का अनुरोध किया

है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय

सहायता मांगी गई है तथा इस पर आईसीएमआर कौ क्या प्रतिक्रिया

है; और

(ङ) क्षय रोग से ग्रस्त मरीजों को कब तक दवा के उपलब्ध

कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) ओर (ख) जी, हां। मोलिक्यूल

टर्नासिटमाइसिन को रामेश्वरम के तट की प्रवाल निक्षेप के नवीन

समुद्री स्ट्रेप्सेमाइसिस स्पे. से वियोजित और अभिलक्षित किया गया

है। इसमें ओषध सुग्राहिता, एम डी आर और एक्स डी आर स्ट्रेंस

के प्रति तथा निष्क्रिय टी बी बैसिली के प्रति क्षय रोग रोधी

एक्टिविटी की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, यह एच आई वी के
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ओषध प्रतिरोध रूपों सहित सभी के प्रति एच आई वी रोधी

एक्टिविटी के गुण दर्शाए है। एह कैंसर रोधी एक्टिविटी भी दर्शाता

है।

(ग) राष्ट्रीय क्षयरोग अनुसंधान संस्थान (एन आई आर टी),

चेन्नई (पहले इसका नाम टी आर सी था) ने इस पहलू पर

अनुसंधान करने के लिए आई सी एम आर मुख्यालय को एक

प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) इस प्रस्ताव की जांच ट्रांसलेशनल अनुसंधान के एक भाग

के रूप में की जाएगी।

(ङ) यदि परंपरागत पद्धतियों का अनुसरण किया जाए तो

मानव प्रयोग हेतु औषध उपलब्ध होने के लिए औषध अणु पर

अनुसंधान में सामान्यतया 8 से i0 वर्ष लगते है।

औषधीय पौध संबंधी राष्ट्रीय मिशन

5004. श्री नारायण सिंह अमलाबे:

श्री वरुण गांधी:

प्रो, रंजन प्रसाद यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) औषधीय ओर सुगंधित पौधों की देश में अनुमानित

संख्या कितनी है तथा विश्व जड़ी-बूटी व्यापार में भारत का हिस्सा

कितना है;

(ख) क्या सरकार पूरे देश में औषधीय पौध संबंधी राष्ट्रीय

मिशन का क्रियान्वयन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मध्य प्रदेश

में रायगढ़ सहित इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हुई

गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से आयुर्वेद और

जड़ी-बूटी उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या

उपलब्धियां हासिल की गई;

(ङ) क्या सरकार का पूरे देश में जड़ी-बूटी औषधि प्रसंस्करण

केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

एस. गांधीसेलवन ): (क) स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा पुनरुत्थान
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प्रतिष्ठान (एफआरएलएचटी) , बैंगलोर द्वारा विकसित और अनुरक्षित

भारतीय औषधीय पादपों पर डाटाबेस के अनुसार लोक चिकित्सा

सहित विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में 7267 वानस्पतिक नाम

अभिलेखित हैं। पर्यायवाची नामों के वर्गीकरण के पश्चात यह

अनुमान है कि देश में औषधीय रूप से महत्वपूर्ण 698 पादप

प्रजातियां हैं, जिसमें सुगंधित पादप भी शामिल हैं। फॉर्मास्युटिकल्स

एक्सपोर्ट प्रमोशन कांडसिल (फार्मेक्ससिल) से प्राप्त आंकड़ों के

अनुसार, वर्ष 2009 के लिए वैश्विक जड़ी-बूटीय निर्यात में भारत

की भागीदारी 5.22% है। स्रोत-यूएन कॉमट्रेड (6 अंक स्तर में यथा

उपलब्ध)

(ख) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी)

वर्ष 2008-09 से “राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन” नामक केन्द्र

प्रायोजित स्कीम चला रहा है। स्कीम का उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त

औषधीय पादपों की विपणन संचालित कृषि को सहायता देना हे

और इसे पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संबंधों के साथ काश्तकारों,

किसानों, कृषकों, उत्पादन संघों, परिसंघों, स्वयं सहायता समूहों,

कॉरपोरेटों और काश्तकार सहकारिताओं के माध्यम से समूहों में

चिन्हित औषधीय पादपों की कृषि हेतु एक मिशन के तौर पर

कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय

औषधीय पादप बोर्ड द्वारा 26 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल

प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,

जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,

मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान,

सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

को वित्तीय सहायता दी गई है।, ताकि स्कीम के अंतर्गत संबंधित
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राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं, मुख्यतः सहायक क्रियाकलापों

जैसे पौधशालाओं की स्थापना, औषधीय पादपों की कृषि हेतु

आर्थिक सहायता, पश्चात फसल कटाई प्रबंधन आदि का कार्यान्वयन

किया जा सके। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र को संस्वीकृत क्रियाकलापों सहित प्रदत्त वित्तीय सहायता का

ब्यौरा विवरण-] में दिया गया है। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के

अंतर्गत विगत तीन वर्षो में 52,367.55 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय

पादपों की कृषि हेतु सहायता दी गई है, ताकि आयुर्वेदिक एवं हर्बल

औषध उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के उत्पादन में वृद्धि की जा

सके। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने इन क्रियाकलापों को शुरू

करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 9 राज्यों की कार्य योजनाएं

भी अनुमोदित की हैं। अभी तक मध्य प्रदेश मिशन द्वारा राजगढ़

क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।

(ङ) ओर (च) आयुष समूह विकास स्कीम को समूह-आधारित

दृष्टिकोण के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

पद्धति पर आयुष उद्योग समूहों के विकास के उद्देश्य से iia

पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। आयुष क्षेत्र

के उद्यमियों के समूह द्वारा गठित विशेष प्रयोजन इकाइयों (एसपीवी)

को अनुदान के रूप में आयुष विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती

है। विवरण-] में दिए गए ब्यौरे के अनुसार आठ (8) राज्यों में

अभी तक कुल नौ (9) समूह अनुमोदित किए गए है। इसके

अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन केन्द्र प्रायोजित स्कीम के

अन्तर्गत चिन्हित समूहों/क्षेत्रों में देश के विभिन क्षेत्रों में औषधीय

पादपों के प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन तथा फसल कटाई पश्चात

प्रबंधन हेतु सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

विवरण

“राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन” केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अतर्गत निर्मुक्त निधियों ओर सस्वीकृत

क्रियाकलापों का राज्यवार ब्यौरा (2008-09 से 2070-77 के दौरान)

क्र.सं. राज्य का नाम. निर्मुक्त निधि (रुपये लाखों में) संस्वीकृत क्रियाकलाप

| 2 3 4

lL आध्र प्रदेश 600.00 पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण

2. अरुणाचल प्रदेश 340.4] पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन

3. असम 449.79 पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण इकाई

4. बिहार 258.94 पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन, बीमा

5. छत्तीसगढ़ 350.00 पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन
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2 3 4

6. गुजरात 6.35 पौधशालाएं, कृषि,

7. हरियाणा 75.70 पौधशालाए, कृषि, परीक्षण

8. हिमाचल प्रदेश 06.l] पोधशालाएं, कृषि,

9. जम्मू व कश्मीर 294.40 पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण

0. झारखंड 728.5] पौधशालाएं, कृषि,

ll. कर्नाटक 853.47 पौधशालाएं, कृषि, प्रसंस्करण, प्रमाणन

2. केरल 466.06 पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन

Ce प्रदेश 280.96 पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन

4. महाराष्ट्र 482.53 पौधशालाएं, कृषि,

5. मणिपुर 494.24 पौधशालाएं, कृषि, प्रमाणन, परीक्षण

6. मेघालय 375.0 पौधशालाएं, कृषि,

7. मिजोरम 439.65 पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन

8. नागालैंड 575.90 पौधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन विपणन संवर्धन

9. ओडिशा 402.79 पौधशालाएं, कृषि,

20. पंजाब 96.00 पोधशालाएं, कृषि, फसल कटाई पश्चात परीक्षण

2i. राजस्थान 269.80 पौधशालाए, कृषि, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन

22. सिक्किम 370.27 पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण प्रमाणन

23. तमिलनाडु 87.58 पौधशालाएं, कृषि,

24. उत्तर प्रदेश 760.00 पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण

25. उत्तराखंड 695.09 पौधशालाएं, कृषिः

26. पश्चिम बंगाल 792.4 पौधशालाएं, कृषि, परीक्षण प्रमाणन
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विवरण-।

आयुष उद्योग समूहों के लिए साझा सुविधाओं का विकास aa क्षेत्रक स्कीम के अतर्गत स्थापित विशेष

प्रयोजन इकाई (एसपीवी) के ब्यौरे (2008-09 से 3} जुलाई, 20 तक) (रुपये लाखों में)

क्र.सं. राज्य/संघ एसपीवी का नाम एसपीवी की संस्वीकृत किस्त की निर्मुक्त

राज्य क्षेत्र कुल लागत सहायतानुदान संस्वीकृत सहायतानुदान

की कुल राशि राशि की राशि

lL केरल कन्फेडरेशन फॉर आयुर्वेदिक रिनेसां-केरलम, त्रिशूर (सीएल-) i677.00 000.00 900.00.. 900.00

2. पंजाब हर्बल हेल्थ रिसर्च कन्सोर्टियम (प्रा) लि. अमृतसर (सीएल-2) 679.00 000.00 750.00 750.00

3. महाराष्ट्र कोंकण अयूर फार्मा (प्रा) लि., संगेश्वर, रत्नागिरि (सीएल-3) ]582.00 949.00 600.00 600.00

4. महाराष्ट्र. महाराष्ट्र आयुवद सेंटर प्रा.) लि. पुणे (सीएल-4) 247.00 748.00 450.00 450.00

5. कर्नाटक अयूरपार्क हेल्थकेयर लि. बैंगलोर (सीएल-5) 736.00 000.00 600.00 600.00

6. तमिलनाडु ट्रेडिशनल आयुष क्लस्टर ऑफ तमिलनाडु प्रा. लि.,

चेन्नई तमिलनाडु (सीएल-6) 659.00 965.00 200.00 200.00

7. आंध्र प्रदेश लिपाक्षी अयूरपार्क हेल्थकेयर लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (सीएल-8) —:80.00 000.00 200.00 200.00

8. ओडिशा ऋषिकुल आयुर्वेदिक क्लस्टर प्रा. लि., गंजम, ओडिशा (etwe-0) 999.00 599.40 20.00 {20.00

9. राजस्थान आयुषराज एंटरप्राइजेज प्रा. लि., राजस्थान (सीएल-}) 620.00 70.00 {94.00 94.00

खनन के लाभ में स्थानीय ant की हिस्सेदारी

5005. चौधरी लाल सिंहः

श्री एम.के. राघवनः

श्रीमती Stat, चन्द्रे गौडाः

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

श्री fay प्रसाद ate:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खनन क्षेत्र में खनन कंपनियों द्वारा खनन से अर्जित

लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा लागों विशेष रूप से ऐसी परियोजनाओं

से विस्थापित जनजातीय लोगों को देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो खनन कंपनियों द्वारा अर्जित ऐसे लाभ सहित

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले वषो के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा

चालू वर्ष के दौरान विस्थापित लोगों के पुनर्वास और खनन क्त्र

के विकास के लिए राज्य-वार कपनियों द्वारा कितनी धनराशि व्यय

कौ गई;

(ग) क्या कुछ खनन कंपनियों ने अपने लाभ को स्थानीय

लोगों के साथ बांटने में आपत्तियां दर्ज की हैं;

(a) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि

के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा सरकार

द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) खनन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ को स्थानीय लोगों के

साथ बांटने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारी उपाय किए

गए/किया जाना है;

(च) क्या सरकार खनिकों के लाभ को स्थानीय लोगों के

साथ बांटने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है; और

(कछ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है तथा इसके क्या

कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल ): (क)

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में यह प्रावधान है कि श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय

पद्धतियों पर आधारित स्टेकहोल्डरों हित के मॉडल विकसित करके



4i9 प्रश्नों को

स्थानिक और मूल आबादी के हितों की सुरक्षा का विशेष ध्यान

रखा जाएगा। नीति के निबंधनों के अनुसार सरकार ने उद्योग सहित

विभिन स्टेक होल्डरों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूप

विधान तैयार किया है और यह विचाराधीन है।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

सोने की कीमत

5006. श्री ओम प्रकाश यादवः

श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाणः

श्री विट्ठल भाई हंसराज भाई रावड़ियाः

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

श्री डी. वेणुगोपाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सोने के निर्यात पर कोई शुल्क लगता है;

(ख) यदि हां, तो ग्रेडवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्ष

के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा an है तथा इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या असामान्य रूप से बढ़ती कीमतों को रोकने के

लिए सरकार के हस्तक्षेप की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है तथा इस पर क्या

कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) जी हां।

(ख) ग्रेड क्रम में सोने पर आयात शुल्क निम्न प्रकार हैः

* सोने का अयस्क, सान्द्र ओर सोने का डोर{40 रु.

प्रति 0 ग्राम सोने की मात्रा (सीवीडी)

* तोला छडों को छोड़कर सोने की छडें जिन उत्पादक

अथवा रिफाईनर की क्रम संख्या उत्कीर्ण हो और

मिट्रिक यूनिटों में वजन उल्लिखित हो तथा सोने की

गिन्नियां-300 रु. प्रति i0 ग्राम (बीसीडी)
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* तरल सोना और तोला बार सहित किसी भी रूप में

सोना (ऊपर विनिर्दिष्ट सोने को छोड़कर)-750 रु. प्रति

]0 ग्राम (बीसीडी)

* इसके अलावा 2% शिक्षा उपकर तथा % माध्यमिक

एवं उच्चतर शिक्षा उपकर भी sare है।

(ग) जी, al

(घ) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान सोने के मूल्यों

का ब्यौरा निम्न प्रकार 2:

सोने का मूल्य सोने का अंतर्राष्ट्रीय

(प्रति 0 ग्राम) मूल्य (प्रति ट्राय

आउंस अमरीकी डॉलर)

2008-09 2 905 867.2

2009-0 5 755 023.0

200-] 9 238 293.5

20l0- (अगस्त तक) 27230 792.9

सोने के मूल्य में तीव्र वृद्धि बाजार कौ मांग और अंतर्राष्ट्रीय

मूल्यों में उछाल के कारण है।

(ङ) जी, नहीं। चूंकि सोने का मूल्य बाजार द्वारा तय होता

है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत में उछाल पर भी निर्भर
करता है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न

नहीं उठता।

(अनुवाद)

परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

5007, श्री संजय ea:

श्री सुभाष लापूराव वानखेडेः

डॉ. क्रुपारानी किल्लीः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेगे किः

(क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालु वर्ष में सरकार

द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कुल

कितनी धनराशि ऋण या राजसहायता के रूप में आवंटित/जारी की

गई है;
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(ख) क्या कुछ राज्यों ने उन्हें दी गई राशि क्या है तथा इसके

कारण क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके कारण

क्या हैं;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त कुछ

प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(ङ) यदि हो, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब

तक लंबित मामलों को मंजूरी मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

जिसमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरक्षण शामिल हें,

को ग्रामीण जनसंख्या विशेषतौर पर जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों

को सुगम, वहनीय एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने

के उद्देश्य से वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।

44 URI, 7933 (शक) लिखित उत्तर 422

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान वर्ष तथा

विगत तीन वर्षो के लिए आंध्र प्रदेश, सहित राज्यवार आबंटित,

निर्मुक्त एवं व्ययित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया

है। राज्य इस अवधि के दौरान अधिकांश निधियों का उपयोग करने

में समर्थ रहे हैं। एन आरएच एम के कार्यान्वयन के आरंभिक वर्षो

के दौरान उपयोग की गति धीमी थी किन्तु बाद में इसमें सुधार

हुआ। निधियों के अव्ययित शेष को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रनीत

किया जाता है तथा अनुमोदित कार्यकलापों को कज्ञर्यान्वित बरने

के लिए इन्हें उपयोग में लाया जाता है। चूंकि राज्यों में अवशेषी

क्षमताओं में सुधार हुआ है, इसलिए निधियों के उपयोग में भी

आनुपातिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(घ) और (ङ) राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी आई

पी) में राज्यों द्वारा प्रक्षिप्त आवश्यकताओं के आधार पर राज्य

सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं जिन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम

समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा

अनुमोदित किया जाता है। राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित

कार्यकलाप किए जाते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को

उनके साथ परामर्श करके शीघ्रतापूर्वक प्रोसेस किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2077-7/2 (30-6-2077) तका एन आर एच एम के अतर्गत राज्यवार आबंटन, निर्मुक्ति एवं व्यय

(करोड रुपये में)

क्र. सं. राज्य 2008-09 2009-0 2030-I] 20]4-32

आबंटन निर्मुक्ति व्यय निर्मुक्ति व्यय आबंटन निर्मुक्ति व्यय आबंटन निर्मुक्ति

] 2 3 4 5 7 8 9 0 l] 2 3

l अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह l0.7l 2.56 2.76

2. आन्ध्र प्रदेश 663.37 638.73 700.3

3. अरुणाचल प्रदेश 43.95 36.5 57.69

4. असम 638.94 606.89 698.32

5. बिहार 777.70 82.8 783.9

6. चंडीगढ़ 8.04 5.3] 6.47

7. छत्तीसगढ़ 259.35 249.72 62.2

8. दादरा एवं नगर हवेली 3.45 3.28 3.86

6.82 8.23 20. 20.28 5.84 8.65 22.64 3.09

77.30 708.32 774.92 86.] 8&0.23 673.3] 93].8] 242.02

5].4 57.32 66.6 66.67 73.76 80.79 56.02 20.78

906.72 83.93 763.7l 894.0l 736.45 945.55 85.35 304.63

860.29 649.7 826.20 977.40 {035.8 ]434.84 22.0 226.67

9.86 7.59 825 {.20 6.9] 9.8) 4.72 036

292.0l 26I.65 240.4] 345.76 327.24 306.89 392.54 ].I7

4.27 3.27 462 477 630 5.77 5.92 0.99
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] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 li 2 3

9 दमन व दीव 3.07 260 2.4] 35] 2.33 3.46 3.92 3.06 3.9 498 0.50

]0. दिल्ली 00.37 99.62 55.68 {2].25 83.03 75.82 {36.74 08.48 89.77 {45.27 8.0

ll. गोवा 3.52 {4.09 8.89 {2.90 {2.43 8.59 {6.68 7.2] 9.07 20.47 5.84

2. गुजरात 434.07 342.8] 495.43 464.90 500.55 634.27 528.69 556.79 757.88 600.6l 64.86

{3. हरियाणा 66.20 65.02 87.73 {79.72 206.7 336.78 203.94 2{9.69 263.82 233.52 62.27

4. हिमाचल प्रदेश 77.74 64.2 94.84 97.07 {5.4}] 67.8] {0.68 3.22 {64.79 {23.89 3.2]

5. जम्मू व कश्मीर 02.24 76.48 ].94 34.94 30.34 {55.59 53.87 73.80 209.97 75.54 47.69

6. झारखंड 294.00 247.27 299.30 349.39 {79.34 95.45 398.78 356.90 348.50 458.88 06.56

7. कर्नाटक 46.83 437.84 428.94 505.7 436.86 680.64 553.80 586.38 752.43 62.69 246.3]

8. केरल 253.6] 222.88 337.20 284.34 237.62 385.9 308.59 253.4 420.48 345.37 60.90

9. लक्षदीप 243° 422 2.38 2.09 {.09 286 2.28 254 257 3.99 0.39

20. मध्य प्रदेश 609.02 707.88 686.97 705.88 604.79 74.28 766.66 784.40 956.56 870.83 203.00

2). महाराष्ट्र 779.I5 587.43 873.i5 860.39 959.72 044.7! 98.29 903.36 229.62 078.5 289.28

22. मणिपुर 66.34 56.58 62.06 90.09 87.45 64.] 98.67 67.98 73.76 8849 6.94

23. मेघालय 65.48 44.76 5].27 85.75 79.78 75.3 88.95 52.50 86.35 94.25 3.59

24. मिजोरम 40.24 37.44 54.26 50.72 49.87 58.66 62.5 70.49 54.04 63.46 8.79

25. नागालैंड 57.96 56.23 57.65 78.30 73.87 64.26 82.47 66.40 8.84 83.3] 46.86

26. ओडिशा 392.88 388.05 334.05 457.57 470.8 646.74 494.09 549.44 66.58 568.53 270.09

27. पुदुचेरी 34 5.I2 729 .32 {2.04 {3.34 3.94 {6.32 7.36 5.37 4.68

28. पंजाब 85.89 83.03 90.08 209.58 359.53 24].4l 246.77 252.8] 335.95 276.56 69.52

29. राजस्थान 596.53 798.5 909.6 633.9 748.96 {00.74 †43.4] 863.97 64.5] &24.7 327.34

30. सिक्किम 2i.44 9.88 50.62 26.73 25.80 35.73 35.54 32.94 33.37 34.0} 4.25

3l. तमिलनाडु 55.70 50].60 534.42 568.68 639.0 69].93 659.92 702.09 93]. 765.42 286.62

32. त्रिपुरा 88.32 77.58 68.73 {25.20 {].98 84.0 6.9 85.47 06.2 7.46 66.27
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33. उत्तर प्रदेश

34. उत्तराखंड

35. पश्चिम बंगाल

727.59 {474.9] ]546.06 {867.65 965.82 2230.74 2079.73 2]9.36 2677.69 2224.00 554.39

00.6 98.44 32.48 7.7;5 {30.85 {44.00 ।29.8 47.39 203.2] 69.95 62.98

639.93 539.79 563.75 678.8] 74].25 730.24 77].4] 680.79 922.54 870.3] 254.97

महायोग 092.23 9625.09 0565.0 58].30 470.8 {3225.99 {2923.25 287].] 6044.48 4263.72 4094.3

. 2009-0 एवं 20)0-I] के लिए व्यय संबंधी आंकड़े अनंतिम हें

. निर्मुक्ति के आंकड़ों में “अन्य” अर्थात “मुख्यालय व्यय” शामिल नहीं हे।

]

2

3. विवरण के आंकड़ों में वस्तुओं, आईईसी, आरसीएच औषधों एवं उपस्करो इत्यादि कौ आपूर्ति शामिल नहीं है।

4 . निमुक्ति के आंकड़ों में राज्यों वा is% अंशदन शामिल है।

5008. श्रीमती मीना सिंहः

डॉ. एम. तम्बिदुरई:

श्री भूदेव चौधरी:

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

श्री राधा मोहन सिंहः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पोलियो उन्मूलन अभियान में

प्राप्त सफलता का मूल्यांकन किया 2;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों

में पोलियो के मामलों में राज्य/संघ राज्य कषेत्र-वार किस हद् तक

गिरावट आई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा शुरू किया गया पोलियो उन्मूलन

अभियान अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौय क्या है तथा इसके उन्मूलन

के लिए अपनाई गई/प्रस्तावित रणनीतियां क्या हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पोलियो

और मलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित, जारी

और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या

है; और

(च) देश से पोलियो के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा

कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने

देश में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति का नियमित रूप से

अनुवीक्षण करने तथा अगली कार्रवाई का सुझाव देने के लिए

पोलियो उन्मूलन के लिए भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह (आई

ई ए जी) का गठन किया है। आई ई ए जी की पिछली बैठक

में पोलियो उन्मूलन की 3-4 जुलाई, 20 की स्थिति की

समीक्षा की गई। वर्ष 2009, 200, तथा 20il में पोलियो के

क्रमश: 74 42 तथा | (26 अगस्त, 20l] की स्थिति के अनुसार)

मामले की सूचना प्राप्त हुई | पोलियो मामलों का राज्य/संघ राज्य

क्षेत्रवार ब्यौय विवरण- पर दर्शाया गया हे।

(ग) ओर (घ) उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार अभियान में

पोलियो उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास में सफलता के संकेत

मिले di पल्स पोलियो चरणों कौ कवरेज में खासतौर पर बिहार

ओर उत्तर प्रदेश जहां पोलियो मामलों कौ संख्या सबसे ज्यादा थी,

में dia वृद्धि हुई है। बिहार में अक्तूबर, 200 से किसी पोलियो

मामले कौ सूचना नहीं मिली है और उत्तर प्रदेश में मई, 20I0

से किसी पोलियो मामले कौ सूचना नहीं मिली है।

(ङ) पोलियो और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

जिसमें मलेरिया शामिल है, के लिए आबंटित निर्मुक्त एवं प्रयुक्त

निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः विवरण- तथा

विवरण-ा पर दर्शाया गया है।

(च) देश से पोलियो का उन्मूलन करने के लिए निम्नलिखित

कदम उठाए गए हैं:

(i) वर्ष 20I0 में द्विसंयोजी पोलियो वैक्सीन की शुरुआत।
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(2) उत्तर प्रदेश और बिहार के {07 उच्च जोखिम वाले

खंडों में स्वच्छता, स्वास्थ्य में सुधार लाने, पेयजल की

उपलब्धता और अतिसार के नियंत्रण के लिए बहुआयामी

कार्यनीति।

2 सितम्बर, 204

(

(

विवरण- I

3)

4)

लिखित उत्तर 428

मोबाइल (जंगम) एवं प्रवासी जनसंख्याओं को शामिल

करने के लिए विशेष सूक्ष्म योजनायें तथा नेमी प्रतिरक्षण

का तीब्रीकरण।

आपातकालीन तत्परता एवं वाइल्ड पोलियो वायरस का

पता लगाने की स्थिति में अनुक्रिया योजना।

2008 से 207/ तक राज्यवार पोलियो मामले (26 अगस्त, 20 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2008 2009 200 20[*

मामले मामले %परिवर्तन मामले % परिवर्तन मामले % परिवर्तन

2 3 4 5 6 7 8

अरुणाचल प्रदेश 0 0 - 0 -

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 0 0 - 0 -

चंडीगढ़ 0 0 - 0 -

छत्तीसगढ़ 0 0 ~ 0 -

दादरा ओर नगर हवेली 0 0 - 0 -

दमन और da 0 0 - 0 -

गोवा 0 0 - 0 -

गुजरात 0 0 - 0 -

कर्नाटक 0 0 - 0 -

केरल 0 0 - 0 -

लक्षद्वीप 0 0 - 0 -

मणिपुर 0 0 - 0 -

मेघालय 0 0 - 0 ~

मिजोरम 0 0 - 0 -

नागालैंड 0 0 - 0 -

पुदुचेरी 0 0 - 0 -

सिक्किम 0 0 - 0 ~

तमिलनाडु 0 0 - 0 -

आंध्र प्रदेश l 0 (-) 00 0 - 0 -
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] 2 3 4 5 6 7 8

असम ॥ 0 (-) 00 0 - 0 -

मध्य प्रदेश 0 (-) 00 0 - 0 -

ओडिशा 2 0 (-) 00 0 - 0 -

उत्तराखंड 4 (+) 300 0 (-) 00 0 -

राजस्थान 2 3 (+) 50 0 (-) 00 0 -

पंजाब 2 4 (+) 00 0 (-) 00 0 -

दिल्ली 5 4 (-) 20 0 (-) 00 0 -

हिमाचल प्रदेश 0 l (+) 00 0 (-) 00 0

जम्मू और कश्मीर 0 0 (-) l (+) 00 0 (-)00

झारखंड 0 2 (+) 00 8 (+)300 0 (-)00

महाराष्ट्र 2 0 (-) 00 5 (-2)500 0 (-) 00

पश्चिम बंगाल 2 0 (-) 00 8 (+) 800 ] (-)87.5

हरियाणा 2 4 (+200 (-)75 0 (-2)00

बिहार 233 7 (-)50 9 (-2)92.3 0 (-200

उत्तर प्रदेश 305 602 (+)00 0 (-)098.3 0 (-)200

योग 559 74. (+)32.56 42 = (-)94.3 l (-)97.60

(+)' % पिछले वर्ष से कौ गई तुलना के अनुसार पोलियो के मामलों में वृद्धि का प्रतिशत

(-)' % पिछले वर्ष से कौ गई तुलना के अनुसार पोलियो के मामलों में कमी का प्रतिशत

विवरण- II

पोलियो के उन्मूलन के लिए आबॉटित, निर्मुक्त एवं प्रयुक्त निधियों का प्रत्येक राज्य वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

2008-09 2009-0 200-i] 20-2

क्रम सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटन निर्मुक्ति व्यय आवंटन निर्मुक्ति व्यय आबंटन निर्मुक्ति व्यय आबंटन निर्मुक्ति व्यय

॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I 2 3.«4

l. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 27.00 27.5 33.8 27.6 7.68 33.38 33.8 73.70. 48.00 73.70 0

2. आंध्र प्रदेश 2050.00 2996.3 2{69.26 2069.70 897.78 = 269.26 825.68 97.0 930.00 !97.0] 0
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] 2 3 4 5 6 7 8 9 ॥0 ll ]2 3. |4

3. अरुणाचल प्रदेश 82.00 87.50 77.54 87.50 80.95 77.54 80.95 84.0 78.00 84.0 0

4. असम 750.00 928.7 575.48 262.42 066.99 575.48 066.95 893.23 893.00 893.23 0

5. बिहार 736.00 7560.68 3773.37 7697.74 9667.84 377].37 7087.06 8027.26 6595.00 6087.06 0

6. चंडीगढ़ 6.00 34.92 47.87 7.36 60.0॥ 4.87 43.92 37.4] 36.00 47.55 0

7. छत्तीसगढ़ 438.00 67.79 630.7] 674.80 458.7] 630.7} 458.7} 558.89 483.00 463.88 0

8. दद्रा और नगर हवेली 6.00 5.3] 5.23 5.3] 5.5] 5.23 5.5] 5.5] 5.00 5.5] 0

9. दमन ओर दीव 4.00 3.57 3.07 3.57 3.89 3.07 3.89 3.89 3.00 3.89 0

i0. दिल्ली 360.00 25.06 {75.}5 {49.70 2252.2] 75.75 {860.70 835.37 47.00 496.06 0

ll. गोवा 37.00 7.98 5.70 7.98 8.00 5.70 48.00 8.05 {7.00 8.05 0

2. गुजरातं 032.00 27.0] 838.93 {28.9} 277.84 838.93 250.00 299.29 856.00 ]02.64 0

3. हरियाणा 499.00 802.2 804.5] = 333.54 407.22 {804.5 086.54 438.85 927.00 086.54 0

4. हिमाचल प्रदेश 92.00 92.5] 40.28 328.94 233.97 40.28 29.9 88.72 94.00 88.72 0

{5. जम्मू और कश्मीर 338.00 338.03 286.26 500.0 409.30 286.26 360.42 523.8] 440.00 360.42 0

6. झारखंड 847.00 676.87 840.i0 676.87 99.20 840.0 753.57 356.55 33.00 753.57 0

7. कर्नाटक 999.00 999,]3 0/4.05 {478.64 99.0l {04.05 997.0} 99}.0} 970.00 99.0} 0

8. केरल 383.00 383.46 383.46 383.46 372.42 383.46 372.42 372.82 3.00 372.82 0

9. लक्षद्वीप 5.00 5.04 4.53 5.04 4.28 4.53 4,28 4.28 2.00 4.28 0

20. मध्य प्रदेश 4280.00 957.32 878.4 559.75 47.73 878.4 {47.73 500.08 494.00 499.68 0

27. महाराष्ट्र 3576.00 4233.23 330.99 3673.96 4238.36 330.99 3798.0l 645.0 398.00 2798.07 0

22. मणिपुर 7.00 7.73 20.7] ]7.73 7.8} 20.7] ।7.85 20.37 07.00 20.37 । 0

23. मेघालय 09.00 282.7} 36.62 44.53 47.55 36.62 47.55 55.78 02.00 55.78 0

24. मिजोरम 40.00 43.2] 43.2] 43.2] 44.84 43.2] 44.84 45.52 23.00 45.52 0

25. नागालैंड 92.00 4.6] 4.6] 96.58 87.8] 4.6} 87.8] 90.6l 94.00 90.6] 0

26. ओडिशा 6.00 {90.93 083.25 545.53 602.54 083.25 628.54 607.99 625.00 607.99 0

27. पुदुचेरी 5.00 6.48 4.77 4.94 4.3] 4.77 4.3 4.42 3.00 4.42 0

28. पंजाब 008.00 724.39 746.75 726.30 84.05 746.75 06.58 759.68 464.00 750.7 0

29. राजस्थान 806.00 2596.48 676.64 904.70 28.86 676.64 963.2 678.35 79.00 458.46 0
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\ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 NH I2 3°(4

30. सिक्किम 25.00 24.88 33.59 24.88 23.3 ` 33.59 23.3 23.3 0.00 23.]3 0

3I. तमिलनाडु 960.00 969.70 33.09 = 969.70 -936.49 = 33.09 = 936.9 = 936.99 936.00.. 936.9 0

32. त्रिपुरा 25.00 = 39.96 48.36 = 39.97 = 40.3 = 48.36 = 40.3 = 40.3 = 28.00 = 40.3 0

33. उत्तर प्रदेश 930.00 24927.62 8907.52 2922.30 23420.48 8907.52 7858.38 0.00 2866.00 3028.52 0

34. उत्तराखंड 25.00 {]88.55 = 897.69 068.86 50.33. 897.69 = 844.52 = 965.39 = 639.00 = 844.52 0

35. पश्चिम बंगाल 5020.00 = 2239.45 = 302.93 54I.92 = 297.58 = 302.93 904.83 3899.09 282.00 ।500.46 0

अन्य 0.00 487.9 487.9 0.00 0.00 0.00 0.00 56.53 0.00 0.00 0.87

योग 5648.00 62297.3 47602.73 60094.00 59345.5] 47I]4.82 48557.00 37498.9} 39544.00 29 934.00 0.87

नोटः- (i) वित्त वर्ष 2008-09, 2009-i0 तथा 200-}] के व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं।

(2) शून्य व्यय दर्शता है कि राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों नेउपयोग प्रमाण-पत्र/एस ओ ई प्रस्तुत नहीं किए है।

विवरण पा

एन वी बी डी सी पी के 2008-09 से किए गए आबटन, निर्मुक्तियाँ एवं उपयोग (नकद+वस्तुगत)

(लाख रुपये में)

2008-09 2009-0 20I0-] 20I-2

क्रम सं.राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आबंटन निर्मुक्ति प्रयुक्त आबंटन निर्मुक्ति प्रयुक्त आबंटन निर्मुक्ति प्रयुक्त आबंटन निर्मुक्ति प्रयुक्त

] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ll \2 3 [4

lL आंध्र प्रदेश 2277.79 72.30 693.28» 4I6.9 {048.06 = 694.79 302.6 = 59.24 79.I6 = -389.96 $32.35 0.00

2. अरुणालच प्रदेश 284.60 = 884.57 = 97.66... 858.93 = 963.24 = 837.43 = 758.92 880.69 = 822.22 LI0L.8S = 264.55 0.00

3. असम 3755.69 3635.08 4074.9 666.03 3206.06 3389.40 4394.6 = 490.03 4666.02 3883.7I 622.27

4. बिहार 3447.9] 268].2} 2507.8l = 3307.70 2234.78 2484.30 3436.05 42I3.38 = 4482.77 4637.38 0.00

5. छत्तीसगढ़ 2405.6 2054.90 2070.58 = 956.33 922.97 = 929.25 3099.98 = 27.94 [847.34 = 4094.3 756.38 0.00

6. गोवा 07.8) 76.9 45.97 57.57 358 = 80.9. 63.2... 6.08 28.03 78.00 3.46 0.00

2. गुजरात 324.39 = 483.29 = 854.50 698.46 -]6.I5 380.93 $30.85 = 267.00 329.93 683.44 5.62

8. हरियाणा 22.58 47.93 = 50.6 = 46.44 260.46 = 24.34 73.88 0.00 0.00 202.82 0.00

9. हिमाचल प्रदेश 480 = .23-.3-26.0 9.55 4.43... 27.30 7.74 0.00 36.00 0.00

0, जम्मू एवं कश्मीर 34.78 = 7.97 0.59 = 22... 27.42 6.76 25.82 = 5.54 0.37 42.00 0.00

ll, झारखंड 3448.43 3438.25 2878.76 = 3433.8 = 906.27 2434.09 = 3579.74 = 3586.3 2593.96 5069.40 = 359.40 0.00

i2. कर्नाटक 84.34 = 68.46 = 573.65 = 470.22 = 403.4] = 380.86 = 469.66 = 443.88 = 222.08 = 823.92 0.00

3. केरल 520.82 307.59 345.56 = 329.79 = 439.5 = 443.9 = 354.44 = 305.75 = 358.60 = 503.38 = 96.8 0.00
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] 2 3 4 5 6 7 8 9 ॥॥ 2 3 ]4

4. मध्य प्रदेश 204.79 739.83 933.06 444.44 83.99 346.22 233].{4 824.64 564.3] 3428.98 476.77

5. महाराष्ट्र 680.83 084.l} 033.88 978.4) 706.37 7l4.25 = -42.39 487.54 97.47 846.50 4.lt

6. मणिपुर 595.05 323.85 207.7] 783.66 239.75 308.22 507.78 602.04 47.52 496.32 96.34 0.00

7. मेघालय 960.0I 497.63 577.28 02.6 6l4.29 698.96 859.96 089.04 972.39 90.96 03.84 0.00

8. मिजोरम 739.63 48.78 424.57 664.9 627.2 583.04 676.63 774.i) 673.38 80.72 38.64 0.00

9. नागालैंड 838.7 60.04 605.40 93.0 975.57 662.89 794.6 287.9]} 999.96 9]5.47 46.50 0.00

20. ओडिशा 3863.83 253.06 2437.52 5672.29 5360.88 8350.8 543.79 4324.05 4756.34 6878.4} 396.40 0.00

2l. पंजाब 22.39 92.7] 87.6 {43.40 254.69 35.99 20.36 98.07 263.80 84.89 0.00

22. राजस्थान 985.50 033.6 {067.7] 674.32 262.96 4].39 960.43 30.26 {284.63 {239.4 0.00

23. सिक्किम 20.0] 0.77 0.90 28.68 .83 0.6 2.35 37.7] 27.56 8.26 0.00

24. तमिलनाडु 923.94 289.55 530.02 627.] 68.58 506.63 450.49 372.50 42.88 764.95 0.00

25. त्रिपुरा 094.07 627.3] 524.8l 358.22 765.{5 820.39 {33.7 {430.54 30.58 993.2] 5.73 0.00

26. उत्तर प्रदेश 383.08 2007.84 929.83 2742.96 999.87 50.07 2455.59 2730.95 2065.44 334].09 0.00

27. उत्तराखंड 57.47 40.93 40.93 39.28 $6.98 60.93 7.92 77.53 6.90 02.39 0.00

28. पश्चिम बंगाल | 5373.06 439.47 {95.82 376.03 794.54 572.03 2697.03 2964.0] 2497.52 2326.29 005.6 0.00

29. दिल्ली 4].96 57.3] 0.00 73.67 63.0 8.38 35.37 40.88 92.63 43.76 0.00

30. पुदुचेरी 7i.49 3.9 40.37 43.23 24.29 76.57 36.05 36.83 4.67 45.24 0.00

3]. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह3 5.78 287.47 232.70 434.29 464.05 339.22 349.58 27.64 428.50 204.87 0.00

32. चंडीगढ़ 94.6 57.86 53.29 55.66 60.02 30.82 24.5] 23.]3 3.09 33.25 I5.46 0.00

33. दादरा एवं नगर हवेली 69.6 45.55 27.38 64.52 43.77 46.25 46.48 69.60 29.75 56.50 27.]4 0.00

34. दमन एवं दीव 27.54 22.5 7.2] 9.90 27.49] 29.06 25.48 3.70 8.70 38.00 345 6.20

35. लक्षद्वीप 59.75 4.37 0.00 22.33 2.32 0.73 2.80 9.80 2.5] 30.00 0.00

योग 44003.77 27289.53 2756.39 40340.00 376.36 30030.42 38276.26 38050.82 33828.[2 4820.00 568I.85 824.97

बेसहारा,/विधवा/अकेली महिलाएं (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

5009. श्रीमती ऊषा ant: (ग) क्या आपके मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं के लिए

श्री निशिकांत दुबे: कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है;

श्रीमती सुशीला सरोजः
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार इसके लाभार्थियों कौ

करेगे किः संख्या कितनी है; ओर

(क) क्या आपके मंत्रालय ने देश में विधवाओं/बेसहारा/अकेली (ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, योजना-वार और

महिलाओं कौ संख्या का मूल्यांकन किया है; वर्ष-वार राज्य सरकार को स्वीकृत, जारी ओर उपयोग की गई राशि
का ब्यौरा क्या है?
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महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती

कृष्णा तीरथ): (क) ओर (ख) वर्ष 200। की जनगणना के

अनुसार देश मे. विधवाएं 3 42.89.729 और तलाकशुदा/पति से

अलग रह रही महिलाएं 23 42,930 हैं।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

विधवाओं/बेसहारा/अकेली रहने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए

कई tat चला रहा हे, जो इस प्रकार हैः

L. स्वाधार ओर अल्पावास गृह नामक दो आश्रय आधारित

wed, जिनमें अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने

वाली ऐसी महिलाओं को आपात सेवाएं प्रदान की

जाती हैं, जिनके पास न तो समाज/परिवार का सहारा

है और न ही आय/अर्जन का कोई स्वतंत्र साधन है;

2. कामकाजी महिलाओं के लिए कामकाजी महिला cea

स्कीम ;
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3. विधवाओं/बेसहारा/अकेली रहने वाली महिलाओं सहित

परिसंपत्तिविहीन और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन

करने वाली महिलाओं के कौशलो में सुधार के लिए

प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप)

स्कीम।

उपर्युक्त तीनों स्कीमों कौ पिछली तीन वर्षो और मौजूदा वर्ष

में लाभार्थियों की राज्य-वार, स्कीम-वार और वर्ष-वार संख्या संलग्न

विवरण-] में दर्शाई गई है।

(ङ) इन तीनों स्कौमों के अंतर्गत निधियां सीधे कार्यान्वयनकर्ता

एजेंसियों को जारी की जाती हैं। विभिन राज्यों में पिछले तीन वर्षों

तथा मौजूदा वर्ष में कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को जारी की गई

निधियों का स्कौम-वार ओर वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-ता में

दर्शाया गया है।

विवरण-ा

स्वाधार, अल्पावास गृह, स्टेप और कामकाजी महिला shea eet के अतर्गत देशभर में पिछले तीन वर्षों और

मौजूदा वर्ष में लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार और वर्ष-वार सख्या

क्रमसः श्य का नाम 2008-09 2009-20 200- 20LI-I2 (30.08.20I तक)

स्वाधार तथा स्टेप कामकाजी स्वाधार तथा स्टेप कामकाजी स्वाधार तथा स्टेप कामकाजी स्वाधार तथा स्टेप. कापकाजी

अल्पापास गृह महिला अल्पापास गृह महिला अल्पापास गृह महिला अल्पापास गृह महिला

होस्टल होस्टल होस्टल होस्टल

(क्षमता) (क्षमता) (क्षमता) (क्षमता)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 0 in 2 3 i4

l आध्र प्रदेश 5550 950 — 382 58 450 382 5488 2450 382. 2240 - 3482

2. अरुणाचल प्रदेश 72 i25 44) 72 375 44) 65 238 44] - - |

3. असम 364 3635 799 542 - 799 58 —-48 799 420 - 799

4. अंडमान और निकोबार 72 ~ - 0 - - - - - - - -

5. बिहार 80 - 266 036 - 266 96 - 266 80 - 266

6. चंडीगढ़ 72 - 736 72 - 736 40 - 736 30 - 736

7. छत्तीसगढ़ 36 - 426 388 पि 426 380 - 486 290 - 486

8. दिल्ली ]44 {25 3086 [2] - 3085 20 - 3086 30 ~ 3086

9. गुजरात 448 ~ 28 304 - 248 360 225 28 240 50 28

i0. गोवा 72 - i20 0 - 20 44 - 20 - - 20
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! 2 3 4 5 6 7 8 9 0 l! {2 3 4

i. हरियाणा 660 500 56 70 750 «56] 66! 600... 56 500 - 56l

2. हिमाचल प्रदेश - - 477 - - 477 - 25 477 - - 477

3. झारखंड 36 - “40 244 - 24 220 - 2i4 30 - 2I4

4. जम्मू और कश्मीर 294... 000 360 294 830 360 230 200 360 20 - 360

5. कर्नाटक 4054. 69. 4665 3462. 4570 «470l. 290 8400 470l-~Ss(230 - 470

6. केरल 554. 7B7l_—«(3295 482 52 3295 525 368 = -42 2i0 - 42

7. मध्य प्रदेश 624 607 3438«=—«602,—s«d9S,(3438s«596 635 3438 030 - 3438

8. महाराष्ट्र 4623 200 9692 4973 375 07 468] 2900 07 395 - 07

i9. मणिपुर 232 400 687-232 925 942... 203—:275 942... 020 - 942

20. मिजोरम {22 500 449 - 375 ]49 90 - ]49 50 - 49

2i. मेघालय - - 24 - - 24 - - 2I4 - - 24

22. नागालैंड 422 978 करा 422 —-8i0 888 4l2 653 888 280 - 888

23. ओडिशा 4539 - 825 480] 685 = 825 449 500 = 825 3265 - 825

24. पंजाब 44 4820 = ॥47 288 = 525 = 47 200 | 2050... 47 - - 47

25. पुदुचेरी [44 - 22 कब4 - 22I - शा - - £/॥|

26. राजस्थान 876 - 868 682 200 868 750 200 868 60 - — 868

27. सिक्किम वक्ब - ]44 72 - 44 45 - 44 30 - ]44

28. तमिलनाडु 4046 i500 6400 3398 - 6400 3024 - 6900 ~—-:705 - 6900

29. faq 360 - 50 360 - 50 253 - 50 90 - 50

30. उत्तर प्रदेश 4980 405. 330 आजा 505 39 5306 = 335 39. 4085 - 390

3. उत्तराखंड 632 858 538 6352... 28 538 646 650 538 430 - 538

32. पश्चिम बंगाल 3636 - 2639 3492 90 369. 386 300 2639 s«645 - 2639

कुलं 42692 3865 63989 4077 = 2963 64922. 3824. 37052 66299 24925 50 66299
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विवरण-ा

स्वाधार, अल्पावास गृह, स्टेप और कामकाजी महिला होस्टल wall के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में जारी की गई

निधियों का राज्य-वार ब्योरा

PA. राज्य का नाम 2008-09 2009-0 20I0-II 20II-2 (30.08.20] तक)

स्वाधार तथा स्टेप कामकाजी स्वाधार तथा स्टेप कामकाजी स्वाधार तथा स्टेप. कामकाजी स्वाधार तथा स्टेप. कापकाजी

अल्पापास गृह महिला अल्पापास गृह महिला अल्पापास गृह महिला अल्पापस गृह महिला

होस्टल होस्टल होष्टल होस्टल

(क्षमता) (क्षमता) (क्षमता) (क्षमता)

॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ir {2 3 \4

l. आध्र प्रदेश 344.26 47.59 - 397.02 22.6 0.78 582.33 35.2] 36.78 69.55 ~ -

2. अरुणालच प्रदेश - 4.85 - 9.66 23.22 - 3.78 4.7] - - - -

3. असम {0.9 338.30 - 48.62 5.] - 28640 683.i3 2.25 36.82 ~ -

4. अंडमान और निकोबार 3.34 - - 4.35 - - ~ - - - ~ -

बिहार 268.25 - - 84.77 - - 86.79 - - 0.32 - -

6. चंडीगढ़ 3.5] ~ - 3.72 - 5.62 5.35 - - 4.29 - -

7. छत्तीसगढ़ 9.82 - - 7.8- -54.3] - 27.28. 2.27 - -

8. दादरा एवं नगर हवेली - - - - ~ - - वि षि धि _ षि

9. दमन एवं दीव ~ - - - - - - - - - - ~

0. दिल्ली 2.02 0.07 - 275 3.23 700.00 5.59 20.89 495.00 4.49 - -

. गुजरात 27.50 - ~ 5.08 - 63.57 25.47 - 4.09. 3.38 -

2. गोवा 3.5] - - - - - - ~ ~ - - _

3. हरियाणा 47.60 37.68 - 2.9. 25.65 0.84 03.8 22.73 3.53 6.36 - -

i4. हिमाचल प्रदेश - - - - - 0.83 - 3.79 4.40 - - -

5. झारखंड 8.28 - -. 6.57 - - 36.87 - - 4.09 - -

6. जम्मू एवं कश्मीर ]3.84 27.56 - 22.59 54.22 - 34.67 7.43 - [5.84 - ~

7. कर्नाटक 366.83 255.05 = 8.6 420.86 320.35 27.32 53].80 62346 23.23 57.68 - -

8. केरल 34.34 l80.] 2.42 49.5] = 4.06 4.92 62.75 88 32469 8.38 - -

9. लक्षद्वीप - ~ - - ~ - - - - - - -

20. मध्य प्रदेश {28.08 = 44.8 - 62.55 75.45 - 283.24 46.2. 5.28 36.36 - -

2). महाराष्ट्र 279.58 32.38 = 77.43 30I.30 = :5.72, 26.22 79.80. 294.78 =—:25.82 95.28 - 34.89

22. मणिपुर 3.55 = 48.46 56Il = 05.55 56.50. 5.96 252.94 00.73 52.8] 24.99 - -

23. मिजोरम ~ 39.02 - 6.07 2.90 - 4.34 - 3.40 - - -

24. मेघालय - - - - - - - - 27.60 - - -

25. नागालैंड 5.75 34.64 26.09 ].86 00.45 47.63 4.0 48.22 9.97 4.09 - -
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 0 i 2 B K

26. ओडिशा 422.93 .04 - 388.65 35.5 - 75.73 36.38 ~ 05.37 - ~

27. पंजाब {6.88 205.80 - {0.90 8.9] - 23.07 8.75 - - - -

28. पुदुचेरी 6.3] - - 4.26 - - - - - - ~ -

29. राजस्थान 67.55 - - 4.20 4.20 - 78.26 3.22 ~ 23.60 ~ शि

30. सिक्किम 5.08 - - 3.55 - - 5.6 - - 4.09 - ~

3।. तमिलनाडु 27.68 95.27 2.47 348.72 - 36.00 543.38 - 253.50 02.67 - 3.02

32. त्रिपुरा 3.24 .65 - 7.2 .57 - 27.97 .57 - {2.27 - -

33. उत्तर प्रदेश 262.73 24.05 20.73 398.43 294.46 ~ §26.84 {29.6] - {47.8] - -

34. उत्तराखंड 45.75 66.27 ~ 47.44 57.07 - {02.70 27.90 - 24.55 - -

35. पश्चिम बंगाल 265.27 8.29 8.48 253.9] 0.3 - 343.9] 26.34 - 99.73 - -

कुल 398.39 602.26 240.89 323.73 228.5] 922.2 5864.83 2437.2 44.84 925.29 3.38 34.9]

( हिन्दी) (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश सार्वजनिक क्षत्र

बैंक कर्मचारियों का वेतन और पेंशन

500. श्री राकेश सिंहः

श्री कपिल मुनि करवारियाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के dat के सेवारत और सेवानिवृत्ति

कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग कौ सिफारिशों के अनुसार क्रमशः

वेतन ओर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो

इसके क्या कारण हें;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कर्मचारियों के लिए

सरकारी, अरद्ध-सरकारी ओर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के कर्मचारियों

के बराबर ग्रेच्युटी कौ उच्चतम सीमा में संशोधन करने का है;

ओर

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या है तथा यदि नहीं, तो

इसके कारणं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा):

(क) जी, नहीं।

के बैंकों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है।

(ग) ओर (घ) “उपदान भुगतान अधिनियम, 972" के

अंतर्गत उपदान के भुगतान कौ संशोधित उच्चतम सीमा (अधिकतम

l0 लाख रुपए) उन कर्मचारियों के लिए जो इस अधिनियम के

दायरे में आते हैं पहले ही दिनांक 24.05.200 से बढ़ा दी गयी

है।

(अनुवाद

कन्या भ्रूण का चयनित गर्भपात

504, श्रीमती हरसिमरन कौर बादलः

श्री प्रहलाद जोशी:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कन्या भ्रूण के चयनित गर्भपात

को रोकने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड (सीएसबी) का गठन

किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है;
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(ग) क्या सरकार ने सभै राज्य सरकारों को देश में कन्या

भ्रूण के चयनित गर्भपात को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर

रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 2 से 5 वर्ष के बीच की प्रत्येक लड़की कौ मृत्यु पर

रिपोर्ट देने और अन्त्य परीक्षण अनिवार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा

क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है तथा यदि
नहीं, तो इसके कारण क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय )) (क) ओर (ख) गर्भधारण पूर्व और
प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम,

994 के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) का गठन किया

गया है। सी एस बी के अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय तथा सह-अध्यक्ष महिला और बाल विकास के प्रभारी मंत्री
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है। इसके सदस्यो में तीन महिला सांसद, विधि और न्याय मंत्रालय,

आयुष विभाग, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, विख्यात चिकित्सक

जेनेटिसिस्ट, स्त्री रोग विज्ञानी, बाल चिकित्सा विज्ञानी, सिविल

सोसाइटी तथा विशेष आमंत्रितों के रूप में व्यावसायिक निकायों के

प्रतिनिधि थे।

(ग) ओर (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पीसी एंड पीएन डीरी

के क्रियान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट मिलती हैं।

उल्लंघनकर््ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का राज्य-वार

ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ङ) जन्म और मृत्यु अधिनियम, 969 के पंजीकरण के

अंतर्गत मौतों के संबंध में सूचना देने और पंजीकरण संबंधी तंत्र

का प्रावधान किया गया है ओर सरकार द्वारा अन्य किसी अलग

तंत्र की परिकल्पना नहीं की गई है।

विवरण

पीसी और पी एन डी टी अधिनियम के उल्लंघनकर््ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र.सं. राज्य/संघ शासित क्षेत्र गैर पंजीकरण रिकार्ड का भ्रूण का लिंग प्रसव/गर्भ-धारण अधिनियम/नियम चल रहे कुल दोषसिद्ध की

रख-रखाव बताना पूर्व के बारे का अन्य मामले संख्या

न करना में विज्ञापन उल्लंघन

2 3 4 5 6 7 8 9

lL आध्र प्रदेश li} 5 - - - i9 0

2. अरूणाचल प्रदेश - - - - 0 0

3. असम - - - - - 0 0

4. बिहार 6 - 3 - 0 0

5. छत्तीसगढ़ 5 - - - - 5 0

6. गोवा ] - - - - || 0

7. गुजरात 7 67 0 5 0 79 4

8 हरियाणा ]8 22 6 0 57 29

9. हिमाचल प्रदेश - 0 - 0 7 7 0

0. जम्मू एवं कश्मीर - - - - - 0 0

ll. झारखंड - - 0 - - 0 0

{2. कर्नाटक 8 - l - 4 3 0

3. केरल ~ - - - - 0 0

4. मध्य प्रदेश 3 5 2 - 8 0



447... प्रश्नों के 2 सितम्बर, 2044 लिखित उत्तर

॥। 2 3 4 5 6 7 8 9

5. महाराष्ट 44 67 28 9 0 48 ]7

6. मणिपुर - - - - - 0 0

7. मेघालय - - - - - 0 0

8. मिजोरम - - - - - 0 0

9. नागालैंड - - - - - 0 0

20. उड़ीसा - - - ~ - ]7 0

2... पंजाब ]5 36 30 6 26 43 23

22. राजस्थान - - - - - 7 0

23. सिक्किम - - - - - 0 0

24. तमिलनाडु 67 3 5 77 0

25. त्रिपुरा - 0 ~ - - 0 0

26. उत्तराखंड 5 2 ॥ - 9 0

27. उत्तर प्रदेश 4 ] 2 4 34 55 0

28. पश्चिम बंगाल 7 ~ - - - 7 0

29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह - - - - - 0 0

30. चंडीगढ़ - - - - 2 2

3L दादरा और नगर हवेली - - - - - 0 0

32. दमन ओर Ha - - - - - 0 0

33. दिल्ली 40 5 2 9 5 6 4

34. लक्षद्वीप - ~ - - - 0 0

35. पुदुचेरी - - ~ - - 0 0

योग 240 2I2 92 43 84 875 78



449 प्रश्नों के

इमेजिंग सेंटर

502, श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

श्री अब्दुल रहमान:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के

कम्युनिटी मेडिसन विंग ने अपने सर्वेक्षण में बताया है कि देश के

अधिकांश इरमेजिंग सेंटर पुराने पड़ चुके हैं तथा उनकी खस्ताहाल

मशीनें काफी मात्रा में हानिकारक विकिरण उत्सर्जित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ‘wa’ द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन के

अनुसार, अधिकांश निजी इमेजिंग सेंटर निर्धारित मार्ग निदेशों का

पालन नहीं करते और उन्होंने अपने कर्मचारियों को विकिरण रोधी

उपकरण भी मुहैया नहीं कराए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए

हैं/करने का विचार किया हे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के

सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया

है।

( हिन्दी]

विद्युत वितरण प्रणाली

5073. श्री रामाकिशुनः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युत वितरण प्रणाली के सुधार के संबंध में

शुंगलु समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या हे;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों ने इस संबंध में आपत्तियां की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार

की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या शुंगलु समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के पश्चात

विद्युत पर राजसहायता बंद किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सिफरिशों के कार्यान्वयन के संभावित

प्रतिकूल प्रभावों का ब्यौरा क्या है?
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विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (ङ) राज्य विद्युत बोडों (एसईबी) की वित्तीय समस्याओं

की जांच करने और प्रणालीगत सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा

करने के लिए योजना आयोग द्वारा भारत के पूर्ब नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में “वितरण

यूटिलिटयों की वित्तीय स्थिति" पर एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन

किया गया है।

उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

( अनुवाद]

कारों के आयात शुल्क में कमी

5044. श्री बिभू प्रसाद aug: क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयातित लग्जरी कारों पर आयात शुल्क

में कमी का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या

कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न

नहीं उठता।

आंगनवाड़ी कर्मियों को मानदेय

505, श्री विष्णु पद रायः क्या महिला और बाल

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में आंगनवाड़ी

कर्मियों और सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान नियमित रूप से

नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अण्डमान और निकोबार gaye में मानदेय का

नियमित (मासिक) भुगतान कब तक होने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय की बढ़ी दर

अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में आंगनवाड़ी कर्मियों

और सहायिकाओं को भुगतान किया जाता है; और
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(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (ङ) समेकित बाल विकास

सेवा स्कीम एक केद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार अण्डमान

और निकोबार द्वीप समूह को कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं आईसीडीएस

अधिकारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए दो या अधिक

fred में सहायतानुदान जारी करती है, जिसमें आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों

और सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान भी शामिल है। आईसीडीएस

स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत उपर्युक्त प्रायोजन हेतु अण्डमान और

निकोबार संघ राज्य प्रशासन को अब तक वर्ष 20i/-2 के लिए

2.05.20i] के आदेश द्वारा {48.82 लाख रुपये और दिनांक 23.

08.20 को आदेश द्वारा 29.82 लाख रुपये पहली और दूसरी

किस्तके रूप में जारी किया गया है और 60.85 लाख रुपये पूरक

पोषण कार्यक्रम के लिए जारी किया गया हेै।

जहां तक अण्डमान और निकोबार संघ राज्य प्रशासन का

संबंध है यह सूचना मिली है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियोसहायिकओं

को सामान्यतः समय पर मानदेय का भुगतान किया जाता है।

कभो-कभी ही एक या दो महीने का विलंब होता है। इसके अलावा

संघ राज्य प्रशासन द्वारा बढ़े हुए मानदेय का आदेश जारी किया

गया है, परंतु इसका भुगतान करना भारत सरकार द्वारा निधियां

निर्मुक्त करने के बाद ही संभव होगा।

दूध में खतरनाक बैक्टीरिया

50I6, श्री हमदुल्लाह सईदः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन भागों में जानवरों के दूध में

खतरनाक बैक्टीरिया जैसे Retains, स्टेफीलोकोकस और ई

कोली पाए गए हैं जिससे चमडे, आंख और पेशाब की नली में

संक्रमण होता है तथा इनसे स्कयलेर बुखार/न्यूमोनिया होता है;

(ख) यदि हां, तो सुसज्जित प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऐसे परीक्षणों

के लिए राजधानी में स्थित ऐसी प्रयोगशालाओं के नाम an हैं;

और

(ग) संगत नियमों को ज्यादा कठोर बनाने के लिए सरकार

द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) राज्य/संघ राज्य सरकारों, जो खाद्य
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सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए

विनियमों के कार्यान्वयन के लिए तथा अधिनियम अथवा विनियमों

के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने

के लिए उत्तरदायी होती हैं; द्वारा इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा

कोई दृष्टांत नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद-मानक और खाद्य

योजक) विनियम, 20 की तालिका 2 के अंतर्गत दुग्ध और

दुग्धत्पादों संबंधी सूक्ष्म जैविक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ये

मानदंड 5-2-20I2 से विनिर्माण एककों पर लागू होंगे।

बायोमीटिक पैन कास

507, श्री एल. राजगोपालः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बायोमीट्रिक स्थायी खाता संख्या

(पेन) कार्ड्स के जारीकरण को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा और इसके कारण क्या है;

ओर

(ग) बायोमीट्रिक पैन-कार्ड्स कब तक जारी किए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को

उनके बायोमीट्रिक लक्षणों के आधार पर अनोखी पहचान संख्या

(यूआईडी) जारी करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया

है। इस कवायद से विभाग को यूआईडी संख्या को पैन के साथ

जोड़ने पर पैन डाटाबेस को ठीक करने में मदद मिलेगी।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन का संवर्धन

508, श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यटन के संवर्धन

हेतु मेलों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन की कोई योजना

है;
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(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबधी राज्य-वार ब्यौरा उनसे प्राप्त प्रस्तावों & आधार पर और निधियों की उपलब्धता,

क्या है; और पारस्परिक प्राथमिकता तथा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुपालन

की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित तथा

जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है? (ग) मेलों, उत्सवों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के

आयोजन के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ख) स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, मेलों, उत्सवों और पर्यटन से संबंधित दिया गया है।

कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को

विवरण

चालू वर्ष 207-72 (45.08.2074 तक) के दौरान मेलों, उत्सवों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के

लिए स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं मेलो/उत्सवों/ कार्यक्रमो का नाम राज्य स्वीकृत राशि जारी कौ गई राशि

]. अपातानी युवा उत्सव अरुणाचल प्रदेश 5.00 5.00

2. बेहदियनख्लाम उत्सव मेघालय 25.00 25.00

3. नकन्यू लेम उत्सव नागालैंड 5.00 5.00

4. खरची उत्सव त्रिपुरा 4.90 4.90

5. अखिल भारतीय पैका अखाड़ा ओडिशा 5.35 5.35

6. अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला उत्सव/संगोष्ठी दिल्ली 4.00 4.00

7 आम मेला 20]) हरियाणा 0.00 0.00

8. कजरी महोत्सव (5.00 लाख रुपए) गंगा उत्तर प्रदेश 2.50 2.50

वाटर रैली (5.00 लाख रुपए) कपिलवस्तु

बुद्ध महोत्सव (2.50 लाख रुपए)

9. नोएडा शॉपिंग उत्सव (शिल्पोत्सव) 20/! उत्तर प्रदेश 30.00 5.00

0. sat अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव उत्तराखंड 7.50 7.50

Ik. अंतर्राष्ट्रीय रफ्टिंग चैंपियनशिप उत्तराखंड 6.78 6.78

]2. आइस स्केरिग कार्निवाल उत्तराखंड 25.00 25.00
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राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी धन का उपयोग

5079, श्री रूद्रमाधव रायः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मुख्य मंत्रियों और अन्य

राजनीतिज्ञों द्वारा सप्ताह के अंत के अवकाश हेतु और अपने

राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सरकारी धन के उपयोग

करने के बारे में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो

एवं चालू वर्ष के दौरान अभियोजन चलाए जाने संबंधी ब्यौरा क्या

है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा):

(क) सरकारी प्रयोजनों केलिए सरकारी धन का उपयोग संघ

सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी नियमों एवं अनुदेशों के

अनुसार किया जाता है। सरकारी निधियों से धन खर्च करने वाले

प्राधिकृत अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे ऐसा इस प्रकार

के नियमों व अनुदेशों के अनुसार तथा व्यापक सार्वजनिक हित

में करेंगे।

(ख) राजनीतिज्ञों द्वार सरकारी धन के मामलों से संबंधित

सूचना केंद्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र

5020, श्रीमती कमला देवीः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जैव

चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र की स्थापना करने हेतु छत्तीसगढ़

सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की

संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) से (ग) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है,

छत्तीसगढ़ सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
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[ अनुवाद]

राज्यों का ऋण भार

502. डा. रतन सिंह अजनालाः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों में क्रियान्विति की जा रही अवसंरचना

परियोजनाएं पर्याप्त आय प्राप्त नहीं कर पा रही हैं जिससे कि वे

व्याज घटक का भुगतान कर पाएं; ओर

(ख) यदि हां, तो राज्य वार तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस

पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नमोनारायन मीणा)

(क) ओर (ख) राज्यों में अवसंरचना परियोजनाओं की वित्तपोषण

आवश्यकताओं को या तो समग्र बजटीय सहायता, जुटाए गए ऋणों

अथवा सरकारी निजी भागीदारी से पूरा किया जाता है। केन्द्र सरकार

की कोई एजेन्सी राज्य स्तर पर अलग-अलग अवसंरचना परियोजनाओं

के ब्याज घटक का केन्द्रीकृत विश्लेषण नहीं करती। अवसंरचना

परियोजनाएं अर्थव्यवस्था में वित्तीय उत्प्रेरण तथा समग्र आर्थिक

विकास के लिए सकरात्मक बाह्य कारकों का कार्य करती हैं। अतः

केन्द्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेशो को प्रोत्साहित किया जाता

है। सरकारी निजी भागीदारी परियोजना के व्याज के घटक को उन

निजी क्षेत्र कौ कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है जिन्हे परियोजनाएं

प्रदान की जाती हैं।

किसानों पर कर

5022. श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेगे किः

(क) देश में किसानों पर लागू होने वाले केन्द्रीय करों का

ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव किसानों के ऋण भार

को कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, आयकर अधिनियम,

96. (अधिनियम के अनुसार, देश में किसानों के मामले में कृषीय

आय अधिनियम कौ धारा i0 (l) के अनुसार कराधान से छूट

प्राप्त है। किसानों के मामले में, अन्य आय अधिनियमों के प्रावधानों

के अनुसार देश के अन्य नागरिकों की तरह कराधेय है। अधिनियम

की धारा 2 (i) निम्न आय को कृषि आय के रूप में परिभाषित

करती हैः-



° ऐसी भूमि से, जो भारत में स्थित है और कृषि के

प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है। से प्राप्त

कोई लगान या आमदनी

° कोई ऐसी आय जो भूमि से-

() कृषि द्वारा; या

(2) खेतिहर द्वारा या लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा ऐसी प्रक्रिया

करने से, जो उगाई या प्राप्त की गई उपज को बाजार

ले जाने योग्य बनाने में उसके द्वारा आमतौर पर प्रयोग

में लाई जाती है; या

(3) खेतिहर या लगान के प्राप्तिकर्ता द्वारा उगाई या प्राप्त

की गई किसी ऐसी उपज के बेचने से जिसकी बाबत

उपर्युक्त भाग (2) में वर्णित प्रक्रिया से भिन्न कोई

प्रक्रिया नहीं की गई है, प्राप्त हुई है।

« कोई ऐसी आय जो किसी भूमि के लगान या आमदनी

के प्राप्तकर्ता के स्वामित्व तथा उसके अधिभोग के

अथवा किसी भूमि के जिसकी या जिसकी उपज की

बाबत उपज को बाजार ले जाने योग्य कोई प्रक्रिया

की जाती है, खेतिहर या लगान के प्राप्तिकर्ता के

अधिभोग के किसी भवन से प्राप्त हुई है, निर्दिष्ट शर्तों

के अध्यधीन है।

« नर्सरी में उगे बालवृक्षों या पौधों से प्राप्त आय को कृषि

आय माना जाएगा।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, अधिकांश मुख्य उत्पाद

जैसे ताजा फल, सब्जियां, दूध, गन्ना, रूई इत्यादि या तो पूर्णतः

छूट प्राप्त हैं या इन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता। बालवृक्ष,

बीज, जैव खाद, कृषि मशीनरी, टैक्टर, हस्त-ओजार इत्यादि पर

पहले ही शून्य उत्पाद शुल्क दर है। जबकि उर्वरक पर नाममात्र

की i% उत्पाद शुल्क है, डी जी पम्प सैट, पाइपों और ट्यूब पर

l0% उत्पाद शुल्क है। जहां तक सीमा शुल्क का संबंध हे, कृषि

कायौ जैसे बालवृक्षों, बीजों, उर्वरकों, पम्प सैट, पाइपों और ट्यूबों,

सिंचाई प्रणाली के लिए अपेक्षित इनपुट्स 2.5% से 0% तक की

दरों पर मूल सीमा-शुल्क wa हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।
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( हिन्दी]

एमएनसी का स्टॉक एक्सचेंज से हटना

5023. श्री धर्मेन्द्र यादवः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) स्टॉक एक्सचेंज से पूंजी के अचानक पलायन को रोकने

के लिए मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या हे;

(ख) क्या कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विचार हाल के दिनों

में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों से हटने का है; और

(ग) इस पर सरकार/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

(सेबी) की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(सेबी) ने विदेशी संस्थागत निवेशों को मनीटर करने तथा उनका

मूल्यांकन करने के लिए तंत्र बनाए हैं। ये तंत्र सुरक्षित, पारदर्शी

और कार्यदक्ष बाजारों का संवर्धन करने तथा बाजार अखंडता की

सरेक्षा करने में सहायता करते हैं। इन संस्थापित dai में उन्नत

जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल हैं जिनमें ऑन लाईन मानीटरिंग और

निगरानी, सर्किट फिल्टर, स्थितियों संबंधी सीमाओं का निर्धारण आदि

सम्मिलित हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के

भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों का भी सतत् आधार पर

मूल्यांकन किया जाता है। इनका प्रयास ऐसी प्रणालियों और पद्धतियों

का विकास करना तथा बाजार को इतना गहन तथा विस्तृत करने

का है जो पूंजी के पलायन के प्रभावों को सामना कर सके।

(ख) वित्त af 2009-0, 20I0-i: और 20II-2 (29

अगस्त, 20 तक) में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) से कुल अठारह Sa असूचीबद्ध

हुई। इन कपनियों में से केवल छः कंपनियों की 50 प्रतिशत से

अधिक विदेशी प्रवर्तक शेयरधारिता थी। यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण

विदेशी धारिता वाली कोई बहुत अधिक कंपनियां भारतीय स्टॉक

wade! से असूचीबद्ध नहीं हुई हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों को आरक्षण

5024. श्री बद्रीराम जाखड़ः क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः
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(क) क्या सरकार ऐसे बच्चों जिनके पिता अनुसूचित जनजाति

समुदाय से तथा माता अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय या अन्य

जातियों से आते हैं को अनुसूचित जनजातियां(एसटी) का आरक्षण

तथा अन्य लाभ प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा देश में

राजस्थान सहित ऐसे परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह

खंडेला ): (क) जी, हां।

(ख) यह मंत्रालय ऐसे आंकड़े नहीं रखता।

(अनुवाद

अवसंरचना ऋण निधि

5025. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय

प्रतिभूति ओर विनिमय बोर्ड (सेबी) से अवसंरचना ऋण निधि का

विनियमन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्यौरा क्या है;

(गण) क्या अवसंरचना ऋण निधि की स्थापना एक न्यास

अथवा एक कंपनी के रूप में की जा सकती है; ओर

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नामोनारायन मीणा):

(क) से (घ) वित्त मंत्री ने वर्षं 20ii-2 के अपने बजट भाषण

मे अवसंरचना ऋण निधियों (आईडीएफ) कौ स्थापना की घोषणा

की थी। आईडीएफ को एक न्यास अथवा कम्पनी के रूप में

स्थापित किया जा सकता है। यदि उसकी स्थापना न्यास के रूप

में होगी तो वह म्युचुअल फंड के रूप में स्थापित होगी तथा सेबी

द्वारा विनियमित कौ जाएगी। यदि वह कम्पनी के रूप में स्थापित

की जाएगी तो यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी होगी और

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाएगी। म्यूचुअल फंड के

रूप में स्थापित आईडीएफ सेबी तथा कम्पनी के रूप में स्थापित

आईडीएफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमनों से शासित

होंगी।

जमाकर्ताओं के लिए विधान

5026, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या वित्त मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं

के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष विधान लाने का है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) ऐसे विधान के कब तक लागू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा);

(क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, i934 के अंतर्गत

वित्तीय संस्थाओं में छोटे जमाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने

का प्रावधान है। वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों को मोटे

तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (क) गैर-बैंकिंग

वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत ऐसी कंपनियों,

जो भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती

है, (ख) अनधिकृत रूप से सार्वजनिक जमाराशियों को स्वीकार

करने वाले अनिगमित निकाय (यूआईबी)। एनबीएफसी का विनियमन

भारतीय रिजर्व वैक अधिनियम के अध्याय गा ओर 9 के तहत

किया जाता है, यूआईबी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में

उल्लिखित संबधियों को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति से से जामराशियां

स्वीकार करने से मना किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने पर, 4 wal

a. संघ राज्य क्षेत्र ने तमिलनाडु जमाकर्ता (वित्तीय प्रतिष्ठनों

में) हित सुरक्षा अधिनियम, i997 कौ तरह विधान अधिनियमित

किए हैं, जिनमें जमाराशियों और ब्याज की वापसी अदायगी में चूक

करने वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों के प्रवर्तककों के लिए कठोर दण्ड का

प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार और अन्य विनियामक निकायों

के साथ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) के संस्थागत

ढांचे के माध्यम से निकट समन्वय स्थापित करने के परिणामस्वरूप

अधिक,बेहतर मानीटरिग हुई है ओर एनबीएफसी ओर यूआईबी द्वारा

अनधिकृत जमा को स्वीकार करने पर रोक लगी है।

लंबित खनन पट्टा आवेदन

5027. श्री रामसिंह राठवाः क्या खान मंत्री यह बताने कौ

कृपा करेगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सभी लंबित खनन पट्टा
आवेदनों के निपटान के संबंध में कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल): (क).

खान मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।
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राजीव आरोग्यश्री योजना

5028. श्री अनन्त वेकटरामी रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी कल्याण राजीव

आरोग्यश्री योजना के लिये वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य

सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभ के लिए राजीव

आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएएस) के कार्यान्वयन के लिए

307 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय को

एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

दिनांक 2 नवम्बर, 200 को हुई सचिवों की समिति (सीओएस)

की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई जिसमें योजना

आयोग ने जानकरी दी कि आरोग्यश्री योजना की एक स्वतंत्र संगठन

द्वारा व्यापक समीक्षा एवं मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

सचिवों कौ समिति ने नोट किया कि भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान

(पीएचएफआई) ने आरएएस सहित भारत में मौजूदा स्वास्थ्य बीमा

प्रतिमानों का समालोचनात्मक मूल्यांकन शुरू किया है तथा निर्णय

लिया कि राज्य सरकार पीएचएफआई द्वारा कराए गए अध्ययन कौ

एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचित करते हुए, स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय तथा योजना आयोग को भेजे। रिपोर्ट की

अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

इस मंत्रालय का विचार है कि चूंकि आरोग्यश्री योजना तृतीयक

परिचर्या से संबंधित है तथा यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(एनआरएचएम) , जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या

पर बल दिया जाता है, के उद्देश्यों केसमनुरूप नहीं है, इसलिए

एनआरएचएम से वित्तपोषण संभव नहीं होगा। तथापि, इस मंत्रालय

को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस पर होने वाले व्यय को राज्य

सरकार के अपने संसाधनों के जरिए पूरा किया जाए।
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(हिन्दी।

एचआईवी,/एड्स रोगियों के लिए बीमा कवर

5029. श्री देवजी एम पटेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में एचआईवी से ग्रस्त लोगों

के लिए बीमा को समावेशी और सार्वभौमिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीमा विनियामक और विकास

प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा कुछ अन्य बीमा कंपनियों के साथ

हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है तथा इसके क्या

परिणाम निकले हैं; और

(घ) एचआईवी से ग्रस्त लोगों को उपचार हेतु कब तक

सार्वभौमिक बीमा कवर प्राप्त होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

एस. गांधीसेलवन ): (क) से (घ) एचआईवी से पीडित लोगों

(पीएलएचआईवी) के लिए बीमा को समावेशी बनाने की संभावना

का निश्चित पता लगाने के लिए, नाको द्वारा 'एचआईवी को मुख्य

धारा में लाना; बीमा क्षेत्र की भूमिका' के संबंध में दानकर्ता

सहभागियों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया

था ताकि एचआईवी को बीमा जोखिम के तौर पर शामिल करने

के लिए मांग को दर्शाया जाए और बाजार की संभाव्यता का पता

लगाया जा सके। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

(आईआरडीए) तथा कुछ बीमा कंपनियों ने इसमें भाग लिया। इस

सम्मेलन के अनुगमन के तौर पर, आईआरडीए के साथ प्रारंभिक

विचार-विमर्श किए गए हैं। तथापि अब तक कोई पुष्ट प्रस्ताव प्राप्त

नहीं हुआ है।

( अनुवाद]

एलआइसी एजेंट

5030. श्री जी.एम. सिददेश्वरः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः



463 प्रश्नों को

(क) देश में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) we की

संख्या कितनी है;

(ख) एलआईसी एजेंटों के कार्य क्या हैं तथा उन्हें कितना

प्रतिशत कमीशन मिलता है;

(ग) क्या ऐसे एजेंट एलआईसी पॉलिसी की संख्या को बढ़ाने

में सहायता करते हें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कमीशन को बंद करके एजेंटों को हटाने

पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या

कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायण मीणा):

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित किया

है कि 3:.03.20i] की स्थिति के अनुसार देश में एलआईसी एजेंटों

की संख्या 3 37,064 है।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) नियमावली 972

के नियम 8 में एलआईसी एजेंटों के कार्य निर्धारित किए गए हैं

और एलआईसी एजेंटों कोअदा की गई कमीशन का प्रतिशत बीमा

योजना तथा प्रीमियम अदायगी संबंधी शर्तों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) जी हां, एलआईसी एजेंटों का प्रमुख कार्य

पॉलिसियों की संख्या एवं प्रीमियम के रूप में निगम के लिए नया

करोबार प्राप्त करना है। वित्तीय वर्ष 200-]7 के दौरान, एलआईसी

एजेंटों ने 5]90.04 करोड़ रुपए के प्रथम वर्षीय प्रीमियम के साथ

3 33 43 756 पॉलिसियां कौ हे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(हिन्दी)

बैंकों में डकैती/चोरी `

503१. श्री अशोक कुमार रावतः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय
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वर्ष के दौरान बैंकों के लॉकर से रुपए ओर आभूषणों कौ डकैती

तथा चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा बैंक-वार ऐसी कितनी

घटनाओं कौ सूचना प्राप्त हुई तथा इनमें कितीन धनराशि शामिल

थी और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई

जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे तथा यदि नहीं, तो

इसके कारण क्या हैं; ओर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या

कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकारआरबीआई द्वार अन्य क्या

उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा)

(क) ओर (ख) बेंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक

(आरबीआई) द्वारा सूचित की गई स्थिति के अनुसार वर्ष 2008-!

(30 जून, 20 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और

गैर-सरकरी क्षेत्र के बैंकों में लॉकर्स से चोरी, सेंधमारी, डकैती

और बैंक डकैतियां होने की घटनाओं के राज्यवार एवं बैंकवार

आंकड़े संलग्न विवरण- एवं 7 में दिए गए है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार

द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। हालांकि, बैंकिंग

परिचालन एवं विकास विभाग (डीबीओडी) ने “बैंकों द्वारा सुरक्षित

जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा का विस्तार करने और

सुरक्षित जमा लॉकर तक पहुंचने/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं को

लोटाने पर परिपत्र और ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र जारी किया

है जिसमें सुरक्षित जमा कक्षों/लॉकरों के परिचालनों के लिए

अनुदेश” दिए गए हैं आरबीआई ने सलाह दी है कि बैंकों को,

ग्राहकों को प्रदान किए गए लॉकरों की सुरक्षा केलिए समुचित

सावधानी बरतनी चाहिए एवं आवश्यक पूर्वोपाय करने चाहिए। बैंकों

को यह भी सलाह दी गई है कि उन्हें अपनी शाखाओं में सरक्षित

जमा कक्षों/लॉकर के परिचालन के लिए लागू प्रणाली की अनवरत

आधार पर समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाने

चाहिए। यह भी सलाह दी गई है कि सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं का

अच्छी तरह दस्तावेजीकरण किया जाए संबंधित स्योफ को प्रक्रिया

का अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अनुदेशों में इस

बात पर जोर दिया गया है कि आंतरिक लेखा-परीक्षकों को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रियाओं का कडाई से अनुपालन

किया जाए।
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विवरण

बैंक-वार आके (*अवर्लिप्त राशि की सूचना लाख रु में दी गई हे)

2008

क्र.सं. बैंक का नाम मामलों कौ संख्या अंतर्लिप्त राशि

2 3 4

l. भारतीय स्टेट बैंक ह 2 0.47

2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 2 37.7

3. Qa बैंक ऑफ इंडिया 2

4. इंडियन ओवरसीज बैंक l 7.28

5. आईसीआईसीआई ] 70.97

8 6.42

2009

l. भारतीय स्टेट बैंक 4 0.42

2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ] 0

3. बैंक ऑफ इंडिया l 0

4. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 0

5. जम्मू एंड कश्मीर बैंक ॥.77

8 {2.9

200

l भारतीय स्टेट बैंक l 0

2. यूको बैंक l 0

3. देना बैंक ] 0

4. केनरा बैंक .06

5. जम्मू एंड कश्मीर बैंक I i

6. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया l 0

6 2.06
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2 3 4

204 (जून 30, 204 तक )

L भारतीय स्टेट बैंक 3 .59

2. बैंक ऑफ इंडिया 0

3. सेन्टृल बैंक ऑफ इंडिया I 0

4. जम्मू एंड कश्मीर बैंक 0

5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 0

8 .59

विवरण-ा

आंकड़े राज्य-वार (*अवर्लिप्त राशि की सूचना लाख रु. में दी गई हे)

2008

क्र.सं राज्य मामलों की संख्या अतर्लिप्त राशि

2 3 4

l. उत्तर प्रदेश 0

2. उत्तरांचल ] 0.47

3. महाराष्ट्र 2 0

4. कर्नाटक 70.97

5. राजस्थान 2 27.9

6. दिल्ली 23.79

8 6.42

2009

lL जम्मू और कश्मीर J ].77

2. उत्तर प्रदेश 2 0

3. दिल्ली 2 0.42

4. राजस्थान 0

5. आंध्र प्रदेश l 0

6. झारखंड l 0

8 2.9
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॥ 2 3 4

a चण्डीगढ़ i 0

2. पंजाब I 0

3. मध्य प्रदेश i .06

4. उत्तर प्रदेश | 0

5. जम्मू और कश्मीर | I

6. गुजरात ] 0

6 2.06

20 (जून 30, 20 तक)

l. बिहार | 0

2. पंजाब || 0

3. महाराष्ट्र 0

4. राजस्थान || 0

5. जम्मू और कश्मीर 2 0

6. आंध्र प्रदेश 2 59

8 4.59

(अनुवाद चुनिन्दा अफ्रीकी देशों में स्थापित की जाएंगी। यद्यपि वर्तमान में

विदेशों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना

5032. श्री सी. शिवासामी: क्या नवीन और नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मिस्र सहित कुछ अफ्रीकी देशों

में नवीकरणीय ऊर्जा पर कुछ प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का

है; और

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( डॉ. फारुख अब्दुल्ला ):

(क) ओर (ख) जी, al भारत अफ्रीका फोरम सम्मिट

(आईएएफएस) के तत्वाधान में अफ्रीका देशों हेतु भारतीय सहयोग

के एक भाग के रूप में बायोमास गैसीफायर प्रणालियां और सौरा

चार्जिंग स्टेशन

मिस्र में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू किए

जाने का प्रस्ताव नहीं है।

फेमा का उल्लंघन

5033. श्री एस, पक्कीरप्पाः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार के पास विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,

999 (फेमा) के क्षेत्र में हो रहे उल्लंघन का कोई रिकार्ड उपलब्ध

है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वषों में किए गए अभियोजन तथा

जारी किए गए कारण बताओं नोटिसों की राज्य-वार संख्या कितनी

है;
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(ग) गत तीन वर्षो में कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों

के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) गत तीन वर्षों में किए गए अपराधों अथवा उल्लंघनों

का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

(क) जी हां।

(ख) से (घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, i999 मूल रूप

से एक सिविल अधिनियम है व इस तरह अभियोजनों को प्रारंभ

करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। गत तीन वर्षो अर्थात्

2009-0, 200-Ii और 20Ii-i2 (जुलाई, 20 तक) के

दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को शुरू करने

` के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, i999 (फेमा) के तहत

विभिन व्यक्तियो/फर्मा को 990 कारण बताओं नोटिस जारी किए

हैं। गत तीन वर्षों के दौरान जारी कारण बताओं नोटिसों का

क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्न है;-

क्षेत्र जारी किए गए कारण बताओ

नोटिसों (एस सी एन) की संख्या

अहमदाबाद 39

ane 62

चंडीगढ़ 02

चेन्नई 63

कोचीन थ्बा

दिल्ली | 20

हैदराबाद 55 :

लखनऊ 92

कोलकाता 84

मुम्बई 3

तेजाब से हमलों के मामले

5034. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में तेजाब से हमलों के मामलों की संख्या

में वृद्धि हुई है तथा पीड़ितों को व्यापक उपचार प्राप्त करने में

अनेक कठिनाइयां हो रही हैं;
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(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पीड़ितों को मुफ्त

उपचार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है तथा शल्य चिकित्सा की

लागत को बीमा योजना में शामिल करने की योजना शुरू करने

का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(घ) क्या सरकार प्लास्टिक सर्जनों की कमी का सामना कर

रही है;

(ङ) यदि हां, तो प्लास्टिक सर्जनों के खाली पडे पदों को

भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण an हैं?

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

गुलाम नबी आजाद ): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय

होने के नाते केद्रीय रूप से ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

जहां तक दिल्ली में केंद्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात डा.

राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और लेडी

हार्डिग मेडिकल कॉलेज और इसके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है,

विगत वर्ष के दौरान तेजाब फेक कर हमला करने के संबंध में

सफदरजंग अस्पताल में केवल 2 मामलों और डा. राम मनोहर

लोहिया अस्पताल में 4 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसे रोगियों

को इन अस्पतालों में किसी भी कार्रवाई के बगैर निःशुल्क प्रदान

किया जाता है।

(घ) से (च) सफदरजंग और डा. राम मनोहर लोहिया

अस्पताल में प्लास्टिक सर्जनों की कोई कमी नहीं है। रिक्ति होते

ही पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। लेडी हार्डिंग

मेडिकल कॉलेज में बर्न्स विभाग (प्लास्टिक सर्जरी) उपलब्ध नहीं

है।

( हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों मे बच्चों के लिए खेलकूद सामग्री

5035. श्री भुपेन्द्र सिंहः क्या महिला ओर बाल विकास

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खेलने और

आमोद-प्रमोद के लिए खेलकूद सामग्री प्रदान करने का कोई

प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
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(ग) क्या आंगनवाड़ी Sai में खेलकूद सामग्री और आमोद-प्रमाद

के साधनों की कमी हे; और

(घ) यदि हां, तो आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के आमोद-प्रमोद

के लिए इन वस्तुओं को प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए

हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (घ) आई.सी.डी.एस. राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों में चलाई जाने वाली

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम में छह माह से छह वर्ष

तक की आयु के बच्चों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें

से 3-6 वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी Sal में स्कूल-पूर्व

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए आते

हैं। यह कार्यक्रम रोजाना दो घंटे चलाया जाता है और उसके अंतर्गत

चलाए जाने वाले समेकित कार्यकलाप में शारीरिक, अंग संचालन,

भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास संबंधी और

रचनात्मक एवं सौंदर्यपरक कार्यकलाप शामिल हैं। शारीरिक एवं अंग

संचालन संबंधी विकास और समन्वय के लिए वृत्त और सूक्ष्म, दोनों

प्रकार के अंग संचानल कार्यकलाप चलाए जाते हैं। बड़ी मास

पेशियों के विकास के लिए दौड़ने, कूदने, उछलने, खेल खेलने

आदि जैसे विकास कार्यकलाप चलाए जाते हैं। सूक्ष्म अंग संचालन

के विकास के लिए रेत में खेले जाने वाले, पानी में खेले जाने

वाले खेल, कठपुतली के खेल, सामूहिक खेल और कार्यकलाप

इत्यादि चलाए जात हैं।

इस आयु के बच्चे इतने विकसित नहीं होते हैं कि वे नियमों

वाले संगठित और संरचनात्मक सामूहिक खेल-कूद में भाग ले सके।

अतः, स्कूल-पूर्व शिक्षा किट के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में आयु

के अनुसार उपयुक्त खेलकूद सामग्री ही प्रदान की जाती है।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, इस स्कीम में अन्य बातों के

साथ-साथ प्रत्येक प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्र 000/- रुपये प्रति वर्ष

की दर पर स्कूल-पूर्व शिक्षा किट प्रदान की जाती है। स्कूल-पूर्व

शिक्षा किट में शामिल वस्तुएं संभावित खेलों और संकल्पनाओं के

अनुरूप विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। ये वस्तुएं टिकाऊ, बचचों

के लिए सुरक्षित (विषाणु रहित और बिना धारदार किनासें वाली)

सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिवेश के अनुरूप, किफायती, संभालने

और भण्डार में रखने में आसान तथा रचनात्मकता और समस्याओं

के समाधान के लिए अनुकूल होती हैं। स्कूल-पूर्वं शिक्षा किट में

शामिल की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं इस प्रकार हैं:

* कहानी सुनाने के लिए फ्लैश कार्ड

* जानवारों, फलों, सब्जियों, शरीर के अंगों की तस्वीरों

पर मॉडल/तस्वीरों की किताबें
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* प्लास्टिक या गत्ते या लकड़ी के बिल्डिंग ब्लॉक

* नरम खिलौने

* खेलने के लिए गुडियाएं

* रंगों, संख्याओं, वर्णो संबंधी मिलान कार्ड

* स्टैकिग रिंग/शेप ead

* गदे

* श्रेडिंग बोर्ड/मोती और at

* किचन सैट

* पहियों वाले खिलौने

* हपली/छोटे डम

* आसान पहेलियां इत्यादि

(अनुवाद

सौर विद्युत प्रौद्योगिकी

5036. श्री जोस के मणि: क्या नवीन और नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कन्सेन्दरेटिग सोलर पावर (सीएसपी) प्रौद्योगिकी को

हाल ही में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौरा मिशन

को एक घटक के रूप में रखे जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में कन्सेन्टरेटिग सोलर पावर

(सीएसपी) प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु संदर्भ, कठिनाइयों एवं

नीतिगत विकल्पों का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लाभ

क्या हैं;

(डः) क्या सरकार का विचार राजस्थान और गुजरात में स्थित

परियोजनाओं में सीएसपी प्रौद्योगिकी की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( श्री फारुख अब्दुल्ला ):

(क) जी, a कन्सेन््ट्रेटिंग सौर विद्युत (सीएसपी) प्रौद्योगिकियां

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत

देश में ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाएं संस्थापित करने हेतु

पात्र हैं।
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(ख) मिशन के चरण i में i000 मेगावाट क्षमता की सौर

विद्युत परियोजनाओं में से 50% क्षमता सौर तापीय से अनुमानित

है जो सीएसपी प्रौद्योगिकियों से संबंधित है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा देश में सीएसपी प्रौद्योगिकियों

सहित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संदर्भ, कठिनाइयों तथा

नीतिगत विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद जनवरी, 20I0 में

जेएनएनएसएम की घोषणा की गई। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022

तक 20000 मेगाबाट क्षमता की ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं

की संस्थापना करना है ओर इस क्षमता का एक बड़ा भाग सीएसपी

प्रोद्योगिकियों के माध्यम से परिकल्पित है। सीएसपी प्रौद्योगिकियों के

'फायदों में बेहतर कार्य क्षमता, विद्युत की गुणवत्ता और हाइब्रिडीकरण

की संभावनाएं शामिल हैं।

(ङ) ओर (च) जेएनएनएसएम के अंतर्गत सीएसपी तथा

अन्य प्रौद्योगिकियों पर आधारित सौर परियोजनाएं देश के किसे भी

भाग में संस्थापित की जा सकती हैं। प्रथम चरण में राजस्थान में

430 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाओं और गुजरात में 20

मेगावाट क्षमता की एक परियोजना को संस्थापित किए जाने की

संभावना है।
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(हिन्दी)

ग्रामीण गरीबों को ऋण

5037. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेगे किः

(क) गत दो वर्षो में तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी

वित्तीय संस्थानों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में

वितरित कुल ऋण में से ग्रामीण गरीब परिवारों को वितरित ऋण

का अनुपात क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त अनुपात में कमी आयी

है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हे तथा इसके क्या

कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (sit नमोनारायन मीणा);

(क) से (ग) सरकारी वित्तीय संस्थाओं तथा स्व सहायता समूहों

द्वारा विगत दो वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित कुल

ऋण की तुलना में छोटे एवं सीमांत किसानों को संवितरित ऋण

के अनुपात का ब्योरा नीचे दिया गया हैः-

वित्तीय वर्ष कुल संवितरण एसएफ/एमएफ को संवितरण कुल संवितरण की तुलना में

एसएफ/एमएफ का प्रतिशत

2009-0 384 54.2 8 277.] 30.76

20]0- (अनंतिम) 446 778.98 63 ॥ 89.65 36.53

20]-i2 (3] मई 202] 60 724.78

तक की स्थिति)

23 256.79 38.3

संवितरित कुल कृषि ऋणों की तुलना में एसएफ/एमएफ को संवितरित ऋणों का अनुपात बढ़ रहा है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा विगत दो वर्षो एवं 200- के दौरान एसएचजी को संवितरित ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

वर्ष ऋण सहबद्ध एसएचजी कौ संख्या (लाख मेँ) संवितरित ऋण (राशि करोड रुपए में)

2008-09 6.0 2253.5]

2009-0 5.87 4453.30

200-] (अनंतम) . 2.23 4492.00

स्रोत: नाबार्ड प्रकाशन (2008-09, 2009-0 भारत में सूक्ष्म-वित्त की स्थिति)
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(अनुवाद

जनजातीय शिल्पकारों को रियायती दर पर ऋण

5038. श्री पोननम प्रभाकरः क्या वित्त मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव जनजातीय कला में

विकास हेतु जनजातीय लोगों को रियायती दर पर ऋण प्रदान करने

का है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा

क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा ऐसे लोगों को

कब तक इस प्रकार का ऋण प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा)

(क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

के पास जनजाति कला के विकास के लिए जनजातियों को वित्तीय

सहायता प्राप्त (सब्सिडाइज्ड) ऋण देने कौ कोई स्कीम/प्रस्ताव नहीं

है। तथापि, नाबार्ड क्षमता निर्माण और विपणन पहलों, जिनमें

जनजातीय कारीगर भी शामिल हैं, के लिए अनुदान सहायता देकर

संवर्धनात्मक सहायता उपलब्ध कराता है।

बैंकों में भारी नकद जमा

5039. श्री असादूददीन ओवेसीः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेगे किः

(क) क्या दिल्ली कौ कुछ बैंक शाखाओं में किसी एक पार्टी

द्वारा 000 SUS रुपए के लगभग भारी नकद जमा का पता चला

है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन-निदेशालय (ईडी) ने इन

मामलों की संभावित धन शोधन गतिविधि के रूप में जांच की

है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इन बैंकों ने भारी नकद जमा के बारे में ईडी को

सूचित नहीं किया; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे बैंकों और जमाकर्ताओं के विरुद्ध

सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी अथवा की जा रही है?
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वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा)

(क) से (ङः) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सदन के पटल

पर रख दी जाएगी।

(हिन्दी)

विद्युत का अंतरराज्यीय हिस्सा

5040. श्री भरत राम मेघवाल:

श्री खिलाडी लाल वैरवाः

श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से सृजित

विद्युत की हिस्सेदारी के संबंध में केंद्र सरकार और पंजाब, हरियाणा

ओर राजस्थान सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते की वर्तमान

स्थिति an है;

(ख) क्या इन विद्युत परियोजनाओं मेँ राजस्थान की हिस्सेदारी

पर अंतिम निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो

इसके कारण क्या हें;

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई

है;

(ङ) क्या केद्रीय विद्युत प्राधिकरण/केंद्रीय जल आयोग ने

राजस्थान पंजाब स्थित जल विद्युत परियोजनाओं से हिस्सेदारी प्राप्त

करने हेतु किए गए दावे के संबंध में कोई पृष्ठाधार टिप्पण तैयार

किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) से (घ) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों तथा भारत

सरकार के बीच 0.5.984 को एक समझौता हुआ था जिसमें यह

सहमति हुई थी कि आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना,

मुकेरियन जल विद्युत परियोजना, थीन बांध परियोजना, यूबीडीसी

Ba-] ओर शाहपुर कंदी हाइडल स्कीम में बिजली की हिस्सेदारी

के लिए हरियाणा और राजस्थान द्वारा किए गए दावों को ध्यान

में रखते हुए, भारत सरकार इस मामले को विचार हेतु सर्वोच्च

न्यायालय को भेजेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कौ राय इस विषय

पर मांगी जानी थी कि क्या इन हाइडल स्कीमों से उत्पादित विद्युत

में राजस्थान और हरियाणा के राज्यों की कोई हिस्सेदारी के पात्र
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हैं और उनकी हिस्सेदारी होने की स्थिति में प्रत्येक राज्य का हिस्सा

कितना होगा।

तथापि, इसके पश्चात् 29-30 जुलाई, 992 और 6 अगस्त,

i992 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच

हुए विचार विमर्शो में, इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय

को न भेजे जाने पर सर्वसम्मति हुई थी। यह भी निर्णय लिया गया

था कि राज्य आपसी विचार-विमशों के माध्यम से उचित समझौता

करेंगे। इस मामले को सौहार्दपूर्वक ढंग से निपटाने के लिए, कई

औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श किए गए हैं। तथापि,
स्टेकहोल्डर राज्यों के अलग-अलग विचारों के कारण अभी तक

कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है।

(ङ) ओर (च) tae के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों
में विद्युत की हिस्सेदारी पर पृष्ठभूमि कागजात तैयार करने के लिए

फरवरी, :999 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक समिति का गठन

किया गया था। समिति ने इस मामले में संबंधित राज्यों के विचार

आमंत्रित किए। राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों

द्वारा उनके दावों के समर्थन में किए गए विभिन बिन्दुओं के

विश्लेषण के पश्चात् और पंजाब सरकार की टिप्पणियां न होने

की स्थिति में समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह सभी संबंधित

राज्यों के बेहतर हित में होगा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान

के राज्यों तथा भारत सरकार के बीच 0.5.984 को पहले से ही

हो चुके समझौते का अनुसरण किया जाए।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

5047, श्री हंसराज गं. अहीरः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली हमलों में घायल

व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर ध्यान नहीं

दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नक्सल क्ष्षेत्रों में

अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य

सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों .

और wast में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने
के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत

राज्यों को मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आपातकालीन

चिकित्सा परिवहन सेवा प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता

प्रदान की जाती है! इसके अतिरिक्त, एम्बुलेंस के प्रापण के लिए

भी सहायता प्रदान की जाती है। उच्च फोकस वाले जिलों, जिनमें

नक्सलवाद से प्रभावित जिले भी शामिल हैं, को इन सेवाओं को

प्रचालनात्मक बनाने में प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकार अपने

स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के जरिए घायल व्यक्तियों को चिकित्सीय

परिचर्या प्रदान करती है।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

(पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत सरकार बिहार, छत्तीसगढ़ और

ओडिशा राज्यों में प्रत्येक में एम्स जैसी एक-एक संस्था की स्थापना

कर रही है।

झारखंड राज्य में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची का उन्नयन

अनुमोदित हो चुका है और इसमें i722 बिस्तर वाला सुपर

स्पेशियलिटी ब्लॉक और 68 बिस्तर वाला आंकोलॉजी ब्लॉक होगा।

बिहार में सरकारी चिकित्सा कॉलेज, दरभंगा और सरकारी

चिकित्सा कॉलेज, मुजफ्फरपुर का उननयन अनुमोदित हो चुका है।

आंध्र प्रदेश राज्य मेँ निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान (एनआईएमएस)

और एसवीआईएमएस, तिरूपति का उननयन किया गया है।

एनआईएमएस, हैदराबाद में 300 बिस्तर वाले एक सुपर स्पेशियलिटी

ब्लॉक और 200 विस्तर वाले आपातकालीन और अभिघात केन्द्र

का निर्माण किया गया है।

(घ) और (ङ) अंतराल को भरने के लिए राज्यों को

संविदात्मक आधार पर स्टाफ को नियुक्त करने हेतु वित्तीय सहायता

प्रदान की जाती है। दुर्गम और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य

केंद्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों तथा कर्मचारियों को आकर्षित

करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं।

(अनुवाद

एनआरएचएम के अंतर्गत निधियों का आवंटन

5042. श्री उदय सिंहः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय को कितना

बजट आवंटित किया गया है;

(ख) अब तक कितने बजट का उपयोग किया गया है;
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(ग) पहिचान किए गए क्षेत्र कौन से हैं, जहां कमी अत्यधिक

होने के कारण स्वास्थ्य असुरक्षित है; और

(घ) इस वित्तीय वर्ष जोकि योजना अवधि का अंतिम वर्ष

है की समाप्ति तक कुल परिकल्पित आवंटन की उपयोगिता कौ

प्रतिशतता क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) ¡] वीं फचवर्षीय योजना (2007-08 से 20-2)

के दौरान स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए योजनागत

निधियों का वस्तविक आवंटन 9949] करोड़ रु. है।

(ख) ग्यारहवीं योजना के प्रथम चार वर्षो (2007-08 से

20l0-) के दौरान उपयोग 6636.24 करोड रु. रहा है जौ उसी

अवधि के दौरान 7273) करोड़ रु. के वास्तविक आबंटन के

मुकाबले है।

(ग) इस योजना के दौरान उपलब्ध कराई गई कुल निधियों

को आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए

विभिन क्षेत्रों में अबंटित किया गया है।

(घ) ग्यारहवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय

क्षेत्र के अंतर्गत निधियों के उपयोग की प्रतिशतता 9:.2% थी। वर्ष

20iI-2 के दौरान शत प्रतिशत उपयोग की परिकल्पना करते हुए,

ग्यारहवीं योजना के अंत तक समग्र उपयोग के करीब 93.5% होने

की संभावना है।

[feet]

जनश्री बीमा योजना

5043, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

श्री देवजी एम. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(एमएनआरईजीएस) के तहत नियोजित कामगारों को जनश्री बीमा

योजना में शामिल करने हेतु पात्रता मानदंड क्या है;

(ख) महाराष्ट से कितने एमएनआरईजीएस कामगार को उक्त

योजना में कवर किया गया है; और

(ग) एमएनआरईजीएस के सभी कामगारों को इस योजना के

तहत कब तक कवर कर लिया जाएगा?
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वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा);

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी ) ने यह सूचित किया

है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

(एमएनआरईजीएस) के अंतर्गत नियुक्त कर्मकारों को जनश्री बीमा

योजना में शामिल करने के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:-

() एमएनआरईजीए के तहत जॉब कार्ड के साथ पंजीकृत

एक ग्रामीण परिवार का मुखिया, वर्ष में न्यूनतम 5

दिन की अवधि के लिए, बीमा सुरक्षा के लिए पात्र

है। यह सुरक्षा उस तारीख से प्रारंभ होती है जब

निधारित की गई न्यूनतम दिनों की संख्या पर काम

कर लिया जाता है।

(2) बीमा सुरक्षा का नवीकरण प्रत्येक बर्ष किया जाता है।

यदि लाभार्थी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 5 दिन तक

काम करता है, तो वह बीमा सुरक्षा के नवीकरण हेतु

पात्र हो जाता हैं

(3) यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अन्य किसी

मंत्रालय/विभाग द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित

मृत्यु एवं निःशक्तता हेग अन्य किसी बीमा के द्वारा

पहले ही कवर किसा जा चुका है, वह व्यक्ति इस

योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त करने का पात्र

नहीं है।

(ख) और (ग) एलआईसी ने यह भी सूचित किया है कि

जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के तहत wat किए गए

एमएनआरईजीएस व्यक्तियों के लिए कोई अलग से आंकड़े नहीं

रखे जाते हैं। तथापि, एलआईसी ने महाराष्ट्र राज्य A 3i.03.20I

की स्थिति के अनुसार जेबीवाई के तहत ,26,37 जीवन कवर

किए हैं।

(अनुवाद ।

चर्म दान

5044. श्रीमती सुप्रिया qa: क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में चर्म दान की वर्तमान स्थिति an है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में लोगों में जागरुकता फैलाने

के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी

आजाद ): (क) भारत में अंगदान का विनियमन, मानव अंग

प्रत्यारोपण अधिनियम, (टीएचओए) 994 एवं उसके अंतर्गत

सृजित
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नियमों के अंतर्गत किया जात है। अब तक, चर्म दान को

टीएचओए, 994 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अतएव,

चर्मदान से संबंधित जानकारी का रख रखाव नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों के वेतन में समानता

5045. डॉ. संजय जायसवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय वन सेवा (आईएफएस) और भारतीय

पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक

सेवा (आईएएस) के उनके दो वर्ष कनिष्ठ अधिकारियों के समान

वेतन देने के बारे में सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्रवई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) से (ग) राज्य संवर्ग पी.बी.-3, पी.बी.-4 और एचएजी

वेतनमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति

से संबद्ध तथा वेतन निर्धारण के संबंध में गैर-कार्यात्मक वित्तीय

अपग्रेडेशन का लाभ देने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं।

आईपीएस और आई एफ एस अधिकारियों को संबंधित राज्य

aan में, केन्द्र में किसी विशिष्ट बैच के आईएएस अधिकारियों

कौ नियुक्ति से संबद्ध वेतन समानता मौजूदा नियमों के अनुसार

दी जाती है। ये प्रावधान उन अधिकारियों के बेतन निर्धारण के लिए

भी हैं जो राज्य और केंद्र में तैनात होते हैं।

संगठित समूह ‘oH’ सेवाओं के अधिकारियों की तुलना में

आईपीएस/आईएफएस अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक अपग्रेडेशन

देने में कोई भेदभाव नहीं है। अतः मौजूदा प्रावधानों में कोई संशोधन

विचारात्मक नहीं है।

(हिन्दी)

विद्युत कंपनियों द्वारा हिन्दी का संवर्धन

5046. कैष्टन जय नारायण प्रसाद निषादः क्या विद्युत

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजभाषा हिन्दी के संवर्धन

हेतु विद्युत क्षेत्र कौ कपनियों द्वारा कपनी-वार क्या प्रयास किए गए

हैं;
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(ख) क्या इन कंपनियों द्वारा हिन्दी वेबसाइट भी निर्मित की

गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो

इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षो के दौरान हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य

क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग विज्ञापनों पर कंपनियों द्वारा कंपनी-वार

कितनी धनराशि खर्च की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा राजभाषा नीति के संवर्धन हेतु

किए गए प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल

ह

lL राजभाषा अधिनियम, 963 की धारा 3 (3) का

पूर्णतया अनुपालन।

2. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में

ही देना।

3. पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभव प्रयास

करना।

4. प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन

समिति कौ नियमित रूप से बेठकें आयोजित करना।

5. हिंदी दिवस/हिदी wearer मनाना।

6. प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

7. हिन्दी की प्रगति कौ निगरानी करने के लिए निरीक्षण

करना।

8. शब्दावली तैयार करना।

9. अधिकारियों/कर्मचारियों कौ हिन्दी में काम करने की

निपुणतां का विकास करने के लिए विभिन प्रकार के

प्रशिक्षण देने हेतु tet तैयार करना।

l0. विभिन प्रकार की प्रोत्साहन स्कौमों का कार्यान्वयन्।

Li. हिन्दी गुह पत्रिकाओं का प्रकाशन।

2. हिन्दी कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करना।

3. पृथक हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना।

4. हिन्दी में काम करने को सरल बनाने हेतु सभी

कम्प्यूटरों पर feat सुविधा उपलब्ध कराना।
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I5. रबड़ की मोहर, निमंत्रण पत्र, विजिटिंग cared, बैनर,

साइन बोड, स्टेशनरी, कोड, नियमावली, फार्म आदि

द्विभाषी तैयार करना।

राजभाषा विभाग, गुह मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में

निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पिछले

तीन वर्षो के दौरान प्राप्त की गई समग्र उपलब्धियां संलग्न विवरण-]

में दी गई हें।

(ख) ओर (ग) जी हां। विद्युत क्षेत्र की सभी कंपनियों की

वेबसाइट fart हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र

की कपनियों द्वारा विज्ञापनों पर हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय

भाषाओं में अलग-अलग खर्च की गई राशि का कपनीवार ब्यौरा

संलग्न विवरण-ा में दिया गया है।

विवरण-ा

पिछले तीन वर्षों के दौरान, राजभाषा विभाग, ye मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में राजभाषा

हिन्दी के सवर्धन हेतु विद्युत क्षेत्र की कपनियों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का कपनीवार ब्यौरा-

Ba कंपनी का धाए़ 3(3) fet में fet में प्रच कंप्यूटर fet ow रिशेक्षण कोड/मैनुअल हिंदी पल, aT

7 a wa Gt || qa कार्ावयं (लक्ष्य फार्म, view = कार्यशालाएं पएाष्ठिं कार्यक्रम

अनुपालन के उत्ता feat al wie समिति कौ 259) साहित्य के प्रशिक्षित

हिद में क्षमा पर व्यय बैठक अनुवाद कौ कार्मिकों

दिया जाग स्थिति कौ सं.

॥ 2 3 4 5 6 ॥ 8 9 ॥ ॥ 2 3

waeatet शत-प्रतिशत शत प्रतिशत क क्षत्र 85.59% 00% द्विभाषी 85% ।2 00% शतप्रतिशत द्विभाषी 48 5 2/240

ख क्षेत्र 82.84%

ग FA 8.I3%

2. पाबरग्रिड शत-प्रतिशत शत प्रतिशत क क्षत्र 86.6% to0% द्विभाषी 50% 2 00% शत-प्रतिशत द्विभाषी 36 I5 8/540

ख क्षेत्र 85.82%

ग क्षेत्र 67.8%

3. एनरीपीसी शतप्रतिशत शत प्रतिशत क क्षेत्र 80.27% 00% द्विभाषी

ख क्षेत्र 70.37%

ग क्षेत्र 57.73%

4. पीएफसी शत-प्रतिशत शत. प्रतिशत क क्षेत्र 80.6% 00% द्विभाषी

ख क्षेत्र 69.63%

ग क्षेत्र 66.08%

5. आरईसी शत-प्रतिशत शत प्रतिशत क क्षेत्र 72.05% 00% द्विभाषी

ख क्षेत्र 7.2%

ग क्षेत्र 49.%

6. एसजेवीएनएल शतप्रतिशत शत प्रतिशत क क्षेत्र 69.44% 00% द्विभाषी

ख क्षेत्र 86.74%

ग क्षेत्र 87.47%

50% 2 00% शत-प्रतिशत द्विभाषी 36 03 30॥500

55% 2 00% शत-प्रतिशत द्विभाषौ 2 03 6/20

25% 2 00% शत-प्रतिशत द्विभाषी 08 शून्य 3/20

54.4% 2 {00% शत-प्रतिशत द्विभाषी 39 04 6/80
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॥ 2 3 4 5 6 ॥ ह 9 ॥ ॥ ॥ B

7. टीएचडीसी शत-प्रतिशत शत प्रतिशत क क्षेत्र 9].78% 00% द्विभाषी 54.% {2 00% शत-प्रतिशत द्विभाषी 42 0 8/28

ख क्षेत्र 00%

ग aT 8%

8. नीपको शत-प्रतिशत शत प्रतिशत क क्षेत्र 56.0% l00% द्विभाषी 44.58% i2 00% शत-प्रतिशत द्विभाषी i0 शून्य 3/70

ख क्षेत्र 55.55%

ग क्षेत्र 64.66%

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कपनियों द्वारा विज्ञापनों पर हिन्दी,

खर्च की गई कपनीवार राशि

एनएचपीसी लिमिटेड

अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग

नीचे दी गई है-

(आंकड़े रुपए में)

वर्ष हिन्दी अंग्रेजी अन्य क्षेत्रीय भाषा

2008-9 9,79 583 459,068 -

2009-0 26 22 802 5 54,735 -

200-7 42.04.475 4.80 000 -

2. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वर्ष हिन्दी अंग्रेजी अन्य क्षेत्रीय भाषा

2008-9 3,90 52,559 3,95 76 328 30 54,594

2009-0 492 68 285 4,67 2 962 5] / 265

200-I] 7 54,02 605 6.57 49 044 ] 26 90,729

3. एनटीपीसी लिमिटेड

वर्ष हिन्दी अंग्रेजी अन्य क्षेत्रीय भाषा

2008-09 ] 3465 000 2,02 39,000 58 6] 000

2009-0 69,84 000 9,67,000 94 94,000

200-] .50.87 000 87,0 000 5 63,000
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4 पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

वर्ष हिन्दी अंग्रेजी अन्य क्षेत्रीय भाषा

2008-09 ,I8,2,05] ] 48 39,925 34 06 068

2009-0 ] 70,06 285 84,9 350 92 268

200-I 335,02 44] 3,54 34 480 -

5. रूरल इलेक्ट्िफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

वर्ष हिन्दी अंग्रेजी अन्य क्षेत्रीय भाषा

2008-09 46 38,950 57 35 452 -

2009-0 40 25 465 5 98 480 -

200- 93 56,699 ].8.32 260 -

6. एसजेवीएन लिमिटेड

वर्ष हिन्दी अंग्रेजी अन्य क्षेत्रीय भाषा

2008-09 22 97.784 44.74.962 -

2009-0 35 87 884 68 98 474 -

20I0-2] 28 25,94 55 45 033 -

7. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वर्ष हिन्दी अंग्रेजी अन्य क्षेत्रीय भाषा

2008-09 833 225 7.23 3000 23 Al 496

2009-0 7.4.638 20,0.397 ~

20I0-I] 0,I] 400 976 080 -

8. नार्थं ded इलैक्टिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

वर्ष हिन्दी अंग्रेजी अन्य क्षेत्रीय भाषा

2008-09 - 64,09 32 2,76 297

2009-0 ~ 4.96 64 378 ]93 000

200- ~ ].9.3] 856 6.36400
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(अनुवाद

क्षेत्रीय पर्यटन सम्मेलन

5047. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या पर्यटन मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय पर्यटन मंत्रियों का एक

सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंबधी ब्यौरा an है और इसमें क्या

सिफारिशें की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई

हे;

(घ) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

पर्यटन के विकास हेतु किसी विजन की रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे?

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) पश्चिमी क्षेत्र

के पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन 20 जूलाई, 20 को

औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ था। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़, गोवा,

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों तथा दादरा और नगर

हवेली और दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया था।

(ख) भागीदारी करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का

अन्य बातों के साथ यह भी विचार किया था किः-

}. विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के संवर्धन के लिए भारतीय

पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और वन एवं पर्यावरण

मंत्रालय को पर्यटन मंत्रालय के साथ नजदीकी तालमेल

से कार्य करना चाहिए।

2. लक्जरी ट्रेनों म दुलाई प्रभारों को रेल मंत्रालय द्वारा

युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए।

3. सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सतत तरीके से पर्यटन को

बढ़ावा दिया जाए।

4, अवसंरचना विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी

की संभावनाओं का पता लगाया जाए।

5. स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार किया जाए।

6. ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू किया जाए।
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7. हुनर से राजगार योजना के आधार को व्यापक बनाया

जाए।

8. भारतीय पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विदेश में

जोरदार संवर्धन किया जाए।

(ग) मंत्रालय ने इन संस्तुतियों को नोट कर लिया है। विभिन्न

पर्यटन गंतव्यों/उत्पादों/मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों के विकास एवं संवर्धन

की जिम्मेवारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

(यूटी) प्रशासन की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श

से पहचान किए गए पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं/ मेलों/उत्सवों/

कार्यक्रमों के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता

और योजना दिशा-निर्देशों केअनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय

सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

यह मंत्रालय पर्यटन विकास एवं संवर्धन के महत्व के विभिन्न

मामलों पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ भी समन्वय

करता है।

(घ) ओर (ङ) i284 पंचवर्षीय योजना में पर्यटन मंत्रालय

का दृष्टिकोण भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/संगठनों, राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ

नजदीकी समन्वय से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार सृजन के एक प्रमुख

चालक के रूप में पर्यटन को स्थापित करना है।

एनटीपीसी की बंद विद्युत परियोजनाएं

5048, श्री राजय्या सिरिसिल्लाः

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

श्री के. सुगुमारः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी)

को मानकों के उल्लंघन के कारण ओडिशा सहित देश में अनेक

संयंत्रों को बंद करना पडा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संयंत्र-वार ब्यौरा

क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी ने स्थानीय कानूनों के उल्लंघन के

कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनटीपीसी द्वारा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक

उपाय क्या है?
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विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) और (ख) जी, हां, एनटीपीसी को पर्यावरण एवं गाद प्रबंधनों

के मुद्दों से संबंधित ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएमपीसीबी)

द्वारा उनको दिए गए बंद नोटिस के कारण ओडिशा में तालचेर

सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन स्टेज-2 के 500 मेगावाट क्षमता के 4

यूनिटों को बंद करना पड़ा था।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न

नहीं उत्पन्न होता।

(S) बंद नोटिस की प्राप्ति के बाद, एनटीपीसी ने मामले को

ओएसपीसीबी के साथ उठाया। उपचारात्मक उपायों वाली एक कार्य

योजना एनटीपीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और ओएसपीसीबी

द्वारा निगरानी की जा रही है। एनटीपीसी विभिन्न चरणों के शुरू

होने के समय विद्यमान सभी पर्यावरणीय/प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों

से संबंधित विभिन्न कार्यवाहियों का सझाव दिया है। इनमें से कई

सुझाव एनटीपीसी द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(हिन्दी

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

5049. श्री देवराज सिंह पटेल:

श्रीमती कैसर जहां:

श्री एम.आई. शञानवासः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

(आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण विद्युतीकरण पारेषण

बैकबोन (आरआईडीबी) के अंतर्गत अनेक 33/l केवी विद्युत

उप-केन्द्र स्थापित किए गए हें।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन राज्यों से रिपोर्टे प्राप्त हुई है कि आरजीजीवीवाई

के अंतर्गत स्थापित ट्रांसफार्मर आवश्कताओं हेतु क्षमता से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा

इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय उठाए जा रहे हैं;
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(ङ) क्या सरकार के संज्ञान में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न

राज्यों से फीडरों को बांटने की रिपोर प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा

इस संबंध में उठाए गए या प्रस्तावित उपचारात्मक कदम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री के.सी. वेणुगोपाल ):

(क) ओर (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

(आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पर्याप्त क्षमता के 33/ll केवी या

66/l] केवी उपकेन्द्रों तथा ब्लॉक में वे लाइनें जहां कोई भी 33/2I

केवी या 66/ll केवी का उपकेन्द्र विद्यमान/स्थापित नहीं है, वहां

पर ग्रामीण विद्युत वितरण बैक बोन (आरईडीबी) सृजित किए गए

हैं। loaf योजना के अंतर्गत 33/i: केवी के 400 उपकेद्र स्वीकृत

किए गए थे तथा इनमें से 349 उपकेंद्र चालू किए गए हैं। ict

योजना के अंतर्गत 33/il Hat के 266 तथा 66/l केवी के I

उपकेद्र स्वीकृत किए गए तथा इनमें से 33/ll केवी के 59 उपकेद्र

चालू किए गए हैं। iodt योजना के उपकेन््द्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्रमश: संलग्न faa] तथा [ पर दिया गया है।

(ग) और (घ) बिहार की राज्य सरकार ने उच्च क्षमता वाले

SASTRY (00 केवीए) के स्थान पर अपेक्षाकृत छोटे आकार

के ट्रांसफार्मों की स्थापना का मुद्दा उठाया है। आरजीजीवीवाई के

अंतर्गत, उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) की परिकल्पना

की गई है जिसमें बड़ी क्षमता के टरांसफार्मरो के स्थान पर कम

क्षमता के ट्रांसफार्मस को बड़ी संख्या में स्थापित किया जाता है

ताकि बिजली की चोरी तथा समग्र एटी एंड सी हानियों के अवसरों

को कम किया जा सके। एचवीडीएस प्रणाली के मामले में, कम

क्षमता के ट्रांसफार्मों की अधिक संख्या में आवश्यकता है। बिहार

को सरकार से अतिरिक्त भार की व्यवस्था करने के लिए समयबद्ध

अवसंरचना के साथ अतिरिक्त ट्रांसफार्मों के लिए आरजीजीवीवाई

के अंतर्गत पूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) प्रस्तुत

करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) ओर (च) मध्य प्रदेश सहित बहुत से राज्यों ने गांवों

में बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए घरेलू एवं कृषि

भार को पृथक करने के लिए फीडरों को अलग करने के साथ-साथ

अपने स्रोतों के प्रयोग द्वारा तकनीकी हानियों को कम करने तथा

वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने का कार्य शुरू किया है।
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विवरण I

आरजीजीवीवाई के अतर्गत ioaf योजना परियोजना में 33477 केकी उप्केद्रो के निर्माण की राज्यवार स्थिति

5-08-20 के अनुसार

क्र.सं. राज्य का नाम उपकेद्रों की संख्या चालू किए गए उपकेन्द्रों निर्माणाधीन उपकेद्रो

की संख्या की संख्या

= आंध्र प्रदेश 8 8 0

2. अरुणाचल प्रदेश 2 Lo ]

3. असम 6 3 3

4. बिहार 86 77 9

5. हिमाचल प्रदेश ] 0 ]

6 जम्मू एवं कश्मीर 4 3 ]

7. झारखंड 6l 43 ।8

६. मध्य प्रदेश 4 4 0

9. मणिपुर 2 0 2

0. मिजोरम l 0 l

ll. नागालैंड 2 0 2

i2. ओडिशा || ] 0

3. राजस्थान 2 2 0

4. त्रिपुरा 0

5. उत्तर प्रदेश 20... 94 9

6. उत्तराखंड 6 2 4

7. पश्चिम बंगाल 0 0 0

सकल योग 400 349 5
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विवरण II

आरजीजीवीवाई के acta iat योजना परियोजना में 33८। केवी एवं 66/77 केवी उपकेद्धों के निर्माण की राज्यवार स्थिति

5-08-20 के अनुसार

क्र.सं. राज्य का नाम उपकेंद्रों की संख्या चालू किए गए उपकेन््द्रों निर्माणाधीन उपकेंद्रों

की संख्या की संख्या

L आंध्र प्रदेश 3 3 0

2. अरुणाचल प्रदेश 7 0 7

3. असम 25 9 6

4. बिहार 85 6 79

5. हिमाचल प्रदेश 0 ] 9

6. जम्मू एवं कश्मीर 6* 0 6

7. झारखंड 46 32 ]4

8 मध्य प्रदेश ] l 0

9. मणिपुर 3 3 0

l0. मिजोरम ] 0 ]

ll. नागालैंड 9 0 9

i2. ओडिशा 5 0 5

B. राजस्थान ` 3 0 3

4. त्रिपुरा 8 0 8

5. उत्तर प्रदेश 29 3 26

l6. उत्तराखंड 7 0 7

7, पश्चिम बंगाल 9 0 9

सकल योग 277 59 28

*-इसमे 66/l] केवी के i] उपकेंद्र शामिल हैं।

( अनुवाद] (क) विदेशी विद्यार्थियों द्वारा विवाह उपरांत भारत छोड़ते

समय भारतीय लड़कियों को छोड़ देने के कितने मामले सामने आए
विवाह उपरांत लड़कियों को छोड़ना हैं;

5050, श्री पी. करुणाकरन: an महिला और बाल (ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(ग) विदेशी छात्रों द्वारा भारतीय लड़कियों के शोषण को रोकने
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के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक या प्रस्तावित उपाय क्या

2?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा

रही है ओर सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गैर-निष्पादनकारी परिसरंपत्तियां

5057, श्री भाउसाहेव राजाराम बाकचौरेः क्या वित्त मंत्री

यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या भारतीय वित्तीय संस्थानों, विशेषकर भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक ने अनेक अग्रणी औद्योगिक घरानों की विभिन

कंपनियों में कई हजार करोड़ रुपयों का निवेश किया है और अब

उक्त निवेश को गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के रूप में दर्शा कर

व्यर्थ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या

कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक उच्चस्तरीय

जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा);

(क) से (ड) आईडीबीआई बैंक लि. ने सूचित किया है कि बैंक

ने शीर्ष औद्योगिक घरानों की कंपनियों सहित विभिन्न कंपनियों में

निवेश किया है। ये निवेश इक्विटी शेयरों, बॉडों, ऋण पत्रो,

वाणिज्यिक प्रपत्रों, अधिमानी शेयरों इत्यादि जैसे विभिन लिखितां

के रूप में हैं। आईडीबीआई बैंक लि. ने अपनी विभिन योजनाओं

के अंतर्गत इन कंपनियों को सावधि ऋण के रूप में सहायता भी

दी है। आईडीबीआई ने सूचित किया है कि, आज की तिथि में,

आईडीबीआई बैंक का, बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त 20 शीर्ष औद्योगिक

घरानों की किसी भी कंपनी में कोई अनुपोज्य निवेश/आस्ति नहीं

है।

(अनुवाद!

धोबी घाटों के निर्माण हेतु नाबार्ड निधि

5052. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या वित्त मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे किः
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(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

का ग्रामीण क्षेत्रों में 5540 धोनी घाटों के निर्माण हेतु ऋण संवितरण

का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा

क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई हे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री नमोनारायन मीणा):

(क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड)

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए ग्रामीण आधारभूत

विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत निधि प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में धोबी घाटों का निर्माण आरआईडीएफ के तहत

कोई पात्र कार्यकलाप नहीं है। अतः नाबार्ड द्वारा इसके लिए कोई

मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

आपराधिक चोटों के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति

5053. श्री हेमानंद बिसवालः

श्री प्रहलाद जोशीः

श्री संजय भोई:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा

करेगे किः

(क) क्या मंत्रालय का यह प्रस्ताव है कि क्षतिपूर्ति के लिए

प्रदान की गई धनराशि उस व्यक्ति से वसूल कौ जाए जिसने पीडित

को आपराधिक चोट पहुंचाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय का विचार दुर्व्यापार पीड़ितों हेतु समान

योजनाएं प्रारंभ करने का है और महिला एवं बच्चों के दुर्व्यापार

करने वाले दलालों और प्रदाताओं के विरुद्ध ऐसी ही कड़ी कार्यवाही

करने का है;

(a) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू नौकर और मजदूरों

के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं और बच्चों के प्रवसन को

रोकने के लिए कोई विधान लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौय क्या है और मंत्रालय द्वारा

इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (घ) दंड प्रक्रिया संहिता की
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धारा 357 में यह उपबंध है कि न्यायालय अपराधों से पीड़ितों को

दंड के अंतर्गत वसूले गए जुर्माने में से मुआवजा दे सकते है।

वर्ष 2009 में दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357क जोड़ी गई

थी, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को अपराधों से पीड़ितों

या उनके आश्रितं को मुआवजा देने की स्कीम hs सरकार के

साथ समन्वय करते हुए तैयार करना होगी। इसके अंतर्गत जिन

मामलों में न्यायालय आवश्यक समझे, उन मामलों में पीडितों को

पुनर्वास के लिए मुआवजा मिल सकता है। जिन मामलों में मुकदमें

के बाद अभियुक्त दोषमुक्त या आरोप मुक्त हो गया हो, उन

मामलों में भी मुआवजे की सिफारिश की जा सकती है, aed

कि पीड़ितों को पुनर्वास को जरुरत हो। ऐसे मामलों में भी मुआवजा

दिया जा सकता है, जहां अपराधी की पहचान न हो पाने या उसका

पता न लग पाने के कारण मुकदमा शुरू न हुआ हो, किन्तु पीड़ितों

को पुनर्वास की जरूरत हो। सभी अपराधों से पीडित व्यक्ति

उपर्युक्त उपबंधों में शामिल हैं। राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 375क के अंतर्गत स्कोमों का निरूपण कर रही हैं।

सिक्किम सरकार ने ऐसी स्कीम तैयार की है जिसमें पीडित को

अपराधिक चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति से पीडित या उसके अश्रितों

को दिए जाने वाले मुआवजे की वसूली हेतु सक्षम न्यायालय के

समक्ष कार्यवाही करने के प्रावधान हैं। अनैतिक व्यापार पीड़ितों के

लिए मुआवजे के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, i956 और भारतीय

दंड संहिता में बच्चों सहित मानवों की अनैतिक व्यापार को निषिद्ध

किया गया है और अनैतिक व्यापार के लिए दंड निर्धारित. किए

गए हैं। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, i956 में उनके

लिए दंड के उपबंध हें, जो वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से व्यक्ति की

खरीद-फरोख्त करते हैं या ऐसा करने के प्रयास करते हैं या

वेश्यावृत्ति जारी रखने या शुरू करने की दृष्टि से एक स्थान से

दूसरे स्थान तक व्यक्ति को ले जाते या लेने का प्रयास करते हैं

या इसका कारण बनते या व्यक्ति को वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं।

अधिनियम के तहत वेश्यावृत्ति चलाना, इसका प्रबंधन करना,

वेश्यालय चलाने या प्रबंधन में सहायता करना भी दंडनीय है।

(ङ) ओर (च) देश में घरेलू नौकरों मजदूरों के रूप में

कार्य करने के लिए प्रवास करने वाली महिलाओं और बच्चों पर

रोक लगाने के उद्देश्य से कानून लाने का कोई प्रास्ताव नहीं है।

किन्तु, वर्ष 986 में अधिनियमित किए गए बालक श्रम (प्रतिषेध

और विनियमन) अधिनियम 94 वर्ष तक की आयु के बच्चों

के घरेलू नौकर के रूप में काम करने को निषिद्ध किया गया

है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनैतिक व्यापार पीडित प्रवासी

बाल श्रमिकों के उद्धार, घर वापसी और पुनर्वास के विषय में

Wetaia तैयार किया है। यह प्रोटोकॉल देश में किसी भी प्रवासी
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या अनैतिक रूप से बेचे गए बाल श्रमिक पर लागू होता है, चाहे

बच्चे का मूल राज्य, या जन्म का देश कोई भी हो, इसमें लिंग,

जाति, भाषा, जातीयता, धर्म या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव

नहीं किया जाएगा। कारगर बालोनुकूल बचाव कार्य करने और बच्चे

के लिए इस प्रक्रिया को कम संकटपूर्ण बनाने हेतु प्रोटोकॉल में

प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें बच्चे के

शैक्षक पुनर्वास तथा परिवार के आर्थिक पुनर्वास पर बल दिया गया `

है। प्रोटोकॉल में पुनर्वास के प्रयासों वामानीटरन करने हेतु पंचायती

राज संस्थाओं को शामिल करने का प्रावधान है।

न्यायिक प्रणाली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

5054. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या महिला और बाल

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यू.एन. वूमेन द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट

“Gia ओंफ द वल्ड्स वूमेन” के अनुसार न्यायिक प्रणाली में

महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम अर्थात् 3 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (ग) जी, नहीं। न्याय विभाग

और न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना जेसाकि “महिलाओं और

पुरुषों की रिपोर्ट 20:0" में दर्शायी गई है, तथा सांख्यिकी और

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई

है, में यह उल्लिखित है कि दिनांक 0.07.2009 तक की स्थिति

के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कुल 649

न्यायाधीशों में asi महिला न्यायाधीश और 598 पुरुष न्यायाधीश

हैं। पुरुष न्यायाधीशों की कुल संख्या के अनुपात में महिला

न्यायाधीशों की सं. 7.85% है।

प्राचीन भवन

5055. श्री एन चेलुवरया स्वामीः क्या पर्यटन मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्राचीन भवनों

को मुख्य पर्यटन स्थलों में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन स्थलों में परिवर्तित ऐसे स्थलों का

राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
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(ग) क्या इन अवसंरचनाओं के विकास में सरकारी-निजी

भागीदारी को प्रयुक्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) ओर (ख)

प्राचीन भवनों के प्रमुख स्थलों के रूप में परिवर्तित सहित पर्यटन

आसंरचना के संवर्धन एवं विकास की जिम्मेवारी मुख्य रूप से

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (aa) प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन

मंत्रालय योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनसे प्राप्त प्रस्तावों के

आधार पर तथा निधियों कौ उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता
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की शर्तं पर, पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केद्रीय वित्तीय

सहायता प्रदान करता है। iat पंचवर्षीय योजना के दौरान

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि और परियोजनाओं के

ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय की निजी क्षेत्र के साथ पर्यटन

अवसंरचना के विकास के लिए भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं

की सहायता कौ योजना है। इस योजना के अंतर्गत सहायता के

लिए स्वीकार्य परियोजना को पर्यटक आकर्षक वाला और शुल्क

अथवा यूजर चार्ज की उगाही के माध्यम से राजस्व पैदा करने वाला

होना चाहिए।

विवरण

iat योजना के दौरान 3.03.2077 तक स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

क्र.सं राज्य के नाम स्वीकृत परियोजनाओं कौ संख्या स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)

2 3 4

. आंध्र प्रदेश 40 93.85

2. अरुणाचल प्रदेश हा 43.57

3. अंडमान एवं निकोबार 0 0.00

4. असम 2 84.86

5. बिहार 8 57.59

6. चंडीगढ़ ]7 30.74

7. छत्तीसगढ़ ]0 45.23

8. दादरा एंव नगर हवेली 3 0.24

9. दमन एवं दीव l 0.2

0. दिल्ली 23 75.57

ll. गोवा 7 72.92

2. गुजरात 4 34.6]

3. हरियाणा 29 98.98

4. हिमाचल प्रदेश 40 {28.32

5. जम्मू एवं कश्मीर i2 29.94

6. झारखंड ]5 9.2
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| 2 3 4

]7. केरल 33 39.77

8. कर्नाटक 25 8.53

9. लक्षद्वीप ] 7.82

20. महाराष्ट्र ]5 80.20

2I. मणिपुर 3] {07.09

22. मेघालय 25 6.4

23. मिजोरम 26 65.68

24. मध्य प्रदेश 5] 62.76

25. नागालैंड 56 ].5]

26. ओडिशा 34 6.00

27. पुदुचेरी 6 74.45

28. पंजाब 4 62.30

29. राजस्थान 25 0.9}

30. सिक्किम 78 {88.53

3. तमिलनाडु 43 40.03

32. त्रिपुरा 42 76.2

33. उत्तर प्रदेश 33 7.39

34. उत्तराखंड !7 96.02

35. पश्चिम बंगाल 37 20.74

कुल योग {003 362.65

बी.सी.जी. वैक्सीन की आपूर्ति

5056, श्री पी.आर. नटराजनः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम समिति ने भारतीय

सीरम संस्थान से बी.सी.जी. वैक्सीन खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित विगत दो वित्तीय वर्षो के

दौरान की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि अनुसार देश के सरकारी औषध-भण्डार

fen (जी.एम.एस.डी.) में उपलब्ध स्टॉक का ब्यौरा क्या है और
इसके वर्ष 20i0-l हेतु आवश्यकता को किस हद तक पूरा करने

की संभाव्यता है;

(घ) क्या मंत्रालय ने जी.एम.एस.डी. चेन्नई में उपलब्ध किसी

बी.सी.जी. वैक्सीन स्टॉक की पहचान की है जो मियाद अवधि के
समाप्त हो जाने के कारण जारी नहीं की गई थी; ओर `

(ङ) यदि हां, तो ऐसे स्टॉक की मात्रा और इसका मूल्य

कितना है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

गुलाम नबी आजाद ): (क) जी हां, स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण

मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए मैसर्ज भारतीय सीरम

संस्थान से बी.सी.जी. वैक्सीन का प्रापण किया है।

2 सितम्बर, 2074 लिखित उत्तर 508

(ख) चालू वर्ष सहित विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान मैसर्ज

भारतीय सीरम सस्थान से किए गए बी.सी.जी. वैक्सीन के प्रापण

का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वित्त वर्ष मात्रा (लाख खुराकों में) l0 खुराकों वाली प्रति मैसर्ज भारतीय सीरम

शीशी दर (रुपये में) संस्थान, पुणे को दिए गए

आर्डर की कुल लागत

(करोड रुपये में)

2009-0 0.09 27.85+कर 29.28

200-] 3.30 28.6+कर 9.34

20I-2 अब तक कोई आपूर्ति ऑर्डर नहीं दिया गया है।

(ग) 25.08.20 तक जीएमएसडी में उपलब्ध बी.सी.जी.

वैक्सीन के स्टॉक का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

जीएमएसडी, लाख खुराकों में मात्रा

जीएमएसडी, कोलकाता 0.79

जीएमएसडी, करनाल 0.00

जीएमएसडी, चेन्नई 0.00

जीएमएसडी, मुम्बई 0.25

कुल .04

जीएमएसडी में उपलब्ध बी.सी.जी. वैक्सीनों की मात्रा वर्ष

20l]-2 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) जीएमएसडी, चेन्नई में बी.सी.जी. वैक्सीन का ऐसा कोई

स्टॉक नहीं है जो मियाद समाप्त हो जाने के कारण जारी नहीं

किया गया था।

(S) उपर्युक्त भाग (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

एनआरएचएम के तहत प्राप्त लक्ष्य

5057. श्री आनंदराव अडसुलः क्या स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियत लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना के अनुसार उक्त लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे

हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

गुलाम नबी आजाद ): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का

प्रयास Wat पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में मातृ मृत्यु

अनुपात (एमएमआर) को प्रति 0000 जीवित जन्मों पर 00

शिशु मृत्यु दर (आईएसआर) को प्रति i000 जीवित जन्मों पर

30 तथा कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को 2. तक कम करने

का है।

(ख) से (घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मातृ मृत्यु

अनुपात जो 2004-06 में 254 था, 2007-09 में घटकर 22 हो

गया है, शिशु मृत्यु दर में भी 8 अंकों की गिरावट प्रदर्शित हुई

है, जो 2005 में 58 से घटकर 2009 में 50 हो गई है तथा कुल

प्रजनन दर 2005 में 2.9 से 2009 में घटकर 2.6 हो गई "हे।

हालांकि अत्यधिक प्रगति की गई है, फिर भी, वे लक्ष्यों से कम

a

प्रमुख चुनौतियों में राज्यों की अवशोषी क्षमता में व्यापक

भिन्नता, राज्यों के बीच तथा राज्यों के भीतर स्वास्थ्य संकेतक कौ

स्थिति में भिन्नता शामिल जिससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन कौ गति

भिन्-भिन होती है। स्वास्थ्य के सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारकों में

भिन्नता, जिलों के बीच अभिगम्यता तथा कठिनाइयों के अनुभूत



509 प्रश्नों के

स्तर, राज्यों में विशेषज्ञों, seed तथा पराचिकित्सा कर्मियों की

उपलब्धता, निचले स्तर पर नियोजन के लिए कमजोर क्षमता

अतिरिक्त अड॒चने हैं।

(ङ) प्रगति में तेजी लाने के लिए किए गए कुछ उपायों

में निम्नलिखित शामिल हैं:

wala ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरचएम) के अंतर्गत

हाल ही में शुरू की गई पहल, जननी शिशु सुरक्षा

कार्यक्रम (जेएसएसके) जिसमें जनस्वास्थ्य संस्थाओं में

जाने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को बगैर किसी

अतिरिक्त व्यय के निःशुल्क दवा सहित पूर्णतया निःशुल्क

एवं कैशलेस प्रसवों की पात्रता दी जाती है।

2. विशिष्ट वित्तपोषण एवं संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए देश

के 264 पिछड़े जिलों की पहचान की गई है।

3, विशेषज्ञों की कमी पर काबू पाने के लिए उपलब्ध

डॉक्टरों को प्रशिक्षणों जेसे कि जीवन रक्षक संवेदनाहरण

कौशलों (एलएसएएस) , मूलभूत आपातकालीन प्रसूति

एवं नवजात परिचर्या (बीईएमओएनसी), व्यापक

आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात परिचर्या

(सीर्दएमओएनसी) के जरिए बहुकौशलयुक्त बनाने का

कार्य शुरू किया गया है।

4 दुष्कर एवं सुदूर क्षेत्रों में कार्मिकों की उपलब्धता में

सुधार लाने के लिए ऐसे दुर्गम एवं अगम्य क्षेत्रो में

तैनात स्टाफ को आर्थिक एवं गैर-आर्थिक प्रोत्साहन

प्रदन॒किए जाते हें।

5. रिक्तस्थानों को तत्काल ही भरने के लिए एनआरएचएम

के अंतर्गत संविदात्मक नियुक्ति कौ अनुमति प्रदान

करना जिससे कि जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा

किया जा सके। करीब .48 लाख स्वास्थ्य कर्मियों

जिनमें डॉक्टर, विशेषज्ञ, नर्स एवं पराचिकित्सक शामिल

हैं, को एनआरएचएम के अंतर्गत नियोजित किया गया

हे।

6. समुदाय एवं स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के बीच अंतराल को

भरने के लिए 8.05 लाख प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य

कार्यकर्ताओं (आशा) को नियोजित किया गया है।

7. लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में परिवर्तन लाने के

लिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलाप चलाने हेतु

राज्यों को सहायता दी जाती है।

( हिन्दी]

राष्ट्रीय खनन वतिनियामक प्राधिकरण

5058. श्री सज्जन वर्मा: क्या खान मंत्री यह बताने कौ कृपा

करेगे किः

{ भाद्रपद, 933 (शक) लिखित 350

(क) क्या सरकार का विचार देश में अवैध खनन को रोकने

के लिए कडे कानून बनाने ओर खनन माफिया को दण्डित करने

का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा an है;

(ग) क्या सरकार का अवैध खनन को रोकने के लिए

उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय खनन विनियामक प्राधिकरण (एन.एम.

anu) स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है और इसके कब

तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री fare पटेल): (क)

ओर (ख) सरकार ने खनिज सरक्षण एवं विकास नियम, 988

(एमसीडीआर) के नियम 45 में संशोधन करके सभी खनिजों,

व्यापारियों, अंतिम रूप में उपयोग करने वाले, स्टॉकिस्टों एवं

निर्यातकों को पंजीयन कराने एवं खनिज उत्पादन से लेकर देश में

अंतिम रूप से उपयोग होने तक एक छोर से दूसरे छोर तक के

लेखा-जोखा के लिए खनिजों के सभी लेन-देन की रिपोर्ट करना

अनिवार्य बना दिया है। सरकार, अलग से, एक नये विधान के

मसौदे पर भी विचार कर रही है, जिसमें अवैध खनन को रोकने

के लिए कठोर उपाय के प्रावधानें सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) प्रस्ताव नये विधान के मसौदे का हिस्सा हैं,

जो विचाराधीन हे।

( अनुवाद]

खनिजों हेतु रॉयल्टी दरों में संशोधन

5059. श्री प्रशान्त कुमार मजुमदारः

श्री मनोहर तिरकीः

क्या खान मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः

(क) क्या राज्यों को विभिन्न खनिजों पर रॉयल्टी दरों को

संशोधित न करने ओर कतिपय मुख्य खनिजों हेतु यथामूल्य रॉयल्टी

देने पर विचार करने, स्वीकार, से इन्कार करने के कारण पिछले

कई वर्षो में काफी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी alo क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस क्षति कौ प्रतिपूर्ति करने का

विचार है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an है और यदि नहीं, तो

इसके क्या कारण हें;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का देश में खनिज उत्खनन संबंधित

रॉयल्टी मुद्दे की समीक्षा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस हेतु अपनाई जाने वाली कार्यविधि का

ब्यौरा क्या है और वर्ष 20iI-2 के दौरान पश्चिम बंगाल सहित
विभिन्न राज्यों को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल ): (क)

और (ख) होदा समिति और मंत्रालय में गठित अध्ययन दल की
सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने मुख्य खनिजों (कोयला, लिग्नाइट

ओर सजावटी रेत को छोड़कर) की रोयल्टी दरें 73.8.2009 से
संशोधित कर दी हैं और 9 खनिजों के अतिरिक्त अन्य सभी खनिजों

के लिए रायल्टी की दरों यथामूल्य आधार पर नियत की गई है।

अगस्त, 2009 में रोयल्टी कौ दरों में संशोधन होने से रोयल्टी वसूली

वर्ष 2008-09 में 239.2 करोड़ रुपये की तुलना में वर्षं 2009-0

में बढ़कर 3997.42 करोड़ रुपये हो गई।

(ग) और (घ) खान एवं खनिज (विकास और विनियम)

अधिनियम, 957 (एमएमडीआर एक्ट) में रॉयल्टी संबंधी मुद्दों

पर राज्य सरकारों को मुआवजा ((क्षतिपूर्ति) देने का कोई प्रावधान

नहीं है। क्योकि रॉयल्टी दरों में संशोधन अधिसूचना की तिथि से
प्रभावी होता है।

(ङ) एमएमडीआर) अधिनियम की wal के अनुसार रॉयल्टी

की दरें तीन वर्षों में एक बार संशोधित कर बढ़ाई जा सकती हें

और तदनुसार, रॉयल्टी की दरों को बढ़ाने संबंधी कार्रवाई दिनांक
3.8.2009 की विगत अधिसूचना की तिथि के तीन वर्ष उपरांत

की जा सकती है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद हेतु एम.एस.पी.

5060 श्री अब्दुल रहमान: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद

हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) प्रारंभ करने के लिए

अर्थशास्त्री टी. हक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह खंडेला ): (क)
और (ख) पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अन्य
बातों के साथ-साथ लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
के मुद्दे पर विचार करने के लिए डॉ. टी. हक की अध्यक्षता में
एक समिति गठित की गई है।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की हे
कि 4 लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक राष्ट्रीय

एजेंसी के माध्यम से केन्द्रीय रूप से निर्धारित किया जाए।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति की सिफारिशों पर विचार

करने और इन्हें स्वीकार करने के पश्चात आवश्यक अनुवर्ती
कार्यवाही की जाएगी।

.-( व्यवधान)

( हिन्दी]

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): महोदय, हमारी बात सुनी
जाए ..- (व्यवधान)

मध्याहन 22.00 बजे

इस समय श्री उमाशंकर सिंह आए ओर सभा पटल के निकट

फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यकधान)

श्री राकेश सचान (फतेहपुर); महोदय, मैं कुछ कहना
चाहता हूं ... (व्यवधान)

अपराह्न 2.0॥ बजे

इस समय श्री राकेश सचान और कुछ अन्य माननीय सदस्य
आए ओर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यकधधान)

अपराह्न 2.0 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सभापति महोदयः अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएगे।
श्रीमती कृष्णा तीरथ

-- व्यवधान)
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महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती

कृष्णा तीरथ ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

()

(2)

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष

2009-0 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा

परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष

2009-0 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष

2009-0 के लिए अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की

गई कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (i) में उल्लिखित पत्रों कोसभा पटल पर रखने

में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण )।

ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5059/5/II

... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ):

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(I) 3] मार्च, 20l) को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक

ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन

पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पपुम-पारे

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5060/I5/II]

(दो) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 506I/5/II]

(तीन) बांगीया, ग्रामीण विकास बैंक मुर्शिदाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5062/5/iI]

(चार) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5063/I5/!]
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(पांच) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.री. 5064/I5/I]

(छह) चिकमगलूर काडागू ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5065/5/II]

(सात) वैतरणी ग्राम्य बैंक मयूरभंज।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5066/5/I/]

(आठ) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

[ ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या wee. 5067/5/!]

(नौ) पांडयन ग्राम बैंक, विरुधूनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्याः एल.टी. 5068/I5/!]

(दस) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहारी।

[vera में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5069/I5/I]

(ग्यारह) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कननुर।

[ ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5070/5/Il]

(बारह) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 507I/5/I]

(तेरह) ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहमपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5072/5/

(चौदह) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर।

[venta में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5073/5/Il]

(पन्द्रह) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर।

[ ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5074/I5/I)]

(सोलह) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर।

[vera में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5075/I5/I]

(सत्रह) पुदुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुडुचेरी।

[ग्रथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5076/5/II]
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(अठारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5077/I5/I2]

(उन्नीस) विदर्भं क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, अकोला।

[ ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5078/5/l]

(बीस) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.री. 5079/I5/II]

(इक्कीस) रेवा सीधी ग्रामीण बैंक, रेवा।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5080/5/II]

(2) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्वरल एंड रूरल

डेवलपमेंट, मुम्बई के वर्ष 200-20il के

वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैक फॉर एग्रीकल्वरल एंड रूरल

डेवलपमेंट, मुम्बई के वर्ष 200-20 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 508i/5/I2]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 999 की धारा 48 के अंतर्गत

जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का विप्रेषण)

(संशोधन) विनियम, 20 जो 9 मार्च, 20I!

के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या सा.

का.नि. 99 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा

कार्यालय अथवा कारवार के अन्य स्थल की

स्थापना) (संशोधन) विनियम, 20 जो 9

मार्च, 20 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 200 (अ) में प्रकाशित हुए

थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति

द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियम,

20 जो 28 जून, 20 के भारत के राजपत्र
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में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 49 (अ) में

प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5082/5/II]

(4) भारतीय प्रतिभूति ओर विनियमन बोर्ड अधिनियम, 992 की

धारा 30 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति ओर विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार ओर भागीदार) (संशोधन) विनियम, 20:: जो

5 जुलाई, 20 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

एफ सं. एलएडी-एनआर्ओ/जीएन/20-2/4/229 में

प्रकाशित हुए थे, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5083/I5/I]

(5) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 959 की

धारा 43 कौ उपधारा (4) के अंतर्गत स्टेट बैक ऑफ

पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर

एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के वर्ष

200-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.री. 5084/5/I]

(6) depend कंपनी (उपक्रमों का अर्जन ओर अंतरण) अधिनियम,

970 की धारा i2 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित

अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन

(संशोधन) विनियम, 200 जो जुलाई, 207

के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना

संख्या 4 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5085/5/I]

(दो) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन)

विनियम, 200 जो 28 जनवरी, 20 के

भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना

संख्या 4 में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को

सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाली

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5086/I5/I]
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बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,

970 और 980 की धारा 0 कौ उपधारा (8) के अंतर्गत

निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

पंजाब और सिन्ध बैंक के वर्ष 200-]] के

कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन

तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन।

(एक)

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5087/I5/I!]

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 200- के

कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन

तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5088/I5/II]

पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 200-] के

कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन

तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन।

(तीन)

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5089/I5/I4]

देना बैंक के वर्ष 200-] के कार्यकरण और

क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे

और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

( चार)

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5090/I5/I]]

कॉरपोरेशन वैक के वर्ष 200-] के कार्यकरण

और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा

लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच)

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 509]/I5/I/]

(छह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 200-l के कार्यकरण

और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा

लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5092/I5/II]

(सात) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 200-}} के

कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन

तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन।

44 भाद्रपद, 933 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्र 58

[vera में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5093/I5/II]

(आठ) विजय बैंक के वर्ष 200-] के कार्यकरण

और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा

लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5094/I5/I]

(9) () नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट,

फरीदाबाद के वर्ष 20i0-) के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट,

फरीदाबाद के वर्ष 200-] के कार्यकरण कौ

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ()

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5095/5/I]

(TIA)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): मैं श्री एस गांधीसेलवन कौ ओर से

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

() इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा

आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के

बीच वर्ष 20II-i2 के लिए हुए समझौता ज्ञापन कौ एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5096/I5/II]

(2) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन) का प्रतिषेध

और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का

विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा

(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ एक-एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग

और लेबलिंग) संशोधन नियम, 20 जो 27

मई, 20i] के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 47 (अ) में प्रकाशित हुए

थे।

(दो) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग

ओर लेबलिंग) संशोधन नियम, 20 जो
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26 जुलाई, 20 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का

प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन,

प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन

नियम, 20]] जो i] अगस्त, 20 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.

69(3I) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या wid. 5097/I5/I]

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 970 की धारा

36 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय

परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक)

(संशोधन) और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर

यूनानी शिक्षा) संशोधन विनियम, 20i] जो 3 जून, 20]

के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या

यू-/6-5/20 मेँ प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.>( व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5098/5/II]

... (व्यवधान)

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

सुदीप बंदोपाध्याय ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता

हूं:-

() (एक) रीजनल कैसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष

2007-08 से 2009-0 तक के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष
2007-08 से 2009-0 तक के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त () में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 5099/:5/I]

2 सितम्बर, 204 सभा के कार्य 520

अपराहन 2.02.८2 बजे

(अनुवाद

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा
यथा संशोधित विधेयक *

महासचिव: सभापति महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव

से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है।

“मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है
कि 30 अगस्त 20 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने

l] अगस्त, 20 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा
पारित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन
a 20 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर

दिया है।

खण्ड 20

l कि पृष्ठ 0 में, पंक्ति i से 3 का लोप किया जाए।

इसलिए मैं राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम
के नियम 28 के प्रावधानों के अनुसरण में weg उक्त विधेयक

को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधन पर लोक
सभा की सहमति से इस सभा को अवगत कराया जाए।”

2. सभापति महोदय, मैं 30 अगस्त, 20 को राज्य सभा
द्वारा संशोधनों के साथ cee गए भारतीय स्टेट बैंक

(समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 20 को
सभा पटल पर रखता हूं।

42.03 बजे

(अनुवाद

सभा के कार्य

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री पवन सिंह घाटोबार ):

सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री पवन कुमार बंसल
की ओर से वर्तमान सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य की

मदों की घोषणा करता हूं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं;

lL आज की कार्यसूची से आगे लाए गए सरकारी कार्य

कौ किसी मद पर विचार करना।

2. लोक सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर

राज्य सभा द्वार किए गए संशोधनों पर विचार करना

और उन्हें स्वीकृत करना

* सभा पटल पर रखा गया।
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(क) उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 207:

(ख) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 202]

(ग) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन
विधेयक, 20!

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना-

(क) संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009

(ख) संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009

4. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात निम्नलिखित

विधेयकों पर विचार तथा पारित करना

(क) प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 200

(ख) उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 20i0

(ग) केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन

विधेयक, 20]0

- (व्यवधान)

(अनुवाद)

सभापति महोदयः अब सदस्यों द्वार निवेदन। राजकुमारी रत्ना
सिंह।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: डॉ. तरुण मंडल।

... (व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया सूचना दे। मैं आपका नाम पुकारूगा।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि आप इसे वहां देते है, तो मैं आपका

नाम पुकारूगा।

.-(व्यकवधान))

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। आप

जो कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं। मैं आपको पुकारूगा यदि

आप अपनी सीट पर वापस चले जाएगे।

...( व्यवधान)

† भाद्रपद, 4933 (शक) सभा के कार्य 522

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मैं सभा के

आगामी सप्ताह में सभा कौ कार्य-सूची में चर्चा के लिए निम्नलिखित

विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

l. पश्चिम बंगाल में दक्षिण तटीय जिलों सहित उत्तरी 24

परगना ओर मिदनापुर में निरंतर वर्षा ओर कई बाधों

से पानी के छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति के

कारण 75 से अधिक लोगों की जान पहले ही जा

चुकी है। लोगों विशेषकर बाढ़ पीडित क्षेत्रों के किसानों

के लिए राहत कार्य और मुआवजों को बढ़ाये जाने

की आवश्यकता है।

2. ओडिशा सरकार द्वारा पोस्को इस्पात संयंत्र के लिए

जगतसिंहपुर जिले के अधीन धिनकिया, नुआगांव और

गदा दुर्जगा पंचायतों में जबर्दस्ती भूमि अधिग्रहण से

25000 से अधिक व्यक्ति विस्थापित हो जायेंगे और

वन तथा उपजाऊ भूमि को नष्ट कर पर्यावरण के लिए

खतरा पैदा होगा। 6000 wee से अधिक भूमि क्षेत्र

के लोग पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के बैनर तले

2005 से ही संघर्ष के पथ पर हैं।

(हिन्दी)

श्री dam, पाटिल (नवसारी): महोदय, मैं गुजरात के बारे

में कुछ कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अपराहन 2.05 बजे

इस समय, श्री सी.आर. पाटिल ओर कुछ अन्य माननीय सदस्य

आए ओर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

.--( व्यवधान)

श्री पना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय सभापति महोदय,

कृपया निम्न अति- महत्वपूर्णं विषयों को अगले सप्ताह कौ कार्यसूची

में सम्मिलित करने की कृपा करें:

lL खाद कौ कमी से किसान त्रस्त है, जल्द से जल्द

किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

2. घाघरा नदी में बाढ़ के कारण बाराबंकी, सीतापुर,

बहराईच, गोण्डा जनपदों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त

है। आबादी के पास मजबूत ठोकर एवं पक्के बांध

बनाए जाएं ताकि हर वर्ष हो रही तबाही से बचा जा

सके।
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3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कोर

नेटवर्क में संशोधन कर नई सड़कों पर काम शुरू

किया जाए। बाराबंकी जनपद के लिए फेज 8 की 04

सड॒कों के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

(अनुवाद

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.06 बजे

इस समय श्री उमाशंकर सिंह, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री धनंजय

सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले

गए।

( हिन्दी]

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सभापति महोदय, कृपया

आगामी सप्ताह में निम्नलिखित महत्वपूर्णं विषयों को चर्चा हेतु

विषय सूची में डालने कौ अनुमति प्रदान करें:

lL जम्मू कश्मीर राज्य में (परिसीमन) करवाने, 3 लाख

शरणार्थियों को अधिकार व सुविधाएं प्रदान करने,

पंचायती राज प्रणाली में सभी शक्तियों प्रदान करने,

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी सत्र से शुरू करने व

बडे उद्योग स्थापित करने के बारे मे।

2. देश भर में विशेषतः हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, जम्मू

ओर कश्मीर एवं अरूणाचल प्रदेश आदि पहाड़ी राज्यों

में geet पावर पोजेक्ट में रिलीफ एवं रिहैबिलिटेशन

पॉलिसी, लाडा व वीज रूल्स को सख्ती से लागू

करवाने तथा ऐलान करने पर weal को सख्त

सजा दिलाने के बारे में।

3. केन्द्र सरकार द्वारा देश के ट्राइबल एरियाज व पिछड़े

क्षेत्रों में रह रहे लोगों को वन भूमि के पट्टे एलॉट

करने के निर्णय को हिमाचल प्रदेश में भी लागू करवाने

के बारे में।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति जी, अगले सप्ताह की

कार्रवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु

अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

L मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत बैरगनिया एवं

घोडासहन को आदर्श स्टेशन का दर्जा दिए जाने का

कार्य।
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मेरे संसदीय श्षतरान्र्गत सीतामदी जिला के बैरगनिया प्रखण्ड

अवकारी बाजार स्थित सीमा शुल्क कार्यालय का स्थानांतरण भारत

नेपाल सीमा पर किए जाने हेतु। ...(व्यवधान)

(अनुवाद!

सभापति महोदयः श्री हुक्मदेव नारायण यादव।

... (व्यवधान)

शेख daa हक (वर्द्धमान-दुर्गापुर): सभापति महोदय, मैं

अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित

मदे शामिल की जाएं।

(क) वर्द्धवान रेलवे जंक्शन पर इस स्थान के महत्व को देखते

हुए राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने कौ आवश्यकता। यह

न केवल dad तीन जिलों को जोड़ता है बल्कि यह अध्ययन

का केन्द्र भी है जहां एक विश्वविद्यालय, एक चिकित्सा महाविद्यालय

ओर एक विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान है।

(ख) पश्चिम बंगाल के वर्द्धवान जिले में पूर्वं रेलवे के

बालगोना से कटवा के बीच अर्थात् बर्द्धान-कटरा लाइन के शेष

हिस्से में छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदले जाने की आवश्यकता।

सभापति महोदयः जब आपके ही दल के सदस्य बोल रहे

हों तो कृपया शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

[feat]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं

आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित

करने का अनुरोध करता हूं:

. सैनिकों के लिए “वन रैंक वन पेंशन” राष्ट्रपति के

अभिभाषण में सम्मिलित होने के पश्चात भी लागू नहीं

होना भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीड़ा का विषय है। अतः

इस विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

2. देश में प्रत्येक छोटे और बड़े शहर में यातायात का

बोझ बढ़ता जा रहा है। पार्विग की समस्या सबसे विकर

समस्या होती जा रही है। अतः देश में सभी शहरों

के लिए यातायात की समुचित व्यवस्था हेतु एक राष्ट्रीय

नीति बनाने से संबंधित विषय चर्चा में सम्मिलित किए

जाएं। ...(व्यवधान)
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श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय,

निम्नलिखित विषयों को सप्ताह की अगली कार्यसूची में सम्मिलित

करने की व्यवस्था की जाए:

l. कि यह सभा आग्रह करती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र

गिरिडीह में स्थित चन्द्रपुरा जं. का समपार धनबाद डी.

आर.एम. द्वारा बंद करा दिया गया है।इस पर लगभग

30 वर्षो से आम जनता का आवागमन था एवं इससे

करीब 40 हजार जनता प्रभावित है। अतः इसे अतिशीघ्र

चालू करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएं।

2. कि यह सभा आग्रह करती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र

गिरिडीह में स्थित पूर्व-मध्य रेलवे के फुसरो रेलवे

क्रासिग बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनता को

काफी परेशानी हो रही है एवं धनबाद रेलवे स्टेशन

का वी.आई.पी. पार्विंग बंद है। इन दोनों को अतिशीघ्र

चालू कराने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएं।

अपरान 2.09 बजे

{हिन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की

ओर ध्यान दिलाना

Garret की कमी का सामना कर रहे राज्यों को खरीदे

गए खद्यानों की ढुलाई नहीं किए जाने के कारण देश

के विभिन भागों विशेषकर पंजाब में भारतीय खाद्य

निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण तथा

स्टक-धारिता संबंधी सुविधा के

अभाव से उत्पन्न स्थिति

सभापति महोदयः अब सभा मद सं 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पर विचार करेगी।

... (व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री राजनाथ सिंह।

... (व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री पी.सी. मोहन।

... (व्यवधान)

सभापति महोदयः श्रीमती हरसिमरन कौर बादल।

,..(व्यकधान,)
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श्रीमती हरसिमरन कौर बादल (भटिंडा): महोदय, मैं उपरोक्त

मामले खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्री का ध्यान अविलम्बनीय

लोक महत्व के निम्नलिखित मामलों कौ ओर आकृष्ट करती हूं

और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे तदनुसार वक्तव्य देः

खाद्याननों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को खरीदे गए

खाद्याननों की ढुलाई नहीं किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों

विशेषकर पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्याननों

का भंडारण तथा स्टॉक-धारिता संबंधी सुविधा के अभाव से उत्पन्न

स्थिति”

..- (व्यवधान)

महोदय, यदि सभा मे व्यवस्था नहीं होगी तो मैं कैसे बोल

सकती हूं? ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः मंत्री जी, कृपया अपना वक्तव्य सभा पटल

पर रखें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस ): महोदय, आपकी अनुमति

से मैं सभा पटल पर वक्तव्य रखता हूं।

* भारत सरकार पंजाब तथा अन्य अधिशेष राज्यों से कमी

वाले और उपभोक्ता राज्यों को खाद्यानों का wie

भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समय बीतने

के साथ पंजाब में खाद्यानों की खरीदारी और वहां से

बाहर भेजे जाने वाली इनकी मात्रा में वृद्धि हुई है।

पंजाब से खाद्यान्नों का संचलन वर्ष 2008-09 में 9.

28 लाख टन की तुलना में वर्ष 200-] के दौरान

बढ़कर 65.88 लाख टन हो गया है। वर्ष 20ii-i2

के दौरान (3 अगस्त तक अनंतिम आंकडे) 67.67

लाख टन खाद्यान्न पंजाब से बाहर भेजे गए थे। जबकि

200-] की इसी अवधि के दौरान 63.78 लाख टन

खाद्यान्न बाहर भेजे गए थे।

* रबी विपणन मौसम 20II-2 के दौरान गेहूं की

खरीदारी सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच कर

28.44 लाख टन हो गई है।

* मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष

पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक खरीदारी हुई

है। 20I0-l के ate इन 3 राज्यों में कुल मिलाकर

56.7 लाख टन खरीदारी हुई थी। 20i]-2 में इन 3

राज्यों में खरीदारी कुल मिलाकर 96.56 लाख टन पर

पहुंच गई 2

#भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।
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मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूँ की अधिक

खरीदारी होने के परिणामस्वरूप पंजाब से गेहूं बाहर भेजने की

स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। पहले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रमुख

गेहूं उपभोक्ता राज्यों की जरूरत पंजाब से गेहूं भेजकर पूरी की

जाती थी। तथापि, इस वर्ष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान

में काफी अधिक खरीदारी होने के कारण इन राज्यों में पंजाब से

भेजे गए गेहूं का भंडारण करने के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं

है। और इसलिए इन राज्यों को पंजाब से गेहूं भेजना कठिन है।
वास्तव में जुलाई तक मध्य प्रदेश से 8.26 लाख टन गेहूं कमी

वाले राज्यों को भेजा गया है।

इस वर्ष आध्र प्रदेश में भी चावल का उत्पादन तथा खरीदारी

अधिक हुई है जिसके कारण जुलाई तक लगभग 7.6 लाख टन
चावल को आंध प्रदेश से बाहर कमी वाले राज्यों को भेजना

आवश्यक हो गया।

तथापि, 200- में पंजाब से गेहूं और चावल का समूचा

संचलन पिछले वर्ष की तुलना में भी अधिक हे। इस वर्ष भी भारत

सरकार पंजाब से यथा संभव मात्रा में गेहूं और चावल बाहर भेजने

के लगातार प्रयास कर रही है। 20Ii-202 के दौरान अनुमान है

कि सितम्बर के अंत तक राज्य से 84.47 लाख टन गेहूं और चावल

बाहर भेजा जाएगा जबकि 200- के दौरान इसी अवधि

78.42 लाख टन गेहूं और चावल राज्य से बाहर भेजा गया था।

इन बाधाओं के बावजूद पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा

चावल का स्टॉक स्वीकार करने के संबंध में कोई समस्या नही

है। I-7-20 कौ स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास
8. लाख टन ढकी हुई भंडारण क्षमता रिक्त थी। जिसके प्रति

पंजाब में मिल मालिकों द्वारा 3.35 लाख टन चावल की सुपुर्दगी

दी गई थी। इसी प्रकार -8-20l! को भारतीय खाद्य निगम के

पास i2 लाख टन cat हुई भंडारण क्षमता रिक्त थी जिसके प्रति

पंजाब में मिल मालिकों द्वारा 3.97 लाख टन चावल की सुपुर्दगी

दी गई थी। आशा है कि मिल मालिकों द्वारा चावल की नई फसल

की सुपुर्दगी जनवरी, 20i2 से देनी शुरू होगी। इस बीच की अवधि

में भारतीय खाद्य निगम पंजाब से गेहूं और चावल का और स्टॉक

खाली कर देगा जिससे खरीफ विपणन मौसम 20:!-2 के चावल

को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त रिक्त भंडारण क्षमता

सृजित होगी। जहां तक रबी विपणन मौसम 20:2-3 FA

स्वीकार करने का संबंध हे, आशा है कि निजी उद्यमी गारंटी स्कीम

के अधीन स्वीकृत लगभग 30 लाख टन की पर्याप्त क्षमता तब

तक तैयार हो जाएगी जिसमें पंजाब के लिए स्वीकृत 6 से 7 लाख
टन क्षमता शामिल है। इससे पंजाब में न केवल खरीफ विपणन

मौसम 20-i2 का मिलिंग किया हुआ चावल और रबी विपणन
मौसम 202-3 में खरीदा गया गेहूं रखने में सहायता मिलेगी।
बल्कि उपभोक्ता राज्यों को अधिशेष गेहूं और चावल भेजने में भी

सहायता मिलेगी जहां मौजूदा भंडारण क्षमता में और वृद्धि हो चुकी

होगी।
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अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए सरकार ने

सरकारी-निजी प्रतिभागिता पद्धति के अधीन निजी उद्यमियों के जरिए

खरीद और खपत वाले दोनों क्षेत्रों में ढके हुए गोदामों का निर्माण

करके कैप (खुला भंडारण) पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से

निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों

के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की एक स्कीम तैयार

की है। निजी उद्यमियों और केन्द्रीय तथा राज्य भंडारण निगमों के

जरिए इस स्कीम के अधीन 9 राज्यों में 52.97 लाख टन क्षमता

सृजित करने की योजना बनाई गई है। केन्द्रीय भंडारण निगम और

राज्य भंडारण निगम इस स्कीम के अधीन क्रमशः 5.3 और 5.

49 लाख टन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से लगभग 3.5 लाख

टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है। इस स्कीम के अधीन

मार्च, 202 तक 30 लाख टन नई क्षमता पूरी होने की संभावना

है जबकि काफी मात्रा में नई क्षमताएं अगले वर्ष अथवा उसके

बाद शामिल की जाएंगी।

तथापि, कमी वाले राज्यों को गेहूं भेजने से पहले पंजाब और

हरियाणा जैसे अधिशेष वाले राज्यों में अस्थायी रूप से कवर और

प्लिंथ (कैप) में भी गेहूं का भंडारण किया जाता है। तथापि, कैप

एक वैज्ञानिक भंडारण है। कुछ गेहूं कच्चे प्लिंथों पर भी पड़ा हुआ

है लेकिन यह गेहूं वहां से प्राथमिकता पर हटाया जा रहा है।

सावधानियां बरतने के बावजूद गेहूं की कुछ मात्रा विभिन कारणों

से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तथापि, क्षतिग्रस्त हुई यह मात्रा भारतीय

खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा हैंडल की गई समूची

मात्रा की तुलना में बहुत कम है। भारतीय खाद्य निगम के पास

पिछले कुछ वर्षों में क्षतिग्रस्त हुए स्टॉक की मात्रा निम्नानुसार 2:

2007-08 34,426 टन

2008-09 20,4 टन

2009-0 6,702 टन

200-] 6,346 टन.

20I!-2 54.33 टन

( जुलाई तक)

पंजाब में राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध

{5.45 लाख टन भंडारण क्षमता के अलावा 3-3-20l तक

भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 76.29 लाख टन भंडारण क्षमता

उपलब्ध थी। इसके प्रति i-8-20ii की स्थिति के अनुसार पंजाब

में केन्द्रीय पूल में 85.98 लाख टन चावल और i28 लाख टन
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गेहूं उपलब्ध था। भारतीय खाद्य निगम की गारंटी स्कीम के अधीन

केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों और निजी उद्यमियों

द्वारा सृजन करने हेतु पंजाब F5/.25 लाख टन क्षमता की मंजूरी
दी गई है। इसमें से निजी उद्यमियों द्वारा पंजाब मे 20 लाख टन

क्षमता के सृजन को अंतिम रूप दे दिया गया है। 22 लाख टन

क्षमता के सृजन के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा

है। 5L.25 लाख टन की कुल स्वीकृत क्षमता में से केन्द्रीय भंडारण
निगम और पंजाब राज्य भंडारण निगम के लिए कंमशः 0.782 लाख
टन और 2.895 लाख टन क्षमता आबंटित की गई है। इसमें से

.356 लाख टन क्षमता पहले ही सुपुर्द कर दी गई है जबकि शेष

के मार्च, 20i2 तक भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द किए जाने

की संभावना हे।

सरकार उपभोक्ता राज्यों द्वारा अधिक उठान सुनिश्चित करने

के लिए सभी प्रयास कर रही हे। भारत सरकार ने विभिन्न राज्य

सरकारों को कई अतिरिक्त आबंटन किए हैं। तथापि, कई राज्यों

में उठान का कार्य कमजोर है। यदि उपभोक्ता राज्य अपने आबंटनों

का उठान कर लेते हैं तो पंजाब तथा अन्य अधिशेष वाले राज्यों

से कमी वाले राज्यों को अधिक स्टॉक भेजना संभव हो सकेगा।

उपभोक्ता राज्यों के साथ यह मामला नियमित रूप से उठाया जाता

रहा है। भारत सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त आबंटनों के
परिणामस्वरूप 200-]] की तुलना मेँ 20-2 में अधिक उठान

हुआ है। 20i-2 के दौरान जुलाई, 20 तक सार्वजनिक वितरण
प्रणाली के अधीन 80.42 लाख टन गेहूं और चावल का उठान

हुआ था। जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में i5936 लाख

टन का उठान हुआ था। दीर्घकालिक हल खरीद तथा उपभोक्ता

राज्यों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करना है जिसके लिए

हम पहले ही निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन अतिरिक्त क्षमता

का सृजन करने के लिए और राज्यों द्वारा खाद्याननों का अधिक

उठान करने के लिए काम कर रहे हैं।*

...( व्यवधान)

सभापति महोदयः सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने

के लिए स्थगित होती है।

अपराहन 22.0 बजे

तत्पश्चात लोक सभा ARE 2.00 बजे

तक के लिए स्थागित हुई।

अपराहन 2.0 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
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ध्यान दिलाना

खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे राज्यों को खरीदे

गए खाद्यानों की ढुलाई नहीं किए जाने के कारण देश

के विभिन भागों विशेषकर पंजाब में भारतीय wa निगम

द्वारा खरीदे गए Geet का भंडारण तथा स्टोंक-धारिता

संबंधी सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति जारी खाद्य

[ अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): ऐसे देश में

जिसकी जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक प्रति वर्ष की दर से बढ़

रही है, देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख बात

इसका खाद्यान्न उत्पादन है। एक राष्ट का विकास तभी हो सकता

है जब वहां के लोग भूखे न हों। खाद्यान उत्पादन के बाद इसकी
महत्वपूर्णं बात यह है कि इस खाद्यान्न का भंडारण कैसे किया

जाए। क्योकि यह खाद्यान्न है जो देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

करता है। |

आज हमारे देश में एक किसान अपने सभी संसाधनों का

इस्तेमाल करता है। अपना खून-पानी एक करता है, और राष्ट्र के

पालन के लिए कठिन परिश्रम करता है। एक फसल के उत्पादन

के लिए अपने सभी संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया में हम अपने

सभी प्राकृतिक संसाधनों अर्थात मिट्टी ओर पानी का भी उपयोग

करते हैं जो अत्यधिक दोहन के कारण खत्म होते जा रहे है।

आज हमारे देश में जहां पिछले चार वर्षों से किसान की कृषि

लागत में 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है सरकार गेहूं के लिए

मात्र 20 रुपये ओर चावल के लिए 00 रुपये न्यूनतम समर्थन

मूल्य में वृद्धि कौ है जो मूल्य में 0 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं

है। इन सारे oral के बावजूद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा
कि हमारे देश के किसानों ने देश में पूर्व के किसी भी वर्ष की

तुलना में सर्वाधिकं फसल का उत्पादन किया है, और आज हमारे

केन्द्रीय पूल में 654 लाख टन गेहूं और चावल का भंडार है।

मंत्रालय के अनुसार केन्द्रीय पूल के अपेक्षित फसल भंडार 39

लाख टन है। लेकिन आज देश में बफर स्टॉक में 654 लाख टन

अनाज पड़ा है।

अब, मैं आपको बताना चाहती हूं कि देश में 654 लाख टन

अनाज पड़ा हुआ हे जो अपेक्षित बफर स्टॉक की तुलना में दुगुना

है ये किस हालात में देश का अनाज गोदामों में पड़ा हुआ है।

654 लाख टन अनाज की तुलना में देश में भंडारण क्षमता केवल

446 लाख टन की है और शेष 20 लाख टन बाहर पड़ा हुआ

है। जो बाहर गर्मी, बाढ़, वर्षा, कीट, जानवरों, चूहे और चोरी के

खतरे का सामना कर रहा है।
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आप जो भी हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। रोज टेलीविजन

और अखबारों में देखने को मिलता है कि बोरियों के ढेर खुले

पड़े हैं जिनके बीच में जानवर और चूहे अपना पेट भर रहे हैं।

जिस देश में 22 करोड़ आदमी भूखे सोते हैं। 25 लाख लोगों की

मौत हमारे देश में भूख के कारण होती है। उधर यह सरकार दुगुना

बफर स्टॉक होड करके उन लोगों को भूखे मरने दे रही है और

इस बात पर आपको हैरानी होगी कि इसी हाउस में मंत्री जी ने

जवाब दिया था कि 39 लाख टन का जो बफर स्टॉक होता हे,

जिसको देश की सरकार बचा कर रखती है ताकि वह क्रॉप फेल्योर,

फल्ड आ जाए, ड्राउट हो जाए या कोई नेचुरल कैलोमिटी हो तो

सरकार के पास इतना अन हो कि देश भूखा न मरे। लेकिन इसका

दुगुना अनाज उन्होंने होड कर दिया आपको हैरानी होगी कि ये

300 लाख टन अतिरिक्त अनाज होड कर रहे हैं। इन के मंत्री

ने खुद बताया है कि होर्डिंग की कैरिंग wie 27 करोड रुपये

प्रतिदिन है। यह खर्च एक्स्ट्रा हार्डिग करने के लिए है। 335 लाख

टन सरकार का UR बफर स्टॉक है यह सरकार एक्स्ट्रा afer

करने के लिए 27 करोड के हिसाब से एक साल में 3 हजार

करोड़ रुपये खर्च करती है। इस सरकार के पास 259 लाख टन

अनाज जो पड़ा है ये दोनों मिलाकर एक दिन का 27 करोड़ रुपये

का हिसाब लगाकर पूरे 23000 करोड़ रुपये होते हैं सरकार अन्न

के स्टॉक होर्डिंग करने के लिए 23000 करोड़ रुपये खर्च कर रही

है। आज 22 करोड आदमी रोज भूखे सो रहे है, एक साल में

25 लाख लोग भूख से मर रहे हैं और यह सरकार कह रही हे

कि स्टोरेज wat होने के कारण अन सड रहा है।

महोदय, यह सरकार की कौन सी नीति है? मैं पूछना चाहती

हूं कि 23000 करोड़ रुपये आप होर्डिंग में बर्बाद कर रहे हैं और

एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाने केलिए आप क्या खर्च कर रहे हैं? पिछले

बजट में अतिरिक्त स्टोरेज बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत

हुए और इस बजट में 87 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। कुल मिलाकर

27 करोड़ रुपये नये स्टोरेज बनाने के लिए और 23000 करोड़

रुपये फालतू का स्टॉक करने के लिए, होड करने के लिए यह

सरकार खर्च कर रही है।

मुझे समझ नहीं आता कि इस सरकार की सोच क्या है? आप

एक्स्ट्रा स्टॉक गरीबों में बांटे। जिन तीन राज्यों में बाढ आई है,

जिन राज्यों के लोगों को आप पेट भरने के लिए पूरे दिन भर

का बीस रुपए बाढ़ सहायता/बाढ़ राहत देते हैं। आज वहां सूखा

पड़ा है, बाद आया हुआ है, आप एक्स्ट्रा स्टॉक उन्हे बांटे और

अपने गो-डाउन खाली करें। आप 23000 करोड़ रुपऐ बचाएं। मैं

यह जवाब मांगना चाहती हूं कि आप साइंटिफिक स्टोरेज को क्रिएट

क्यों नहीं करते हैं? आज हमारे राज्य पंजाब में 90 लाख टन
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से कम स्टोरेज है, 200 लाख टन अनन भरा पड़ा है और पन्द्रह

दिनों में 40 लाख टन चावल का और स्टॉक आ रहा है। मैं

सरकार से पूछना चाहती हूं कि यह 350 लाख टन अनाज हम

कहां रखें, यह अन हम कहां रखें क्योंकि आपकी मूवमेंट हर

चाल सिर्फ 44-5 लाख टन महीने की हो रही है।

महोदय, पन्द्रह दिनों में जो यह चावल का स्टॉक आ रहा

है, इसे उठाने के लिए और रखने के लिए आज हमारे पास जगह

नहीं है। जब किसान अपने अनाज मेडियों में ले जाता है और

हम उसे उठा नहीं पाते तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब

ये किसान दुखी होंगे कि उनकी फसल उठाई नहीं जा रही है,

जब वे दंगा करेंगे, नाराजगी दिखायेंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार

होगा? मैं पूछना चाहती हूं कि इस सरकार की नीतियां क्या है?

एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग पैसा खर्च

करके अन को सड़ा रहे हैं। तीसरी तरफ किसानों को भी पूरा

मूल्य नहीं दे रहे हैं। होडिंग करके बाजारों में कीमतें बढ़ा रहे हैं,

गरीबी बढ़ा रहे हैं, और भुखमरी बढ़ा रहे हैं। मैं इस सरकार से

जवाब चाहती हूं कि जो हमारे चावल का 0 लाख मीट्रिक टन

का स्टॉक आ रहा है तो आप पंद्रह दिनों में हमारे गोदाम खाली

करके कितना लाख टन निकालेंगे ताकि मैं अपने किसानों को बता

we कि हमारे पास जगह नहीं है, आप अपना अन मंडियों में

ले जाने के बजाए दिल्ली ले जा कर सरकार के दरवाजे पर फेंकिए

और फिर उनसे पूछिए कि इनका क्या किया जाए।

महोदय, मैं यह उम्मीद करती हूं कि मंत्रीजी गोल मोल जवाब

देने के बजाए मुझे ठोस जवाब दें कि अगले पंद्रह दिनों में कितने

मीट्रिक टन अन उठाकर हमारे गो-डाउन खाली करके हमें दिए

जाएंगे?

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में

ऐसी स्थिति निर्माण हुई है जिसके बारे में मंत्री महोदय इस सदन

को जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि गो-डाउन

में अनाज ज्यादा है और अनाज रखने के लिए भंडार नहीं है।

इसके बावजूद भी सरकार ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया।

आज 07 लाख मीट्रिक टन अनाज us रहे हैं ओर एक-तिहाई

अनाज के खराब होने की संभावना है। यहां आज एक तरफ अनाज

गो-डाउन में पड़ा है और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। मंहगाई

बढ़ी हुई है, लोग मार्केट से अनाज खरीद कर खा नहीं सकते

हैं। इस समय गो-डाउन में पड़ा हुआ अनाज मुफ्त या कम कीमतों

में जनता को देने का निर्णय क्या सरकार करने वाली है? सन्

2009, 200, 20ll और 20I2 इन चार सालों में लगभग 20

परसेंट अनाज, विशेषतः पंजाब ओर हरियाणा में 25 ude अनाज

गो-डाउन में नहीं है, वह बाहर भीग रहा है ओर सड रहा है।

इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? क्या आने वाले भविष्य

में एफसीआई और सरकार मिलकर यह तय करेगी कि जितना
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अनाज आ गया है, उसे गो-डाउन में रखना है या उसके लिए

कोई नया गो-डाउन बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी? दूसरा

मेरा कहना यह है कि हमारे गो-डाउन पुराने हो गये हैं, इस कारण

से वहां अनाज जल्दी खराब हो जाता है तीन साल तक गो-डाउन

में अनाज सुरक्षित रहे, ऐसी यंत्रणा का निर्माण करने के लिए क्या

सरकार प्रयास करेगी, यह महत्वपूर्ण सवाल है? यहां अनाज सड

रहा है और लोगों को अनाज मिल नहीं रहा है? यह स्थिति गंभीर

है, इसके बारे में सरकार जवाब दे।

(अनुवाद!

डॉ. के.एस. राव (एलूरु): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पंजाब से

माननीय सदस्या का बोलने का लहजा सुना है। मैं उनका समर्थन

करता हूं। लेकिन जिस लहजे में वे बोल रही थीं यदि पंजाब के

किसानों के प्रतिनिधियों कालोक सभा में ऐसे बोलना चाहिए हमारा

लहजा ऐसा होना चाहिए कि छत हिल जाए। कारण यह है कि

आंध्र प्रदेश के किसानों की दयनीय दशा का बयान नहीं किया जा

सकता। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका चावल उत्पादन में

पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। अंतर यह है कि पश्चिम

बंगाल 55 लाख टन का उत्पादन कर रहा है। और आंध्र प्रदेश

I45 लाख टन उत्पादन कर रहा है। और हमारे पास भंडारण क्षमता

इतना कम है कि किसानों से धान खरीदने के बाद वे उसे खुले

में रख रहे हैं या प्राथमिक विद्यालयों या सामुदायिक भवनों में रख

रहे है। क्योकि स्थान उपलब्ध नहीं है।

मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री जी अच्छे हैं जो इस संबंध में

बहुत संवेदनशील हैं तथा उन्होंने सार्वजनिक, निजी सहभागिता (पी.

पी.पी.) के अंतर्गत i5] लाख मीट्रिक टन क्षमता के निर्माण के

लिए अनुमति देकर इस दिशा में तरस्थ कार्रवाई की है। मुझे पंजाब

से ईर्ष्या नहीं है। मैंने सदैव किसानों का समर्थन किया है। चिंता

की बात यह है कि आंध्र प्रदेश में 556 लाख मीट्रिक टन क्षमता

के गोदाम निर्माण के लिए अनुमति दी गई है। जबकि पंजाब को

70 लाख ...(व्यवधान) से अधिक के लिए अनुमति मिली है। मैं

उनका समर्थन कर रहा हूं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं।

जहां कहीं किसान है उनकी मदद अवश्य की जानी चाहिए। में

उनके पक्ष में हूं।

... व्यवधान)

( हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः बादल जी, आपने अभी जो बात कही हे

राव जी, आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं।

..-( व्यवधान)
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( अनुवाद]

डॉ. के.एस. रावः पिछले छह माह से हम सरकार का

प्रतिनिधित्व कर रहे है, न केवल कृषि मंत्री बल्कि माननीय मंत्री

ग्र के.वी. थॉमस वित्त मत्री और प्रधान मंत्री हम उनको यह कहते

आ रहे हैं कि अप्रत्याशित भारी वर्षा के कारण धान का रग बदल

रहा है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पके हुए चावल को ही निर्यात

करने कौ अनुमति दी जाए जिससे कि बदरंग हुए चावल को भी

अर्धं पके रूप में बदला जा सके और उसे निर्यात किया जा सके।

देश के बाहर इसकी मांग है। वे सभी लोग बहुत सहानुभूति पूर्वक

विचार कर रहे थे। उन्होने निर्यात के लिए अनुमति दी थी। छह

माह का समय बीत चुका है ओर लगभग सारा धान किसानों के

हाथों से निकल चुका है। यह चावल के मिल मालिकों के पास

पहुंच गया है। अब 40 दिन पूर्व उन्होने दस लाख मीट्रिक टन की

निर्यात की अनुमति दी थी। इसके बावजूद दयनीय स्थिति ऐसी है

कि विभिन मंत्रालयों के रोक टोक के कारण, विशेषकर वाणिज्य

मंत्रालय में, पूरा का पूरा दस लाख मीट्रिक टन की निर्यात की

अनुमति नहीं दी गई। यह कैसी दयनीय स्थिति है। हम आंध्र प्रदेश

के किसानों को कोई जवाब नहीं दे पा रहे है। माननीय मंत्री ने

कृपा करके हमें बताया कि और 20 लाख मीट्रिक टन की निर्यात

की अनुमति दी जाएगी। चावल मिलों के मालिकों तथा आंध्र प्रदेश

के किसानों के पास 50 लाख मीट्रिक टन चावल पड़ा था जब

भंडारण क्षमता नहीं हे तो उस चावल का क्या होगा? भारतीय खाद्य

निगम इसको नहीं खरीदेगा और चावल मिल मालिक न्यूनतम

समर्थन मूल्य से लगभग 200 रुपये कम पर किसानों से उसे खरीद

लेंगे। कुल प्रभाव यह है कि इस मौसम में आंध्र प्रदेश के किसानों

को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यही कारण है कि

उन्होने आत्म हत्या कौ। वहीं दूसरी ओर, ऐसे अवसर रहे हैं जब

पंजाब में गोदामों को खाली करने मात्र के उद्देश्य से उन्होने गेहूं

पंजाब से आंध्र प्रदेश के गोदामों में भेजा, जहां गेहूं कोई खपत

नहीं है। हमने अपनी आवाज उतनी ऊंची नहीं की है जितनी उन्होने

की है। मैं समझता हूं कि इस सभा में एकमात्र समाधान जितना

संभव हो आवाज ऊंची करना है और तभी जाकर कोई व्यक्ति

अपनी बात मनवा सकता है। ...(व्यवधान) महोदय, यह बहुत

दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी दिल कौ बात कह रहा ZI

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया प्रश्न पूछें।

डॉ. के.एस. रावः दूसरी दयनीय बात यह है कि

पहले-आओ-पहले-पाओ के नाम पर यहां तक कि वह i0 लाख

मीट्रिक टन भी आंध्र प्रदेश में धान मिल मालिकों अथवा व्यापारियों

या किसानों को नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछिए।
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डॉ. के.एस. रावः महोदय, मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने इसे उन

व्यापारियों को दिया है जिनका चावल निर्यात से संबंध नहीं है।

और वे अब इसकी कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे है,

जिसका भार कृषक समुदाय पर पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी

से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश में गोदामों की क्षमता पांच

लाख टन से बढ़ाकर कम से कम 25 लाख टन करें।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री राव कृपया अपनी बात समाप्त ail

डॉ, के.एस. रावः मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि

वे पहले आओ-पहले-पाओ आधार के बजाए ओजीएल के अन्तर्गत

20 लाख मीट्रिक टन का निर्यात आदेश भी जारी करें। मैं माननीय

मंत्री जीको जानता हूं, वे एक ईमानदार व्यक्ति है। कम-से-कम

उनके जैसे लोगों को अवश्य आगे आना चाहिए, पहल करनी

चाहिए और भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए और यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि ओजीएल के अंतर्गत इस 20 लाख

टन और 0 लाख टन को अनुमति मिल सके ताकि किसान

लाभन्वित हो सके और aig प्रदेश में गोदामों की क्षमता 25 लाख

टन तक बढ़ सके।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

के राज्य मंत्री ( प्रो. के.वी. थॉमस ): महोदय, आज की चर्चा

में माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण विशेषकर पंजाब और आध्र

प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाए zi

पंजाब सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न विशेषकर धान और गेहूं पैदा

करने वाले राज्यों में से एक है। आंध्र प्रदेश में काफी मात्रा में

धान पैदा होता है। हमने गोदामों का आवंटन करते समय पंजाब

और हरियाणा के मामले में विशेष ध्यान दिया है। दो वर्ष पहले

हमारे द्वारा शुरू की गई नई पी.ई.सी. योजना के अलावा, पंजाब

के पास 70.88 लाख टन की कुल ‘Had’ क्षमता है। इसके पास

0.65 लाख टन की ‘he’ क्षमता है। कुल क्षमता 8.53 लाख

टन है। वर्तमान “कवर्ड' और ‘are’ दोनों प्रकार के गोदामों में

75.48 लाख टन खाद्यान्न भण्डार रखा हुआ हेै। पिछले वर्षो की

तुलना में, हमें विशेष ध्यान दिया है ताकि ओर अधिक खाद्यान्न

विशेषकर गेहूं पंजाब से बाहर उपभोक्ता का राज्य महाराष्ट्र और

गुजरात को भेजा जा सके।

मेरे पास आंकड़े है। वर्ष 2008-09 में, पंजाब में, 84.97

लाख टन की खरीद हुई। 2008-09 में राज्य से बाहर भेजे गए

खाद्यान की मात्रा 9.28 लाख टन थी। वर्ष 2009-0 में धान

और गेहूं मिलाकर 200 cra टन की खरीद की गई तथा

53.06 लाख टन खाद्यान अन्य राज्यों को भेजा गया। पिछले वर्षों

की तुलना में इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक खरीद हुई। यह खरीद
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{88.43 लाख टन की रही और हमने 65.88 लाख टन राज्य से

बाहर भेजा है।

परन्तु अभी भी पंजाब को और अधिक खाद्यान्न अन्य राज्यों

को भेजना है। परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य

प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी अपनी जरूरत से अधिक

उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें इन राज्यों से भी

गेहूं खरीदना है और उनका भी भण्डारण किया जाना है। उत्तर

प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से काफी दबाव है। हम स्थिति

को संतुलित करने का प्रयास कर रहे है। मैं माननीय सदस्य द्वारा

उठायी गयी समस्या को समझता हूं। परन्तु पिछले वर्षों की तुलना

में हमने पंजाब से कहीं अधिक खाद्यान्न बाहर भेजा है। ...

(व्यवधान) मैंने स्वयं पंजाब के मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री और कृषि

मंत्री से चर्चा की है। ...(व्यवधान)

(हिन्दी)

उपाध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए।

[ अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: मैने एक विशेष टीम पंजाब भेजी है। .

.. (व्यवधान) महोदय, माननीय सदस्यों को कम से कम मुझे इतना

समय देना चाहिए कि मैं वहां जो कुछ हो रहा है उसका बयान

कर UPI (व्यवधान)

(हिन्दी)

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। पहले

जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए।

..- (व्यवधान)

(अनुवाद!

प्रो. के.वी. थॉमस: हमने पंजाब का बहुत ही विशेष ख्याल

रखा BI... ( व्यवधान)

( हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी जवाब दे रहे

हैं।

...( व्यवधान)
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( अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी

से मुलाकात कौ है और माननीय प्रधान मंत्री ने मुझे निदेश दिया

है। दो सप्ताह पहले, पंजाब के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ

मेरी चर्चा हुई थी। हमें पूरे देश को देखना हे। सौभाग्य से, उत्पादन

बढ़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं

है। पांच वर्षों के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना हो गाया है,

बोनस दे दिया गया है। यह भी एक कारण है कि प्रापण बढ़ा

है।

माननीय सदस्य बफर मानदंडों के बारे में बोल रहे थे।

अधिकतम बफर का कोई मानदंड नहीं है, सिर्फ न्यूनतम बफर

मानदंड है। इसके अलावा इस संबंध में निर्णय मौसम पर और

त्रैमासिक आधार पर उपलब्धता पर निर्भर करता है। जब उपलब्धता

होती है तो खरीद किए जाने वाले खाद्यान की मात्रा राज्यों को

दिए जाने वाले खाद्यान की मात्रा पर भी निर्भर करता है। इस

प्रकार बफर मानदंड मौसम पर मौसम और उत्पादकता पर निर्भर

करते हैं। यही कारण है कि उच्च बफर मानदंड है। ऐसे भी मौसम

रहे हैं, जब बफर मानदंड घटे हैं और ऐसे भी मौसम रह हैं, जब

बफर मानदंड बढ़े हैं। यह भी एक कारण है।

(हिन्दी)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मंत्री जी जवाब थोडे दे रहे

हैं। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः अभी मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

उसके बाद आपको जो पूछना है, पूछ लीजिए।

..-(व्यकधान)

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्रीजी के अलावा किसी और माननीय

सदस्य कौ कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...( व्यवधान) *

(अनुवाद

श्री के.वी. थॉमस: माननीय सदस्यों को सब्र से मेरी बात

सुननी चाहिए। मैंने भी उनकी बात धेर्य से सुनी है। मैं राज्य सरकार,

पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर रहा हूं। हाल ही में, पंजाब

की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पोच दल भेजे गए थे।

कार्यकारी निदेशक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को पंजाब में

तैनात किया गया है। आज भी हमें पंजाब से चावल लेने में कोई

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
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समस्या नहीं है। .7.20l. की स्थिति के अनुसार एफसीआई के

पास 8. लाख टन की रिक्त आबंटित भंडारण क्षमता थी जिसकी

तुलना में पंजाब के मिल मालिकों ने केवल 3.35 लाख टन अन्न

ही मुहैया कराया था। इसलिए हमें आज भी पंजाब से चावल

स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं गेहूं के संबंध में

उनकी समस्या को समझता हूं। पंजाब चाहता है कि उत्पादित सारा

गेहूं पंजाब से बाहर जाना चाहिए परंतु हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,

राजस्थान तथा ऐसे अन्य राज्यों को भी देखना पड़ता जिन्होंने गेहूं

का उत्पादन शुरू किया है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त

करता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हरेक कदम उठाएंगे

कि किसी भी राज्य में खाद्यान्न खराब न हो।

(हिन्दी।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

(अनुवाद)

प्रो. के.वी. थॉमस: खाद्यान्न की बर्बादी के संबंध में मै सदन

का ध्यान इस ओर (आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले पांच

वर्षो के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों के कारण

बर्बादी में कमी हुई है। एफसीआई के मामले में 2005-06 में

95.075 टन की बर्बादी हुई थी जो 2006-07 में घटकर 25.253

टन रह गई। पिछले वर्ष यह बर्बादी 637 टन रही। ...(व्यवधान)

(हिन्दी।

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री जी के अलावा किसी और माननीय

सदस्य की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यकधान) *

प्रो. के.वी. थॉमस: हमें मीडिया के दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं

आना चाहिए। मुझे आंकड़े मिल गये हैं जो मैं सदन के सामने

रख रहा हूं। एफसीआई गोदाम में होने वाली खाद्यान्न की क्षति

जोकि पांच वर्ष पूर्व 2.5 प्रतिशत थी घटकर 0.07 प्रतिशत हो गई

है। मुझे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर

रहा हूं और यदि हमें कोई संदेश हो तो हम उसका सत्यापन भी

करा सकते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हम सभी उपाय

कर रहे हैं एफसीआई के सभी गोदाम कम्प्यूटरीकृत हैं और मुझे

प्रतिदिन प्रत्येक गोदाम की स्टॉक की स्थिति से संबंधित आंकड़े

प्राप्त होते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
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पीईसी स्कीम की बात करें तो हम 203 तक 52.9 लाख

टन सृजित करने का निर्णय ले चुके है कतिपय मानदण्डों केआधार

पर प्रत्येक राज्य को गोदाम आबंटित किए गए है। खरीदने वाले

राज्य के मानदंड तीन वर्षो की खरीद और उपभोग करने वाले राज्यों

के लिए मानदण्ड उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौ चार माह

की आवश्यकता है। मेरे मित्र श्री के.एस. राव की शिकायत वाजिब

है क्योकि जब हमने पंजाब को पहली बार 70 लाख टन आबंटित

किया था जो इसी मानदंड के आधार पर किया गया था। पंजाब

में खरीद सरकारी एजेंसी द्वार की जाती है और इसीलिए आंकड़े

हमारे पास है। इसलिए हमने उन्हे 70 लाख टन का आबंटन किया।

आंध्र प्रदेश में धान की खरीद मिल मालिकों द्वार की जाती है

न कि सरकार sri आंध्र प्रदेश में सरकार और एफसीआई द्वारा

सीधी खरीद बहुत कम मात्रा में की जाती है। आंध्र प्रदेश का

प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों की उपस्थिति में मैंने आंध्र

प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की थी और हमने आंध्र प्रदेश

की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया।

डॉ. के.एस. रावः कम से कम 30 लाख टन तक।

प्रो. के.वी. थॉमस: मैं 30 लाख टन का आश्वासन नहीं दूंगा

परंतु आंध्र प्रदेश को दो रुपयों में पर्याप्त मात्रा दी जाएगी। पीईसी

योजना के अंतर्गत हमारे पास जो 53 लाख टन उपलब्ध है। उसमें

से कुछ मात्रा जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और राजस्थान को आबंटित

की जाती है, आंध्र प्रदेश को भी आबंटित करेंगे, एक नई साईलो

स्कीम आ रही है। मंत्रिमंडल और ईजीओएम देश में 2 मिलियन

टन साईलो सृजित करने पर सहमत हो गए हैं। हम इसके लिए

एक स्कीम तैयार कर रह हैं कि पंजाब; आंध्र प्रदेश और उस

प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितना साइलो होनी चाहिए

योजना आयोग ने एक स्कीम तैयार की है ओर जल्द ही हमें इसे

क्रियान्वित करेंगे। इस संबंध में प्रयोग चल रहे हैं। उदाहरण के

लिए मैं पंजाब में था और वहां मैंने साइलो देखे। यह सफल रहा

है। पंजाब सरकार ने पहल की है। हम पंजाब की स्थिति के बारे

में चर्चा कर रहे हैं। हम पंजाब सरकार के साथ निरंतर संपर्क

में हैं। मैं चार क्षेत्रीय बैठकें में भाग ले चुक हूं। बाद में हम उत्पादन

करने वाले राज्यों उपभोग करने वाले राज्यों को अलग-अलग

बुलाया। समाधान ढूंढने के लिए इन राज्यों के साथ चर्चा कर रहे

है।

जहां तक आने वाले मौसम में पंजाब में उत्पादित होने वाले

चावल का प्रश्न है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि

एफसीआई इसे खरीद सकेगी और देश के अन्य राज्यों में भेज

सकेगी।
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जहां तक आंध्र प्रदेश का प्रश्न है, उसकी समस्या वास्तविक

है। वहां चावल का बहुत अधिक उत्पादन होता है। हम इस बात

पर आंध्र प्रदेश के साथ चर्चा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

और यहां उपस्थित मेरे साथियों ने यह बताया है कि खाद्यान्न की

कुछ मात्रा आंध्र प्रदेश से बाहर भेजी जानी चाहिए। हम अभी तक

न तो सेला चावल और न ही गैर-बासमती चावल का निर्यात करने

की अनुमति दे रहे हैं। हम केवल बासमती चावल के निर्यात की

अनुमति दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों

से आए कुछ अभ्यावेदनों पर हमने 0 लाख टन गैर-बासमती

चावलों का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

दुर्भाग्य से, मैं कानूनी लड़ाई में फंस गया। हम पता लगा रहे हें

कि क्या किया जा सकता है।

डॉ. के.एस. रावः बासमती चावल के बारे में क्या किया?

प्रो. के.वी. थॉमस: में गैर-बासमती चावल की बात कर रहा

हूं, बासमती चावल की नहीं। इस पर कानूनी लड़ाई चल रही है।

हम वाणिज्य मंत्रालय पर मामले को निपटाने का दबाव डाल रहे

हैं?

इसके बाद एक और प्रस्ताव है जो कि पंजाब और हरियाणा

से आया है कि गेहूं की कुछ मात्रा बाहर भेजी जाए। हम पूरे

वितरण की जांच कर रहे हैं। भारत जैसे देश के साथ दो समस्याएं

हैं। एक तो हमं पीडीएस के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान की आपूर्ति

करनी पड़ती है। सौभाग्य से पीडीएस में खाद्यान्नों कीलिवाली 95%

तक बढ़ गयी है। दो वर्ष पूर्व यह केवल 95 प्रतिशत थी। अब

राज्यों में लक्षित सर्वाधिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत

लिवाली बढ़कर 95% तक हो गयी है। परंतु विशेष योजना के

अन्तर्गत हमने राज्यों को 50 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए

हैं।

हमने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राज्यों को 50 लाख

टन दिया है। हमने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर

लिया था। उच्चतम न्यायालय ने 70 निर्धनतम जिलों को 50 लाख

टन आबंटित करने की इच्छा व्यक्त थी। हमने उच्चतम न्यायालय `

को कहा है कि 50 लाख टन आपके पास है लेकिन अभी तक

केवल 9 लाख टन को उठाया गया है। इसलिए हम पहले से ही

राज्यों को i50 लाख टन जारी कर रहे हैं। यह स्थिति है।

हम सभी एहतियात बरत रहे हैं ताकि हमारे किसानों जिन्होंने

अच्छा उत्पादन किया है, को अच्छा मुल्य मिले। उनके सभी

उत्पादनों की खरीद होनी चाहिए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को कार्यान्वित करने के मामले में इसे

कार्यान्वित करना राज्य सरकार का दायित्व है। अच्छी बात यह है

कि मैं पंजाब में एक मंडी का दौरा किया वहीं मैंने पाया कि

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है। मुझे इसके
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बारे में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं आंध्र प्रदेश गया तो वहां

शिकायतें थी। मैंने राज्य सरकार के साथ इसकी चर्चा की है।
अधिक भंडारण के लिए नाबार्ड के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपये

नियत किये गये हैं। राज्य 2000 करोड का उपयोग तथा गांव स्तर

से तालुका स्तर तक गोदामों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसलिए मैं सभी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम यह

सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि किसी भी तरह

खाद्यान्न की बर्बादी न हो।

निर्यात पर आगे चर्चा करने के संक्षेप में मैं यह कहूंगा कि

राज्यों ने यह अनुरोध किया है कि कुछ मात्रा में गेहूं का निर्यात

किया जाना चाहिए तथा कुछ मात्रा में गैर-बासमती चावल का

भी निर्यात किया जाना चाहिए। यह उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह

के समक्ष है और हम उचित निर्णय लेंगे। ...(व्यवधान)

(हिन्दी

उपाध्यक्ष महोदयः किसी कौ बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

..-( व्यवधान) *

[ ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल टी 5700/5/I]

अपराहनः 2.35 बजे

राष्टीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( संशोधन ) विधेयक,

204-जारी

(हिन्दी)

उपाध्यक्ष महोदयः आइटम नं. 9, श्री वीरेन्द्र कश्यप।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप इस विषय पर पहले ही बोल चुके

है, इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, सबसे पहले मुझे यहां

से बोलने की इजाजत दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक हे, बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यपः उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा

परिषद् (संशोधन) विधेयक, 200] पर जब चर्चा हो रही थी, तो

वह बीच में रोक दी गई थी। उसे मैं अब कन्दीन्यू करते हुए आपके

माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हम जो गरीबों और

अमीरों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हें, उसे एजूकेशन सिस्टम को

पहले बराबर करना पडेगा। हिन्दुस्तान में अमीर बच्चों, गरीब बच्चों,

शहरों या गावों में पढ़ते हैं सबके लिए एक समान एजूकेशन

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
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सिस्टम होना चाहिए और सब को एक जैसी शिक्षा मिले। इस

कम्पीटिशन के युग में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उच्च

शिक्षा का प्रावधान ठीक होना चाहिए। वह तब ही हो सकता है

जब हमारे पास अच्छे और वैल क्वालिफाइड टीचर्स हों।

सन् 964 में एजूकेशन कमीशन बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट

में एक अच्छी बात यह थी, जिसमें यह कहा गया था।

(अनुवाद!

भारत के भविष्य को अब उनकी कक्षाओं में तैयार किया जा

रहा है।

(हिन्दी)

यानि हमारे देश का भविष्य क्लास रूम में बनेगा! उस समय

964 में हमारे शिक्षा निर्माताओं ने कल्पना की थी, उन्होने यह

सपना देखा था, जो आज भी हम देखते हैं। इसमें कोई दो राय

नहीं है कि हमारी शिक्षा का प्रसार हुआ है ओर स्कूल्स की संख्या

भी बढ़ी है। लेकिन एजुकेशन के प्रसार को मद्देनजर रखते हुए

हम देख रहे हैं कि जहां हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है, वहीं

हमारे पास बच्चों को बैठने के लिए क्लास wea नहीं है। अगर

क्लास रूम्स हैं तो टार पट्टी नहीं है। अगर टाटा पट्टी है तो

वहां पर टीचर्स नहीं है। अगर टीचर्स है तो शिक्षिक नहीं हैं, ट्रेन्ड

नहीं है। नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन बिल में जो यह

संशोधन लाया गया है, उसके माध्यम से मैं समझता हूं कि इन

बातों पर गोर किया जाएगा!

आज आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे अध्यापक हों।

( अनुकाद]

एक अध्यापक को यह स्पष्ट रखना चाहिए कि न केवल छात्रों

बल्कि सभी दावेदारों द्वारा उस पर पैनी नजर रखी जाती है। उन्हें

प्रभावी बनाने के लिए उनकी व्यक्तिगत जीवन भी बहुत मायने

रखता है। यदि अपने निजी जीवन में वह भद्रजन और नैतिक मूल्यों

के अनुपालक नहीं हैं तो वह बमुश्किल प्रभावी अध्यापक हो सकता

है।

(हिन्दी।

में यह कहना चाहता हूं कि अच्छा अध्यापक,

{ अनुवाद]

यदि हम एक अच्छा शिक्षक पैदा करना चाहते हैं जिसका

इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर रहे, जो कल के नागरिक हैं और देश
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का भविष्य हैं और यह बात योग्य टीचर के माध्यम से बेहतर हो

सकता है। इसीलिए टीचिंग को हम प्रोफेशन तक ही सीमित न

रखें।

(अनुवाद

यह केवल पेशकश ही नहीं होना चाहिए। यह एक पेशा, एक

आह्वान, एक मिशन है। सर्वाधिक प्रशस्ति शिक्षक वे नहीं हैं जो

खाली मस्तिष्क को भरते हैं बल्कि वे हैं जो सोचने की क्षमता

है और सीखने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं।

( हिन्दी]

यानि बच्चों में एक ऐसी भावना भरे ताकि उस टीचर की

मोरल वैल्यू को देखते हुए, उसके मोराल को देखते हुए, जिसे हम

Wert करना चाहते हैं बच्चों का उसका एक इम्मैक्ट होना

चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योकि

आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री ata ayaa: मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी

जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग

है। आज हमने कांट्रेक्ट पर टीचर्स को रखना शुरू कर दिया है।

कही पर विद्या पाठक रखे गए हैं, कही कहा गया कि विद्यार्थी

मित्र हैं और कहीं पर पैरा-टीचर्स हैं। इस प्रकार से उन टीचर्स

के लिए जो बैल क्वालीफाइड हैं, उन्हें लो पे दे रह हैं और जो

इतने शिक्षित नहीं हैं, जेवीटी हैं, उन्हें गांवों में 20.00, 25,000

रूपये तक मिल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि कई जगह पर

प्रॉक्सी टीचर्स की बात हो रही है। हमारे दूर-दराज के देहाती क्षेत्रों

में, जो ट्राइबल एरियाज हैं, बेकवर्ड एरियज हैं, वहां पर प्रोक्सी

टीचर्स हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो टीचर 20-25 000

रुपया ले रहा है, वह पांच-छः हजार रुपए में अपनी जगह किसी

को भेज देता है और खुद अन्य जगह कोई दूसरा काम करके

अपना धंधा चला रहा है। यह बात हमें देखने को मिली है। इसका

सीधा-सीधा नुकसान देश में रहने वाले उन 70 प्रतिशत देहात के

बच्चों का हो रहा है, जो दलित परिवार के हैं, ट्राइबल्स हैं।

बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर प्रॉक्सी-टीचर्स काम कर रहे हैं।
प्रॉक्सी टीचर का मतलब है कि टीचर 20-25 हजार रुपया महीना

ले रहा है वह 5-6 हजार रुपये महीने में वहां पर किसी और

को अपनी जगह पढ़ाने के लिए लगा देता है और खुद अपना

दूसरा धंधा चलाता है। इसका सीधा असर हमारे बच्चों की शिक्षा

पी पढ़ रहा है। हमारे 70 प्रतिशत बच्चे देहातों में रहते हैं, जो

दलित है।, ट्राबल्स हैं, उन्हें हम ठीक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
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इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे टीचर्स अच्छे हों, उनका प्रशिक्षण

अच्छा हो। ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान में आज 7.72 लाख टीचर्स

अप्रशिक्षित है, उनमें 5.47 लाख मिडिल और 2.25 लाख प्राइमरी

टीचर्स है। हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित टीचर्स हैं

तो वे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? यह सोचने वाली बात है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर

आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जो प्राइम-मिनिस्टर एडवाइजरी

पैनल की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सी बातें रखी गई। आप लोगों

ने यह निर्णय बहुत अच्छा लिया, जिसमें आपने कहा कि एजूकेशन

सिस्टम को अच्छा करने के लिए टीचिंग को अच्छे ढंग से मैनेज

करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि

(अनुवाद

हमें शिक्षकों को समाज में सम्माननीय स्थिति प्रदान करने की

आवश्यकता है जहां प्रत्येक शिक्षक स्वयं सृजनात्मक और जिज्ञासु

दृष्टिकोण प्रोन्नति करे और आयाम सोचे।

(हिन्दी।

इसमें आपका निर्णय आया है कि आप is लाख ग्रेजूएट साइंटिस्ट,

3 लाख पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट और 30 हजार पीएचडीज साइंटिस्ट

वर्ष 2025 तक चाला चाहते है। यह बहुत अच्छी बात है। इसे

आप बेहतर तरीके से करेंगे, तो मैं समझता हूं कि साइंस टीचर्स

और साइंटिस्टों की जो कमी है वह पूरी हो सकेगी।...(व्यवधान)

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता

Bl आपने वर्ष 985 में जवाहर नवोदय विद्यालय देश के हर जिले

में खोले। वहां हमें जाने का मौका मिला, वहां, हमें टीचर्स घेर

लेते हैं और कहते हैं कि 2..2004 से पहले जिन लोगों ने

अपांइंटमेंट स्कीम ली, उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं

माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

आप उन्हें पेंशन दीजिए। जिन लोगों ने वर्ष i9g5 में सेंट्रल स्कूल

में ...(व्यवधान) सर, मैं एक मिनट और चाहता हूं। सर, मैं लास्ट

में कहना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय के टीचर्स की समस्याओं

को सरकार हल करें।

आप जो एनसीटीई में अमेंडमेंट्स लाए हैं बिल्कुल सही

अमेंडमेंट्स हैं और इन अमेडमेंट्स के लिए मैं आपको सपोर्ट करता

हूं। मैं समझता हूं कि एनसीटीई की जो एक्टिविटीज हैं, जो उसकी

कार्यप्रणाली है, उसमें आप पारदर्शिता लाएं। मैं आपके ध्यान में

यह बात लाना चाहता हूं कि यहां पर बहुत बंगलिंग होती है।

एनसीटीई के बहुत से केसेज जब हमारे प्रदेश से यहां आते हैं

तो उन्हें लटकाया जाता है, करई कई साल तक लटकाया जाता है

और यहां जो लोग बैठे हैं वे उसमें कुछ-न-कुछ गड़बड़ी करने



545 अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की

का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता लाई

जाए। एनसीटीई अगर बेहतर तरीके से काम करेगी तो हमारी शिक्षा

में अच्छा सुधार होगा और अच्छे टीचर्स हमें मिल पाएंगे।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं

सरकार द्वारा लाए गए अमेडमेंट बिल नेशनल काउंसिल फार

एजुकेशन, जो कि राज्य सभा द्वारा पारित हुआ है, इसके समर्थन

में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज के संदर्भ में जबकि हम

एक नए विश्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में जब एक ज्ञान

आधारित समाज हम बनाना चाहते हैं, तो ज्ञान आधारित समाज

तभी बनेगा, जबकि हमारे नौजवानों की शिक्षा की नींव मजबूत हो।

इसके लिए आपने अध्यापकों के शिक्षण परिषद् के बारे में बात

कही, इसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूं। मै आपके माध्यम से

मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहती हूं कि बहुत समय

तक “टीचर ट्रेनिंग” शब्द का प्रयोग होता था और जो “प्रशिक्षण”

शब्द है, उससे कई बार ऐसा लगता है कि यह रोजबर्रा के

कामकाज को लेकर एक तरह के स्किल के प्रशिक्षण कौ बात

हो रही है। आपने एक कदम आगे बढ़ कर एजुकेशन की बात

कही, इससे लगता है कि न केवल teen के कामकाज बल्कि

एक तरह से पूरे शिक्षण क्षेत्र में गुणवत्ता बदोत्तरी के लिए और

गुणात्मक शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए टीचर एजुकेशन

की बात हो रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना

चाहती हूं। इसके साथ मैं यह भी जोड़ना चाहती हूं कि क्या यह

अच्छा होता, अगर हम टीचर लर्निंग की बात करते। जैसा एक

प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि

( अनुकाद्॥

केवल एक ही चीज जो मेरे शिक्षण को प्रभावित करती है, वह

शिक्षा है।

( हिन्दी]

क्योकि लगातार जब हम अपने दिमाग को खुला रखते हैं, तब

कई बार ऐसा होता है कि वह शिक्षा जो हमें छोटे दायरे में बांधती

है, उससे नुकसान होता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा

एनसीटीई का काम वर्ष 993 से चल रहा था ओर जैसा कि उस

दिन मंत्री जी ने कहा कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश वर्सिस

srs] राय एंड aed के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने

फैसला दिया, उसके बाद यह बेहद जरूरी था कि हम इस तरह

का संशोधन विधेयक पेश करें। और पुनः परिभाषित करें जो नेशनल

काउंसिल फार टीचर एजूकेशन है, उसकी भूमिका क्या होगी और

किस तरह से हम उसके काम को आगे ले कर जाएंगे।

मैंने इसमें जो स्टैडिग कमेटी कौ रिकमेडेन्शस का भी अध्ययन

किया ओर मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हालांकि
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मत्री जी ने उस दिन बहुत विस्तार से बताया कि इन्होने विभिन्न

तरह के जितने भी स्कूल्स हैं, उनको अपने इस एक्ट में शामिल

करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बिल में उन्होने इसे प्रस्तुत

किया हे। उन्होने उस दिन tes स्कूल, अनएेडेड स्कूल ओर प्राइवेट

स्कूल आदि सब तरह के स्कूल का अपने उद्बोधन का उल्लेख

किया था। यह बेहतर होता कि जो परिभाषा कौ सूची है, जिसमें

उन्होने अलग अलग चीजों को परिभाषित किया है, वहां अगर इसे

स्थान मिलता तो यह और अच्छा होता, लेकिन इसके बावजूद भी

आपने काफी हद् तक के स्कूल से आपके क्या मायने हैं ओर

आप किन चीजों को इसमे जोड़ना चाहते हैं, आपने इसमें स्पष्ट

किया है। हमारा जो पुराना कानून था, उसका जो सेक्शन 2 (डी)

है, ओर उसके बाद सेक्शन 32 (डी-!) है, उसे अब आपने नये

ढंग से जो परिभाषित किया है, उसमें अब वह सेक्शन 2 (ए)

ओर 32-2 (डीडी) कालेज में आया है। आपने उसमें न्यूनतम

अहर्ताएं ओर योग्यताएं क्या होगी ओर स्पष्टतः आप किसी शिक्षक

से क्या योग्यता चाहते हैं, इसे आपने चिहिनत किया है। मेरा आपसे

इसमें विशेषतः दो चीजों का अनुरोध है। एक- जब से राइट ऑफ

चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्पल्सरी ऐजूकेशन wae 2009 आप लेकर

आए हैं, उसके सेक्शन 23 में आपने यह प्रावधान दिया है कि

जो मौजूदा शिक्षक है जाहिर है कि उनमें से बहुत सारे होंगे, जिन्हें

प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होगा, जो कि आपके शनसीटीईई के नार्मस

के मुताबिक होना चाहिए, तो आरटीआई के अन्तर्गत आपने सेक्शन

23 में प्रावधान किया है और पांच साल की अवधि निश्चित की

है कि जिसके अन्तर्गत वह अपने आपको दोबारा शिक्षित कर ले,

प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। लेकिन इस बिल में एनसीटीईई को जो

संशोधन आप लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आपने कोई अवधि

निर्धारित नहीं की है। इस बात का मैं स्वागत करती हूं। जो वर्तमान

में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको अगर आप बिना किसी तरह

का समय दिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अगर आप उस काम

को आगे बढ़ाते तो यह संभव नहीं था लेकिन मेरा अनुरोध है कि

दोनों के बीच में कोई कांट्रेडिक्शन नहीं हो, इसलिए इसको देखते

हुए दोनों अपने आप में काम्प्लीमेंट करें, जैसा कि आपने स्थायी

समिति की रिकमेंडेशन के जवाब में दिया है, तो मेरा अनुरोध होगा

कि अगर हम उसके लिए एक समय सीमा तय कर लें ओर

अध्यापकों के शिक्षण के लिए और रोजमर्या के काम काजसे जुड़ने

के लिए हम उन्हें तैयार करें तो यह बेहतर होगा। यह मेरा पहला

सुझाव है।

मेरा इस संबध में दूसरा सुझाव है कि यह जो अध्यापकों का

शिक्षण कार्य जिन संस्थानों में होगा, उनमें जो अध्यापक ये कार्य

सम्पादित करेंगे, उनकी क्या न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए, ये इसमें

कहीं पर निश्चित नहीं किया गया है, जिसके बारे में भी मेरा

अनुरोध है कि एक स्पष्ट विचारधारा तय कर लेनी चाहिए। तीसरा
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मेरा अनुरोध है चूंकि शिक्षण का जो कार्य है, वह हमारे समवर्ती

सूची का काम है और आपको राज्यों को विश्वास में लेकर ही

इसका क्रियान्वयन करना होता है और हम सबने देखा है कि शिक्षा

के अधिकार कानून में जिन-जिन राज्यों का सहयोगात्मक रुख रहा

है, उन राज्यों में बेहतर काम हुआ और जिन राज्यों का सहयोगात्मक

रुख नहीं रहा, वहां पर वैसा कार्य नहीं हो पाया। कई राज्य तो

ऐसे हैं जहां पर नियम भी नहीं बन पाए। इसलिए मेरा अनुरोध

है कि इसमें मैंने यह भी देखा कि बहुत सारे राज्य हैं जिनमें असम

से लेकर पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, ओडिशा

है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और मध्य प्रदेश इन सब में आज

शिक्षित अध्यापकों की बेहद कमी है और कुल मिलाकर जितने

शिक्षकों की आवश्यकता है, उनकी भी कमी है। ऐसे में मेरा आपसे

अनुरोध है कि अगर हम पूरे देश में यूनिफार्मली गुणात्मक शिक्षा

को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जरूरी होगा कि हम सारी राज्य

सरकारों के साथ बैठकर इसके लिए अपनी ओर से भी प्रयास करें।

` मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि युनेस्को ने 996 में एक

स्टडी की और उसके बाद कहा कि

(अनुवाद

“शिक्षण को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त की जानी

चाहिए यह एक प्रकार की लोक सेवा है जिसमें सतत और गंभीर

अध्ययन के माध्यम से अर्जित शिक्षक की विशेष जानकारी और

दक्षतापूर्ण कौशल शामिल है।”

( हिन्दी]

यानि उन्होने यह माना कि जो शिक्षण का काम है, उसको सतत

करते रहने कौ आवश्यकता है ओर यूरोपियन यूनियन ने भी हाल

ही में अध्यापकों के शिक्षण को लेकर एक अध्ययन किया और

उनका निचोड भी यही निकल कर आया कि लगातार उसमें

अध्ययन ओर अध्यापन का सिलसिला जारी रहेगा तब जाकर बेहतर

शिक्षण व्यवस्था होगी। ऐसा देखने में आया है मेरे पूर्ण वक्ता ने

भी इसका जिक्र किया कि हम यह पाते है कि कई जगहों पर

शिक्षण का कार्य उस तरह से नहीं हो पाता।

यह देखने में मिलता है। कि कई स्कूल्स में क्योकि स्कूल्स

ओर अध्यापक सीधे-सीधे विचारधारा के वाहक होते है ओर कई

बार यह महसूस किया जाता है कि हमारे जो शिक्षण गण हैं, वे

समक्ष कौ बजाए याददाश्त पर ज्यादा बल देते हैं और समझ की

बजाए यदि याददाश्त पर ज्यादा बल शिक्षण व्यवस्था में होगा तो

उस पीढी का निर्माण नहीं कर पाएगे। फक्र के साथ कह सके

कि हमने किस चीज का अनुसंधान किया, किस चीज का अन्वेषण

किया। फिर वो मनोज कुमार की प्रसिद्ध पिक्चर का गाना है, “जब
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जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनियां को तब गिनती आई” उसकी बजाए

आज कौ श्री इडियट्ूस फिल्म में गाना आया “कफ्यूजन ही

SES है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।” ऐसे एक वातावरण का

निर्माण होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने

विद्यार्थियों को क्या सोचें ये नहीं सिखाएं बल्कि कैसे सोचें, यह

fram ऐसे अध्यापकों की हमें जरूरत है।

अंत में, मै। यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि जैसे

मेरे अध्यापक गण हैं, वे विचारधारा के वाहक हैं और हमारे पूर्व

राष्ट्रपति कलाम साहब हैं, उन्होंने अपने खुद के बचपन के किस्से

का अपनी किताब अग्निपंख में जिक्र किया जबकि उन्होंने महसूस

किया कि एक विशेष अध्यापक जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं

समझती, उनकी ओर से जब भी शिक्षा का कार्य संपादित होता

था, तब वो कहीं ना कहीं बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता था

और गैर बराबरी पनपती थी। ऐसे में जरूरी है कि लगातार समाज,

धर्म और जाति के भेदभाव को अलग हटाकर शिक्षकों को शिक्षित

करने की सुविधा मिले, ऐसा वातावरण बने जिसमें सभी छात्रों को

एक नजर से देखा जाए, बैक बेंचर्स को प्रोत्साहित किया जाए ताकि

वे आगे बढ़कर देश के नवनिर्माण में साथ दे सकें।

इन्हीं शब्दों केसाथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस

बिल का समर्थन करती हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय मैं आपका आभारी

हूं कि आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संशोधन विधेयक,

20 पर बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर पीछे भी व्यावधान

की वजह से बहस नहीं हो पाई थी और आज जल्दबाजी में इसे

पास किया जा रहा है। यह बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, इसमें

माननीय सदस्यों के विचार आ जाते तो अच्छा होता।

उपाध्यश्च महोदयः यह जल्दबाजी में नहीं होरहा है। आपकी

पार्टी को ही पांच मिनट का समय दिया गया हे।

श्री vere कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में

03,000 शिक्षकों की जरूरत है। मैं इस बिल में विस्तार से देख

रहा था कि म्युनिसिपल बोर्ड और जिला पंचायत द्वारा संचालित

प्राइमरी विद्यालयों का समावेश किया है। जहां तक रेश्यो की बात

है, एक कक्ष में 25-30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक होना चाहिए।

यह हमारा मानक है लेकिन आज ada नहीं है। यहां तमाम

माननीय सदस्य बेठे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते

हैं कि एक क्लास में 40, 50 या 60 बच्चे बैठते हैं और अध्यापकों

की कमी है। जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां अध्यापक नहीं हैं और

जहां ज्यादा हैं वहां बच्चे कम हैं। इस बैलेंस को देखना पड़ेगा
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(अनुवाद

अपराहन 2.57 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना पीठासीन हुए]

महोदय, एक अच्छा स्वच्छ वातावरण बनाना होगा। हमें विशेष

तौर पर प्राइमरी विद्यालयों की तरफ ध्यान देना होगा। अच्छा

वातावरण इसलिए बनाना होगा क्योकि बहुत से विद्यालयों में पेड

के नीचे या मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहां धूल भी

उड़ रही होती है और गंदगी भी होती है। कई प्राइमरी विद्यालयों

में गाय भैस घूमती हैं क्योकि बाउंड्री नहीं होती है। हमें स्वच्छता

की तरफ ध्यान देना होगा, बाउंड़ी बहुत आवश्यक है। इसकी

व्यवस्था करनी होगी। वहां बाथरूम नहीं है, अगर बने हैं तो हालत

बहुत खराब है। अतिरिक्त भवनों और कक्षों की जरूरत है जो

अब तक नहीं बना है। हम शिक्षकों की बात कहते हैं कि शिक्षकों

को प्रशिक्षित किया जाए। हम चाहते हैं कि योग्य शिक्षक आएं।

पहले शिक्षकों का सम्मान होता था। समाज में शिक्षकों को

आदरपूर्ण तरीके से देखा जाता था। लेकिन आज क्लासरूम में और

क्लासरूम के बाहर शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है। मैं चाहता

हूं कि सरकार शिक्षकों के सम्मान की तरफ विशेष ध्यान दें। बच्चों

की स्थिति इतनी दयनीय है कि बैठने के लिए घरों से खाद की

प्लास्टिक की बोरियां ले जाते हैं क्योंकि ae पट्टी नहीं होती है।

बच्चों के लिए प्रापर यूनिफार्म की व्यवस्था करानी चाहिए। कुछ

राज्यों ने व्यवस्था की है। जिस प्रकार केन्द्र सरकार मिड-डे-मील

योजना चला रही है उसी प्रकार से यूनिफार्म भी मुहैया करानी

चाहिए, एक वातावरण बनाना चाहिए।

योग्य शिक्षकों की बात कही गई है। इनमें बीएड, बीटीसी और

विशिष्ट बीटीसी की व्यवस्था की गई हे।

अपराहन 3.00 बजे

एलटी के भी हमारे तमाम अध्यापक हैं, जो बड़े योग्य और

शिक्षित हैं। लेकिन उनके प्रशिक्षण के बारे में आपने जो कहा कि

वे पढ़-लिखकर आते हैं एक से लेकर बीए, एमए, तक की शिक्षा

ग्रहण करते हैं। उसके बाद बीटीसी, एलटी, विशिष्ट बीटीसी की

अलग परीक्षा देते हैं और यदि उसके बाद आप उनका इंटरव्यू लेकर

उन्हें चयनित करें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। आप उनकी दोबारा

परीक्षा न लें।

महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की

कमी को देखते हुए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है। आज भी

हम लोग जब वहां जाते हैं तो शिक्षामित्र ही एक ऐसा अध्यापक

होता है, जिसे मानेदय पर रखा गया है। उसे हम पूरा वेतन भी
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नहीं देते हैं, केवल मानदेय देते है। लेकिन पूरे स्कूल का वातावरण,

पूरी शिक्षा की व्यवस्था केवल उसी पर डिपैन्ड करती है और जो

वहां रेगुलर अध्यापक होते हैं, वे थोड़ा उससे विरक्त रहते हैं, वे

कहीं न कहीं चले जाते हैं तथा स्कूल को शिक्षामित्रों के भरोसे

छोड जाते हैं। में आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता

हूं कि वहां जो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है, वह उसे रेगुलर

करे, ताकि उन्हें भी सही तरह से मौका मिले। ये लोग रेगुलर

अध्यापकों से ज्यादा मेहनत करके पढ़ाते है। इसलिए आज इस बात

की आवश्यकता है कि इन शिक्षामित्रों को रेगुलर किया जाए।

महोदय, हम विदेशी शिक्षा की नकल की बात करते हे।

लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उस परिसर में प्रोपर वे में शिक्षा

का माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे बच्चे घरों में पढ़ते हैं तो वहां शिक्षा

का एक माहौल होता है, उस प्रकार का वातारण हमें प्राइमरी

पाठशालाओं में देना vem मैं चाहता हूं कि जो हमारी शिक्षा हो,

उसमें प्राइमरी शिक्षा पर हमें ठोस ध्यान देना पडेगा। चूंकि इन्हीं

बच्चों के कंधों पर हमारे देश का भविष्य है। इनके ऊपर हमें

विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी शिक्षा में कोई कमी

न आये और प्राइमरी स्तर से हमारी यह देखने की कोशिश होनी

चाहिए कि हमारे छात्रों का ध्यान किस रोजगार, किस ट्रेड की

तरफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान

देना पड़ेगा कि शिक्षा को रोजगारपरक होना चाहिए, शिक्षा को

रोजगार से जोड़ना चाहिए।

अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहूंगा, चूंकि समय

बहुत कम है और इस बिल को पास भी करना है। इसलिए मैं

इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता

al

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय,

आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं

आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

I2 फरवरी, 2008 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जिसमें टैक्निकल

टीचर्स को ही टीचर्स माना है, इसलिये इसमें अमेंडमेंट आवश्यक

है। इस अमेंडमेंट का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसका मकसद

क्या है, इसका मकसद यह है कि जो टीचर्स हैं, अगर टीचर्स

में ही टीचर्स की काबलिएत नहीं है तो वे बच्चों को क्या शिक्षा

देंगे, आज सवाल इस बात का है। सैक्शन 2 (ए) में टीचर्स

का Sed का रूल फॉर केटेगरी लेड आउट है। अखबारों में छपा

है कि इस समय i4 लाख 60 हजार टीचर्स की आवश्यकता हे।

लेकिन टीचर्स कोई फैक्टरी नहीं है या कोई अनाज और फूड ग्रेन
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नहीं है कि यूरिया डाल दो और प्रोडक्शन बढ़ा दो। यदि टीचर्स

ही oe नहीं हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी?

अब आप उनकी हालत को देखिए। पहले आप यह देखें कि

इनकी इंस्पैक्शन फीस चालीस हजार रुपये है। यूनिवर्सिटी में उस

स्कूल को चालीस हजार रुपये जमा करने पड़ते हैं, ताकि इंस्पैक्शन

टीम आये और चालीस हजार रुपये जमा करने के बाद, माननीय

एचआरडी मिनिस्टर को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि वह बहुत

हायर Wed में पढ़ हैं, हार्वर्ड के wee रहे है। लेकिन मैं उन्हें

बता देता हूं। ...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना

प्रौद्योगिकी मंत्री. श्री कपिल सिब्बल ): मैं पब्लिक स्कूल का

पढ़ा हुआ हूं।

श्री विजय बहादुर सिंहः मैं बताना चाहता हूं कि आज बी.

एड. की परमीशन लेने में इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई

लिमिट नहीं है और भ्रष्टाचार के बाद यदि किसी कालेज को कोई

बीएड की परमीशन मिलती है तो आप उसकी प्रोडक्ट के बारे

में सोच लीजिए। यदि यह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो फिर

कैसे होगा। ...(व्यवधान)

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सैन्टर बंद कर दिया

... (व्यवधान) सैन्टर के रीजनल ऑफिसेज चल रहे हैं। जहां से

भ्रष्टाचार शुरू होता है, वहां हो गया, लेकिन अब यहां फैल गया

है। इसके अलावा जब भ्रष्टाचार है तो इनके स्टैडर्डाइजिशन जैसे

डा. के.सी. पांडे कमेटी की रिपोर्ट मैं कल रात को देख रहा था।

उन्होने कहा था कि इनकी भी पॉइन्ट्स रेटिंग होनी चाहिए। कोई

ठीक व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए किसी जिले में 50 कालेजों

को बी.एड. की अनुमति दी है लेकिन कोई चेकिंग नहीं होती है

कि यहा कैसी पढ़ाई हो रही है, कौन टीचर पढ़ा रहा है और

क्या पढ़ा रहा है और क्या हो रहा है। सिर्फ आप उनसे व्यावसायिक

संबंध रख लीजिए तो आप उनको नकल करा कर किसी तरह

से टीचर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर व्यापारिक काम ही है

तो वह शिक्षा नहीं हो सकती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल से ही शिक्षा

की नींव डाली जाती है। मैंने माननीय एचआरडी मिनिस्टर को सुना

कि हायर एजुकेशन हॉरवर्ड यूनिवर्सिटी से इम्पोर्ट करो। लेकिन आज

आठवीं का बच्चा हिन्दी भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है। वह एक

पेज की दरख्वास्त नहीं लिख पाता है तो आगे चल कर क्या होगा।

जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सर्व शिक्षा अभियान

की नींव एकदम गलत साबित होगी और सब अनपढ़ लोग

सर्टिफिकेट लेकर Fat मेरा कहना यह है कि जिसको अंग्रेजी

में कहते हैं रेटिंग सिस्टम, वह टीचर्स पर भी लागू होना चाहिए।

2 सितम्बर, 204 ओर ध्यान दिलाना 552

एक बार किसी ने सन् 940 में या सन् 980 में कुछ पढ़ लिया,

उसके बाद उसका ज्ञान बढ़ाने का या उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स

का कोई प्रोविजन नहीं है। ...(व्यवधान) इसे एनसीटी कर सकती

है, या जो बिल बनाते हैं वे करें। डॉ. के.सी. पाण्डेय जी की रिपोर्ट
में भी कहा है कि रेटिंग सिस्टम इन एजुकेशन, बी.एड. कक्षाओं

में होना चाहिए।

आज इसमे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि अब क्या हो रहा

है एडहॉक टीचर्स, शिक्षा मित्र टीचर्स, कांट्रेक्ट टीचर्स आदि जितने

किस्म के भ्रष्टाचार के पॉसिबल एवेन्यूज हैं, वे सब चल रहे हैं।

छठे वेतन आयोग के बाद प्राइमरी शिक्षकों की सेलरी i8000 रुपये

हो गई है। इसमें 25 से 35 प्रतिशत टीचर्स को यह मालूम नहीं
कि वह पोस्ट किसी दूसरी जगह में है, और वे कांट्रेक्ट में काम

करा रहे हैं। उस कांट्रेक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, बेसिक

शिक्षा अधिकारी आदि लोगों की नेक्सस है और पढ़ाई हो रही है।

इसकी चेकिंग होनी चाहिए।

जैसे उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबें वितरण करती है, बच्चों

की इन्फिरीऑरिटी काम्पलैक्स न हो इसके लिए उनको ड्रेस देती

है, जिसमें यूनिफार्म है। उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा में खासकर
प्राइमरी एजुकेशन, उसके ऊपर प्राइमरी एजुकेशन में पूरी तरह से

सहयोग कर रही है। लेकिन उसकी बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए,
इसके बहुत नियम बनने चाहिए।

(अनुवाद

केवल मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है।

(हिन्दी)

इन्हीं बातों के साथ मै इस बिल का पुनः समर्थन करता हूं।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदय, राष्ट्रीय अध्यापक

शिक्षक परिषद् विधेयक 20:0 जिसे माननीय मंत्री जी ने कुछ

संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया है, उस पर हो रही चर्चा में मुझे

भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभार

प्रकट करती Bl

महोदय, मेँ मत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वे इस विधेयक

में बहुत ही अच्छा संशोधन लेकर आए हैं।

महोदय, आदिकाल से शिक्षक ही राष्ट्र-निर्माण की नींव रखते

आये हैं। मैं आशा करती हूं कि इस संशोधन विधेयक के पास

होने के बाद सचमुच में ऐसे शिक्षक तैयार होगे, जिनसे शिक्षा ग्रहण
करने के बाद हमारे राष्ट्र की नीव मंजबूत होगी।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत

करते हुए कहा है कि पहले के नियम के अनुसार i995 से सर्वोच्च

न्यायालय का एक निर्णय इस सन्दर्भ में 2008 में आया, तब तक

सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था।
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महोदय, मेरी समझ है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के

पूर्व भी हमारे देश के सभी महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में योग्य

शिक्षकों की कमी थी। सिर्फ कानून बना देने से, सिर्फ कानून में

संशोधन कर देने से स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सकता।

महोदय, कानून को लागू करने के लिए सरकार की नीयत और

नीति की जरुरत पड़ती है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा शिक्षा का

अधिकार कानून बनाया है। हमारे देश में बच्चों के लिए निःशुल्क

और अनिवार्य शिक्षा का कानून है। परन्तु सच्चाई क्या है-क्या हम

सभी को शिक्षा दे पा रहे हैं, क्या हम सभी बच्चों को निःशुल्क

और अनिवार्य शिक्षा दे पा रहे हैं? महोदय, मैंने इन बातों का जिक्र

इसलिए किया है कि यह संशोधन विधेयक बहुत ही अच्छा है,

पर इस पर अमल किया जाये, यह बहुत ज्यादा जरूरी हे।

महोदय, आज भी हमारे देश में अलग-अलग लोगों के लिए

अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था है। शहरों के लिए अलग शिक्षा, गांवों

के लिए अलग शिक्षा, अमीर के लिए शिक्षा की अलग नीति है

और गरीब के लिए अलग। महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह

है कि ऐसी शिक्षा नीति बने, जिससे अमीर-गरीब, गांव शहर सभी

के बच्चों कोएक तरह की शिक्षा मिले।

महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे

बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की बेहद कमी है। वहां एन.सी.टी.ई.

से मान्यता प्राप्त मात्र 57 शिक्षण संस्थान हैं, जिनसे प्रतिवर्ष मात्र

5500 शिक्षक तैयार हो पाते हैं। मंत्री जी इससे सहमत होंगे कि

दस करोड़ की आबादी के लिए यह संख्या बहुत ही कम है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से मांग है कि बिहार

में बी.एड. संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही साथ बिहार

के मानव संसाधन विकास विभाग ने बिहार के सभी 245 अंगीभूत

महाविद्यालयों में बी.एड. की पढ़ाई शुरू करने की जो अनुमति

मांगी है, उसे स्वीकार किया जाऐ ताकि बिहार में भी प्रशिक्षित

शिक्षक तैयार किए जा सके।

(अनुवाद

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): सभापति महोदय, इस

विधेयक पर मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आपका

धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक मुख्य रूप से दिनांक i2 फरवरी

2008 के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर आधारित सभी श्रेणियों

के विद्यालयों में अध्यापक की शिक्षा और योग्यता का मानक

निर्धारित करने के बारे में है।
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महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ

हूं क्योकि शिक्षा समवर्ती सूची में है और एनसीटीई ऐसे क्षेत्र में

लागू हुई है विधान की कार्य के बाहर है और यह राय विशेषकर

तिहतरवां संशोधन के विधान के विपरीत है जो पंचायतों को शक्ति

प्रदान करता है और वे उनकी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहे

हैं। इसलिए केन्द्र को ऐसे संशोधन के पहले राज्यों के साथ परामर्श

करना चाहिए।

दूसरे, शिक्षकों के प्रशिक्षण का हमारा क्या अनुभव रहा है?

मेरा अनुभव यह है कि पश्चिम बंगाल में इस एनसीबीई ने

विशेषकर हजारों छात्रों के भविष्य को संकट में डालकर अनेक

समस्याएं खड़ी की हैं मैं स्कूल बोर्ड का चेयरमैन था और मैं एक

शिक्षक भी था। इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वे किस

तरह से एक के बाद दूसरी शर्त थोप रहे हैं। इसलिए मैं मानव

संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कैसे सभी अभ्यर्थियों

को नियमित करें और मान्यता प्रदान करें जिन्होने सूचना का

अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन 2009 के पहले अध्यापक का

प्रशिक्षण प्राप्त का लिया है। साथ ही, हमारा क्या अनुभव है?

एनसीटीई निरीक्षण करते समय बहुत रिश्वत दे रही है। उन्होने ऐसे

निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान की है जिसके पास कोई बुनियादी

ढांचा यहां तक कि योग्य शिक्षक संकाय भी नहीं है। मानव संसाधन

विकास मंत्रालय की छानबीन में भी यह पाया गया और उन्होने

इसे एनसीटीई के उत्तरदायी केन्द्र काउल्लेख किया है। यही कारण

है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब छह महीने के लिए

एसटीई को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि

एनसीटीई होनी ही नहीं चाहिए शिक्षक का सभी प्रकार की शिक्षा

विश्वविद्यालयों के पास निहित होना चाहिए। विश्वविद्यालय इस

प्रकार का कार्य करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। इसलिए विद्यालयों

को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए। एनसीटीई की आवश्यकता नहीं

होनी चाहिए।

दूसरी बात शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में है। इसमें कोई

संदेह नहीं है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोठारी आयोग

ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि “भारत का भविष्य अब उसकी

कक्षाओं में करवट ले रहा है।”

इसलिए कक्षा का प्रबंधन, कक्षा का माहौल और कक्षा की स्थिति

बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी बहुत

महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरे देश में काफी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक

है। इसलिए उन्हें एक समयावधि दी जानी चाहिए। लेकिन इस

प्रयोजनार्थ सरकार निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने के लिए

निजी क्षेत्र के शिक्षा प्रदाताओं व्यक्तियों प्रोत्साहित कर रही है। वे

क्या कर रहे हैं? वे सभी मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका

उद्देश्य इससे नाम अर्जित करना है। वे शिक्षा को एक प्रकार की
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वस्तु बना रहे हैं और उपाधि प्रदान करने वाली चीज बना रहे

हैं। इसलिए इसके लिए कुछ सीमा होनी चाहिए। निजी क्षेत्र की

संख्याओं पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। वे शिक्षकों को नियुक्त

करते समय आरक्षण नीति का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वे निजी

संस्थानों में शिक्षकों को उचित वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

इसलिए उन पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। वे ट्यूशन शुल्क अगर

कैपिटेशन शुल्क के रूप में भारी भरकम राशि वसूल रहे हैं। इसे

नियंत्रित किया जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात शिक्षक छात्र का अनुपात भी है। यह

बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए समान मानदंड बनाए जाने चाहिए

और केवल मेरिट को ही मानदंड के रूप में स्वीकार किया जाना

चाहिए। यदि अध्यापक योग्य नहीं है और उन्हें अपने विषयों का

ज्ञान नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में स्कूल-सेवा-आयोग अध्यापकों की नियुक्ति करता

है। इस प्रकार का सेवा आयोग यहां होना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात अध्यापकों कौ अनुपस्थिति है। इसकी

जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में, में माननीय मंत्रीजी से

अनुरोध करूंगा कि शिक्षकों को गैर-अकादमिक कार्यों में शामिल

नहीं होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार में भी यह कहा गया है

कि शिक्षकों को जनगणना कार्यों या मतदाता सूची के संशोधन में

शामिल किया जाना चाहिए। क्यो? यदि वे ऐसा करते हैं तो यह

शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया को बाधित करेगा। ध्यान दिया जाना

चाहिए। शिक्षण वृत्ति को ओर बेहतर छात्रों को आकर्षित करने

के लिए उचित वेतन दिया जाना चाहिए और आय तथा सुविधाएं

दी जाए। यह मुख्य रूप से राज्यों का दायित्व है। लेकिन केन्द्र

को विशेषकर निजी संस्थानों हेतु एक आदर्श आचार संहिता भी

बनानी चाहिए। अर्धशिक्षकों और ठेका शिखकों का क्या हुआ? उन्हें

उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना

चाहिए। |

मेरी तीसरी बात यह है कि शिक्षक शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया

है और इसकी पूर्व सेवा और सेवा के दौरान घटक अलग नहीं

है। सिद्धांत और प्रक्रिया के बीच एक संपर्क है। इस प्रकार मौजूदा

बी.एड. और बी.एड. के पाठ्यक्रम में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों

स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु

इसका पुनर्गठन उन्नयन और अद्यतन किए जाने की आवश्यकता

है। एनसीआईआरटी, एससीईआरटी और डीआईईटी के विशेषज्ञों की

एक समिति को आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु

यह कार्य करना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री महताब केवल तीन मिनट ही बोलें।

आप अंतिम वक्ता हैं। अन्य सभी लोग जो बोलना चाहते हैं वे

मंत्रीजी को अपना भाषण दे दें ताकि वे बाद में उत्तर दे सके।
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श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, शिक्षक

शिक्षा प्रणाली को क्रियान्विति करने का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में

गुणवान शिक्षकों कौ नियुक्ति करना है। उपेन्द्र राय और अन्य 200!

बनाम प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम

न्यायालय के निर्णय को देखते हुए परिषद द्वारा निर्धारित विद्यालयों

के शिक्षकों कौ नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता अप्रयोज्य हो गई है।

इसलिए एह स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन आया है कि यह

अधिनियम विद्यालय के शिक्षकों विद्यालयों के शिक्षकों कौ नियुक्ति

हेतु नयुनतम योग्यता पर लागू होता है ताकि देश में विद्यालयों में

शिक्षण का एक समान मानक हो।

शिक्षा समवर्ती सूची मे होन के कारण अधिनियम में प्रस्तावित

संशोधन पर राज्य सरकार के साथ परामर्श का मुद्दा अनिवार्य था

और मंत्रीजी ने परामर्श किया है। लेकिन यहां मुख्य प्रश्न जिसके

लिए पश्चिम बंगाल सरकार न्यायालय गई थी वही है। मूल प्रश्न

जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि

क्या आप एक मानक तैयार करने जा रहे हैं या निधारित नियमों

लागू करने जो रहे हैं?

जैसाकि मैं संशोधनों को पढ़ रहा था जिसकी राज्य सभा में

मांग कौ गई और सरकार पहले ही विद्यालय की परिभाषा को

समाविष्ट कर चुकी है और कुछ अन्य मुद्दे जो वहां थे, विद्यालय

की परिभाषा और स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा का उल्लेख किया

गया है। खंड -4 में विद्यालय में या योग्य शब्दों को इन संशोधनों

के माध्यम से विलोम किया गया प्रथम परंतुक में उल्लिखित एक

हजार संशोधन एक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता को प्रथम इस

अधिनियम में विहित अवधि में अधिग्रहित किया जाएगा।

इस प्रकार, ये pop ऐसे संशोधन हैं जिन्हें राज्य सभा में

विचार-विमर्श के बाद समाविष्ट किया गया है। मैं यह कहूंगा कि

लोक सभा के लिए जोड़ने हेतु कुछ भी नहीं है।

मूल प्रश्न यह है कि योग्य शिक्षकों कीकमी चिंता का विषय

है। न केवल मेरे राज्य या दक्षिणी राज्य में बल्कि यह पूरे देश

के लिए चिंता का विषय है। योग्य शिक्षकों का अभाव एक दूसरी

चिंता है। क्या आप अधिक सघन प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित

करेंगे?

क्या आप राज्य सरकारों और निजी पक्षों कोऔर अधिक

संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संख्या संस्थानों की स्थापना के लिए

प्रोत्साहित करेंगे?

मेरे विचार से प्रारंभिक स्तर पर लगभग 2.2 मिलियन शिक्षकों

की कमी है। नवीं और दसवीं कक्षा के लिए दो लाख से अधिक

शिक्षकों की कमी है। मैं यहां पर यह उद्धृत करना चाहता हूं:-
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“इसलिए एनसीटीई अपने स्वयं को केवल विनियामक की

भूमिका तक ही सीमित न रखें। इसे स्वयं को एक सुविधा-प्रदाता,

विकासात्मक मार्गदर्शक संगठन के रूप में बदलने की आवश्यकता
है। ”

यह मेरे शब्द नहीं हैं। यह माननीय मंत्री जी के शब्द हैं।

सभापति महोदयः कृपया अपनी शेष बातें माननीय मंत्री जी

तक पहुंचा दें। अब समय नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, मैं समझता हूं। माननीय मंत्री

को भी उत्तर देना है। परंतु यदि यह माननीय मंत्री तक अपने

विचारों को पहुंचाने का तरीका हो जाएगा तो इस पर यहां सदन

में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है।

सभापति महोदयः अधिकांश माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों

पर बोला है।

... (FST)

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, यह कोई निजी मामला नहीं

है ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री भर्तृहरि पहताबः जी, हां महोदय।

मेरे पास इतना कुछ सुझाव हैं। मैंने पहले ही दो सुझाव दिये

हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा जैसाकि मीनाक्षी जी ने शिक्षा

के अधिकार अधिनियम के संबंध में उल्लेख किया था मैं नहीं

समझता कि किसी अन्य सदस्य ने इस मुद्दे पर बोला हे शिक्षा

का अधिकार अधिनियम में प्रारंभिक स्तर पर 30 छात्रों के लिए

एक शिक्षक का मानक निर्धारित किया गया है। आप यह गणना

कर सकेते हैं कि कितने छात्र इन प्रारंभिक विद्यालयों में आ रहे

हैं और शिक्षकों की कितनी कमी है और किन राज्यों में यह कमी

हैं क्या इस प्रकार के शिक्षक इन संस्थानों में बाहर आ रहे हैं

जो वहां पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए है? ऐसा नहीं है। विभिन्न

राज्य सरकारें शिक्षित शिक्षकों की सीधे भर्ती कर रही है और

तत्पश्चात उन्हे प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी जाती है।

मैं केवल माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करूंगा

कि इस महत्पूर्ण पहलू पर विचार करे ताकि एनसीटीई देश कौ

बेहतर तरीके से सेवा कर सके।

(हिन्दी)

श्री कपिल सिब्बल: सर्वप्रथम, मैं सदस्यों को धन्यवाद देना

चाहता हूं।
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जिन माननीय सदस्यों से संशोधन का समर्थन किया है, मैं

धन्यवाद करता हूं और आपका आभारी हूं क्योकि वक्त बहुत कम

है। मै केवल इतना ही कहूंगा कि चर्चा से साफ जाहिर है कि

जो माननीय सदस्य नै कहा है, उनके टीचर अच्छे थे क्योकि अगर

उनके टीचर अच्छे नहीं होते तो वे अपनी भावनाओं को कैसे

आपके सामने रख पाते? इसका मतलब यह है कि टीचर तो अच्छे

है। हां, कुछ कमियां तो है। उन कमियों को हम पूरा करेगे और

जो सुझाव आपने दिए हे, उनको हम सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे।

आपका बहुत- बहुत धन्यवाद्।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): देश के बारह राज्यों में टीचर

की कमी आप रखे हुए हैं। बारह राज्यों में शिक्षा नहीं हो रही

है।

(अनुवाद

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, हरेक बात का ध्यान

रखा गया है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

“कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, {993 का

संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप

में विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

सभापति महोदयः सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार

करेगी।

प्रश्न यह है कि

“खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड i, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम

विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री कपिल सिन्बलः मैं प्रस्ताव करता हूं
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“for विधेयक पारित किया जाए।”

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

अपरानः 3.26 बजे

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी `
समिति के 27a प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव

( अनुवाद]

सभापति महोदयः अब, हम मद संख्या il को लेते हैं- श्री

विजयबहादुर सिंह।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उप्र.) : मैं प्रस्ताव करता

& '

“कि यह सभा 30 अगस्त, 207 को सभा में प्रस्तुत

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा daca संबंधी समिति

के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

सभापति महोदयः प्रश्न यह है;

“कि यह सभा 30 अगस्त, 20ll को सभा में प्रस्तुत

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पं संबंधी समिति

के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुवाद!

सभापति महोदयः अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी

कार्य को लेंगे पुरः स्थापित किए जाने के लिए विधेयक मद संख्या

]2-श्रीमती सुप्रिया सुले।

अपराह्न 3.27 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित

(एक ) बालिका ( निःशुल्क और अनिवार्य ) शिक्षा विधेयक,

200 *

श्रीमती सुप्रिया सुले (and): मैं प्रस्तवा करती हूं कि

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे माता-पिता की प्रत्येक

बालिका को शिःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने

वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

2 सितम्बर, 204

*"भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड-2, दिनांक 2.9. में प्रकाशित।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित 560

सभापति महोदयः प्रशन यह है:

“कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे माता-पिता

` की प्रत्येक बालिका को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का

उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति

दी ore”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सुले: मैं विधेयक पुरःस्थापित* करती हूं।

(अनुवाद

सभापति महोदयः मद संख्या 3/ श्री डी.वी. सदानंद गौडाः

उपस्थित नहीं।

मद संख्या i4-st सी.आर पाटिल।

अपराह्न 3.27'/, बजे

(at) संविधान (संशोधन) विधेयक, 20::** (नए

अनुच्छेद 27E, 277 और 2i2a का अतः स्थापन)

( हिन्दी]

श्री सी.आर. पाटिल (नवसारी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता

हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(अनुवाद

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

“कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक

को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(हिन्दी

श्री सी.आर. पाटिल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.28 बजे

(तीन) दंड प्रक्रिया संहिता ( संशोधन ) विधेयक, 20:7***

(धारा 426 का संशोधन )

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड

प्रक्रिया संहिता, 973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को
पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी जाए।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

** भारत के राजपत्र असाधारण मांग-2, खंड-2, दिनांक 2.9. में प्रकाशित।

*** भारत के राजपत्र असाधारण मांग-2, खंड-2, दिनांक 2.9.. में प्रकाशित।
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सभापति महोदय: प्रश्न यह है

“कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 में और संशोधन करने वाले

विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनीष तिवारीः मै विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदयः मद संख्या 6/ श्री एल राजगोपाल-उपस्थित

नहीं।

मद संख्या i7/ श्री एल. राजगोपाल-उपस्थित नहीं।

मद संख्या i8/ श्री पननालाल पुनिया।

अपराहन 3.28'/, बजे

( चार ) वृहद परियोजनाएं ( समय पर पूर्ण करना ) विधेयक,

2077*

श्री पनालाल पुनिया (बाराबंकी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि

सभी वृहद् परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा उससे संशक्त

या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

“कि सभी वृहद् परियोजनाओं के समय पर पूर्ण करने तथा

उससे संशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने

वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पन्नालाल पुनिया: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराहन 3.29 बजे

( पोच ) गुजरात राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक,

200 **

( हिन्दी]

श्री सी.आर पाटिल ( नवसारी ): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव

करता हूं कि बालिकाओं के कल्याण के संवर्धन, मातृ एवं शिशु

मृत्यु द्र में कमी लाने और राज्य में कृषि श्रमिकों के कल्याण

के लिए गुजरात राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध

करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड-2 दिनांक 2.9 में प्रकाशित

भाद्रपद, 933 (शक) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित 562

( अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह हैः

“कि बालिकाओं के कल्याण के संवर्धन, मातृ एवं शिशु मृत्यु

दर में कमी लाने और राज्य में कृषि श्रमिकों के कल्याण
के लिए गुजरात राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का

उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति

दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(हिन्दी)

श्री diam. पाटिल: सभापति महोदय, मै। विधेयक

पुरःस्थापित** करता हूं

अपराहन 3.29 /2 बजे

(छह ) कुपोषण उन्मूलन विधेयक, 20:*

श्री भक्त चरणदास (कालाहांडी): सभापति महोदय, मैं

प्रस्ताव करता हूं: कि उपेक्षित, बेघर, निस्सहाय, शारीरिक और

मानसिक रूप से निःशक्त कुपोषित बालकों और गरीबी रेखा से

नीचे के ऐसे परिवारों के सदस्यों, जो पोषण आहार के लिए समर्थ

नहीं हो सकते, को पोषण आहार की पूर्ति के लिए एक प्राधिकरण

कौ स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि उपेक्षित, बेघर, निस्सहाय,
शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त कुपोषित बालकों और
गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे परिवारों के सदस्यों, जो पोषण आहार

के लिए समर्थ नहीं हो सकते, को पोषण आहार की पूर्ति के लिए

एक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का

उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी

जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भक्त चरण दासः महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित

करता हूं।

अपराह्न 3.30 बजे

(अनुवाद

(सात ) सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 20::***

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर); महोदय , मैं प्रस्ताव

करता हूं: कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी

** राष्ट्रपति कौ सिफारिश से पुरः स्थापित्।

*** भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड-2, दिनांक 2.9. में प्रकाशित।
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दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा

करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक और

अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित

करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह 2:

कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी

दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा

करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक और

अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित

करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित

करता हूं।

अपराहन 3.30 ⁄2 बजे

( आठ ) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण

तथा |कल्याण (संशोधन ) विधेयक, 2044 *

( अध्याय 4 के स्थान पर नए अध्याय का

प्रतिस्थापन )

[fest]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण ( साबरकांठा ): महोदय, मै प्रस्ताव

करता हूं कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पाषण

तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में और संशोधन करने वाले

विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी जाए।

(अनुवाद!

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा

कल्याण अधिनियम, 2007 में ओर संशोधन करने वाले विधेयक

को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

( हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाणः महोदय, मैं विधेयक

पुरःस्थापित करता हूं।

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.:: में प्रकाशित।

2 सितम्बर, 204 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित 564

अपराहन 3.3 बजे

[feet]

(नौ) कृषक (प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण तथा

कल्याणकारी उपाय ) विधेयक, 20::*

श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं

प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों के

संरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों तथा उससे संशक्त विषयों

का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति

दी जाए।

(अनुवाद |

सभापति महोदयः प्रश्न यह है

कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों के सरक्षण तथा

अन्य कल्याणकारी उपायों तथा उससे संशक्त विषयों का उपबंध

करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

( हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः महोदय, मै विधेयक पुरःस्थापित

करता हूं।

(अनुवाद!

सभापति महोदयः मद संख्या 24- डा. संजीव गणेश

नाईक-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 25- श्रीमती विजया चक्रवर्ती-उपस्थित नहीं।

मद संख्या 26- श्री मोहन जेना।

(दस) सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन ) विधेयक,

2042( धारा 3, आदि का संशोधन )**

श्री मोहन जेना (जाजपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं; कि

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, i955 में और संशोधन करने

वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी su)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9. में प्रकाशित।

** भारत् के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9. में प्रकाशित।

*** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9. में प्रकाशित।
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कि सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, i955 में और

संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी

arg)”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन जेनाः महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता zl

(ग्यारह ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन)

विधेयक, 202**» (धारा 28 का लोप)

[ अनुकाद्

श्री मोहन जेना (जाजपुर): महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, i960 में और

संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी

जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हे

कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 960 में

ओर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति

दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन जेनाः महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

( बारह ) भारतीय दंड संहिता ( संशोधन ) विधेयक, 20::*

(नई धारा 376 ड. का अंतःस्थापन )

(अनुवाद

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता

हूं कि भारतीय दंड संहिता, i360 में और संशोधन करने वाले

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि भारतीय दंड संहिता, {860

में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की

अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.के. राघवनः महोदय, में विधेयक पुर:स्थापित करता

हू।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9. में प्रकाशित।

{ भाद्रपद, 933 (शक) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित 566

अपरान 03.33 ⁄2 बजे

(ae) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण

और पूर्णं भागीदारी ) संशोधन विधेयक, 207*

( धारा 26, आदि का संशोधन )

[ अनुवाद]

श्री एस. के. राघवन (aisle): महोदय में प्रस्ताव करता

हूं कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण

भागीदारी) अधिनियम, i995 में और संशोधन करने वाले विधेयक

को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हे

कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और

पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, i995 में ओर संशोधन करने वाले

विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी ara”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस के राघवनः महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता

हूं।

अपराहन 03, 34 बजे

(चौदह ) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 20 *

(अनुवाद।

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव

करता हू कि कृषि कर्मकार के कल्याण तथा तत्संब॑धी विषयों का

उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी

जाये।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है

कि “कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा तत्संबधी विषयों का

उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी

wa”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः मैं विधेयक पुरःस्थापित

करता हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खड-2 दिनांक 2.9. में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।
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अपराहन 3.34 ⁄2 बजे

(पंद्रह) सूचना का अधिकार (संशोधन ) विधेयक, 207*

(धारा 6 से 8 का संशोधन )

(अनुवाद

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव

करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन

करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है

कि: “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन

करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भाउसाहेव राजाराम वाकचौरेः मैं विधेयक पुरःस्थापित

करता हू।

अपराहन 3.35 बजे

( सोलह ) बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक, 20::*

(अनुवाद)

श्री भाउसाहेव राजाराम वाकचौरे (शिरडी): मैं प्रस्ताव

करता हूं कि देश में बीडी के कर्मकारं के कल्याण के लिए बीडी

कर्मकार कल्याण निधि का गठन करने और निधि को प्रशासित

भी करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबध करने वाले विधेयक

को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी जाए।”

सभापति महोदयः प्रश्न यह है किः “देश में बीडी के
कर्मकारी के कल्याण के लिए बीडी कर्मकार कल्याण निधि का

गठन करने और निधि को प्रशासित भी करने तथा उससे संबंधित

विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ

अनुमति दी sri”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भाउसाहेव राजाराम वाकचौरेः में विधेयक पुरःस्थापित करता

Zl
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अपराहन 03.36 बजे

( सत्रह ) विस्थापित व्यक्ति कल्याण विधेयक, 20॥ *

( अनुकाद]

श्री एस. सेम्मलई (सेलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित

व्यक्तियों के पुनर्वास और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों

का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति

दी जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हे

कि: “विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और तत्संबधी या

उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को

पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. सेम्मलई: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराहन 03.30 ⁄2 बजे

( अनुकाद]

( अठारह ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

(संशोधन ) विधेयक, 20:7* (अनुसूची 2 का

संशोधन )

श्री एस. सेम्मलई (सेलम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में ओर

संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी

जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की

अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. सेग्मलईः में विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9. में प्रकाशित। भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 2.9.4. A प्रकाशित।
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अपराहन 03.37 बजे

संविधान (संशोधन ) विधेयक, 200-ant

. आठवीं अनुसूची का (ars)

(अनुवाद

सभापति महोदय: अब सभा 9 अगस्त, 20 को श्री

सतपाल महाराज द्वार प्रस्तुते निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार

करेगी: “कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक

पर विचार किया जाए।”

श्री सतपाल महाराज अपना भाषण जारी रखेंगे।

(हिन्दी)

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आपने

मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके

लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आठवीं अनुसूची में गढ़वाली

ओर कुमाऊनी भाषा को सम्मिलित करने की मांग है। यह मांग

उत्तराखंड से आती है जहां गढ़वाली ओर कुमाऊनी भाषा बोली

जाती है। पिछली बार मैं ढोल सागर का जिक्र कर रहा था। ढोल

सागर एक ऐसा ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग

अपने देवताओं से वार्तालाप करते हैं। ढोल सागर के जरिए नरसिंह,

नाग राजा, कोरेल, छेदवा, विद्वा, भाषर, पौडव, नरंकार और इसमें

बीर भड़ों कौ गाथाएं जागरो के जरिए गाई जाती है। आप अगर

किसी शादी को लौटता देखते हैं तो उसमें ढोल बजाने वाले ढोल

सागर के माध्यम से ऐसी तरंगे निकालते हैं जो मोरिस कोड की

तरह समझी जा सकती हैं। उन तरगों के जरिए लोगों को पता

चल जाता है कि बारात जा रही है या बारात लौट रही है। बारात

में दो ध्वज होते है एक सफेद रंग का होता है और एक लाल

रंग का होता है। जब लाल रंग का होता है तो यह पता चलता

है कि बारात जा रही है, जब सफेद रंग का आगे आ जाता है

तो पता चलता है कि बारात लौट रही है। इस प्रकार के ढोल

सागर में शब्द बजाए जाते हैं जिससे लोगों को यह ज्ञान हो जाता

है कि बारात चढ़ रही है या उतर रही है। इसी ढोल सागर में

इस प्रकार का विज्ञान हे कि चौरास बजाने वाला जब चौरास बजाता

है तो पूरे मकान को a देता है, मकान गिर जाता है। गांवों में

अगर बाघ आ जाता है तो लोग ढोल बजाकार यह सूचना दे देते

हैं कि उनके गांव में बाघ आ गया है और अडोस-पडोस के गांवा

से लोग बचाने के लिए चलकर आ जाते हैं। गढ़वाली भाषा के

अंदर अनेक जागर लगते हैं, कुमाऊनी भाषा में जागर लगते हैं।

जिन जागरों के सामने देवी, देवता प्रकट होते हैं, ऐसी यह भाषा

है।
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सभापति महोदय, आज में आपको उत्तराखंड की एक ऐसी

यात्रा पर ले चलता हूं, जिसमें उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा को

एक समृद्धशाली, विकसित भाषा के रूप में कुमाऊनी भाषा को

एक विकसित भाष के रूप में आपको देखने का अनुभव प्राप्त

होगा।

सभापति महोदय, मैं पांडवों के बारे में कहना चाहंगा। हमारे

उत्तराखंड में पांडवों की संस्कृति रही है और पांडवों का विचरण

होता रहा है। ये पांडव जब कृष्ण के पास जाते हैं और कहते

हैं कि- हे कृष्ण, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कृष्ण ने कहा कि

तुम जाओ, अगर we शिव के दर्शन हो जायेंगे, तो we मुक्ति

प्राप्त हो जायेगी। शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए trea केदार

खंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करके शिव की. तलाश

करने लगे। उस वक्त शिव ने कहा कि मैं इतनी जल्दी इन्हें दर्शन

नहीं दूंगा, क्योकि इन्होंने बड़ी हत्याएं कौ हैं। जहां-जहां पांडव जाते

थे, शिव भगवान अतर्ध्यान हो जाते थे। शिव ने उन्हे दर्शन नहीं

दिए। Wea चलते- चलते केदार घाटी में आते हैं, क्योकि कहा

जाता है कि बड़ी चीजें पाने के लिए बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती

है। महान चीजें महान कुर्बानी के बाद ही प्राप्त होती हैं और

शिवचाहते थे कि पांडव कुर्बानी करें, पांडव तपस्या we, पांडव

कर्म करें। जब पौडव तपस्या करते-करते केदार घाटी में पहुंचते

हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी शिव ने उन्हे दर्शन नहीं दिये।

वे अनेक बैल बनकर निकले। भीम ने घाटी में दोनो पैर रख दिये

और कहा कि जो शिव रूपी बैल होगा,

वह मेरे नीचे से नहीं जायेगा। सारे बैल चले गये, लेकिन एक

बैल उलटा den है और दौड़ते-दौड़ते जहां पर केदारनाथ जी का

मंदिर है, वहां अपना सिर जमीन में धंसा देता है। वह सिर नेपाल

में निकलता है, जिसे पशुपति नाथ जी के नाम से जानते हैं औश्र

बैल का पिछला हिस्सा भारत में है। यह एक कितनी सुंदर कल्पना

है कि एक शिव जिनका चेहरा नेपाल में निकलता है और

पशुपतिनाथ के रूप में पूजित होता है ओर बैल का पिछला हिस्सा

भारत मे है। एक आराध्य देव के कारण दोनों देश जुड़े हैं। दोनों

अलग-अलग देश है, लेकिन उनकौ आत्मा, जो शिव है, वह एक

a आपको ऐसा उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहुंगा कि आज उत्तराखंड की

गढ़वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। मैं यह निवेदन

भी mem कि उसके बाद केदार खंड में जगद्गुरू शंकराचार्य जा

आते है। आप यह देखें कि जहां पांच केदार माने जाते हैं, उनमें

मद-महेश्वर भी आता है। मद-महेश्वर की डोली चलती है ओर

रांचसी गांव में आती है। रांसी के लोग रोते है। डोली आगे जाती

है फिर पीछे जाती है। वह फिर आगे जाती है, पीछे जाती है।

माताएं क्रदन करते हुए, आंसू बहाते हुए रोती हैं और देवता से
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वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि जा-जा फिर चले आना अगले

साल। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संवाद और किसी भाषा

में नहीं होता है। यह गढ़वाली भाषा में ही सम्भव हे, इसलिए ऐसी

भाषा को राज भाषा का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा

कि कालिदास ने बड़े काव्य लिखे। उनका पहला काव्य मेंघदूत था,

जिसमें कालिदास जी लिखते हैं कि वे रामगिरि आश्रम में बैठे हुए

थे। उसी समय आसमान से मेघ जा रहे थे और मेघों को जाता

हुआ देखकर कालिदास को अपने उत्तराखंड की याद आती है।

कालिदास यह सोचते हैं कि ये मेघ अब यहां से जाते-जाते हिमालय

की पहाडियों से टकरायंगे और टकरा कर शिव का जो स्थान

कैलाश पर्वत है, वहां तक पहुंचेंगे। उन्होने मेघदूत की रचना की।

मेघदूत के अंदर वे सारे स्थान जहां-जहां से कालिदास जी गये

होंगे, वहां के सारे स्थानों का वर्णन किया। वे उज्जैन में भी मेघां

को लाते हैं, और उसके बाद वे केदार खंड में आते हैं और केदार

खंड के अंदर बे-बे बातें कालिदास जी लिखते हैं, जो उत्तराखंड

का व्यक्ति ही लिख सकता है। कालीमठ से आगे 6 किलोमीटर

दूर एक स्थान है, जिसे कबिल्टा कहा जाता है। कबिल्ठा अपभ्रंश

शब्द है, जिसका असली शब्द कबीठा और संस्कृत में इसे

कविस्थानम्, यानि कवि का स्थान कहते हैं कुछ लोग यह मानते

है कि कालीदास वहां पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उनका

प्रेम गुप्त काशी नरेश कौ पुत्री विद्योत्मा से हो गया और राजा

ने कालिदास को निष्कासित कर दिया। वह मेघदूत के अंदर यक्ष

के यहां न पहुंचने के कारण यक्ष उसको निष्कासित कर देता हे,

ऐसा लिखता है। कालिदास ने उत्तराखंड की गोधूलि के बारे में

लिखा है। गोधूलि एक ऐसा समय होता है

जब गठएं लौटती रहती हैं और सूर्यास्त होता रहता है, इसको धूलि

अर्घ्यं कहते हैं। जो उत्तराखंड की आत्मा होगी, उत्तराखंड में जो

व्यक्ति पैदा होगा, वही धूलि अर्ध्य के महत्व को समझता है। इसको

बड़ा प्रभावशाली समय माना जाता है। कुमारसंभव के अंदर

कालिदास जी गोधूलि का जिक्र करते हैं कि गोधूलि के समय शंकर

जी पार्वती जी का वरण करने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार की

उत्तराखंड की जो निटी-ग्रिटी बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बाते हैं,

छोटी-छोटी बातें हैं, वे सब बातें लिखी गयीं और मैं समझता हूं

कि ऐसा विरासत में मिला उत्तराखंड का इतिहास हमारे सामने है।

इसी प्रकार से गुरू गोविन्द सिंह जी अपने पिछले जन्म के अंदर,

विचित्र नाटक में लिखते हैं:

अब मैं अपनी कथा बखानूं, तब साधत जिय बिधि मुहं आनू।

हेमकुण्ड पर्वत है जहां, सप्तसिंह सोअत है तहां, सप्तसिंह fae
नाम कहावा।

पाण्डु राज जहां जोग कमावा, तहं हम अधिक तपस्या साधी,

महाकाल कालिका अराधी।
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एह विधि करत तपस्या भयो देव ते एकरूप हो गयो।

गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक के अंदर पिछले जन्म

के ged को बताया है कि पिछले जन्म में दुष्टो का दमन करने

के लिए दुष्टदमन सिंह के नाम से प्रख्यात हुए। हम भी, सनातन

लोग भी यह मानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी लक्ष्मण के अवतार

थे और लक्षमण जी शेषनाग के अवतार थे। इस प्रकार से इसके

अंदर यह बात आती है कि जहां पर सात मुख वाला पर्वत है,

सप्तसिंह पर्वत है तहां हेमकुण्ड पर्वत है तहां ओर वहां पाण्डुकेश्वर

आपको उत्तराखंड में मिलेगा। बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में पाण्डुकेश्वर

है जहां पाण्डु राजा ने योग कमाया था। विचित्र नाटक में इन सारी

बातों को गुरू गोविंद सिंह जी ने लिखा है। ऐसा उत्तराखंड है

जहां तमाम तपस्वियों ने साधना की ओर साधना करने के बाद

वह कहते है कि उन्होने महाकाल ओर कालिका कौ आराधना कौ,

जिसके प्रताप से वह एक रूप हो गए, यूनिफिकेशन उनका हो

गया, तो ऐसे उत्तराखंड के अंदर जो भाषा है, वह देवभाषा है

ओर मै यह कहना चाहूंगा fe इसके अंदर गागर में सागर

उत्तराखंड के कवि लोग भर देते है। मैं आपके सामने जनकवि

गिरीश चन्द्र तिवाडी, जिनको गिरदा के नाम से जाना जाता था,

उनकी एक कविता का अंश आपके सामने रखृंगा और बताना

चाहूंगा कि किस प्रकार से कवि गागर में सागर भर देता है। गिरदा

लिखते हैः

त तुक नी लगा उ देख, घुनन-मुनन नी टेक। जैता एक दिन

तो आलो, उ दिन यो दुनि Al

चाहे हम नी तै सको, चाहे तुम नी लै सकों, मगर क्वे न

क्वे तो लालो, उ दिन यो दुनि में।

ज्या दिनि ननु get नि det, ज्या दिन त्या-म्यारा नि होलो,

जैता एक दिन तो आलो।

उ दिन या दुनि Fi

गिरिदा लिखते हैं कि ऐसा एक न एक दिन आएगा जब

छोटे-बडे, तेरे-मेरे का भेदभाव नहीं रहेगा, वह दिन चाहे हम न

ला सके, वह दिन चाहे तुम न ला सको, पर कोई न कोई तो

आएगा, उस दिन को इस दुनिया में लाने वाला। ऐसे गागर में सागर

भरने वाले कवि हमारे गिरिदा थे। मैं लोककवि नरेन्द्र सिंह नेगी

को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने एक बहुत सुन्दर गीत लिखा

हैः

कमीशन की मीठ भात, रिश्वत को रैलो, बस कर भंड्या न

सपोड, अब कदगा खैलो।
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नयो-नयो राज उत्तराखंड आसमाछन लोभ, ब्यापणांछन डाम

यख लैंडोको तैरो जोग।

कुभ नहोयोको भोलू, अब अबदा नही रो रे, नियुक्यों की रस

मलाई, ट्रांसफरों को हलवा।

मालदार विभाग में, तेरे चेलों को जलवा।

इसी कविता में आगे कहा गया है:

बारामाचाछन, बारवां चुनाव छनन, खुल्यो कि हंस wa कि

रोल्यो रे।

इसमें कवि इतना प्रभावशाली है कि वह सरकारों को गिरा

देता है, सत्ता से लोगों को नीचे गिरा देता है।

अपराहन 03.49 बजे

[श्री इन्दर सिंह नामधारी पीठासीन हुए]

(हिन्दी।

ऐसा सशक्त कवि है ओर हमारे लोक कवि नरेन्द्र सिंह नेगी

लिख रहे हैं कि भाई, कितना खएगा। गढ़वाली भाषा के शब्दों के

बारे में में कहना चाहूंगा।

बसकर भंडया न Ws, Wis एक ऐसा शब्द हे जो बड़ा

ही चमत्कारिक शब्द है। कवि ने इसका उपयोग किया है कि यह

नया-नया उत्तराखंड राज्य बना है, बहुत लोग इसमें आशान्वित हैं

और कुम्भ भी नहा गया, आपदा भी नहा गया है, दीणियों का

रसमलाई, ट्रांसफर्मर्स का हलवा, इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढत्रवा

मिल रहा है। वह कहते हैं कि 20I2 मे चुनाव होंगे, फिर हंसोगे

या रोओगे। इस प्रकार की गागर में सागर भरने की जो तरीका

हमारे कवियों में यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड मुख्यतः

दो मंडलों में विभक्त है, एक कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल

मंडल। इन दोनों मंडलों की दो प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कुमाऊनी

एवं गढ़वाली। ये भाषाएं शब्द क्रमश: कुमाऊनी भाषी और गढ़वाली

भाषी का भी द्योतक है। बोली विभेद की दृष्टि से कुमाऊनी को

दो उपवर्गों में बांटा गया है, (क) पूर्वी कुमाऊंनी और (ख)

पश्चिमी कुमाऊनी। पूर्वी कुमाऊनी को चार बोलियों में विभक्त

किया गया है, i. कुमय्यां, 2 सोर्याली, 3. अस्कोटी, 4. सिराली

पश्चिमी कुमाऊंनी को छः उप बोलियों में aga गया है, |

खपर्जिया, 2 चौगर्खिया, 3. गंगोली, 4. पछाई, 5. दानपुरिया, 6.

रो चौमैसी। इस प्रकार कुमाऊनी कौ कुल दस उप बोलियां है।
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इसी प्रकार गढ़वाली भाषा मे आठ उप बोलियां है]. श्रीनगरी,

2. बधाणी, 3. दोसल्या, 4. माञ्च कुमैया, 5. नागपुरिया, 6. सलाणी,

7. राठी और 8 टिहरियाली। इस क्रम मे टिहरी जिले की अनेक

उप बोलियां है। तकनौरी-बाडहटी, रमोल्या, जौनपुरी, रवोल्री,

बडियारगड्डी, टिहरियाली। टिहरियाली के दो भेद माने गए है।, |

गंगाडी तथा 2. जौनपुरी रवाल्री।

कुमाऊं में चार प्रमुख जनजातियां रहती हैं, | राजी, 2. शोका,

3. थारू, और 4. बुक्सा। इन जनजातियों की बोलियां भी क्रमशः

इन्हीं के नामों से जानी जाती हैं, शौका बोली भी दो तरह की

होती है। i. रड. बोली ओर 2. जोहारी बोली। पिथोरागद् जनपद

में दारमा, aia ओर चौदाण पट्टी के लोगों कौ भाषा रड. कहलाती

है तो मनुस्यारी के शौकाओं कौ बोली जोहारी के नाम से जानी

जाती है। इस प्रकार गढ़वाल के जौनसार-भावर की बोली जोंसारी

के नाम से जानी जाती है।

सभापति महोदय, गढ़वाल में अनेक ऐसे शब्द हैं, जो हिन्दी

कोष को ओर बढ़ा सकते है। गढ़वाली में जैसे ऊनी, सूती और

ऊन-सूती मिश्रित तीन कपड़ों के जलने को हम क्या कहते है

अगर ऊनी वस्त्र जलता है तो हम कहते है कि क्रियान आ गई,

अगर सूती वस्त्र जलता है तो हम कहते हैं कि क्रित्यान आ गई

ओर अगर ऊनी-सूती मिश्रित वस्त्र जलता है तो कहते है कि

विक्लयान आ गई। इस प्रकार से इसके अंदर बड़े सूक्ष्म भेद हैं।

गढ़वाली में जैसे हम बोलते हैं दादा भोला यानि बडा भाई और

छोटे भाई को। हिन्दी के अंदर हम बोलते हैं दीदी भुलि। इसी प्रकार

अगर हम हिन्दी में बोलें तो बोलेगे बडा भाई, छोटा भाई, बडी

बहन, छोटी बहन। इसी प्रकार उसमें बड़ा-छोटा लगाने से थोड़ी

समस्या पैदा होती है। अगर अग्रज और अनुज कहें तो इसका प्रयोग

बोलचाल में बडा अटपटा लगता है। ऐसे ही हिन्दी में कल भूत

ओर भविष्य दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि गढ़वाली में

हम बोल यानि आगामी दिन और बयाले यानि जो बीत गया। ये

अलग-अलग शब्द हें।

इसी प्रकार से गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषाओं का वैदिक

संस्कृति प्राकृत एवम् पाली भाषाओं से काफी समबंध है। संस्कृत

प्राकृत एवं पाली में काफी शब्द गढ़वाली एवं कुमाऊनी से मिलते

हैं। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत और इतिहासकार

मैगस्थनीज ने 297 बी.सी. में लिखा था कि उस समय उत्तराखंड

गढ़वाल के राजा नेपाल से अफगानिस्तान तक था और यहां दरिज

जाति के लोग रहा करते थे। हमारे माननीय सदस्य श्री करण चन्द

सिंह, जो केसी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, स्वयं उनके पूर्वजों

में चन्द राजाओं के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। उस समय

में अपने सारे आदेश pret भाषा में ही feu जिनमें राजा

सोमचन्द, राजा कीर्ति चन्द, राजा अभय चन्द्, राजा दली चन्द,
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राजा बाज बहादुर चन्द, राजा कल्याण चन्द, राजा दीप चन्द, राजा

लक्ष्मी चन्द तथा राजा मोहन चन्द आदि सम्मिलित हैं।

सभापति महोदय: महाराज जी, क्या कुमाऊं भाषा की अपनी

लिपि है?

श्री सतपाल महाराजः जी हा, इसकी अपनी लिपि और

व्याकरण भी पूरी है।

सभापति महोदय, हमारे उत्तराखंड में तिलू-रौतेली हुई, जिसने

गदवाली भाषा के प्रोत्साहन के लिए बहुत काम fea यह ऐसी

नारी थी जो गुराडा में पैदा हुई ओर गुराड में पैदा होने के बाद

इसने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। नारी होने के बावजूद यह पुरुषों के

वेश में रहती थी। हमारे उत्तराखंड के अंदर जब लड़के नाचते

हैं तो लकड़ी लेकर सराई खेलते है। सराई तलवार चलाने का,

सीखने का एक तरीका है। इसने सराई-खेत के अंदर इस

तिलू-रोतेली ने अपने दांतों से लगाम को पकड़ा और दोनों हाथों

से तलवार लेकर के दुश्मनों को काट डाला। उस स्थान का नाम

सराई-खेत है और मैं तिलू-रौतेली को प्रणाम करना sem, जिसने

गढ़वाल कौ संस्कृति के लिए, गढ़वाल की भाषा के लिए, गढ़वाल

की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये गुराड में

पैदा हुई थी। हमारी उत्तराखंड की पहले मंत्री रही हैं, अमृता रावत

जी, उन्होंने जणदा-देवी में और भैरो-खाल के अंदर तिलू-रौतेली

की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया।

यह ऐसी वीरांगना थी जिसके बारे में लोगों ने कहा कि झांसी

की रानी की तो फौज थी, पर जो तिलू-रौतेली हुई, इसकी कोई

फौज नहीं थी। इसने अपनी सहेलियों को लेकर, लुहार को लेकर

के, जन-मानस को लेकर के, एक सेना बनाई और दुश्मनों के

दांत खट्टे कर दिये। आज उत्तराखंड ऐसी वीरबाला को प्रणाम

करता हे।

सभापति महोदय: लाल सिंह जी, आपको भी कश्मीर पर

ऐसे ही बोलना होगा।

श्री सतपाल महाराज: हां, ये बोलेंगे। मैं तो चाहूंगा कि हमारे

सभी सम्मानित सदस्य अपने विचार व्यक्त करें और एक गुलदस्ता

पेश करें। हमारी भाषाएं जो लुप्त होने जा रही हैं, इन सब भाषाओं

को मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि भारत सुदृढ़ हो सके। मैं तो

कहना चाहूंगा कि-

“जब एक कड़ी से बावस्ता एक और wet हो जाती है

तो TA मोहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है
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हम तो क्या हैं दोस्त एक इंसां है

पत्थर भी अगर मिल जाते हैं

तो दीवार खड़ी हो जाती हे”।

आइये, सब भाषाओं को जोड करके एक दीवार बनाएं और

अपने देश को और मजबूत करें और सशक्त करें- यह हमारा

संकल्प और अभियान होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पांडवों का उत्तराखंड

में प्रवेश हुआ। शंकर के दर्शन करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया

और स्वर्गारोहण के लिए वे बद्रीनाथ की तरफ आते हैं। बद्रीनाथ

की आगे बढ़ने लगे, जो-जो पीछे देखने लगा, डरने लगा। यह

कथा हम सभी ने सुनी है। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज आगे जाते

हैं, उनके लिए स्वर्ग से एक विमान आता है, उनके साथ एक

कुत्ता होता है। स्वर्ग के देवताओं ने कहा कि महाराज आईये,

विमान में बैठिए। जब वे बैठने लगे तो कुत्ता भी साथ जाने लगा।

देवताओं ने कहा कि महाराज, स्वर्ग में कुत्ता साथ नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि कुत्ते ने मेरा साथ दिया है, मैं यहां तक पहुंचा

हूं कुत्ता मुझे यहां तक लाया है, अगर यह नहीं जाएगा, तो में

स्वर्ग नहीं जाता हूं। सारे देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और

कहा कि ये कुत्ते नहीं हैं, ये धर्म हैं। इसी प्रकार से जो धर्म

है, जो हमारी दूध बोली भाषा है उसे हम छोड़ नहीं सकते हें,

त्याग नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि इसे सम्मान मिले,

इसे गौरव प्राप्त हो। इसके अंदर ऐसे-ऐसे गाने हैं जिनसे देश को

बड़ा प्रेम और प्रसन्नता प्राप्त होगी। एक गाना है- “te पाको

बारा Fen") जिसके अंदर काफल जो बड़ा विचित्र फल है, जो

हमारे पहाड़ों में लगता है, बेरी की तरह है। काफल जब पकता

है तो बोलते हैं कि “पेडू पाको बारा मासा” नरणा काफल पाम्यो

चैता”। इस प्रकार के अनेक गानों से हमारे उत्तराखंड की धरती

को बड़ा ही मंगलमय बनाया गया है और इसका बड़ा ही

रिच-कल्चर हे।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस भाषा की अपनी

लिपि और शैली है। देव-प्रयाग के 80 लाख से अधिक लोग

Teach ओर कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। देव-प्रयाग मंदिर में महाराज

जगतपाल के समय के सन् 335 के दान-पात्र पर उत्कीर्ण लेख

देखने को मिलते हैं।

अपराहन 4.00 बजे

देवलगढ़ में अजयपाल का sel शताब्दी का शिलालेख देखने

को मिलता है। देवभूमि के उसी मंदिर में महाराज पृथ्वीशाह के

सन् 664 ताम्रपत्र का लेख देखने को मिलता है। इसी प्रकार



577 संविधान (सशोधन) विधेयक, 20/0-जारी

यह देवताओं कौ राजभाषा रही है और गढ़वाल के राजा अपने

जितने भी जजमेंट देते थे, वे गढ़वाली भाषा में दिया करते थे।

मैं कहना चाहूंगा कि कुमाऊनी भाषा की लिपि देवनागारी है।

मैं एक बात और बताना ae कि एक समय आया कि मलेशिया

की राजभाषा क्या बनें। उन्होंने बहुत गहरा मंथन और चिंतन किया

और एक टापू पर बोली जाने वाली बहुत अल्पसंख्यक भाषा को

लिया और रोमन एल्फाबेट्स को चुना तथा. कहा कि यह हमारी

राजभाषा बनेगी। वहां की लैंग्वेज को भाषा कहा जाता है। उन्होंने

यह काम इसलिए किया कि एक छोटी सी अल्पसंख्यक भाषा अगर

देश की भाषा बनती है, तो कोई यह नहीं कह सकेगा कि एक

बहुसंख्यक भाषा को देश पर लाद दिया गया है। इसी प्रकार से

छोटी-छोटी भाषाओं को अगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।

कुमाऊनी भाषा की लिपि देवनागरी है और इसके बडे प्राचीनतम

नमूने देखने को मिलते है। कुमाऊनी भाषा चन्द्र शासनकाल में

कुमाऊ की राजभाषा रही है। उस काल में सभी शासकीय कार्य

कुमाऊनी भाषा में ही होते थे, जिसकी पुष्टि तत्कालीन ताम्रपत्रों,

शिलालेखों, सरकारी दस्तावेजों एवं संदनों में होती है, जिनमें

महाराजाधिराज अभयचन्द्र का शक (296 का अल्मोडा में मिला

ताम्रपत्र, महाराजाधिराज कीर्तिचन्द्र का शक 7427 4 मिला ताम्रपत्र,

महाराजाधिराज ध्रुवचंद्र का शक 590 मेँ मिला ताम्रपत्र, महाराजाधिराज

बाज बहादुर चन्द्र के चम्पावत में मिलें ताम्रपत्र इसके प्रमाण हें।

मैं कहना चाहता हूं कि ये भाषाएं अपने आप में बहुत ही समृद्ध

और सशक्त है।

आपसे मेरा निवेदन है कि इन भाषाओं को सम्मान मिले। आज

जब हम अपने पुरातत्व की दृष्टि से अपने पुराने मंदिरों की रक्षा

कर रहे हैं, बाघों की रक्षा कर रहे हैं, टाइगर्स की रक्षा कर रहे

हैं, शेरों की रक्षा कर रहे हैं, तोयह भाषा जो 80 लाख लोगों

द्वारा बोली जाती है, ऐसी भाषा की निश्चित रूप से रक्षा होनी

चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो हमारी

छोटी भाषाएं हैं, जो लुप्त होने जा रही हैं, यूनेस्को ने जिन्हें अपनी

सूची में रखा हुआ है कि ये लुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसी

भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए, उनको राजभाषा का दर्जा मिलना

चाहिए।

मुझे आशा है कि सभी सम्मानित सदस्यगण इसमें मेरा समर्थन

करेंगे।

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले

विधेयक पर विचार किया wi”
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श्री हुक्मदेव नारायण यादव। आपको उत्तराखंड पर ही बोलना

है, बिहार पर नही

श्री garda नारायण यादव (मधुबनी ): सभापति महोदय,

आपने मुझे खडा होते ही निर्देश दिया कि उत्तराखंड पर ही बोलना

है। सवाल केवल गढ़वाली ओर कुमाऊं भाषा का ही नहीं है, सवाल

लोक भाषा का ही नहीं है, सवाल लोक भाषा का है। मैं जिस

आंदोलन और क्रांति से निकल कर आया हूं, उसमें मेरा नारा ही

था-गांधी/लेहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। अंग्रेजी

में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज यहां से

चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। हम उसी आंदोलन को aed

आ रहे हैं कि चले देश में देशी भाषा। देसी भाषा का मतलब

है- लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक

संस्कृति, लोक आचार, लोक व्यवहार, लोक-लाज और तब आएगा

राम राजा सतपाल महाराज जी कथा वाचक हैं, उन्होने पशुपति

नाथ की कथा कही। दशरथ नंदन श्री रव राजमहल को छोड़ते

हैं, वनवासी का वेश बनाते हैं और देश की जो लोक भाषा 2,

लोक संस्कृति है, लोक भूषा है, लोक भोजन है, लोक व्यवहार

है, लोक आचार है और उसमें जब अपने को रमाते हैं तो विशाल

शक्ति पाकर रावण के साम्राज्यवाद का नाश करने में सफल हो

जाते हैं। न उनका कोई कुटुम्ब था, न दया था, न जाति थी, न

बंधु था, न समाज था और न ही उनके कोई रिश्तेदार थे, किसी

ने साथ नहीं दिया था। यदि दिया था तो लोग जन ने साथ दिया

था। इसलिए जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, में उसका समर्थन करता

हूं। वह भी केवल इसलिए नहीं कि गढ़वाली और कुमाऊ ही नहीं,

आप जिस प्रदेश से आते हैं, वहां जो झारखंड के जंगल में हमारे

वनवासी भाई हैं और आपस में जब मिलते हैं और एक दूसरे से

बाते करते हैं तोउनको वहां की भाषा में ही रस आता है। यदि

उनके बीच में कोई जाकर अंग्रेजी, फारसी, विलायती भाषा बोलने

लगे तो कहेंगे

कि देसी मुर्गी विलायती बोली। हम तो तुम्हारी बात समझते नहीं।

इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर देशी भाषा, लोक भाषा

को सम्मानित नहीं किया गया है। हम अभी अटल बिहारी बाजपेयी

जी और लाल कृष्ण आडवानी जी को मिथिलांचल के कोटि कोटि

लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हुए सदन में अभिनंदन करना चाहेंगे

कि उन्होने हमारी मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान देकर

मिथिलांचल की मैथिली भाषा को सम्मानित किया था। हमारी

मैथिली भाषा की लिपि अलग है लेकिन देवनागरी में ही ज्यादातर

मैथिली भाषा लिखी जाती है। देवनागरी एक लिपि है जिसमें मिलती

जुलती जितनी भाषाएं हैं, वे देवनागरी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त

कर सकते हैं, लिख सकते हें।
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यह जो हमारी भाषा है, उसमें जितने संत हुए, चाहे गुरुनानक

जी हुए, कबीर हुए और तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी की

भाषा क्या है? लोक भाषा है जिसमें सभी लोक भाषा जो अवधी

है, भोजपुरी है, मगधी है तथा जितनी देश की लोकभाषा हैं, उन

सबको मिला दिया। सतपाल महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा कि

जब केवट के संवाद आते हैं तो उसका व्याकरण में अर्थ निकालने

वाले को अर्थ ही नहीं मिलेगा। “सुन केवट के बेन, प्रेम लपेटे

अटपटे, बिहसे करुणा नैन" लोग सोचेंगे कि यह अटपटा क्या है,

लटपटा क्या है? लेकिन वह लोक भाषा है और लोक भाषा का

अपनी ही आनंद है। जब भोजपुरी में लोग अपनी भाषा में गीत

गाते हैं, तो उनको अपना ही आनंद आता है और जब मैथिली

भाषा में कोई गाने लगे तो लाख कोई डमडमा बजाइए, डिस्को

डांस करिए, चाहे सिनेमा के बड़े बडे हीरो-हिरोइन से गाना गवा

दीजिए, मेरे कान में अगर कहीं मैथिली भाषा का eat आ जाए

तो मैं सब काम छोड़ कर मैथिली के गीत की तरफ dg vem

क्योकि मुझे उसमें ज्यादा रस मिलता है ओर उसमें ज्यादा आत्मा

में आनंद आता है। लोक भाषा की वह कीमत है।

मैं केवल एक उदाहरण देन चाहूंगा। अंग्रेजी में किसी चीज

के एक ही शब्द होते हैं, लेकिन मैथिली के हम उस इलाके से

आए हैं जहां हम बांस का अनेक प्रकार का सामान बनाते हैं और

हमारे बिहार और झारखंड में बांस से बनने वाली जो टोकरी है,

उसके कितने शब्द हैं, वह मैं आपको बताता हूं। सबसे छोटा मौनी,

उससे बड़ा पौती, उससे बड़ा डलिया, उससे बड़ी चंगेजी, उससे

बड़ा चंगेजा, उससे बड़ा पथिया, उससे बड़ा छिक्का, उससे बडा

Gira, उससे बड़ा ढ़ाक। अब अंग्रेजी में इसके लिए केवल एक

या दो शब्द होंगे लेकिन ये हमारी मैथिली की लोक भाषा के शब्द

हैं। जब आम फलते हैं तो आम को कहते हैं पका या कच्चा

केवल इतनी ही है। लेकिन मैथिली भाषा में और झारखंड में लोग

इसे बोलते हैं तो जब आम शुरू होता है, मंजर देने के समय

में तो उससे पहले गुज्जर, उसके बाद मंजर, उसके बाद किरैया,

फिर टिकौला, फिर कोसाइल और तब कहते हैं ज्वाइल और उसके

बाद डम्हक तथा उसके बाद पाकल और उसके बाद मधुआई कहते

हैं। ...(व्यवधान) एक ही आम के लिए हमारी लोक भाषा में इतने

शब्द हैं।

सभापति महोदयः हुक्मदेवजी मिथिला के .लोग आम के

ज्यादा शौकीन होते है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः जी, आम और मखान हमारे

हैं लेकिन हम कहते हैं कि पांच में से मिथिला बना है- मांछ,

मखान, मधु और महा महोपाध्याय। इसी से तो हमारे यहां विद्वानों

की कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैंने इस बात को आपके सामने

रखा कि जितनी देश की भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को संग्रहीत

2 सितम्बर, 204 संविधान (सशोधन) विधेयक, 2070-जारी 580

किया जाए। उन सभी को सम्मानजनक स्थान दिया जाए। उन सभी

भाषाओं में पढ़ाई की जाए ओर उन सभी भाषाओं को सरकारी

विद्यालयों में तथा सरकारी नौकरियों में सम्मान दिया जाए जिससे

कि वे अपनी भावना कौ अभिव्यक्ति कर सके। मोरारजी देसाई जी

कौ सरकार में चौधरी चरण सिंह 977 में गृह मंत्री बने थे, उस

समय i4 भाषाएं थीं और कहा गया था कि i4 भाषाएं संविधान

कौ अष्टम अनुसूची में है इसलिए संघ लोक सेवा आयोग में

परीक्षार्थी चाहे तो किसी भाषा में उत्तर दे सकता हे। संघ लोक

सेवा आयोग की परीक्षाओं में लोगों ने लोकभाषा में उत्तर देना शुरू

किरू है ओर आज इसका परिणाम है कि मधुबनी जिले से

पाच-छः बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, आईएएस कम्पी करते

है। ये कोई बड़े घर के बच्चे नहीं है, साधारण स्कूल से पढ़कर

निकले हैं। उन्हें अपनी भाषा के मार्गं पर अपनी भावना की

अभिव्यक्ति करने का अवसर मिला जिसके कारण वे आगे बढ़ते

चले जा रहे है। ज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। कबीर जी

कहां पढ़ते थे, उन्होने He कबीरा बाचे आंखन देखा, पंडित aa

पोथिन लेखा। कबीर दास जी ने कहा-हम जो कहते हैं सो आंख

से देखा कहते हैं और पंडित जो बात कहता है वह पोथी लेखा

पढ़कर कहता है।

मेरी विनम्र विनती है कि भारत सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय

स्तर पर देशी भाषा के लिए आयोग का गठन करें। संपूर्ण देश

में चाहे बाहर के लोग हों, चाहे जंगल में बसने वाले लोग हों,

चाहे थोड़े बोलने वाले हों या ज्यादा बोलने वाले हों, उन भाषाओं,

लिपियों और शब्दों को संगहित करें और उसके आधार पर व्यापक

भारतीय लोक भाषाओं का कोष बनाया जाए। आजके संदर्भ में

सभी विश्वविद्यालयों में इनकी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे भारतवर्ष

के लोग जान सकें कि लोकभाषा में कितनी ताकत थी, हम कितने

संपन थे।

मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।

सतपाल महाराज कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में बारहमासा की

बात कह रहे थे। मिथिलांचल में बारहमासा गीत गाए जाते हैं। इन

गीतों में भादों और सावन के वर्णन में एक गरीब लड़की अपने

बिरहा की कहानी गाती है। इस गीत में बताया गया है कि उसका

पति परदेस में कमा रहा है, भादों का महीनी है, घूप अंधेरी रात

है, कीचड़ है, बिजली चमक रही है, मेंढक बोल रहे हैं, उस

समय वह अकेली सोई है, उसे जब अपने पति की याद आती

है तो वह कैसे अनुराग और हृदय से गाती है। इस तरह की बिरहा

का वर्णन किसी और साहित्य में नहीं मिल सकेगा।

सभापति महोदयः हुक्मदेव जी, जैसे महाराज जी ने कालीदास

जी का मेघदूत का उदाहरण दिया है। आप भी तो विद्यापति जी

का कुछ उदाहरण दीजिए।
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श्री ganda नारायण यादवः महोदय, आपने विद्यापति जी

के बारे में कहा, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन विद्यापति जी

द्वारा बाल विवाह पर बहुत रोचक गीत बनाया गया है, उसके बारे

में बताउंगा। इस गीत में पति छोटा है, पत्नी बड़ी है, बेमेल ब्याह

है, पत्नी पति को गोदी में लेकर जा रही है तो लोग रास्ते में

पूछते हैं कि यह कौन हे तुम्हारा? इस पर विद्यापति जी ने कहा
है-

पिया मोरा बालक, हम तरुणी हे,

कौन तप चूकलहूं, भेलहूं जननी हे,

पिया मोरा बालक।

इसका अर्थ है पिया मेरा बालक है, मैं जवान हूं, हम विधाता

के घर में चूक गऐ कि हम औरत बन गए, जननी बन गए कि

आज इतने छोटे बालक से हमारे माता-पिता और समाज ने शादी

कराकर अन्याय किया है। तब वह लोगों के मार्फत संदेश भेजती

है और कहती है-

बाट रे बटोहिया, कि तूं ही मोरा भैया, कि हमरो समाद नेने

जा।

कही दीह बाबूजी से किनयी धेनु गाई,

दुधवा पिलाई के पोसथि जमाई।

सभापति महोदयः आज आपका भाषण आपके क्षेत्र में बहुत

रुचि से सुना जाएगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः अब मैं अपनी वाणी को विराम

देते हुए कहूंगा कि आप बारहमासा की बात कहते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य

मत्री (श्री हरीज्ञ रावत): इस हाउस की महिला मैम्बर चाहती

है कि आप दो-चार लाइनें और सुनाएं।

सभापति महोदय: हरीश जी, महिला मैम्बर की भवना आप

कैसे समझ गये?

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः सभापति जी, हम इसलिए

समझ गये कि रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने महादेव जी के

ह्वार पार्वती जी को कहलवाया है-'खग जाने खग ही की भाषा”

सतपाल महाराज जी यहां महादेव जी कौ चर्चा कर रहे थे। महादेव

तो अर्द्धनारीश्वर हैं, वह आधी नारी हैं, आधे पुरुष है। इसका

मतलब यह है कि हम सब जिस दिन अपने को आधी नारी ओर
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आधा पुरुष मान लेंगे, उस दिन fava का कल्याण हो जाएगा।

जिस दिन हम सब अपने आपको अर्द्धनारीश्वर मान लें तो हम

उसका सम्मान करना सीख जाएंगे।

मैं अत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि सम्पूर्ण

लोक भाषाओं, सम्पूर्ण देशी भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहित

किया जाए, संकलित किया जाए, उन्हें एक आधार बनाया जाए,

उनका एक विश्वकोष बनाया जाए और उसे सब जगह प्रचारित

किया जाए। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि आपने बारहमासा कहा,

बारहमासा में गरीब की बेटी गाती है, जिसका पिया परदेस गया

हुआ है- भादों हे सखी, शब्द सुहावन, रिमझिम बरसत मेघ हे,

सबके बलम रामा घर-घर आएल हमरो बलम परदेस है। में कहना

चाहता हूँ कि जो लोक भाषा है, उस लोक भाषा की अपनी पीड़ा

है, अपनी वेदना है और अपनी व्यथा है। पाणिनी ने कहा कि

व्याकरण कुछ नहीं है, बल्कि जनता जिस बोली में बोलती है,

वही व्याकरण है और जन भाषा के लिए न व्याकरण चाहिए, न

जन भाषा को लिपि चाहिए। अब अवसर आया है कि हम उन

जन भाषाओं को आकार दें, विचार दें, लिपि दें, व्याकरण दें और

उन्हें प्रतिष्ठित करें और सम्पूर्ण विश्व को चुनौती ददं कि भारत

में जितनी भाषाएं हैं, यदि सम्पूर्ण विश्व की भाषाएं एक तरफ और

भारत की लोक भाषा एक तरफ रहेंगी तो सम्पूर्ण विश्व की भाषाएं

हमारी भाषाओं के सामने 25 प्रतिशत भी नहीं ठहर पायेंगी। यह

हमें स्वाभिमान के साथ खडे होकर कहना चाहिए।

महोदय, इसके साथ ही मैं श्री सतपाल महाराज को धन्यवाद

देते हुए उनके विधेयक का समर्थन करता हूं। उत्तराखंड देवलोक

हैं, मैं उस देवलोक में बसने वाले सभी देवों को नमस्कार और

प्रणाम करता हूं। आपने पशुपति शब्द कहा, पशुपति में तो बैल

का ही सिर है। पशुपति में जो सिर है, वह बैल का सिर है।

इसलिए भारत की संस्कृति में कहा गया है कि बैल ही पशुओं

का पति है, क्योकि उसी से रोटी मिलती है, उसी से आर्थिक आधार

बनता है। इसलिए उस गोवंश और पशुपति की भी रक्षा होनी

चाहिए।, तभी देश में लोक भाषा कौ रक्षा होगी।

सभापति महोदयः हुक्मदेव जी, क्या आपने कभी बदरीनाथ

और केदारनाथ की यात्रा की है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः यह तो वही हुआ कि रामायण

पढ़ गये, लेकिन सीता कौन है, यह पता नहीं है। श्री शैलेन्द्र कुमार

जी, अब आप बोलिये। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं

कि यदि आप भी सस्वर कुछ गाते हों तो आज सुना दीजिएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार ( कौशाम्बी ): सभापति महोदय, आपने

मुझे श्री सतपाल जी, जो इस सदन के बहुत माननीय सदस्य हैं,

के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, 200 की आठवीं अनुसूची में

संशोधन वाला बिल है और जिसमें उन्होने यह मांग की है कि
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गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को, जो उनके राज्य की भाषा है,

उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मेरे ख्याल

से वह उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा नहीं, बल्कि देश-विदेश में जहां

भी पहाड़ों के लोग रहते हैं, वे उस भाषा को बोलते हैं अभी बहुत

विस्तार से श्री सतपाल महाराज जी और श्री हुक्मदेव नारायण यादव

जी ने बताया और यादव जीने तो बहुत ही राग-रागिनी के साथ

अपनी बात रखी है।

महोदय, यह देश बहुभाषी है। मेरे पास आंकडे नहीं है, लेकिन

हमारे देश में इतनी भाषाएं हें कि आपको विश्वास नहीं होगा कि

मेरे इलाहाबाद में हर 5-20 किलोमीटर के फासले पर आज जिस

क्षेत्र में भी निकाल जाएं तो वहां भाषा अपने आप बदल जाती

ai यदि आप इलाहाबाद में खड़े हैं और आप यमुना पार कर

जाइये, जो मुश्किल से 0-:5 किलोमीटर है, भाषा अपने आप

बदल जाती है। आप गंगा पार कर जाइये, अपने आप वहां की

भाषा बदल जाती है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः दस कोस पर भाषा बदले, बीस

कोस पर पानी।

श्री शैलेन्द्र कुमारः यह बहुभाषी देश हे और इसलिए भारतवर्ष

की संस्कृति, सभ्यता सार्वभौम के बारे में विदेशों में भी बखान होते

हैं। अपने यहां की संस्कृति की कोई मिसाल नहीं है। एकता में

भी विभिन्नता है चाहे वह भाषा के नाम पर हो या वेशभूषा के

नाम पर हो। अभी सतपाल महाराज जी और हुक्मदेव नारायण यादव

जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है, में उस पर नहीं जाना

चाहूंगा। लेकिन राजभाषा की मांग इस सदन में कई बार उठ चुकी

है। मैं बिल की सूची देख रहा था, इसमें 22 भाषाओं को संविधान

की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। पिछली बार इसी सदन में

प्रभुनाथ सिंह ने एक रेजोल्यूशन द्वारा बहुत विस्तार से चर्चा की

थी। गृहमंत्री जी ने भी कहा कि हम इस पर विचार कर ee

जब शून्य प्रहर में आप पीठ पर थे तो मैंने भोजपुरी भाषा के

बारे में अपनी बात कही थी। हमारे अर्जुन मेघवाल जी ने भी अपनी

बात रखी थी। मैं क्षेत्रीय भाषाओं का पुरजोर समर्थक हूं। व्यक्ति

के सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यों का सृजन और विकास इन्हीं

भाषाओं के इर्द-गिर्द होता है, जिससे देश के वासी चाहे वे किसी

भी कोने में हों, वे उस रूप में जाने जाते हैं। आपने भी पीठ

से कहा था कि मैं महुआ चैनल पर भोजपुरी गीत-संगीत और

पिक्चर आदि आती हैं। देश-विदेश में 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा

बोलते है। इसी दिल्ली में वृहद रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ

था। हमारे महाबल जी यहां पर नहीं हैं, वे सदन में कहते हैं और

हम लोगों से भी कहते हैं कि अगर हम आज इस सदन में चुन

कर आए हैं तो इस देश में उत्तर भारत के जो लोग हैं खास

कर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भोजपुरी भाषा बोलने वालों
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के वोटों द्वारा हम चुनकर आए हैं। उनकी भी बड़ी वेदना थी कि

भोजपुरी भाषा को संविधान की sat अनुसूची में शामिल किया

जाए। इस सदन में आश्वासन मिलने के बावजूद और राज्यों से

प्रस्ताव आने के बावजूद भी आज तक केंद्र सरकार ने कभी सोचा

नहीं है। मेरे ख्याल से जो 22 भाषाएं हैं, किस स्थिति में यहां

पर उनको संविधान की 8४वीं अनुसूची में रखा गया है? मैं तो

आपके केद्र सरकार माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं कि जितनी

भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सब को संविधान की ४8वीं अनुसूची में

रख देना चाहिए। यह मेरा पुरजोर समर्थन है और मैं सरकार से

भी मांग करता हूं।

मैं यह मांग नहीं करता कि इलाहाबाद में 5-20 किलोमीटर

पर भाषा बदल जाती है, उनको शामिल किया जाए। लेकिन वे

भाषाएं लम्य-सम समझ में आती हैं और लगभग हिन्दी से मिलती

जुलती है। हिन्दी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसको हमने राष्ट्रभाषा

का दर्जा और सम्मान दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पडता

है कि गुह मंत्रालय के द्वारा हिन्दी का प्रचार-प्रसार में करोड़ों-अरबों

रुपये खर्च होते हैं। कमेटियां दौरे के लिए देश-विदेश में भी जाती

हैं। जितने भी मंत्रालय हैं उनमें प्रचार-प्रसार के लिए मैगजीन

मिलती है, सब कुछ होता है। लेकिन उसी विभाग में अगर हम

जाते हैं, जिस दिन हिन्दी दिवस मनाया जाता है, उस दिन मेरे

ख्याल से जो हिन्दी नहीं बोलता है, वह भी हिन्दी बोलता है। हिन्दी

दिवस मनाने के बाद दूसरे दिन उस विभाग में जाइए तो सब

अग्रेजीमय हो जाता है। आज स्थिति यह है। हमारे नेता माननीय

मुलायम सिंह यादव जी, शिक्षक हैं और अंग्रेजी जानते हैं लेकिन

उन्होंने कभी अंग्रेजी में नहीं बोला। डॉ. लोहिया जी ने कसम

खिलाई थी। खरगे जी बैठे हैं, वे साउथ इण्डिया से हैं लेकिन बहुत

अच्छी हिन्दी जानते हैं।

वे बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं, वे हिन्दी में जवाब भी देते

हैं, इसलिए वे इंगित करते है कि हिन्दी में बात कीजिए।

सभापति महोदयः शैलेन्द्र कुमार जी, अंग्रेजी बोलना सिंबल

बन गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: हां, महोदय, आपने सही कहा कि अंग्रेजी

बोलना सिंबल बन गया है। आज पूरे भारतवर्ष में देखा जाये तो

ज्यादातर लोग हिन्दी बोलते हैं। हम लोग हिन्दुस्तान के बिल्कुल

कोने पर गये जैसे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, कहीं भी

बॉर्डर पर जाइये, लेह लद॒दाख आदि हमारे मंत्री जी श्री वी. किशोर

चन्द्र देव जी यहां ad हैं। हम लोग लेह, लद॒दाख गये, वहां भी

लोग हिन्दी बोल रहे थे। मैं वर्ष i985 में विधायक था। एक रसिया

का डेलीगेशन आया था, संस्कृति विभाग की मंत्री जी आयीं थी।

वे जहां भी गये, वे हमारे इलाहाबाद भी आये, एडवोकेट जनरल

शान्ति स्वरूप भटनागर जी ने डेलीगेशन को खाने पर बुलाया। उसमें
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एमपीज, थे, मिनिस्टर थे, वे सब रसियन भाषा में बोल रहे थे,

जबकि वे अंग्रेजी जानते थे। उनकी भाषा को अंग्रेजी, हिन्दी में

ट्रेललेट करने वाले लोग थे। हम विदेशों में जाते हैं, मैंने देखा है

कि वहां पर बहुत से लोग अपनी भाषा बोलते है और हिन्दी और

अंग्रेजी में वह ट्रांसलेट होता रहता है।

महोदय, जैसा आपने यह स्टेटस सिंबल है, उस हिसाब से लोग

बोलते हैं किअगर हम अंग्रेजी बोल लिये तो हम बहुत बड़े काबिल

हो गये। यह स्टेटस सिंबल हो गया है।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, यह सिर्फ

स्टेटस सिंबल ही नहीं है, इससे सर्विस भी मिलती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, मै।

शून्य काल में इस बात को उठाना भी चाह रहा था कि आई.

ए.एस., पी.सी.एस. में, जब हमारे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्पत्री

थे तो तब उन्होंने कहा था कि अब हिन्दी में भी पी.सी.एस. का

पर्चा होगा। पहले तो अंग्रेजी भाषा अनिवार्य थी, उन्होने ओंग्रजी की

अनिवार्यता को समाप्त किया और अपनी भाषा में, हिन्दी भाषा में

लोगों ने परीक्षा दी और बहुत पी.सी.एस. अधिकारी बने, जो बहुत

काबिल हैं। आज वे प्रदेश की सेवाओं में हैं। यहां तक कि वे

पी.सी.एस. से आई.ए.एस. तक बने है। आज फिर से आई.ए.एस.

में एकछिक भाषा न करके उसमें अंग्रेजी का एक सब्जेक्ट अनिवार्य

कर दिया गया है। आज स्थिति देख लीजिए कि जो रिजल्ट आया

है, उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तमाम ऐसे हिन्दी

भाषी राज्य हैं, जहां आई.ए.एस. अधिकारी बहुत कम संख्या में

चयनित होकर आये हैं। क्या हम अंग्रेजीयत को एक बढावा दे

रहे हैं?

महोदय, इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। चूंकि

मैं विषय थोड़ा सा अलग हट रहा हूं, लेकिन इस बात को बहुत

गंभीरता से सोचना होगा कि भारतवर्ष की जो संस्कृति, सभ्यता है,

यहां की अनेकता में जो एकरूपता है, इसे कायम रखने के लिए

हमें और गंभीरता से सोचना होगा। आज भी हमारे बहुत से लोग

हैं, जिन्होंने हिन्दी में आई.ए.एस. किया है और उनकी पोस्टिंग देश

के अन्य कोने में है। आई.ए.एस. अधिकारी ऐसा होता है कि चाहे

वह किसी भी विभाग में जाये, वे उसके ज्ञाता समझे जाते हैं। जब

आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है तो कम से कम जो क्षेत्रीय

भाषाएं हैं, जो बात सतपाल महाराज जी ने रखी है, हमें इसका

समावेश करना चाहिए।

महोदय, मैं दूसरी बात उर्दू के बारे में कहना चाहूंगा। हिन्दी

बोलते हैं तो उर्दू] जरूर आती है, कहीं न कहीं उर्दू शब्द का

समावेश हिन्दी में जरूर है। इनका छोटी बहन और बड़ी बहन का

रिश्ता है। अब स्टेटस सिंबल यह है कि अगर हिन्दी बोल रहे हैं
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तो उसमें ओंग्रजी जरूरी भिड़ा देते है। यह बात आम भाषा में चल

पड़ी है, इसे हमें देखना पड़ेगा और खासकर हमें विदेशों से सीख

लेनी पड़ेगी कि वहां के लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। हमें

इससे सीख लेनी चाहिए। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए

फिर एक बार भोजपुरी भाषा, जिसे 25 करोड़ लोग बोलते हैं, उस

पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उसे संविधान की 8वीं

अनुसूची में शामिल किया जाये।

सभापति महोदय: श्री गोरखनाथ पाण्डेय।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी आप तो स्वयं शिक्षक रहे हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): जी, महोदय।

सभापति महोदय: क्या अभी भी शिक्षक है?

श्री गोरखनाथ पाण्डेयः जी महोदय।

सभापति महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि आप एकदम

लक्ष्य पर बोलेंगे।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: जी, महोदय, में यहां से बोलना

चाहता हूं।

सभापति महोदय: हां बोलिये।

श्री गोरखनाथ पाण्डेयः महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि

आपने मुझे माननीय सतपाल महाराज जी द्वारा रखे गये बिल-उत्तराखंड

में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊंनी भाषा को देश के

संविधान की sat अनुसूची में रखने का जो बिल है, उसके समर्थन

में मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय किसी भी देश की पहचान, किसी भी राष्ट की

पहिचान, किसी प्रांत की पहिचान वहां के वेशभूषा, वहां की भाषा,

वहां के आचरण, वहां के खान-पान, वहां की वनस्पतियों, वहां

की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के वातावरण से होती है। मुझे

`यह कहने में संकोच नहीं कि यह देश विधिताओं से भरा हुआ

देश है। यहां विभिन्नता में एकता है। यहां के कवियों ने, यहां के

संतों नें, यहां के सूफियों ने, यहां के मार्गदर्शकों ने हमें बहुत कुछ

दिया है। आज हम उनकी एक-एक चौपाइयों पर शोध कर रहे

हैं, पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं। सतपाल महाराज ने उत्तराखंड

की बात कही। यह कहने में संकोच नहीं कि यह देश की देव

भूमि है। हमारे हिन्दू धर्म में लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं

और उन चारों धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री

जाकर लोग अपने आपको धन्य मानते हैं। इस जन्म और आगे

पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि मुझे अच्छा जन्म मिलेगा। वहां
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की संस्कृति, व्यवस्था और प्राकृतिक दृश्य के साथ-साथ वहां की

भाषा भी अतुलनीय है। मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला है।

इसी गर्मी के सीजन में मैंने चारों धाम की यात्रा की। मुझे गर्व

हुआ कि बद्रीनाथ जाने के बाद मुझे महाराज जी के आश्रम में

में रुकने का अवसर मिला। केदारनाथ, जहां के बारे में महाराज

जी बता रहे थे कि देवताओं ने deal नेअपनी यात्रा के दौरान

शिव जी के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, तपस्या की थी। उनका

एक सिरा नेपाल में और दूसरा सिरा उत्तराखंड में केदारनाथ के

रूप में स्थापित है। हम सभी भारत के लोग वहां जाते हैं, दर्शन

करते हैं और अपने को धन्य मानते हें।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूं कि इस देश में हर 0-:5 किलोमीटर चलने के बाद

हमारी भाषा बोली कुछ बदलने लगती है। उनमें वह मिठास, माधुर्य,

ओजस्विता ओर मधुरिमा है कि उसको बोलने में लोग गौरव का

अनुभव करते है। हम जब पठन-पाठन की तरफ जाते हैं तो ऐसे

कवियों की रचनाएं, जिनमें तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई,

रहीम, रसखान, संत रविदास ओर गुरुनानक जी हैं, जिन्होंने ऐसे

ग्रंथों की रचना की है, जो भारत की धरोहर हैं। अभी हुक्मदेव

जी मैथिली की बात कर रहे थे। बड़ा अन्योन्याश्रयी संबंध है।

भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए्। उनका संबंध अवधी एवं भोजपुरी

से था। मां सीता जगत जननी का जन्म मिथिला में gem बड़ा

ही एक- दूसरे से अन्योन्याश्रयी संबंध है। जब यहां के लोग वहां

जाते हैं, और महाराज जी ने एक बात रखी कि उत्तरांचल में

एक ढोल सागर कौ वाद्य धुन निकलती है, उससे पता चलता है

कि बारात जा रही है, बारात लौट रही है। लगभग हर प्रांत में,

हर प्रदेश में ऐसी चीजें है। हर तरफ बारहमासी गीत गाये जाते

हैं हर एरिया में अपनी भाषा कौ मधुरता है, लेकिन मिथिला और

भोजपुरी का बड़ा संबंध है। हम एक दूसरे से बहुत लगाव रखते

हैं, बहुत स्नेह रखते हे।

सभापति महोदयः भोजपुरी इलाके का होने के नाते कुछ

वर्चस्व मिथिला पर लगता है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: मैं उधर की ही बात कर रहा EI

जब हम लोग उन भाषाओं की मधुरिमा पर जाते हैं, तो लगता

है कि ये देश की धरोहर हैं। आज जरूरत है कि देश में जो

विभिनता में एकता देखने को मिलती हैं, आज यहां हम सभी

एक हैं, यह धुन निकलती है और यह बात कहती है कि कुछ

बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वे सारी यही बातें हैं, जो

हम एक-दूसरे से मिलकर गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतवासी

है। हम विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। हम देश-विदेश

की यात्राएं करते हैं। हम लोगों के बीच आते-जाते है। लोगों के

रहन-सहन, वेश-भूषा से परिचित हैं, लेकिन यहां भी हमें हमारे
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पहनावे से जाना जाता है कि हम किस प्रांत के लोग हैं। हमारी

भाषा से जाना जाता है कि हम किस प्रदेश के लोग हैं। हमारे

आचरण से जाना जाता है कि हम वहां के रहने वाले लोग Zi

इसे सुरक्षित, संरक्षित रखने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा

कि सतपाल महाराज जी ने जो अपनी बात रखी है, यह बहुत

जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ भोजपुरी भाषा, जिसे 25

. करोड़ लोग बोलते हैं, जिस भाषा में अनेक ग्रंथ, ग्रंथावलियां सुरक्षित

हैं, जिसने देश को संस्कृति दी है, जिसने देश को सभ्यता दी है,

जिसने देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे वीर पुरूष

जहां पैदा हुए हैं, उन भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में रखने

की जरूरत है। मैं सतपाल महाराज जी की बातों का समर्थन करते

हुए निवेदन करता हूं कि भोजपुरी ओर मैथिली के साथ-साथ अन्य

बारह भाषाओं को भी इसमें सुरक्षित रखा जाए ताकि देश में

विविधता में एकता जो कही जाती है, उसका जीवन्त स्वरूप हमें

देखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदयः शैलेन्द्र जी, अब मुझे लगता है कि

भोजपुरी को कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग हर एक में

भोजपुरी को da दे रहे हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल (Ha): माननीय सभापति महोदय,

श्री सतपाल महाराज साहब ने जो कहा है।

सभापति महोदय: जब आपने महाराज कह ही दिया है तो

फिर साहब कहने की क्या जरूरत है?

श्री मंगली लाल मंडल: असल में ये प्रवचन देते हैं और

समाज के बीच सद्भावना पैदा करते हैं तो एक विशेषण इनके

प्रति तो रहना ही चाहिए। इनके प्रति समाज में एक सम्मान है

तो इसका प्रदर्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने महाराज और साहब

दोनों कहा।

सभापति महोदय: महाराज के सामने साहब बहुत बोना शब्द

है।

श्री मंगनी लाल मंडलः कबीरपंथ के बारे में हुक्मदेव जी

ने ठीक ही कहा कि हम लोग जब कबीरपंथियों के बीच जाते

हैं तो कहा जाता है साहबबंदगी, मतलब साहब की बन्दगी।

मैं इस प्रस्ताव पर विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा

हूं। महोदय, हम लोग यह जानते हैं कि भाषा और लिपि, दोनों

के आविष्कार ने मानव सभ्यता को संस्कृति का आधार दिया, मानव

समाज को स्वर दिया और मानव समाज को सांस्कृतिक और
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शैक्षणिक क्रांति के लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया।

भाषा की बड़ी भूमिका है। समय-समय पर भाषा की भूमिका

बदलती रहती है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं।

हम लोग जानते हैं कि भाषा का मतलब जिसका व्याकरण आधार

हो, भाषा का मतलब जिसका ग्रामर हो, शब्दकोष हो। भाषा,

जिसकी अपनी लिपि हो। जिसकी अपनी लिपि न हो, जिसका

अपना व्याकरण न हो, जिसका अपना शब्दकोष न हो, ये बोलियां

हैं। देश में ऐसी बहुत सारी बोलियां हैं, जो भाषाओं से ज्यादा

व्यापक हें।

महोदय, आपके यहां झारखंड में विश्वविद्यालयों में “हो” और

संथाली बोली पढ़ाई जाती है।

सभापति महोदयः मंडल जी, क्या आपको पता चला कि

कल झारखंड ने दस क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीयक भाषा घोषित कर

दिया?

श्री मंगनी लाल मंडल: यह बहुत अच्छा हुआ। झारखंड में

हो रहा है या बिहार में हो रहा है, यह एक ही बात है। सरकार

ने बोलियों को मान्यता दी है तो यह अच्छा काम किया है। यह

होनी ही चाहिए। हो बोली विश्वविद्यालय स्तर में एम.ए. तक पढाई

जाती थी लेकिन हो और संथाली भाषा का व्यापक असर है और

हमारे राज काज में इतनी बड़ी भूमिका है। इसका निर्धारण नहीं

हुआ था। मैंने कहा कि भाषा की भूमिका रही है। हमारे देश में

भाषा की भूमिका दरबारों में रही है, हमारे राजकाज में रही है,

कवियों की वाणी और लेखनी में रही है, साहित्यकारों के साहित्य

में रही है और जो मनीषी हैं देववाणी में रही हैं। यह भाषाओं

की भूमिका रही है। लेकिन जो दरबार की भाषा रही है, वह कहीं

विकसित हुई, कहीं राजकाज भाषा बनी।

आज अंग्रेजी के बारे में आपने कहा कि यह स्टेटस सिम्बल

हो गया है। यह ठीक हे कि स्टेटस सिम्बल के साथ-साथ यह

सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक प्रमुख अंग बनता जा रहा

है क्योकि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्रांति के आधार पर

समाज की जो रचना होती है, उसमें भाषा की बड़ी भूमिका होती

है। मानव जीवन का जो उत्थान और विकास हुआ है, उसमें भाषा

और बोली का बड़ा महत्व रहा है। इसमें कहा गया है, इन्होंने

अभी तक गढ़वाली और कुमाऊनी, इन दो भाषाओं का at

शताब्दी से उललेख किया है कि यह राजकाज की भाषा थी। इसमें

उन्होंने स्वयं कहा है कि उस समय तक हिन्दी संगठित नहीं हुई

थी या प्रचलित नहीं हुई थी। यह बात ठीक है कि उस समय

हिन्दी प्रचलित नहीं हुई, गढ़वाली और कुमाऊंनी wear कौ

भाषा थी। इन्होंने प्रारम्भ में नहीं कहा, जब आपने रोका तब इन्होंने

कहा कि इसका व्याकरण एवं शब्दकोष है, लेकिन जनसंख्या के
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मामले में बहुत आधार नहीं है। यह उत्तराखंड तक सीमित है।

हिन्दी आते-आते जब बहुत ज्यादा कवियों और मनिषियों के माध्यम

से इसका फैलाव हुआ, इसका दरबार में संरक्षण नहीं किया तो

एक समय ऐसा आया कि न सिर्फ महात्मा गांधी जी ने, बल्कि

सुभाषचन्द्र बोस जी ने भी कहा कि इस देश को अखंड रखना

है, आजाद करना है और इस देश के कोने-कोने में संवाद को

फैलाना है तो एक ही भाषा हो सकती है और वह हिन्दी भाषा

थी। आज अगर सुभाषचन्द्र बोस जी बंगाल में पैदा होते तो वे

कहते कि हिन्दी नहीं, अंग्रेजी बोलो। क्योकि वे गुलाम भारत में

पैदा हुए थे और उस समय अंग्रेजी की भूमिका ऐसी निर्धारित नहीं

की थी, हमारे आर्थिक जीवन में, रोजगार की भाषा अंग्रेजी नहीं

बनी थी। आज अंग्रेजी रोजगार की भाषा हो गई, हमारे आर्थिक

जीवन की संपूर्ण गतिविधियों पर अंग्रेजों ने कब्जा एवं एकाधिकार

कर लिया है, इसलिए आज हिन्दी उपेक्षित है और इसीलिए हिन्दी

के साथ जितनी बोलियां एवं भाषाएं हैं, वे सब उपेक्षित हैं।

... (व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः सभी भाषाएं हिन्दी कौ बहनें

हैं। ...(व्यवधान)

श्री wart लाल ase: हां, सभी भाषाएं हिन्दी की बहनें

है। इसलिए डॉ. राममनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि अंग्रेजी

तो कल कौ छोकरी है। इसने दुनिया की सभी भाषाओं के शब्दों

को समाहित कर लिया है। हिन्दी जितनी समृद्ध है, उतनी समृद्ध

अंग्रेजी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी ने हमारे जीवन, देश और राज-काज

पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इस देश का समुचित विकास

होना चाहिए, जिसमें आज क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई दे रहा है।

तटवर्ती इलाकों में अंग्रेजी आई, इन इलाकों का बड़ा विकास हुआ

और मध्यवर्ती इलाकों में अंग्रेजी नहीं आई, इसलिए मध्यवर्ती

इलाकों का विकास तटवर्ती इलाकों के मुकाबले में कम हुआ।

इसीलिए डॉ. लोहिया ने कहा कि अंग्रेजी जिस रूप में आई थी,

उसका काम खत्म हुआ। अगर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है

और समाज में जो गैर-बराबरी है, उसे दूर करना है तो क्षेत्रीय

भाषा, क्षेत्रिय बोली और राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करना होगा।

इसलिए डॉ. लोहिया कहते थे कि तुम्हें अगर हिन्दी से प्रेम न

हो, खरगे साहब जहां से आते हैं, ये बहुत अच्छी हिन्दी बोलते

हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन ये जिस

प्रदेश से आते हैं, वहां अंग्रेजी का बोलबाला है, क्योकि हिन्दी के

खिलाफ एक घृणा पैदा की गई है। वहां यह कहा गया कि हिन्दी

मत अपनाएं, ये कहें कि अंग्रेजी जाए, तमिल, तेलगू, मलयाली

एवं बंग्ला आए, इसी में बोलो, डॉ. लोहिया जी ने यह कहा था।

श्री सतपाल महाराज जी ने अपने भाषण में कहा कि आज हमारी

भाषा क्यों नहीं समृद्ध हो रही है? आज हमारी जितनी बोलियां

भाषाएं हैं, उससे भी ज्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन वैसी बोलियों
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को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा रहा है, राज-काज

का संरक्षण नहीं है। इसीलिए पहले अंग्रेजी में काम करते हैं।

सभापति महोदय, मै जिस समय विद्यार्थी था, भारत सरकार

ने जितने स्तर पर हिन्दी का प्रचलन था उतना आज नहीं है, जब

हम हिन्दी में कोई पेटीशन भेजते हैं, तो हमें आम लोग कहने

के लिए आते है कि इसे अंग्रेजी में लिख दीजिए तो हमने उनसे

कहा कि क्यों? उन्होने कहा कि हिन्दी में पेटीशन देखते ही बाबू

लोग उसे फेंक देते हैं, अनुवाद बाद में होता है, लेकिन पेटीशन

को फेंक दिया जाता है। मंत्री जी उसे नहीं पढ़ते हैं और अगर

वे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हिन्दी को समझना मुश्किल है। यह

उनका एक अहंकार भीतर से हो गया है कि हम अंग्रेजी को जानते

हैं और हमें अंग्रेजी का ज्ञानी तभी समझा जाएगा, जब हम हिन्दी

के प्रति नफरत पैदा करेंगे। जो हिन्दी के प्रति नफरत पैदा करते

हैं, वे क्षेत्री भाषा, क्षेत्रीय बोलियों के प्रति समादर और आदर

का भाव प्रकट नहीं करते हैं। इसीलिए जो उन्होंने प्रस्ताव किया

है, 22 भाषाओं को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में

दर्ज किया गया है। अभी शैलेन्द्र जी ने ठीक ही कहा, मैं उनकी

बात का समर्थन करता Bl हुक्मदेव बाबू ने इस मामले में बहुत

ही रोचक तरीके से कहा, वे समाजवादी आन्दोलन से आये हैं और

हम भी इनके पीछे-पीछे समाजवादी आन्दोलन में थे और ` समाजवादी

आन्दोलन के माध्यम से ही महात्मा गांधी डॉ. राममनोहर लोहिया

को ओर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को समझ

पाये तो देश को समझ पाये, देश की सांस्कृतिक विरासत को समझ

पाये और इसलिए उत्तराखंड की जो ये भाषाएं हैं, ये तो देवलोक

कौ भाषाएं हैं। जैसा लोगों ने कहा कि सारे देश का हिन्दू

धर्मावलम्बी, साष्टांग दण्डवत ये लोगों को कराते हैं, चाहे बद्रीनाथ

हो या केदारनाथ हो, इसलिए इन दोनों भाषाओं को संविधान की

आठवीं अनुसूची में मान्यता तो मिलनी ही चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः मंडल जी, आप बद्रीनाथ-केदारनाथ के

इलाके में गये हैं?

श्री मंगनीलाल मंडल: जैसा हुक्मदेव बाबू ने हाथ जोड़कर

कहा, वैसे ही मैं भी कहता हूं कि मैं हरिद्वार गया ऋषिकेश तक

गया, लेकीन उसके आगे नहीं गया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं इसलिए बता रहा था कि उसके आगे

जाकर जहां पर लिखा है देवताओं की घाटी में आपका स्वागत

है। जैसे ही हम लोग, जहां से हेमकुण्ड का रास्ता टूटता है.

.. (व्यवधान)

श्री सतपाल महाराजः यह फूलों की घाटी है।

सभापति महोदयः वैली ऑफ फ्लावर तो उधर हो गयी।

देवताओं की घाटी में आपका स्वागत है, कहा है कि देवताओं की
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घाटी में आपका स्वागत है। जैसे ही हम लोग श्रीनगर से आगे

निकलते हैं तो वहां पर वह लिखा हुआ मिलता है।

श्री vera कुमारः सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत

कहना चाहता हूं कि सतपाल महाराज जी सभी सम्मानित सदस्यों

को वहां ले चलें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः सतपाल महाराज जी, अगर आप स्वीकार

करें तो कई माननीय सदस्य आपके निमंत्रण पर वहां जाने के लिए

तैयार हैं। ...(व्यवधान)

श्री सतपाल महाराजः हां-हां बिल्कुल। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: वहां सब आतिथ्य सत्कार आपको ही

करना पडेगा।

श्री सतपाल महाराजः हां-हां, मुझे हृदय से स्वीकार है। .

.. (व्यवधान)

श्री हूक्मदेव नारायण यादवः वहां महाराज कौ इतना बडा

आश्रम है और इतनी शिष्य मंडली है कि वे तो सारी संसद को

बद्री आश्रम में बुलवा सकते है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदयः मंडल जी, अब कन्क्लूड कौजिए।

श्री मंगनीलाल मंडल: ठीक है, महोदय हम कन्क्लूड करते

हैं।

अब तक तो टी.वी. में ही महाराज साहब का प्रवचन सुनते

थे। बहुत रोचक तरीके से ये बोलते भी हैं। अभी भी इन्होंने जो

भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन अगर कभी जाने

का मौका मिलेगा तो ठीक ही सारे लोगों ने प्रस्ताव किया कि सब

को वहां ले चलें, अपने आश्रम में रखें और वहां अपना प्रवचन

भी सुनावें और हम लोग गदगद होकर हाथ जोड़कर कहें कि

गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को निश्चित रूप से संविधान की

आठवीं अनुसूची में रखना चाहिए।

इन्हीं बातों केसाथ मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार के

मंत्री यहां बैठे हुए हैं, सरकार सतपाल महाराज जी के इस विधेयक

के साथ क्या व्यवहार करेगी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर देश

को बचाना है, देश को समृद्ध करना है, देश में अगर एक स्वस्थ

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सामाजिक

आधर की संरचना करनी है तो हिन्दी सहित उसकी जितनी क्षेत्रीय

भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका विकास करने के लिए, सुरक्षा देने

के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ यह

जो विधेयक है, कुमाऊंनी और गढ़वाली भाषाओं को संविधान की

आठवीं अनुसूची में स्थान मिले, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता
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हूं। और सरकार से भी अपील करता हूं कि इस विधेयक को मान

लिया जाये।

सभापति महोदयः अगर हरीश जी को जवाब देना होगा, तब

तो वे आसानी से मान जाएंगे।

श्री बी. मेहताब लगता है कि आज आपको हिन्दी में बोलना

पडेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमारः आप हिन्दी में बोलिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मुश्किल है।

सभापति महोदय: आप किसी भी भाषा में बोलें आपका

स्वागत है।

(अनुवाद!

श्री भर्तृतरि महताब: सभापति महोदय, मैं यहां इस महत्वपूर्ण

विधेयक पर चर्चा में भाग लेने केलिए खड़ा हुआ हूं (व्यवधान)

हां, ऐसा हो सकता था मैं उडिया में अधिक बेहतर तरीके से बोल

सकता था।

हमारी समस्या यह है कि गैर-हिन्दी भाषी राज्य से आते हैं

और हमें अपनी मातृभाषा में विचार करके विदेशी भाषा में बोलना

पड़ता है। परंतु मूल प्रश्न यह है कि यदि अंग्रेजी आज हमारे लिए

विदेशी भाषा है तो जब सदस्य उस भाषा विशेषकर अंग्रेजी भाषा

में बोल रहे हैं तो मैं इस रिकार्ड को अपरिवर्तित रखना चाहूंगा।

वर्ष 20 में आज का रिकार्ड है कि इस देश में इंग्लैंड से भी

अधिक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति भारत में हैं पूरे विश्व में

अमरीका और इंग्लैण्ड से भी अंधिक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति

हैं। यही इस भाषा की अच्छाई है परंतु फिर भी मैं यह कहना

चाहूंगा कि यह बड़ी मजेदार भाषा है। यह केवल 26 वर्णक्रमों वाली

मजेदार भाषा है जब हम अपनी भाषाओं, उनकी अच्छाई की बात

करते हैं, तो जिन भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में मान्यता

दी गई हैं। वे22 के करीब हैं जो आरम्भ में राजभाषा अधिनियम

के अस्तित्व में आने के बाद 4 थीं और तदुपरांत, विचार-विमर्श

के बाद जब संविधान सभा वाद-विवाद के दौरान खंड को aia:

स्थापित किया गया था और जब सभी रुकावट दूर हो गई थीं तो

उस समय हमें 5 वर्षो के भीतर हिन्दी की राजभाषा के रूप में

लागू कर देना चाहिए

थी सारी स्थिति बदल गई तब यह स्थित थी और इसीलिएवहां खडे

होकर, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे

मानना पड़ा था कि हम एक भाषा को दूसरी भाषा पर थोप नहीं

सकते है।

44 भाद्रपद्, 933 (शक) सविधान (सशोधन) विधेयक, 200-जारी 594

परंतु मैं सभी हिन्दी भाषी व्यक्तियों को इस बारे में जवाहरलाल

नेहरू द्वारा कही गई बात वाले दिन से थोडा और आगे ले जाना

चाहुगा। हिन्दी उस समय-मानक भाषा थी? आपकी चार विशिष्ट

बोलियां थीं। आपकी ब्रज, खडी, अवधी बोलियां थी और वे सभी

चार विशिष्ट बोलियां मानकीकृत eff

[fest]

श्री मंगनी लाल मंडलः महात्मा गांधी सौराष्ट्र, क्षेत्र गुजरात

में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी न तो खड़ी बोली जानते थे, न

अवधी बोली जानते थे और न कोई कबीर बोली जानते थे।

श्री भर्तृहरि महताबः वे हिन्दुस्तान के थे। ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडलः महात्मा गांधी ने कहा कि हिन्दू ओर

हिन्दुस्तानी से ही इस देश को जगाया जा सकता है। इसलिए मैंने

महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस का नाम लिया। दोनों की

मदरलैगवेज हिन्दी नहीं थी, लेकिन दोनों ने हिन्दी के माध्यम से

देश को आजाद कराने का आंदोलन चलाया था।

(अनुवाद

श्री भर्तृहरि महताबः जो कुछ श्री मंडल कह रहे हैं, मेरा

उससे कोई विवाद नहीं है। मुझे इस पर कोई विवाद नहीं है। यहां

मेरा एकमात्र सरोकार यही हे या हिन्दी oat सदी, 20वीं सदी के

आरंभ में मानकीकृत भाषा थी कृपया हिन्दी साहित्य का अध्ययन

करें। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैथिलीशरण गुप्त की

पुस्तक का अनुवाद करते समय ये सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। तभी मुझे

इस सब के बारे मे पता चला ऐसा नहीं है कि मैं हिन्दी नहीं

पढ़ता हूं। मैं हिन्दी पढ़ता हूं परंतु मैं श्री मंडल, श्री हुक्मदेव

नारायण की तरह धाराप्रवाह हिन्दी नहीं बोल सकता परंतु हिन्दी

भाषा के राज्यभिषेक का इतिहास एक बात है और राष्ट्रीय उत्साह

मन में लाना अलग बात है।

अतः जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए तब यह

सब बाद के हिन्दी में हुआ परंतु तदुपरांत, ये वे मूल अंश है जिन्हें

मैं यहां व्यक्त कर सकता हूं और यह उल्लेख किया गया था कि

केवल देवनागरी लिपि ही होगी यह क्या दर्शाता है? इसकी विशिष्ट

लिपि नहीं की राजस्थानी की अलग लिपि थी जैसा कि सतपाल

जी यहां कह रहे हैं कि उनकी अलग लिपि होगी। बिहर में मैथिली

और भोजपुरी

के लिए अलग-अलग लिपियां थी। जैसा कि हमारे यहां उडिया

के लिए दो अलग-अलग लिपियां थीं यह बिल्कुल अलग का था,

मै। इस बात की चुनौती दे सकता हूं।
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सभापति महोदय: मैथिली और भोजपरी के लिए कोई अलग

लिपियिं नहीं है। एक देवनागरी एकमात्र लिपि 2

[fet]

श्री मंगनी लाल मंडलः लेकिन हमने देवनागरी को tere

किया। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताबः ऐडॉप्ट किया है, मैं वही बता रहा हूं।

, (अनुवाद)

fr भाषाओं के लिए भिन लिपियां थीं।

(हिन्दी)

श्री ganda नारायण यादवः गुजराती और मराठी के बहुत

से शब्द देवनागरी से मिलते हैं। ... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताबः अब भी मराठी में एक ऐलफाबेट ऐसा

है जो हिन्दी, देवनागरी में नहीं है। ...(व्यवधान)

(अनुवाद!

मुझे बोलने दिया जाए ...(व्यवधान)

(हिन्दी)

सभापति महोदयः प्लीज, महताब जी को बोलने दिया जाए।

... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताबः लेकिन बाकी सारे ऐलफाबेट्स देवनागरी

स्क्रिप्ट से मिलते हैं। ... (व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः इससे किसी भाषा का मेल

नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल: आप अभी हिन्दी के बारे में क्यों

बोल रहे हैं, गढ़वाली और कुमाऊंनी के बारे में भी है। ...

(व्यवधान)

सभापति महोदयः ऐसा नहीं है। मंडल जी, यहां कोई डिबेट

नहीं हो रही है। ये विचार हैं ओर महताब अपने विचार दे रहे

a

( अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताबः मेरे विचार से गत 2-:3 वर्षो के दौरान

पहली बार इस सभा में भाषा अथवा साहित्य के बारे में विचार-विमर्श
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किया जा रहा है और जो भी अब तक बोला है उसने भाषा ओर

साहित्य पर विस्तार से चर्चा की है। हमारे देश की यही विशेषता

है।

जब मेरी बेटी छठी कक्षा में पढ़ रही थी तो एक शाम उसने

एक प्रश्न पूछा प्रश्न यह था कि हमारे--हमारी भूमि के इस भाग

को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, चीन के पास हमसे अधिक

भूमि है, सोवियत संघ के पास हमसे अधिक भूमि थी। क्या इसका

कारण यह है कि इस क्षेत्र में अधिक व्यक्ति रहते हैं, और इसी

कारण यह उपमहाद्वीप है? तब मैने बिटानिका और शब्दकोष का

भी संदर्भ दिया और यह पता लगाना आरंभ किया कि महाद्वीप में

क्या होता है ताकि हम अपने देश को यदि महाद्वीप नहीं तो suelo

कह सकें। इसका कारण यह है कि हमारा देश बहु-भाषीय,

बहु-जातीय है और यहां पर अनेक धर्म हैं जैसाकि चीन में नहीं

है।

इस सभा में और उसके बाहर गत कई वर्षो तक यह कहा

गया है कि हमारी भाषा एक होनी चाहिए तत्पश्चात क्या हम यह

कहेंगे कि हमारा धर्म एक ही होना चाहिए? क्या हम यह भी

कहेंगे कि हम सभी की एक जाति होनी चाहिए? यह संविधान

जिसे हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाया गया है वह हमें एक दर्जा देता

है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म, अपनी भाषा

अपनाने का अधिकार तथा स्वयं को सच्चा भारतीय होने का दावा

करने का भी अधिकर देता है।

इस भूमि पर, यद्यपि यह कई बार विभाजित, उप-विभाजित

हुई है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव,

यह भू-भाग उपमहाद्वीप हैं क्योंकि हम प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति,

प्रत्येक भाषा को मान्यता देते हैं और हम अनेक और बातें जोड़

सकते हैं। इसीलिए, यह उपमहाद्वीप है, जोकि रूस नहीं है। उन्होने

पूरे देश में एक भाषा लागू की ओर क्या हुआ। हर कोई जानता

है कि एक निश्चित समयावधि के बाद वह राष्ट्र हम कह सकते

हैं कि टूट गया। महाशक्ति धराशायी हो गई।

आज, तिब्बत में क्या हो रहा है? तिब्बत में बौद्धों अथवा

तिब्बतियों पर एक विशेष भाषा, विशेष विचार को थोपा जा रहा

है। उससे एक समस्या जैसा कहा जाता है उत्पन्न होंगी मैं उन

पहलुओं की बात नहीं कर रहा हूं। परंतु यहां मैं कहूंगा कि कुछ

वर्षो पूर्व कई समाचारपत्रों में अति सनसनीखेज और रोचक समाचार

प्रकाशित हुआ था कि उसमें विभिन्न सर्वेक्षण कर रहे हैं।

उन्होंने एक विशिष्ट भाषा पाई जो वर्ष-दर-वर्ष सिमटती जा रही

थी और अब मुश्किल से हजार व्यक्ति उस भाषा को बोल रहे

हैं। इसे मेरी भाषा कहा जाता है। संविधान उनको यह गारंटी देता

है कि हमें उस भाषा की रक्षा करनी होगी।
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जो व्यक्ति भाषा साहित्य में वास्तव में रुचि रखते हैं वहां

हर कोई जब कभी विभिन संगोष्ठी में बैठते हैं तो लोग कहते

हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आह्वान से अंग्रेजी भाषा पर अत्यंत

भार होने से, हमारी भाषा सिमट जाएगी और वह पांच, दस अथवा

5 सदियों के बाद हमारी भाषा मिट जाएगी। भाषा जैसा मेरी समझ

में आता है।

(हिन्दी।

जैसे हम एक wae नदी कौ तरह कहते हैं। मुझे आशा

है कि अति संस्कृतनिष्ठ नहीं है। यह प्रवाह की तरह बहती रहती

है।

सभापति महोदयः निरन्तर प्रवाह की तरह बहती रहती है।

श्री भर्तृहरि महताबः वह निरन्तर प्रवाह की तरह बहती रहती

है। लेकिन लेग्वेज, भाषा हमारी उडिया भाषा में डेढ़ सौसाल पहले

थी, वह अब नहीं है। वह बदलती रहती है। में अति नम्रता के

साथ कहना चाहता हूं कि आज हमने हिन्दी भाषा को एक

स्टैंडर्डाइज्ड भाषा के रूप में विकसित कर दिया है।

( अनुकद्

क्या आज उस भाषा में ओर शब्दावली जोड़ रहे है? सतपाल

जी का क्या सरोकार है? आज जब वह बोल रहे थे तो, उन्होंने

तीन चार शब्दों का उल्लेख किया था।

अपराह्न 5.00 बजे

[श्री सतपाल महाराज पीठासीन हुए]

एक प्रश्न था जब वर्ष 963 में राजभाषा अधिनियम लागू

किया गया था और agua यह वर्ष 965 में अस्तित्व में आया

था, मै। गृह मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि वह यह पता लगाए

कि अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी शब्दावली में कितने शब्द

अपनाए गए A... (व्यवधान) |

[fest]

श्री मंगनी लाल मंडलः महोदय, पहले विद्यार्थी पदार्थ विज्ञान

पढ़ता था, रसायन शास्त्र पढ़ता था। अभी मैट्रिक के विद्यार्थी से

पूछा जाए कि पदार्थ विज्ञान किसे कहते हैं, तो वह नहीं समझेगा।

लेकिन अगर फिजिक्स किसे कहते हैं, तो तुरंत समझ जाएगा। भाषा

यही है। मैं मैट्रिक में जब गणित, पदार्थ विज्ञान पढ़ रहा था और

रसायन विज्ञान पढ़ रहा था, तो प्रयोगशाला कौ एक-एक चीज का

हिन्दी नामकरण था कि बीकर किसको कहते हैं, परखनली किसको
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कहते हैं। अभी किसी से कहें कि रसायनशास्त्र की प्रयोगशाला में

यह बीकर यह परखनली है तो वह नहीं समझेगा क्योकि हमने

उनका प्रचलन बंद कर दिया है। प्रचलन से उसे विज्ञान की भाषा

नहीं बनने दिया। जब हिन्दी राज-काज की भाषा नहीं हो सकी,

तो विज्ञान की भाषा कहां से हो सकेगी? ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः महताब जी को बोलने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः हमने अपने मां-बाप को

भुलाकर मम्मी-डैडी कर दिया। हमारे बच्चे चलकर पूछेंगे कि मां

क्या होता है, बाप क्या होता है।... (व्यवधान)

सभापति महोदयः माताश्री पिताश्री कहना भूल गए।

महताब जी आप बोलिए।

(अनुवाद

श्री भर्तृहरि महताबः वे केवल प्रतिस्थापन कर रहे हैं। में

यहां केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उडिया भाषा के मामले

में संविधान मे क्या कहा है। इसमें कहा क्या कि यह भी हिन्दी

की तरह भारतीय यूरोपियन परिवार से ही बनी है। यह भाषा इस

देश की कुल जनसंख्या के 3.3 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती

है। अब यह उड़ीसा की राज्य भाषा है। आज यह झारखंड की

दूसरी भाषा है। उडिया भाषा को असम में रहने वाले लोगों द्वारा

भी बोला जाता है। आज मुझे पवन सिंह घाटोवन इस सभा में

नजर नहीं आ रहे हैं परंतु अनेक व्यक्ति असम में उडिया बोलते

हैं इसलिए झारखंड के सिंहभूमि और रांची जिले में, छत्तीसगढ़

के रायपुर, रायगढ़ और बस्तर जिलों में, पश्चिम बंगाल में मिरनीपुर

जिले ओर वर्धमान के कुछ भाग में तथा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम

और विशाखापट्टनम जिलों में उडिया बोलते हैं।

मैं इस सभा का ध्यान एक विचित्र बात की ओर आकृष्ट

करना चाहूंगा असम कौ लिपि थी, अपनी लिपि थी उडिया की

अपनी दो लिपियां थीं एक लिपि इस देश के दक्षिण भाग के साथ

और दूसरी इस देश के उत्तरी भाग के साथ संप्रोषण करने के

लिए थीं। अंततः स्वतंत्रता के पश्चात, हमने उत्तरी भाग कौ लिपि

को अपनाया जैसा कि sfear को आज लिखा जा रहा है। इसका

संविधान में वर्णन किया गया है। परंतु जेसा कि हम कहा करते

थे, दक्षिण भाग की अलग लिपि थी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और

कर्नाटक के दक्षिण भाग की अलग लिपि थी इन भागों के संपेषण

करने वाले व्यक्ति इस लिपि में लिख रहे थे। वह भाषा उडिया

थी परंतु लिपि थोड़ी अलग थी। वह आज पूरी तरह नष्ट हो चुकी

है।
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यहां मुझे उस समय का एक Seid याद आता है जब गुरुदेव

रविन्द्रनाथ टैगोर-वर्ष 938 में उड़ीसा के राजकीय अतिथि बने थे।

वह अस्वस्थ थे। वह पुरी में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। वह वहां

पर 2-3 महीनों से अधिक समय तक रहे। उस समय, उन्होने

उडीसा प्रांत के नेताओं से बातचीत की उस समय उनके मन में

बड़ा ही विचित्र विचार आया उन्होंने कहा: आप अलग लिपि का

आयोग क्यों कर रहे हैं। आप बंगाली लिपि अपना सकते हैं। आप

इस लिपि में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। बंगाल हम बंगाली लिपि

अपना सकते हैं। आप इस लिपि को अपनाएं जैसा कि हमने असम

में किया है। असमियां भाषा लिखने के लिए बंगाली लिपि का

उपयोग किया जा रहा है। असम अपनी लिपि छोड़ चुका है।

यह वह विचार था जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोर द्वारा रखा

गया था जब वह उड़ीसा के राजकीय अतिथि थे। इस विचार का

उडीसा के नेताओं द्वारा जोरदार विरोध किया गया था। हमने अपनी

लिपि की रक्षा की। हमने एक लिपि को छोड दिया है परंतु एक

लिपि जिसे हम उपयोग करते हैं, जो हमने रखी है, वह है लिपि

उस लिपि में काफी साहित्य लिखा जा रहा है।

हमारी लिपि है। लिपि भाषा की नींव होती है और साहित्य
उसके बाद आते हैं। आज की स्थिति के अनुसार हमारे देश में

4000 से अधिक भिन-भिन बोलियां हैं परंतु सभी बोलियों की

लिपियां नहीं हैं। आज, fafa क्षेत्रों में अनेक समितियों का गठन

किया गया है। डॉ. सीताकांत महाबल की अध्यक्षता में एक समिति

गठित की गई थी। उन्होंने उन भाषाओं के बारे में कई सुझाव दिए

हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुसार स्वीकार अथवा सम्मिलित
किया जा सकता है। हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मान रखते हुए

अपने संविधान में i4 भाषाओं को बढ़ाकर 22 कर दिया है।

संविधान इस विधिका उपबंध करता है। हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं

को मान्यता दी है। जितना अधिक हमें यह देगा उतना ही बेहतर

होगा। हमने देख लिया कि सोवियत संघ और चीन में क्या हुआ?

महोदय, मुझे अन्य धरना की याद आती है। यह बिहार,

झारखंड, और उड़ीसा से जुड़ी है। अंग्रेजी ने वेस्ट बंगाल प्रजिडेंट

की तरह विभिन्न प्रेजिडेंसिज बनाई थीं। इन्हें विभाजित और उप

विभाजित किया गया और अंततः वर्ष 9i. के पश्चात यह बिहार

और उड़ीसा प्रांत बने। इनके बीच में अनेक सामंती राज्य थे। वहां

अदालत की भाषा अंग्रेजी थी।

वे हिन्दी भाषा थोपे जाने के विरुद्ध थे। उड़ीसा की पश्चिमी भाग

संबलपुर में सबसे पहले उन्होंने यह तर्क रखा कि अदालत कौ

भाषा हिन्दी नहीं बल्कि उडिया होनी चाहिए संबलपुर रामपुर के

निकट है। यह वर्ष ig04 में हुआ ।

मेरे घर में भी कई मोहर हैं-मेरे परदादा ने ये मोहरें बनवाई

थीं और उन्हे कतिपय अभिलेखों पर लगवाया करते थे वे पारसी

में लिखी थी। कुछ उर्दू में लिखी थीं क्योकि वह अदालत की भाषा
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थी। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी अदालत की भाषा बन गई थी। यह

अब भी अदालत की भाषा बनी हुई है। हम इस बारे में कुछ

नहीं कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति को श्री विजयबहादुर सिंह जैसे

वकीलों की सहायता लेनी पड़ती है क्योकि वह अंग्रेजी बोल सकता

है, वह अंग्रेजी में बहस कर सकता है, वह अंग्रेजी में न्याय दिलवा

सकता है। कितने व्यक्ति यह कह रहे हैं कि इसे हटा देना चाहिए।

मैं केवल यह आग्रह करूंगा कि जब डॉ. सीताकांत महाजन

की रिपोर्ट को सरकार के समक्ष रखा जाए तो हमें अपने देश की

क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता देनी चाहिए। न केवल Se मान्यता

दी जानी चाहिए बल्कि उनकी पहचान करके उन्हें बढ़ावा भी दिया

जाना चाहिए। यदि हमें कतिपय भाषाओं का राज्य भाषाओं के रूप

में विकास करना चाहते हैं तो उन राज्य की भाषाओं की अलग

शब्दावली भी बनानी होगी। ताकि इसका उपयोग किया जा सके।

इसका प्राय: उपयोग किया जा सकता है और साहित्य में तथा अपने

उपयोग के विभिन्न भागों में इसे रखा जा सका हे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, माननीय

संसद सदस्य श्री सतपाल महाराज जी ने संविधान (संशोधन)

विधेयक, 20I0 के नाम एक विधेयक पुरःस्थापित किया है ...

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः रंजन जी, हिन्दी में बोलो,

बंगाली हिन्दी में बोलो।

श्री शैलेन्द्र कुमारः चौधरी साहब, हिन्दी में बोलो।

श्री अधीर चौधरीः मैं श्री शैलेन्र जी से पूछूंगा, क्योंकि वे

कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी इंग्लिश में नहीं

बोला। सही बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनके जो

बेटा-बेटी, पोते-पोती हैं वे कहां पढ़ते हें? ... (व्यवधान) हम लोग

मुंह से एक बात कहते हैं लेकिन काम दूसरा करते हैं, यह भी

सही नहीं है। ये दो किस्म कौ बातें हैं। ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमारः सभापति जी, इस समय वातावरण ऐसा

बना दिया गया है कि आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा

रहे हैं। ... (व्यवधान) व्यवस्था परिवर्तन कौ बात है, यह मैं कह

रहा था।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः हमरे बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे

तो बैकवर्ड, शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड टराइव्न को आई.ए.एस. आई.

पी-एस. में कोई घुसने नहीं देगा। ...( व्यवधान) मजबूरी में पढ़ रहे

हैं। हमें फोर्थ-ग्रेड में भी कोई नहीं रखेगा। ...(व्यवधान)
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(अनुवाद!

सभापति महोदयः श्री अधीर चौधरी के वक्तव्य के अतिरिक्त

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा!

... (व्यवधान) *

[feat]

श्री अधीर चौधरी: एक बात आप सुनिए। जब हमारा

संविधान 950 में बना था तो हिन्दी को ऑफिशियल लैग्वेज बताया

गया था, लेकिन उसके साथ यह भी उसमें प्रॉविजन था कि 5

साल के अंदर, अगर संसद सोचे तो अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी, केवल

हिन्दी रहेगी। लेकिन हम लोग तय नहीं कर सके। उसके बाद 963

में जब ऑफिशियल day एक्ट आया तो हमने दोनों को

ऑफिशियल लैगवेज मेँ रख दिया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप जिस भाषा में बोलना चाहते है उस

भाषा में बोलिए।

( अनुवाद ]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, विधायी दस्तावेज में यह प्रस्ताव

किया गया है कि गढ़वाली और pated भाषा को संविधान की

आठवीं अनुसूची में शामिल कर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ओर सम्मान

दिया जाए।

( हिन्दी]

सर, मेरा पहला सवाल यह है कि हमारे देश में नेशनल बड,

नेशनल एनीबल, नेशनल फ्लैग हमें मालूम हैं, लेकिन हम यह

नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई नेशनल लैग्वेज है,

क्योकि हिन्दुस्तान एक हिट्रोजिनिअस सोसाईटी हैं, जहां मल्री-लिग्वल,

मल्टी-रिलीजिअस, मल्टी-कल्वरल, मल्टी-रेशिअल सोसाइटी है।

अगर हम ब्रिटेन में जाएं तो 95 परसेंट लोग इंग्लिश में बात करते

हैं, फिर भी इंग्लिश वहां ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरी तरफ आप

अमरीका जाएं तो वहां इंग्लिश नेशनल लैग्वेज है, इंफोर्मल-बे में।

लेकिन हिन्दुस्तान में हमें इंग्लिश और हिन्दी दोनों को ऑफिशियल

लैंग्वेज और साथ ही साथ 22 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में

जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि शैड्यूल लैंग्वेज और स्टेट

लैंग्वेज। यहां बिल में मांगा गया है कि शैडयूल्ड लैंग्वेज की तरह

इसे दर्जा दिया जाए। महोदय, लैंग्वेल क्या होती है? लैंग्वेज मीडियम

आफ एक्सप्रेशन होती है। जब कोई लैंग्वेज की बात आती है,

तो साथ ही साथ एक जियोग्राफी, एक टेरिटरी सामने आती है।

इसमें टेरिटोरियल लैंग्वेज हो सकती है, कोमेंट्री लैंग्वेज हो सकती

है और सैंट्रल तथा रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। भारत में आज

से पांच हजार साल पहले हम लोगों ने भाषा को ओरिजनेट होते

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

44 भाद्रपद, 4933 (शक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2070-जारी 602

देखा। पहले इसकी पचास विकटोरियल फार्म थीं। यह ट्रोसफार्म

होकर फिक्टोरियल स्पीक आ गई। उसके बाद ओ्थोग्राफिक्स आ

गया। यह बड़ा ट्रांजिशन है कि we लैंग्वेज जमाने से हम लोग

मार्डन लँग्वेज जमाने में आ चुके है। अगर इस बीच देखा जाए

तो तीन केटेगिरी में हम इन्हें बांट सकते हैं एक इडो आर्यन, दूसरी

तिब्बत वर्मन, तीसरी द्रविड्यन है। हिन्दुस्तान में 73 फीसदी लोग

इंडो आर्यन लैग्वेज यूज करते है। तीन फीसदी लोग दूसरी भाषाएं

यूज कश्रते हैं, बाकि लोग द्रविड्यन लैग्वेज यूज करते हैं। तीन

फीसदी लोक दूसरी भाषाएं यूज करते हैं, बाकि लोग द्रविडयन

लैग्वेज यूज करते हैं। द्रविड॒यन लैगवेज के अंदर भी 73 किस्म की

डायलेक्टस हैं, जैसे हिन्दी में ।7 किस्म की डिस्ट्रक्ट डायलेक्स है।

एक डायलेक्स से दूसरे डायलेक्स तक काफी अंतर भी हे।

महोदय, इसमें जो मुद्दा रखा गया है कि गढ़वाल और

कुमाऊनी लैंग्वेज को शैड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। इसका

समर्थन करने में मुझे कोई हिचक और सवाल नहीं है। गढ़वाल

में हर घर से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए एक जवान गया

हुआ है। गढ़वाल-कुमाऊं के बहादुर सिपाही हमारे देश की रक्षा

करते हैं और इसलिए गढ़वाल-कुमाऊं लैंग्वेज को आठवीं अनुसूची

में शामिल करके उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में

हिन्दू-आर्यन लैंग्वेज में भी काफी डिवीजन है। जैसे कि ओल्ड हिन्दू

आर्यन, जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसके बाद क्लासिकल

संस्कृत, प्राकृत, जिसका आपने भी जिक्र किया em इसके बाद

अपभ्रंश है। हिन्दुस्तान में इन्दा, ब्राह्मी, नागरी, खरोष्ठी और गुप्त

स्क्रिप्ट हैं। हिन्दुस्तान कैलेडियोस्कोप की तरह है, जिसमें बहुत

किस्म के नजारे देखने को मिलते हैं। वर्ष 96 में हिन्दुस्तान में

जो dae हुई थी, उसमें देखा गया कि हिन्दुस्तान में 652 भाषाएं

बोली जाती हैं। वर्ष i99: के ada में यह देखा गया कि 576

क्लैसीफाइड मदर लैंग्वेज हैं। इसमें 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको दस

लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 50 ऐसी भाषाएं हैं

जिन्हें एक लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ

ही कहना चाहूंगा कि 4 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से

ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर 200] में एक और सेसैस हुई

जिसमें यह निकलकर आया कि हिन्दुस्तान में 29 ऐसी भाषाएं हैं

जो दस लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। और 60 ऐसी

भाषाएं हैं जिन्हें एक लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और

i22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते

हैं। मैंने जिस बात से चर्चा शुरू की थी कि हमारे देश में नेशनल

लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हमारा जो संविधान है और

हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, इसमें कहीं नेशनल लैंग्वेज कहकर

हम लोग नहीं बोल पातें हमारा आर्टिकल 343 है जिसमें यह कहा

गया कि हिन्दी विद देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और

आर्टिकल 354 में बताया गया किः

( अनुवाद]

भारत राज्य किसी राज्य में प्रयोग होन वाली भाषाओं में से

किसी एक या अधिक भाषा को या हिन्दी/अंग्रेजी को उप राज्य
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के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने

वाली भाषा भाषाओं के रूप में अंगीकृत कर सकता है।

i967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 963 की

धारा-8 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, संसद के कार्य-संचालन के

लिए और केन्द्र सरकार तथा राज्यों के बीच पत्रचार के लिए उपयोग

की जाने वाली भाषा के संबंध में नियम बना सकेगी।

987 में यथा संशोधित नियम, 976 शीर्षक के अधीन सा.

का.नि. 05 की धारा 3 क में विनिर्दिष्ट किया गया है कि केन्द्र

सरकार के कार्यालय में क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

को पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोडकर हिन्दी में होंगे और यदि

उनमें से किसी को कोई प्रत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके

साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

नियम 976 शीर्षक के अधीन सा.का.नि. i05 क की धारा

3 के अनुसार बताया कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग!

में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय

(जो केन्द्र सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि

अंग्रेजी में होंगे।

aa "ग दक्षिण भारत में है जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक

और आध्र प्रदेश शामिल हैं।

(हिन्दी)

इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने

इलाके की डमोग्राफौ ओर वहां कौ आम जनता कौ भावना पर

नजर रखते हुए, वो ऑफिशियल dre का दर्जा दे सकते हें।

मुझे जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार द्वारा गढ़वाली और

कुमाऊनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है या

नहीं दिया गया है, जैसे कि बिहार में बंग्ला है, हिन्दी है, उर्दू

है। इन सभी भाषाओं को बिहार सरकार ऑफिशियल लैग्वेज का

दर्जा दे चुकी है! सिक्किम में चारों ऑफिशियल dda हैं। सिर्फ
नेपाली लैग्वेज को शैड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे कि पंजाब

में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, हमारे सूबे बंगाल में बंगाली। यानि

कि हर सूबा अपने क्षेत्र के मद्देनजर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा

दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कि सूबों के हाथ

में कोई पॉवर नहीं ह। हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ पावर्स सूबों

को भी दी गई हैं किआप भी अपनी तरफ से ऑफिशियल लैंग्वेज

का दर्जा दे सकते हैं। फिर भी जब शैडयूल्ड लैंग्वेज के बारे में

चर्चा होती है रहे और आम जनता की मांग बढ़ती रहे तो धीरे-धीरे

आज तक 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शैड्यूल लैंग्वेज का दर्जा मिला

है। जहां तक गढ़वाल का सवाल है, सतपाल जी ने बहुत अच्छे
ढंग से गढ़वाल की चर्चा की है जिससे हम सब खुश हुए हें।

गढ़वाल एक पहाड़ी भाषा है, कमाऊनी हिल की भाषा है। पौडी,

गढ़वाल, चमोली, उत्तराखंड, हरिद्वार, रूद्र प्रयाग की गढ़वाल सेंट्रल
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पहाड़ी भाषा है। यह इंडो आर्यन भाषा के नार्दर्न जोन में मिलती

है। इतिहास को देखने से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर

I7at शताब्दी तक गढ़वाल में जो राजा थे उनकी आफिशियल भाषा

गढ़वाली थी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि देवप्रशग के

इंस्क्रिप्शन में, ग्रैंटिंग की इंस्क्िष्शन में राजा के दस्तखत हें।

न्यूमेसमेटिक्स, रायल सील्स में गढ़वाली भाषा के सबूत मिलते हैं।
गढ़वाल ऐसा इलाका था जहां पनवा राजा राज करते थे जब

गोरखा, तिब्बती और ब्रिटिश नहीं आये थे। इतने सालों तक जिस

जगह इनका राज था वह इंडिपेंडेंट किंगडम था। रायल सील्स,

न्यूमसमेटिक्स में एक भाषा को दर्जा देने के लिए वे सब सबूत

हैं जो होने चाहिए। इसलिए गढ़वाली भाषा को शैड्यूल भाषा का

दर्जा देना चाहिए। यूनेस्को दुनिया का एक एटलस बनाता है जिसे

लैंग्वेज एटलस कहा जाता है। इंटरनेशनली युनेस्को एटलस बनाकर

बताता है कि कहां कौन सी भाषा खतरे में है। हम देख रहे हैं

कि गढ़वाल डेंजर जोन में आ चुका है। गढ़वाल भाषा बहुत

रेपिडली श्रिंक कर रही है। इसकी रक्षा राज्य सरकार का फर्ज

है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचे।

महोदय, इतिहास बताता है कि गढ़वाल भाषा खास लोगों की

भाषा थी। बाद में आर्यन आए, अपने साथ वेदिक संस्कृत लाए,

धीरे-धीरे गढ़वाल भाषा से जुड़ते गए। कई लोग कहते हैं कि

शेरसेनी और राजस्थानी अपध्वंस ने इस पर काफी असर डाला है।

गढ़वाल के लोग बाहर जाने लगे तो काफी भाषाएं जैसे पंजाबी,

गुजराती, मराठी, बंगाली आदि ने असर डालना शुरू किया। isat

शताब्दी के बाद हिन्दी ने सबसे ऊपर स्थान बनाया। गढ़वाली भाषा

का स्क्रिप्ट देवनागरी है। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि गढ़वाल

में जोपहले भाषा थी वह फोक कल्चर के जरिए जनता तक

पहुंचती थी। भाषा हमारी धरोहर है। जनरेशन से जनरेशन एक फोक

लोर की तरह से वे जनता के दिलों में बैठी थी। यह उस समय

भी उनकी एक संगठित लिटरेचर थी। i7at शताब्दी के बाद गढ़वाल

भाषा एक लिटरेचर की हैसियत से उभरकर सामने आने लगी और

एक के बाद एक गढ़वाल से निकली कविताओं, कहानियों और

उपन्यासों के बारे में हमें जानकारी होने लगी।

महोदय, मैं आपको एक ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताता

al

(अनुवाद!

जो सर्वाधिक प्राचीन पांडुलिपि पायी गयी है वह पंडित जयदेव

बहुगुणा द्वारा रचित कविता “रंच जुड़या जुड़िगे घीमआन जी” है।

(हिन्दी।

/828 में महाराजा सुदर्शन साह ने सभा सार लिखा था। यह चौंकाने

वाली बात है कि

(अनुवाद

अमेरिकन मिथिनरियों i330 ई. में ने गढ़वाली भाषा में न्यू टेस्टामेंन्ट

प्रकाशित की।
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(हिन्दी)

अमरीकन मिशनरी ने भी गढ़वाली में यह cee लिखा हे। जबकि

हम लोग जानते हैं कि महाभारत के जमाने से गढ़वाली भाषा का

इस्तेमाल होता Ml इसके अलावा जो ढाई हजार साल पुराना

अशोक स्तम्भ है, उस स्तम्भ पर भी गढ़वाली भाषा के सबूत मिलते

हैं। गढ़वाल से बहुत सारी मैगजीन्स निकलती हैं, जैसे बदुली,

हिलांस, चिट्ठी-पत्री और धाड आदि। ये सब चीजें गढ़वाली भाषा

को डेवलप करती हैं।

महोदय, गढ़वाली भाषा के महत्व की जानकारी देने के लिए

मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूगा,

( अनुवाद]

वर्ष 200 में साहित्य अकादमी ने दो गढ़वाली लेखकों नामतः श्री

सुदामा प्रसाद “प्रेमी! और प्रमलाल भट्ट को भाषा सम्मान प्रदान

fea जुलाई, 20I0 में साहित्य अकादमी ने मेरठ साहित्य सम्मेलन

के दौरान श्री बचन सिंह नेगी को गढ़वाली गौरव सम्मान प्रदान

किया। साहित्य अकादमी ने जुन, 200 में पौरी गढ़वाल में गढ़वाली

भाषा सम्मेलन भी आयोजित किया। उत्तराखंड, दिल्ली और मुम्बई

के विभिन्न हिस्सों में कई गढ़वाली कवि सम्मेलन आयोजित किए

गए हैं।

[fest]

इसलिए मै चहता हूं कि गढ़वाल ओर कुमाऊं के पहाड़ों के

लोगों की भावना और उनकी वर्षों पुरानी मांग को मद्देनजर रखते

हुए गढ़वाल और कुमाऊनी भाषा को शेड्यूल भाषा का दर्जा दिया

जाए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदय,

मैं जनाब सतपाल महाराज के जरिए रखे गये इस विधेयक के पक्ष

में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी

की तकरीर के बाद मेरे लिए इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए

बचा नहीं है। में अपनी बात को पूरी तरह इनसे सम्बद्ध करते

हुए ...( व्यवधान) जो जबान है, भाषा है, इस पर उस जबान के

जानने वाले को अपनी भाषा, अपनी वेशभाषा, अपने राज्य और

अपने राष्ट्र पर फख होता है। लेकिन इस देश में यह परम्परा बन

रही है कि एक विशेष भाषा को जानने वाले लोग ही अक्लमंद

होते हैं। अगर उस भाषा को आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत

बुद्धिमान नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि हां इनको

भी कुछ आता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं माना जाता है।

अगर आप यूरोप में जाएं तो जैसे अपने यहां राज्य हैं, वहां उतने

बडे शहर हैं, वहां उतने बडे देश हैं। इंग्लैंड में जोलोग इंग्लिश

बोलते हैं, वे फ्रांस में जाएं और अगर इग्लिश में कोई बात करें

तो फ्रेंच के लोग जवाब नहीं देते हैं। मैं भी एक बार गया था
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तो मैंने इंग्लिश में किसी से बात की और जब उसने नहीं समझा

तो मैंने कहा कि आप इंग्लैंड के इतने बगल में हैं आप इंग्लिश

नहीं जानते हैं तो वे बोले कि इंग्लैंड के लोग भी फ्रेंच नहीं जानते

हैं। उनको अपनी-अपनी भाषा पर गर्व होता है। चोधरी साहब बोल

रहे थे और कई बार मैं देखता हूं कि जो बंगाली भाषा जानने

वाले हैं ... (व्यवधान)

सभापति महोदयः आपकी अनुमति हो तो हम वार्ता का

समय एक घंटा बढ़ा रहे हैं

अनेक माननीय सदस्यः जी ठीक है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हिन्दुस्तान में कई तरह की

भाषाएं बोली जाती हैं। कई जगह एक भाषा बोलने वाले हैं, उनके

बोलने का अंदाज बदल जाता है। उर्दू बहुत जगह गोली जाती है

और हिन्दी भी बहुत जगह बोली जाती है। बिहार में मैथिली और

अंगीका बोली जाती है। लेकिन एक ही भाषा के बोलने वाले एक

जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो उनके बालने कौ टोन बदल

जाती है। दिल्ली के लोग जिस टोन से चांदनी चौक में बोलते हें,

दिल्ली से आगे जाकर उत्तम नर की तरफ चले जाएं और

ककरौला और ade की तरफ चले जाए तो दिल्ली में उसी हिन्दी

का अंदाज बदल जाता है। हरियाणा में चले जाएं तो उसी हिन्दी

को बोलने का अंदाज बदल जाता है और अगर ज्योति मिर्धा जी

के क्षेत्र में चले जाएं तो उसी हिन्दी को अलग तरह से बोला

जाता है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति

मंत्री ( कुमारी सैलजा ): हरियाणा में ज्यादा मीठा बोलते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः जी हां, वह मीठा ही है।

सभापति जी, मेरा agua भी सोनीपत में है। मैं तो हरियाणा के

खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता हूं। वहां के लोग

तो बहुत मीठा बोलते हैं, हम सुबह से शाम तक सुनते हैं।

अपनी-अपनी जुबान पर फख करना और जुबान पर जिद करना

अच्छी बात है। अगर कभी कोई व्यक्ति कहे कि हमारी भाषा में

बोलें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना

चाहता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है, जहां एक मुल्क में

इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और एक राज्य में इतनी भाषाएं बोली

जाती हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। अष्ठम् सूची

में कुछ भाषाओं का नाम है। सभापति जी, मुझे यह फक्र है कि

जब मैं अटल बिहारी वाजपेई जी के साथ मंत्री था और हम लोग

वाजपेइ जी को ले कर हुक्मदेव बाबू के क्षेत्र में एक महासेतु का

उद्घाटन करने के लिए गए थे। वहां पर हुक्मदेव बाबू ने उनको

मखाने की माला पहनाई थी और पाग दिया था। मिथिला के बारे
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में जो वर्णन उनकी war से हो सकती है, वह मेरी जुबान से

नहीं हो सकती है। कार्यक्रम रेलवे के पुल का शिलान्यास करने

का था लेकिन इन्होंने प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन किया। मिथिला

को अष्ठम सूची में डालने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेई जी

ने की थी। यह सरकार की इच्छाशक्ति पर होता है। कैबिनेट की

उस बैठक में मैथिली जानने वाला मैं ही बैठा था। हमारे बिहार

के कई नेता थे। कैबिनेट में मैंने कहा कि आपने वहां घोषणा

की थी। हम लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि आप निर्मली गये थे

और आपने कहा था कि मैथिली को अष्ठम सूची में डालेंगे। बिना

कैबिनेट नोट के कैबिनेट ने डिसीजन किया और मैथिली को अष्ठम

सूची में हमारी सरकार ने डाला और इसका हमें सौभाग्य मिला

क्योंकि हम उस कैबिनेट के सदस्य थे। हम भोजपुरी को डालने

वाले थे, लेकिन वक्त से पहले चुनाव हो गया और आप लोग

आ गये। आप तो अंग्रेजी वाले लोग ज्यादा आ गये, आपको

भोजपुरी से क्या मतलब? भोजपुरी को भी अष्टम सूची में डाला

जाये। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि इसे

हम अष्टम सूची में डालें।

श्री हरीश रावत: जिस दिन आपने उन्हें मैथिली को डालने

की याद दिलाई, उस दिन आपको भोजपुरी का ख्याल नहीं आया।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः उसे आपके लिए छोड़ दिया

था। आप क्या करते? सब कुछ हम ही कर जाते तो आप क्यों

आते?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं कई बार इनसे

बहस-मुबाहिसे में रहता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि आपने

नहीं किया। किसी मंत्री जी से पूछिए तो वे कहते हैं कि यह काम

पहली बार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नेहरू जी ने

जो किया, इंदिरा जी ने जो किया, राजीव जी ने जो किया वे कुछ

नहीं कर पाये, आप कह रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं। कई

बार जो काम हम करते हैं, आज आप लोकपाल बिल की बात

कर रहे हैं, आप मनरेगा लेकर आये, आप आरटीआई लेकर आये,

हम यह कहते कि आप इन्हें पहले दिन ही क्यों नहीं लाये? यह

काम सिलसिलेवार होता है।

सभापति महोदयः आप विषय पर बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः हम अपने कैबिनेट के अनुभव

कह सकते हैं कि एक दिन की सत्ता नहीं मिलती है, काम

सिलसिलेवार किया जाता है। इसलिए यह कहना कि हम नहीं कर

पाये और आप नहीं कर पाये हैं, यह प्रश्न भी मैं आपके लिए

छोड देता हूं। हम तो नहीं कर पाये, लेकिन सात साल से आ

क्या कर रहे थे? जब मंत्री जी आप जवाब दें तो हम इस बात
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का जवाब आपसे जरूर चाहेंगे। भोजपुरी के जो लोग आज देख

रहे होंगे, वे रावत साहब से उम्मीद करेंगे कि जवाब देते वक्त

या वे जब बोलें तब वे इस बारे में बतायें कि भोजपुरी को सात

साल से न्याय क्यों नहीं मिला? छह साल पहले जब हमारी हुकूमत

रही, उससे पहले पचास साल न्याय क्यों नहीं मिला, इसका जवाब

आपको देना चाहिए? इस देश में जुबान का बहुत महत्व है, जब

हुक्मदेव बाबू बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हर आदमी अपनी

भाषा में बोलता हे। मैं मुसलमान हूं और अरबी पढ़ता हूं। अरबी

मेरी समझ में आये या न आये, लेकिन मैं अरबी पढ़ता हूं। अगर

मैं कभी दुआ करने जाता हूं तो हाथ उठाते वक्त मैं अरबी में

ही दुआ मागूंगा और मेरा खुदा मेरे से राजी हो जाएगा। अगर यही

अकीदा हो जाये कि अरबी में दुआ मांगने से ही खुदा राजी होगा,

ऐसा नहीं है। जिसकी जो भाषा है, बंगाली, बंगला में दुआ मांगता

है, जो उर्दू जानने वाले हैं, वे उर्दू में दुआ मांगते tat हिन्दी

जानने वाले हैं, वे हिन्दी में प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला सबकी

जुबान समझता है। जो जुबान आपकी समझ में आती है, वही

जुबान आपकी अपनी जुबान है। मैं यह देखता हूं कि लोग कई

जगह, जिस पर बहुत बड़ा अकीदा होता है, उस भाषा पर, उस

किताब पर, तब भी उस किताब को लोग पढ़ते तो हैं। संस्कृत

में कई किताबें हैं, लोग वेद पढ़ते हैं, लोग कुरान पढ़ते हैं, लोग

अपनी भाषा में वाईबिल पढ़ते हें लेकिन उसे समझाते हुए वे उस

भाषा का उपयोग नहीं करते। जिस भाषा में लोग समझ जायें, वे

उस भाषा का उपयोग करते हैं। हिन्दुस्तान में कई बार नारा लगता

है, रावत साहब कल भी आप टेलीविजन पर नारा लगा रहे थे,

मैं उसे यहां कोट नहीं करूंगा। मैं आपकी प्रेस कांफ्रेंस देख रहा

था। कई बार जुबान के बारे में यहा डिबेट होती है, मैं बहुत ज्यादा

डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं तो यह कह सकता हूं कि कौन हमारा

राष्ट्रगान हो, इस पर भी देश में बहुत बडी बहस हुई, वोटिंग हुई।

हमारी सरकारी जुबान कौन सी हो, हम कौन से नारे को लगायेंगे,

कई बार लोग कहते हैं कि यह जुबान हमारी है, यह जुबान तुम्हारी

है, जो हिन्दुस्तानी जुबान है, वह सब हमारी है। हम अपनी जुबान

प जिंद कर सकते हैं कि हम अपनी जुबान में बोलेंगे, लेकिन

हम दूसरे को उसकी जुबान में न बालने दें, यह भी बहुत अन्याय

है। इसीलिए हम कह सकते हैं आज कई नारे हैं, इंकलाब

जिन्दाबाद है, जिस व्यक्ति को उर्दू के बारे में कुद नहीं पता, वह

भी कहता है कि इंकलाब जिन्दाबाद, यह तो उर्दू की बात हैं।

सभापति महोदय: आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, आपने समय भी agar

है और आप बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय: चलिये ठीक है। आप थोड़ा संक्षिप्त

कीजिऐ, अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं बचपन से आपको

सुनता रहा हूं। मैं फिल्में नहीं देखता हूं, मैं गाने नहीं सुनता, लेकिन

न्यूज देखने के बाद अगर मुझे समय मिलता है, तो मैं प्रवचन



609 संविधान (सशोधन) विधेयक, 200-जारी

सुनता हूं। आपका प्रवचन आता है, तो मैं कभी मिस नहीं करता

हूं। ...(व्यवधान) महोदय, मैं सच बोलता हूं और उसकी सच्चाई

वही समझ सकता है, जिसका स्वयं सच्चाई पर विश्वास हो। अगर

सच्चाई पर किसी को विश्वास नहीं है, तो दूसरे को भी वह अपनी

तरह का ही मानने लगता है। मैंने दिल से कहा है और मेरे मित्र

निशिकांत जी जानते हैं कि मैं बहुत गौर से सुनता हूं, क्योकि

जो बडे व्यक्ति आ कर टीवी पर बोलते हैं, उससे हम लोगों को

काफी लाभ होता है। हम लोग मंत्री रहे, तीन बार से सांसद हैं,

लेकिन अपने को स्टूडेंट की तरह मानते हैं। अगर कहीं सांसद बोल

रहा होता है, तो उसकी कही एक-एक बात कीमती होती है,

इसलिए मैं हमेशा उनसे सुनकर सीखता Zl

महोदय, मैं कह रहा था कि जुबान का अपना महत्व है। आज

कल लोग फिल्मों में जाते हैं, तो उर्दू सीखते हैं। लोग उ५ जानते

हैं तो “ज” के नीचे बिंदी लगाते हैं। हिन्दी में भी अब लोग “ज”

के नीचे बिंदी लगाते हैं और हिन्दी तथा उर्दू का जो रिश्ता है,

वह गंगा-यमुनी तहजीब से झलकती है। उर्दू भाषा के लिए यह

कह दिया जाता है कि मुसलमानों का भाषा है। ऐसा नहीं है, उर्दू

प्योर हिंदुस्तानी जबान है। उर्दू पर कभी किसी दूसरे मुल्क का ठप्पा

नहीं लग सकता है। ...(व्यवधान) उसका सर्टिफिकेट इनसे नहीं

चाहिए। ...(व्यवधान) महोदय, इस देश में मुसलमानों को किसी

के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वह हिन्दुस्तानी है। जो

मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वह हिंदुस्तानी ही है। कई लोग

सर्टिफिकेट aed रहते हैं। कि आप देशभक्त हो, आप भारतीय

हो। कहीं भी रहें, जो इस मुल्क में पैदा हुआ, बंटवारे के बाद

जो पाकिस्तान नहीं गया। भारत को मादरेवतन माना, जननी मातृभूमि

माना, वह हिंदुस्तानी ही है, उसे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट कौ

जरूरत नहीं है। उसे न सर्टिफिकेट देना चाहिए और न ही किसी

से लेना चाहिए।

महोदय, यह जो जबान है, हर क्षेत्र में इसके बोलने में थोड़ा

बहुत फर्क आ जाता है। दिल्ली में जैसे उर्दू और पंजाबी दूसरी

जबान है। बिहार में उर्दू दूसरी जबान है, मैथिली दूसरी जबान है।

अलग-अलग लोग अपनी जबान पर गर्व करते हैं। मैं अंग क्षेत्र

का सांसद हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं विक्रमशिला कज्ञ

सांसद हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं विक्रमशिला का सांसद

हूं। बिहार में जिस प्रकार मैथिली बोली जाती है, उसी तरह

भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अंगिका

को अष्टम सूची में लाया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन

चल रहा है। पहले भी संसद में हमने इस विषय को उठाया था।

जब विक्रमशिला में अंगिका भाषा का उपयोग होता था, पश्चिम

बंगाल, उड़ीसा, असम के कई इलाकों में अंगिका बोली जाती है।

और भागलपुर का जो नजदीकौ क्षेत्र है।

सभापति महोदयः इसकी लिपि क्या हे?
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श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, इसकी लिपि देवनागरी

है। इसका अलग शब्दकोष है और व्याकरण है। तिलकामाजी

यूनीवर्सिटी में इस भाषा के लिए अलग से केन्द्र खुला हुआ है।

अंगिका बहुत ही मीठी और प्यारी भाषा है। ...(व्यक्धान) जिस

बात को आपने हुक्मदेव जी से सुन लिया है और वहां तक पहुंचने

में हमें बहुत समय लगेगा। सभापति जी, यह आंदोलन बहुत दिनों

से हो रहा है। महाभारत काल में यह क्षेत्र था, यह उतना पुराना

है। महाभारत काल में अंगराज कर्ण का यह क्षेत्र है। उससे संबंधित

मंदार पर्वत है, जो अब झारखंड क्षेत्र में आ गया है। यहां पर

नालंदा की चर्चा होती है, पर विक्रमशिला की कभी कोई चर्चा

नहीं हुई मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। हम बराबर यह

कहते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाइए। जिस तरह आप

नालंदा में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उसी तरह वहां केन्द्रीय

विश्वविद्यालय खोलें। लेकिन इस सरकार में तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिजवालों

की ज्यादा चल रही है। नालंदा, विक्रमशिला वाले लोग सिर्फ

बैठे-बैठे देखते रहते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज की बात होती है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो

अंगिका भाषा है, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। मै धन्यवाद

दूंगा कि सुश्री ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थीं तो मैंने उनको चिट्ठी

लिखी और एक बार अनुरोध किया उन्होंने भागलपुर-यशवंतपुर

एक्सप्रेस का नाम बदलकर अंग एक्सप्रेस रख दिया। मैं अंग इलाके

का सांसद हूं। वह तो दानवीर की भूमि है और मैं इस सरकार

से पूछता हूं कि हम लोग कब तक दान करते रहेंगें? आप अपना

हृदय थोड़ा बड़ा कीजिए। अंगिका को आठवीं अनुसूची में डालने

की कोशिश इस सरकार को करनी चाहिए। आज बडी तादात में

पूरा भागलपुर कमिश्नरी क्षेत्र, कोसी कमिश्नरी क्षेत्र, और झारखण्ड

में गोड्डा के लोग अंगिका का बहुत उपयोग करते हैं। अंगिका

भाषा के साथ मंजूषा, कला जुड़ी हुई है। मैं इस बिल पर समर्थन

करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि अंगिका भाषा को अष्टम

सूची में डाले। सरकार आठ सालों से बैठी है, जिद पर अड है

कि किसी भाषा का नाम ही नहीं डालेंगे। जब वाजेपयी जी थे,

उन्होंने कई भाषाओं का नाम अष्टम सूची में डाल दिया। आपको

हम सारे सांसदों ने हस्ताक्षर करके दिया कि भोजपुरी, राजस्थानी,

अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए। अन्य कई सांसदों ने भी

अपील की है।

सभापति महोदय, सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है, सरकार

अंगिका को अष्टम सूची में डाले। लोगों की भावनाओं का समझना

चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है कि लोग सड॒क पर आकर बात

करें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमें चुनकर भेजती है।

जनता हमें वोट देती है। एक क्षेत्र में करीब 5 लाख वोटर होते

हैं। वह अपने प्यारे नुमाइंदे को श्रद्धा से चुनते हैं। हम अगर यहां

अकेले खड़े हैं तो समझिए हमारे साथ 30 लाख जनता खड़ी है,

हमारे 5 लाख मतदाता खडे हैं। हम कभी अपने आपको अकेला,

तन्हा नहीं मानते। संसद सदस्य कुछ नहीं होता, यह तो एक



6i4 संविधान (सशोधन) विधेयक, 2070-जारी 2 सितम्बर, 2074 संविधान (सशोधन) विधेयक, 2070-जारी. «6 2

इंस्टीट्यूशन है। हम कुछ नहीं हें। जब देश में सांसदों पर टिप्पणियां यहां पर एक सांसद राजस्थान से आते हैं। मैं उन्हें हमेशा
कसी जाती हैं, हमारे जैसे लोग जिन पर कोई केस, मुकदमा, कभी देखता हूं कि वे अपने घर से पैदल चलकर आते हैं। उनके पास
कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई है तो हम समझते हैं कि हमारे गाड़ी नहीं देखता हूं। मैं खुद कई बार अपनी गाड़ी रोककर उनको
जैसे लोग वह गाली क्यों सुने जो गाली सुनाई जाती है? हम लोगध अपने साथ बिठाता हूं। वे राजस्थान से कांग्रेस के सांसद Zi

इससे आहत होते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। हम जब

L Este Hh ७8५७० 9 बल) coin 09-०१ ४०३००
bike tie ८.४८ sz PSs uty» Ate it ८ < १८.८.६६ ८४८

८५ WIR Cala) -- 2nd ire WN ASefe Gite ०८ (४८-८०

Te, toe bx 2, te Zlob EM SYR Ki we bE ७/(2०/८ eee

(८.५ Ue Mou PG LIL ७४-४४०६००/४-६--७/४/-६४५८ ७

Fic tlt ७4 5%5.॥202 ८-४ ४ SSO! Ul Se ८५५ -- ८७५ है /2/ लि

८९. ८८.६६ ute ZN ue Un be Ue let 4.४ Uae ted «~ |

Bitte URL ie 2०७८: ४.७./ ७ At

_ ek 6. SE UIE UL Ue fede SIL ८०

SPR - a be Fs Why 76 <~ MERE LL tab (Sb 099M Cale ८.2

(oi) bebe (4६.८० ete le

Kade dat Sr Ag torso "(श बल 0 ७
Sabet S Sale Sebs become telnet 42८ etl rd tortie

८८ ८५८५ pe Ci nL ०७०७-६७ abe biti mye ७७ .

AN LT rat tebe ILL Gre Pe UAE tL Ae

(८७ poe tes MeO Se Ie chs if bee क) 77.07 f ८ ८.८ ASF

CAD ASST ८4 LBL Glos 2b2t isle te Sees SSeS L ५<-

sh rife ec br SU ewer et genre stoi pipe ०५ ४४०-

3.- 6 ४६ Seba Chet 2 ५-८८-0 ह, 7 SE ft 9

(~ (८८८१८८८७. (४० Ait Lee, rt ott 2 ०६०७;

४५८८ Gi tpg 6-000-04 = hog क

Codi न OPW Be de ti tent fit de

4 + CE Ast BILE ES SSI Ur Se J bun Z-et

MPSS IL thy Ap EELLL Air yp itso ०३०



63 संविधान (सशोधन) विधेयक, 2070-जारी भाद्रपद, 933 (शक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2070- जारी

44.04 4" ५ (८.० Ce Sui ete WL (६१:७५, ६

Sie CE treed y PT UF Uy ot (is ८ ७८८४६, POLE

Mesa LU Pt ०७७०८ tt =. BL Ele

BYU ०५७२-७० ४-५८ toe ८७४८
0/7 0.04 (7 94 0/7 /

FUR Slay a! WE „८4. ८.८ py ८0८ VIE sll a dart,

= {4 + ८4 4 cs ८८. J Lise BI Sgt Ai AL ag iif ud

Be BLPTIL SBA Vo SAL AE Moo SL 52 AT_LETG

ib heey Pie SFIS cet SER USMS Zl ui3
७५४ BLS 0 ८-44८-५८ ०७५६ ८८६५७. ८2

0.04

76.42.44८ ५८ SS tte beg hi lS Shand bau

SINS BEG VL SAA LL UL 6 Tate Soh SAS

-4<-४४/७०८/६-९८ wid Sede

८../.९-४७४८७८८८०४६- Set Efe fl +.७/६-।

ELS KP ५९4 LMS ry helt (८८. HAS

-- 4 ne ARAN AI (००७५० BU Pa ee Te WET ७४

Ut "३०६८८ Ly Sie <> beslnd. Ute sh CIM 6) 4

eM le JC Ud Sle IETS Be 4.4,

Pre cher SII EGS eK TAC (८८.504

Seb hunters Atte Le WRI EI IWUL Ui a saat

AQAA LUT untyd So UA unto Spt eh ete

62०9० Ea the ७७७८९०४:६६ ७७१८ 0.

८ er tates te ७८ bodzc Fer thee ०६०४ ७९०८ ८

64



65 संविधान (सशोधन) विधेयक, 200-जारी 2 सितम्बर, 204 संविधान (संशोधन) विधेयक, 2070-जारी

१0777 (04-02-८८ Use th ve

LB ०५ ghivle 08५६0 | ions ८-८4-44 -<-५८८५। ५.५ (4

4-424-44. 440८

६८८१८०८. ५-4५०-4१ ५4८८ + 2 fet Suey

atl fhe, Bots ie Tih onsale 0१,८. L KU ८८-५५-८८ ० - A Set

Oth LEAL SATE LAR Sel BCS ese

Shek bb Kink Pua nbd tbe UF tt ७८४ 7०८६ (८

SMe SLAIN GL f Ose shen ७///७७४००७/४०७/७०*५०७२८

७40०0! isu 2 ८ 68 | fw (40 ५०/०८- hs besser ‘a (2८८. (~

SUS BEAL 2 se biter Fe pss Los 97.47
Std vest Wile पड Mh te nL wt Pog eta Bites

Peas Uo tc “~, < 2०८: <, iy oh Ce (2.८ € ८८ {3८ ८६५. -<६- it

Sinton 026 ८०-४--(०४५)--७७४/ ८. ute thee he Tux |

-- GUAR ISI 0/ऋ BAIS SA te, St Pe CAI

sic rr रन ten hl tEb oat hewz te called ८.

Meta Abie SP Hf c tase Ves iia ७072-४० -५-4

८ sui deb Jy Lut wi Ath. ८८८ + ८.८८ «bys, SOIL Tet

Usted A fen ०४ ८८८ ५-42-46
MBL UALS 0/9

ALOE LGM If ber LOE ८७०१2 bi Hae

ete ८५-८६-७८, - 5 ¢ WB SIF EM Shree 0

Se 6 Me po ७७५ te WU Oe Pb te ५: lng WL SUI

STII Me Slate (=) - Me Ul A 0 eB) ee 0

44 00 Roel 2 bess Se Ban $ ०४४०८

66



60 संविधान (सोधन) विधेयक, 2070-जारी भाद्रपद्, {933 (शक) संविधान (सशोधन) विधेयक, 2070-जारी

74000 00.

(नि 77/00.

-4-९:४८०-७७००/८- ९७००८ ~ ke eu?

५७५८।१०।८८ ५-८0८-04. White "4८५

LSP SGI MIM Be isa Pre SIS pa Bayne ७(२०४८७०७

nA STOP Ge ४८०५४ ०७०६, ttle dofi tut

JAW itso bre gc 0८५१८4८८. 4९५५५८८. ८८

2 BLE PY NL ARH Petz Le bien?

E2268 ५० e Sethi t IWSL (७०/६७/०४७७ SW KEI LMS

HAL his Abbie SFM Se SS to BS ern Sih

Yor bP be Kel eta) eg Wut en Blige in Ope
elie ne (०८८०४ ol t ZL Suet LBL Upwle

ier dy ८.८. Me ८-र--2८-४८८ ८/6. (४.५ Woot Fly. (2. im

८ Bebe es SES ce 0४600 lee PIL we bhy

Sette eS tee TAL ES YA St 4५ ०८(१-००६४४८-५

rer dtc Su Bos Stee, cde ILC 0,

tet titel tte 0.०६ ९2 dt et AHL le

SF eee EA orb oS Pt ~a Ye (46०५ Ne ०५२४/४... Un

ee titiAlect ८4-८८-4९ we

NVA L Eo MAT titled ८६ ip Sz todos nts She So Bi fab ४५

LE NIIGE hed PSG 3 /६/ Lap Spt

ACEI MIL Lei ses ise SY Fug to St Lee

Sot te viene Sect Ue ini ८.८ (2४४00 ० SX

Ueto SSE 7/0

68



69 संविधान (संशोधन) विधेयक, 2070-जारी 2 सितम्बर, 2074 संविधान (सशोधन) विधेयक, 2070-जार 620

जा AL TIE (०८४ LP TOUS GE UE ८ ५६५ Les

SL ००0८ ६-00८-6८ ८८०८-८ ०२४०६

~~ SK |

(4. WSU ८6८८4" ८६ ५4.

( iW psf «fe BL (४-५० ८. ~~ Sen See 4

<~ Saleh 7 hfe sees ६ <६-०-५९ Zens 5c hse line छ १

a Fh 5 cate SP VEUIO FL Me SEI te FE (2

क Sih fre it Litt SA LALIT S ७2.0४ eS Tet Suu

bk oe SODAS PI Be Mite ७८ Seth Att
2 ८-4-4५ ८ ५४६०-०. ०४४५-५४

- (4

7 Stil 00 toute ta wrth STAM
rH bute eS S OI GF (444 Lt tL AB .

44 ८-०८०-44 SH he ety, |

tL Sp AVE EBL WET LA STAI te

८ bub test POL Abbe utd ne cL 4.८४ LSI

pen atetril CP CELE AS Unt lily 9/9

संसद में बात कहें तो हम संसद सदस्यों को ऐसा गिना जाए कि (हिन्दी)

उनके क्षेत्र के 5 लाख लोग यह मांग करते 25 लाख लोग में

प्लस निशिकांत जी, जो वहां के सहने वाले हैं, यह मांग करते श्री vera कुमारः बाबा जी, आप हिन्दी में बोलिए।
हैं कि अंगिका को अष्टम सूची में डाला जाए। श्री केसी. सिंह ‘ara’: अभी अंग्रेजी में बोलने दीजिए

| ।... (व्यवधान)

इसी के साथ आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने

मुझे बोलने का अवसर fea सभापति महोदयः अंग्रेजी में बोलिए।

(अनुवाद) श्री के.सी. सिंह ‘ara’: आप कहें तो हम इलाहाबादी में

भी बोल देवें। हम चार-पांच भाषा जानते हैं।... (व्यवधान)

श्री के.सी. सिंह ‘ara’ (नेनीताल-उधमसिंहनगर): माननीय

सभापति महोदय, मैं आपको ध्यवाद देना चाहता हूं कि आपने

मुझे ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक अर्थात संविधान

(संशोधन) विधेयक , 20I0 पर बोलने का अवसर दिया। -- ( व्यवधान)

सभापति महोदयः आप जिस भाषा में बोलना चाहते हें,

उसमें बोलिए।
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चौधरी लाल सिंह: आप गढ़वाली में बोलिए। ...( व्यवधान)

श्री के.सी. सिंह “बाबा': जब गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा

राष्ट्रीय भाषा मानी जाएगी तो हम यहां पर गढ़वाली और कुमाऊंनी

में भी बोलेंगे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं,

उसमें बोलिए।

श्री के.सी. सिंह ‘ara’: यह विधेयक विशेषकर उत्तराखंड,

गढ़वाली और कुमाऊंनी बोलने वाले लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण

है।

महोदय, संविधान की आठवीं अनुसूची नागरिकों द्वारा बोली

और लिखी जाने वाली 22 राष्ट्रीय भाषाओं को मान्यता देती है।

यह विश्वास किया जाता है कि इन भाषाओं के दायरे में ही शिक्षा,

संस्कृति और बौद्धिक लक्ष्य सृजित किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण

है कि गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी भाषायें लाखों लोगों द्वारा बोली

और लिखी जाती है जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है को राष्ट्रीय

भाषाओं के रूप में मान्यता नहीं दी गई है तथा हमारे संविधान

में सम्मिलित नहीं की गई है।

महोदय, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के रूप में प्राचीन काल

से अस्तित्व में है। ग्यारहवीं शताब्दी के ताम्र पत्रों पर खुदे हुए

कुमाऊं के चांद शासकों और गढ़वाल के परमार शासकों के

अभिलेख क्रमशः कुमाऊनी ओर गढ़वाली भाषा में हैं। ताम्र-पत्रों

पर खुदे हुए ये अभिलेख मुख्यतः मंदिरों के लिए भूमि के दान

से संबंधित है। कुमाऊं और गढ़वाल के शासक वंशों के जो

शिलालेख उपलब्ध हैं वे क्रमशः कमाऊनी और गढ़वाली भाषा में

हैं। उस समय जब हिन्दी का भाषा के रूप में अस्तित्व भी नहीं

था, गढ़वाल ओर कुमाऊं राज्य के सभी शासकीय कार्य गढ़वाली

और कुमाऊनी में होते थे। ये दोनों भाषाएं अभिव्यक्ति में बहुत

समृद्ध हैं, जैसा कि सतपाल महाराज जी ने विस्तार से बताया हे

और इस क्षेत्र के लोक गीत और नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंधा मिली

है और यह इस भाषा के समृद्ध होने का प्रमाण है।

[fest]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हम

भी इस पर यहां बोलने के लिए बेठे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपका नाम सूची में लिखा हुआ हे।

..- ( व्यवधान)

( अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह ‘ara’: कुमाऊनी और गढ़वाली में प्रसिद्ध

मालूशाही दन्तकथाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान
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आकर्शित किया है। वर्ष 955 में इसका मेरी टेरेस दत्ता द्वारा पहली

बार फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया गया और 970 के आखिरी

वर्षो और i980 के आरम्भ में जर्मन विद्वान डॉ. कोनार्ड मेस्सनर

ने अपने डॉक्टोरल शोध - निबंध के लिए इसका अध्ययन किया

जिसे i985 में प्रकाशित किया गया।

(हिन्दी)

सभापति महोदयः रघुवंश बाबू, अगला नाम आप ही का

है।

... (व्यवधान)

( अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह “बाबा” महोदय, मैं श्री एम.पी. जोशी के

हाल में पोलैंड प्रकाशित यूरोप के सम्मानित और प्रतिष्ठित जर्नल

“लिंगुआ पोसानानिनसिस” में छपे लेख को उधृत करना चाहता

हूं।... (व्यवधान)

(हिन्दी)

सभापति महोदयः इनके बाद आपको ही बोलने दिया जाएगा,

आप ही का नाम लिखा हुआ है। इनके बाद आपको ही बोलने

का अवसर मिलेगा।

(अनुकाद्]

श्री के.सी. सिंह ‘ara’: मैं उधृत करता हूं:

“Supa का उद्गम किया देहरादून में कलजी में पाए गए

जो मौर्य शासक अशोक के अभिलेख में देखा जा सकता है

जिससे कुनिदा के सिक्के, अल्मोड़ा के faa, ईसा पूर्व दूसरी

शताब्दी से ईसा तीसरी शताब्दी के सिक्के सम्मिलित हैं दो

तलेशवर ताम्र we मिले हैं, छठी से सातवीं शताब्दी ईसवी

काल्यूरी अभिलेख, नौबीं-चौदहवीं शताब्दी ईसवी और अंत में

चांद अभिलेख, 4af शताब्दी gaat से i790 की हैं।

अभिलेखात्मक साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि सरकारी

दस्तावेज i4of शताब्दी ईसवी में कुमाऊनी में जारी किया गया था

जबकि हिन्दी में उनके बाद सोलहवीं शताब्दी ईसवी से ज्यादा पूर्व

की कोई तिथि नहीं है। राजस्व पंजिका कुमाऊनी में लिखी गई

तथा जिसका रख-रखाव राइका सम्राट बिल्कुल पश्चिमी नेपाल और

पूर्व कुमाऊं के चांद राजवंश द्वारा किया गया। इस प्रकार की एक

अन्य पंजिका में पूर्व ज्ञात तिथि का पाठ यह है कि इसे महाराज

लक्ष्मी चंद के शासन के दौरान 522 शक (600 ईसवी) में पहले

हस्ताक्षरित किया गया था
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सायं 6.00 बजे

चौदहवीं शताब्दी से 79 ईसवी तक ज्ञात अभिलेख के आधर

पर कमाऊं के चांद राजवंश के शासन में कुमाऊनी पूरे कुमाऊ

में राजभाषा ओर मूल भाषा थी।

सबसे पहले का ज्ञात तिथिवार अभिलेख मूल कुमाऊनी में

(शक 27 250 ईसवी) दिगासर पिथौरागढ़) में पाया जाता है।

(हिन्दी)

सभापति महोदयः श्री के.सी. सिंह ‘arn’ जी अगली बार

आप ही adit अब जीरो ओवर शुरू हो रहा है।

[arya]

आप अगली बार बोलेंगे।

( हिन्दी]

सभापति महोदयः अब शून्य काल प्रारम्भ हो रहा है।

श्री रामकिशुन। अगर आप लोग संक्षेप में बोलेगे तो सब का

नम्बर आ जायेगा।

श्री रामकिशन (चन्दौली): माननीय सभापति महोदय जी, मैं

लोक महत्व के बहुत ही महत्वपूर्णं प्रश्न को आपके माध्यम से

सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

भारतीय रेल हमारे जीवन की, पूरे देश के जीवन की आम

जनता की जीवन रेखा है ओर काफी लम्बी लाइनों का निर्माण

देश में हुआ है। देश के विभिन हिस्सों में राज्य सरकारें और केन्द्र
सरकार मिलकर लाइनें बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, लेकिन

मानव रहित रेलवे क्रासिंग नहीं रहने से आज बड़ी सख्या में

दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले वषो मे i6 हजार लोगों की मौत मानव

रहित क्रासिंग पर हो चुकी हैं। मानव रहित रेलवे फाटक जहां बने

हैं, उनको क्रॉस करने में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर हैं, आदमी
आते-जाते हैं, बस की सवारियां हैं, ट्रैक्टर-जीप हैं, उनसे आने-जाने

में ट्रेन से दुर्घटनाएं होती हैं और रेलवे को करोड़ों की सम्पत्ति

का नुकसान होता है।

रेलवे लाइन के दोनों तरफ सड़कों का निर्माण हो गया है,

लेकिन उन पर फाटक नहीं होने से पूरे देश में दुर्घटनाएं होती

हैं। अब तक जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमं काफी जान-माल की क्षति

हुई है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, खास तौर

से उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में भारी दुर्घटनाएं हुईं हैं, जिनमें

30-40 लोगों कौ जानें गईं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के जनपद
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चन्दौली में भी कई रेलवे लाइनें हैं, मुगलसारय-गया लाइन,

मुगलसराय-पटना लाइन, मुगलसराय-बनारस लाइन हैं, जहां मानव

रहित कई दर्जन रेलवे फाटक हैं। मुगलसराय से बनारस रेलवे लाइन

पर हृदयपुर में जो मानव रहित रेलवे फाटक है, उस पर कई बार

दुर्घटनाएं होती हैं। वहां करीब-करीब बीसों गांव हैं, जो उस मानव

रहित गेट से मार्केट में आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, मरीज मुगलसरय

इलाज कराने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से मुगलसराय से पटना

लाइन पर महादेवपुर है। वहां नहर की पटरी पर मानव रहित

क्रासिंग केचलते आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आगे बढ़ेंगे

तो मुगलसराय से जमनियां के बीच में कई ऐसे स्थान हैं, जहां

सड़कें दोनों तरफ बन गई हैं, पर मानव रहित क्रासिंग है। रेलवे

का गेट न होने से वहां दुर्घटनाएं होती हैं। यही हालत मुगलसराय-गया

लाइन पर है, जहां करीब आधा दर्जन रेलवे मानव रहित गेट हैं।

उनके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में

अपनी बात समाप्त कर देता हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार

के रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि देश में करोड़ों रुपया खर्च

हो रहा है, इसके लिए बजट है, प्रावधान है, लाभ में रेलवे बजट

होता है। इसके कारण हमारे देश की जनता को भारी जान-मान

की क्षति उठानी पड़ रही है। रेल मंत्रालय यह कहता है कि राज्य

सरकारें इसका प्रस्ताव भेजें, राज्य सरकारें सड़कें बनाती हैं और

मानव रहित गेटों पर आधुनिक गेट बनाने के लिए उसका प्रावधान

नहीं करते हैं, जिसके चलते भारी दुर्घटनाएं होती हैं।

मै आपके माध्यम से रेल मंत्री सेऔर रेल विभाग के

अधिकारियों सेकहना चाहता हूं कि आप जब बजट बनाते हें,

जब नई Wes बन रही हैं और रेलवे लाइन के इस पार को उस

पार से जोड़ने का काम हो रहा है तो उसी समय उन सड़कों

के बजट में ही उसमें प्रावधान रखा जाये। जब सड़कों का निर्माण

हो रहा है तो जहां मानव रहित क्रासिंग है, वहां आधुनिक रेलवे

'फाटक निर्माण कराने का काम किया जाए।

सभापति जी, आपने हमें इस विषय को उठाने का मौका दिया,

इसलिए मैं आपको और पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदय, में

आज देश के समक्ष एक अत्यंत ज्वलंत महत्वपूर्णं मुद्दे कौ तरफ

इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता

हूं। कदाचित इस विषय पर ठीक से चर्चा भी नहीं हो पायी जबकि

देश के विभिन्न राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो,

पंजाब हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनका काफी बड़ा हिस्सा इस समय

बाढ़ से प्रभावित है। इस समय देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती

बाढ़ है। उत्तर प्रदेश के ही राहत आयुक्त अनुसार लगभग तीस

हजार जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग बीस लाख जनसंख्या

बाढ़ से प्रभावित है और 2,746 गांव मेरून्ड हैं, करीब 90 तहसील
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प्रभावित हैं, अभी तक i25 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, चाहे

वह आकाशीय बिजली के कारण या घर गिरने के कारण हो। मैं

कल रात को i2 बजे अपने क्षेत्र सिद्धार्थनगर में था। में इसीलिए

सुबह नहीं आ पाया कि एक महत्वपूर्ण नदी बूढ़ी राप्ती, घाघरा,

आज सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती ककरही में खतरे के निशान से

ऊपर है। खतरे के निशान के ऊपर होने के कारण, एक गांव

जिसका नाम रीवानानकार है और एक गांव संगलदीप, उमरिया

ग्रामसभा में है, उसमें श्री रामायण यादव, राम मिलन साहनी, अंगद

यादव, भगवान दास साहनी, चौथी साहनी, शंकर यादव, कमलेश

यादव, सुदामा यादव, रामशंकर यादव, स्वामीनाथ यादव के घर ZI

रीवानानकार में राम ललित हरिजन, रामसबद हरिजन, मोहब्बत

अली उर्फ सत्तन हरिजन, झिनकू, प्रकाश, रामनिवास पाल, के घर

पूर्णतया नदी मै विलीन हो गए। मैंने अपनी आंखों से खुले आकाश

में मंजर देखा है। कल पनिियां दी गई, हम लोगों ने, तो शायद

रात में अपने बच्चों को लेकर जिस तरीके की जिंदगी वे जी रहे

a

सभापति महोदय: आप केद्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पालः महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस

बाढ़ के लिए जो घर गांव में थे और नदी में विलीन हो गए हैं,

उनके पुनर्वास करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाए, उन्हें इंदिरा

आवास दिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): भारत सरकार से क्या चाहते

हैं?

श्री जगदम्बिका पाल: भारत सरकार तो कह सकती है,

जिम्मेदारी तो आपकी है। फ्लड जो, है, वह स्टेट का सब्जेक्ट है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय: आप केंद्र सरकार से अनुरोध करें।

श्री जगदम्बिका पालः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता

हूं कि जो राज्य सरकार सोई पड़ी हुई है, इनका मिनिस्टर कहीं

Wis के डिस्ट्रिक्ट में ...(व्यवधान) सोई तो पडी है। ... (aera)

सभापति महोदयः आप शून्य काल में बोल रहे हैं, केंद्र

सरकार से अनुरोध करें।

श्री जगदम्बिका पालः मैं केवल यह चाहता हूं कि जो घर

गिर गये हें, दारा सिंह चौहान जी कह दें कि इनकी कांस्टीच्युएंसी

में घर गिराई मिल रहा हो, जिनके घर गिर गए, उनको अगर

पैसा मिला हो, इंदिरा आवास मिला हो, आज यह विषय राजनीतिक

विषय नहीं है। ...(व्यवधान) चौहान साहब आपका नंबर बन गया,

आप खडे हो गये, आपने टोकाटाकी कर दी, लेकीन याह विषय

राजनीति का नहीं है। इस विषय में पूर्णतया संवेदनशीलता है।

... (व्यवधान) मान्यवर, आप खुद इसके बारे में जानते होंगे।

..- (व्यवधान) मैं एक मिनट लूंगा आज घाघरा में जो अलगिन ब्रिज

है, वहां भी वह खतरे के निशान से ऊपर है। बलिया के पूर्ती

--( व्यवधान)

सभापति महोदयः आप संक्षिप्त करिए।

श्री जगदम्बिका पालः वहां रामगंगा की भी यही स्थिति है।

सभापति महोदय: आप अनुरोध करें।

श्री जगदम्बिका पालः में जल्दी ही अपनी बात खत्म कर

रहा हूं। मैं केवल तथ्य सामने ला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की

कई नदियों में, नौ जिले तो अति गंभीर स्थिति में हैं। बाढ़ तमाम

जनपदों में संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। इसकी वजह से भी

बच्चे मर रहे हैं, उनको कालाजार हो रहा है या जिस तरीके से

यह सब चीजें हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप संक्षिप्त करिए, अनुरोध करिए।

श्री जगदम्बिका पालः मैं समझता हूं कि तत्काल फोरी स्तर

पर कार्य करने की जरूरत है। आदरणीय चौहान जी से मैं रिक्वेस्ट

करूंगा कि अपने राहत आयुक्त से कहें कि टीमें भेजें, card भेजें।

...( व्यवधान)

सभापति महोदयः इनका रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान) *

सभापति महोदयः कोवासे जी, आप बोले।

श्री मातोतराव सैनुकी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): सभापति

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर

दिया।

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भं क्षेत्र के नागपुर शहर से aa जिले

के नागभीड कस्बे को जोड़ने वाली रेल लाइन अभी तक मीटरगेज

लाइन है। यह रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कर इसे ब्रॉड गेज

में बदलने का प्रस्ताव कई बार वर्षो से रेल मंत्रालय के द्वारा प्रलंबित

रखा गया है। इस रेल लाइन का आमान परिवर्तन न होने के कारण

क्षेत्र केलोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नागभीड मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और बहुत बड़ी जनसंख्या

इस रेलवे लाइन से लाभ लेती है। नागभीड के आसपास कोयला

तथा अन्य खनिज पाए जाते हैं, जिनके वहन पर इस रेल लाइन

"कार्यवाही guia में सम्मिलित नहीं किया गया।
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के आमान परिवर्तन नहीं होने के कारण विपरीत परिणाम होता है।

इसी तरह नागभीड जो चन्द्रपुर जिले का बड़ा HoT होने के कारण

यहां से नागपुर आने-जाने वालों का तांता लगा रहता है। उन्हे भी

इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन नहीं होने के कारण भारी

परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः ऐसी परिस्थिति में मेश सरकार से अनुरोध है कि वह

इस रेल मार्ग का आमान परिवर्तन का काम शीघ्रता से शुरू करें।

इस रेल लाइन के आमान परिवर्तन से रेल विभाग भी खासा लाभ

में रहेगा क्योकि इस मार्ग के आमान परिवर्तन से बल्लारशाह तथा

नागपुर और नागपुर से गोंदिया के बीच पर्यायी एवं समान्तर ais

गेज लाइनें उपलब्ध हो जायेंगी जिससे दुर्घटना आदि जैसे आपात

परिस्थिति में इस समान्तर लाइनों का प्रयोग रेल विभाग कर सकेगा।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, बरसात क समय

आता है और बिहार राज्य बाढ़ में डूब जाता है। बाढ़ और सूखाढ़

बिहार की नियति बन चुकी है अभी बिहार सूखाड से प्रभावित था।

देश के अन्य हिस्सों में जो वर्षा हुई उसका पानी बिहार में जाकर

वहां के अधिकांश हिस्से को डूबा दिया। किसान अपनी मेहनत से

जो भी भदई और खरीफ पैदा करने का प्रयास किया था, वे सभी

फसलें नष्ट हो गई।

महोदय, इधर लगातार प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर नेपाल उत्तर

प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड में भारी वर्षा होने के कारण गंगा

बेसिन की सभी नदियां उफान पर हैं जिससे बिहार राज्य का बड़ा

भू-भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ है। नदियों के जल स्तर बढ़ने से

बाढ़ का विस्तार होता जा रहा है। किसान सूखाग्रस्त इलाके में भारी

लागत लगा कर जो भी खेती कर पाये थे वह अधिकांश बर्बाद

हो चुका हे या हो रहा है। weg और खरीफ की खेती का बाढ़

से बच पाने की सम्भावना नहीं है।

गंगा नदी पर बने टिहरी जलाशय से भी अनियंत्रित पानी छोड़ने

के कारण बाढ़ का दृश्य उपस्थित हुआ है। यदि टिहरी जलाशय

में फ्लड क्यूसन की व्यवस्था होती तो वर्तमान भयावह स्थिति से

बचा जा सकता था। गंगा के साथ गंगा बेसिन की नदियां सरजू,

घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, और महानंदा के उफान को बिना

केन्द्रीय सरकार के सहयोग से नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि

इसमें नेपाल का सहयोग केन्द्रीय सरकार ही प्राप्त कर सकती हे।

` सभापति महोदयः आपकी मांग क्या हे?

श्री जगदानंद सिंहः भविष्य में बनने वाली सभी जलाशयं

में फलड कुशन की व्यवस्था भी आवश्यक है। तत्कालिक रूप से

आई बाढ़ से प्रभावित इलाके मुख्यतः बक्सर, कैमूर, भोजपुर, पटना

आदि जिले के साथ उत्तर बिहार के बाढ़ से प्रभावित इलाके के

ग्रामीणों को राहत देने तथा कृषि में हुई क्षति कौ आपूर्ति के साथ

लगातार आगामी फसल तक जीविकोपार्जन के साधन कौ जिम्मेदारी

को पुरा करने के लिए विहार सरकार को निर्देशित किया जाए।

साथ ही, बाढ़ से भविष्य में बिहार कौ रक्षा के लिए केन्द्र सरकार

से सार्थकं एवं सक्रिय भूमिका निभाने की मांग करता हूं। क्योकि

जब तक जलाशयो में फ्लड क्यूसन की व्यवस्था नहीं होगी तब

तक हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। इसलिए

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इसके लिए भविष्य कौ योजना

बनाए।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): महोदय, आज की

लोक सभा की कार्यवाही के दौरान शून्य काल के अर्न्तगत अपने

विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो अनुमति दिया उसके लिए

बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार की महंगाई पर नियंत्रण करने की सारी

योजनाएं विफल हो रही हैं क्योकि उसके पीछे सरकार की कोई

इच्छाशक्ति नहीं है। महंगाई का असर हमारे देश के विकास एवं

विभिन योजनाओं पर प्रतिकूल रूप से पड़ रहा है। देश की विकास

दर मंहगाई के आगे झुलस गई है एवं यह विकास दर दो साल
पहले 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी उसमे गिरावट होकर साढ़े

सात प्रतिशत की दर से कम हो गई है। अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक

गतिविधियां चल रही हैं उससे भी विकास दर में आगे भी गिरावट

आना स्वाभाविक है। पहले हमारे विकास की दर 9 प्रतिशत थी।

कई क्षेत्रों में यह विकास दर, खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में 5

प्रतिशत के आसपास थी। कृषि विकास दर i.) प्रतिशत पर पहले

भी थी और आज भी उसी पर स्थित है। महंगाई से पूंजी निवेश

घटा है, और उद्योगों ने अपने विस्तार योजनाओं को टाल दिया।

इस मंहगाई ने छोटे और मध्यम उद्योगों की कमर तोड़कर रख

दी। लागत में बढ़ोत्तरी और उत्पादन में कमी से मंहगाई कम

होने के बजाए और बढ़ेगी क्योंकि लागत और मंहगाई में एक

कुचक्र हो गया है। लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई

बढ़ने से लागत बढ़ रही है। सरकार इस दुष्चक्र को तोड़ने के बजाए

उपाय करने में लगी हुई है और महंगाई बढ़ने को आधारहीन कारण

बताए जा रहे हैं। देश के आर्थिक मैनेजर लोगों को झूठी दिलासा

देते रहे हैं कि देश के विकास के लिए महंगाई का बढ़ना आवश्यक

है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: आप मांग कीजिये।

... (व्यवधान)

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: हमारे देश के जिम्मेदार लोगों

ने कहा कि वर्ष 200 तक कीमतें नियंत्रण में हो जायेंगी और

प्रधान मंत्री जी ने 5.5 प्रतिशत महंगाई कम होने की बात डंका

ठोककर कही थी। वे बाद में कहने लगे कि उनके पास महंगाई

को रोकने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अनुरोध कीजिये, अपनी मांग रखिए।
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श्री गोरख प्रसाद जायसवालः इस बढ़ती महंगाई से मध्यम

वर्ग कराह रहा है। जितना वेतन नहीं बढ़ रहा है, उससे ज्यादा

महंगाई बढ़ रही है। हमारी सरकार विकास के लिए मंहगाई को

आवश्यक मानती हैं अगर देश में 9 प्रतिशत विकास होता है और

महंगाई भी 9 प्रतिशत बढ़ी है, तो ऐसे विकास का क्या फायदा

हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना

चाहता हूं कि अनियंत्रित महंगाई विकास का कोई फायदा देश को

नहीं मिल रहा है। महंगाई पर शीघ्र नियंत्रण लगाया जाए। सरकारी

एवं प्रधान मंत्री जी के अर्थशास्त्र से देश की अर्थव्यवस्था चौपट

हो रही है। इस संबंध में सुधारवादी नीति अपनाई जाए। इन्हीं शब्दों

के साथ में अपनी बात समाप्त करता Zl

{ अनुकाद]

श्री एस. सेम्मलई (सेलम) सभापति महादेय, मै आपके

माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मत्री जी का ध्यान एक

महत्वपूर्ण मुद्दे कौ ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मेरा निजी जिला सेलम कायर उत्पाद में तमिलनाडु

में एक अग्रणी जिला है। वर्ष i960 से 980 के दैरान सेलम में

एक शीर्ष विकास बाला 25 से अधिक कायर औद्योगिक सहकारी

समितिया से अधिक थी। इसके माध्यम-से ग्रामीण क्षेत्र में हजारों

लोगों को लाभ मिल रहा था।

सेलम की रस्सी का व्यापार न केवल हमारे देश में होता था

बल्कि निर्यात की भी संभावना थी। कायर विनिर्माण एककं का

पंजीकृत होने के बाद नए एकका तमिलनाडु के विभिन भागों

विशेषकर कोयम्बटूर जिले के पोल्लची क्षेत्र की ओर जा रहे हैं।

इस समय सलेम कायर उद्योग प्रतिदिन औसतन 200 मीट्रिक टन

कॉयर से बनी रस्सी का उत्पादन कर रहा है और अन्य राज्यों के

Tee के प्रमुख निर्यातक बाजार की संभावना का तलाश कर रहे

हैं।

तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री मेरी नेता पुराची थेलनी डा.

जयललिता ने तमिलनाडु में कॉयर और पटसन उद्योगों के विकास

हेतु मौजूदा वित्तीय वर्ष मे i00 करोड़ रुपए आबंटित किया है।

यदि केन्द्र विशेषकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उन्हें

अपनी सहायता प्रदान करता है। तो इससे कायर उद्योग को बढ़ावा

मिलेगा।

इस प्रकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से

आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित सेलम के बेरोजगार युवकों को

शिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र के साथ सेलम में कॉयर

बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत करने का अनुरोध करता

al

श्री मोहन जेना (जाजपुर): सभापति महोदय, मैं सरकार का

ध्यान अपने राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियों की ओर दिलाना चाहता

हूं जो उनके तटों में भारी मात्रा में रेत के जमा होने के कारण

सूख गई है।

महोदय, ब्राह्माणी नदी ओडिशा की दूसरी सबसे बड़ी नदी

है। यह दो शाखाओं अर्थात मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जेनापुर के निकट

ब्रह्माणी और खाराग्रोत में de जाती हैं। यहां यह उल्लेख करना

आवश्यक है कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा दो बैराजों का

निर्माण किया गया, एक ब्राह्मणी जल धारा में जेनापुर है और

दूसरा खाराग्रोन जलधारा में जोकाडिया में है।

जेनापुर में बराज रेत से भर गया है। इस समय जेनापुर में

बराज या बांध का कोई चिन्ह नहीं है। इस कारणवश जेनापुर से

काईपाडा तक लगभग 80 कि.मी. लंबी दूरी वाला नदी स्थल रेत,

छोटे पौधे और घास से भर गया है। यह अब पूरी तरह मृतप्राय

है। इससे नदी के दोनों ओर की दो लाख से अधिक आबादी

प्रभावित है। नदी के दोनों ओर की निर्मित उदभव सिंचाई स्थान,

नलकूप और हजारों तालाब सूख गए हैं। लोगों को जल कौ भारी

कमी के कारण अपने कृषि भूमि की सिंचाई तथा अपने घरेलू

खपत हेतु जल की न्यूनतम मात्रा प्राप्त नहीं हो रही है। बिरूपा

नदी की स्थिति ब्राह्मणी नदी से अधिक खराब है। रेत जमा होने

के कारण यह भी सूख गई है। बिरूपा नदी के भर जाने से कटक

और जाजपुर नामक दो जिलों के लाखों लोग भी प्रभावित हो रहे

हैं

जल संसाधन मंत्रालय की पिछली परामर्शदात्री समिति में मैंने

समिति के समक्ष यह मुद्दा उठाया था और माननीय मंत्री जी ने

केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को एक तकनीकी पम के द्वारा

बिरूपा और ब्राह्मणी नदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए

निर्देश दिया था। लेकिन यह खेद की बात है कि सरकार या केन्द्रीय

जल आयोग द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की

गई है।

इसलिये मैं ब्राह्मणी और बिरूपा नदियों को बचाने के लिए

शीघ्र कार्रवाई करने कौ मग करता हूं।

(हिन्दी)

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति

महोदय, किसी भी प्रदेश में बहने वाली जो मुख्य नदी होती है,

वह उस प्रदेश की जीवनदायनी नदी कहलाती है। मध्य प्रदेश को

जीवनदायनी नदी नर्मदा है। ...(व्यवधान) जिसे मध्य प्रदेश कौ
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जनता श्रद्धा से पवित्र नर्मदो मैया कहती है। परन्तु दुर्भाग्य से नर्मदा

मैया का आशीर्वाद उसके पानी के रूप में मध्य प्रदेश को पूर्ण
रूप से नहीं मिल पा रहा है। नर्मदा नदी की कुल लम्बाई लगभग

i23 कि.मी. है, जिसमें से वह लगभग 077 कि.मी. मध्य प्रदेश

में बहती है। नर्मदा नदी का 98 हजार वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र

है, जिसमें से 89 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा
में आता है। परन्तु वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य- केन्द्र द्वारा तय

नर्मदा के जल का मात्र लगभग 6-7 फीसदी ही इस्तेमाल कर

पा रहा है। शेष जल में से लगभग 40 फीसदी जल का उपयोग

गुजरात राज्य में हो रहा है व बचा हुआ जल यूं ही खंभात की

खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाता है।

इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने बहुत सी कार्ययोजनाएं

बनाकर केन्द्र को प्रेषित की हैं, जिसमें से कुछ योजनाएं प्रस्तावित

हैं और कुछ गतिमान भी हैं। परन्तु यदि मध्य प्रदेश राज्य वर्ष 2024
तक केन्द्र सरकार द्वारा 979 में नर्मदा नदी के जल के संबंध

में लिये गये निर्णय अनुसार आवंटित हो जायेगी तथा मध्य प्रदेश

की जीवनदायनी नर्मदा मैया परायी हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में मेरा सरकार से विनम्र

अनुरोध है कि मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त कार्य योजनाएं व प्रस्तावों
को तुरंत स्वीकृत कर राज्य सरकार को उन्हें अविलम्ब पूर्ण किये

जाने के निर्देश दिये जायें। साथ ही नर्मदा नदी के उद्गम स्थल

से गुजरात कौ सीमा तक नर्मदा के समान्तर भानरेर पर्वत तथा

विन्ध्याचल पर्वत मालाएं आती हैं। इस संबंध में मेरा विशेष अनुरोध

है कि भारत सरकार एक ऐसी कार्य योजना का प्रस्ताव राज्य
सरकार से मंगवाये, जो भानरेर एवं विन्ध्याचल पर्वत से लिंक टनल

अथवा लिफ्ट के माध्यम से बारहमासी नर्मदा का पानी केन, बेतवा,

तवा, पार्वती, कालीसिंध व चंबल नदियों में तथा उक्त क्षेत्र में स्थित

बांध व ताताबों में छोड़े जाने से संबंधित हो, जिससे मध्य प्रदेश

का अधिकांश क्षेत्र जो कि इन नदियों के निकट है, वह स्वतः

ही हरा-भरा हो सके।

महोदय, यह कार्य संभव है। जब चीन ब्रह्मपुत्र जैसी नदी का
रस्ता बदल सकता है तथा फ्रांस से इंग्लैंड के मध्य समुद्र में रास्ता
(इंगलिश चैनल) बन सकता है, तो नर्मदा का पानी भानरेर व

` विन्ध्याचल पर्वत मालाओं को क्यों नहीं पार करके उक्त नदियों

में मिल सकता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके

लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। `

सभापति महोदयः जब आप दोबारा अपनी सीट की बजाए

कहीं और से बोलें तो उसके लिए पहले अनुमति लें।

(अनुवाद

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं आपकी

जानकरी और इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहात हूं कि

चालू खरीफ मौसम के दौरान उड़ीसा को रासायनिक उर्वरक की

आपूर्ति न केवल अपर्याप्त है लेकिन यह बहुत ही त्रुटिपूर्ण है।

भारत सरकार कह रही है कि कूटनीतिक मामलों के कारण

एम ओ पी का आयात नहीं सुलझ रहा है और ओडिशा के हमारे

किसानों को पोराशयुक्त मिश्रित उर्वरकों का प्रयोग करने का परामर्श

दिया जाता है।

हम एम ओ.पी. के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। हमारी चिंता

यूरिया और डी.ए.बी. की कम आपूर्ति के बारे में है।

जहां तक यूरिया का संबंध है, 3.39 लाख मीट्रिक टन की

हमारी जरूरत कौ तुलना में आज की तारीख के अनुसार, आपूर्ति

मात्र .94 लाख एम.टी. है। आपूर्ति में .69 लाख मीट्रिक टन की

कमी है। मात्रा में इस कमी में से 8i200 WAL का आयात

किया जाना है तथा इसे हमारे राज्य को भेजा जाना चाहिए। लेकिन

आई.पी.एस. द्वारा आयातित और आपूर्ति की गई 5000 WAAL. के

अतिरिक्त शेष 76200 एम.टी. की मात्रा के संबंध में कोई जानकारी

नहीं है। कि कौन इसका आयात करेगा और कौन इसकी आपूर्ति

करेगा। हमारे राज्य में इस समय यूरिया की खपत बहुत ज्यादा होती

है।

जहां तक डी.ए.पी. का संबंध है। इसका आयात ¡.5 लाख

मीट्रिक टन कौ तुलना में i.i0 लाख एम.टी. है लेकिन आपूर्ति

मात्र 0.89 लाख एम.टी. है।

सरकार ओडिशा में हमारे किसानों को यूरिया की आपूर्ति नहीं

कर रही हे और ओडिशा के एक हिस्से में सूखे का संकट छाया
हुआ है जबकि दूसरे भाग में रासायनिक उर्वरक नहीं मिल रही
है।

इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि सितम्बर के महीने

में हमारे लिए आबंटित कोटे की आपूर्ति निश्चित रूप से करें।

सरकार यदि वास्तविक समस्या पर विचार करती है और शीघ्र

कारवाई करती है तो हम उसकी सराहना करेंगे।

(हिन्दी)

श्री fata कश्यप (शिमला): महोदय, मैं सर्वप्रथम इस

स्थान से बोलने कौ अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदयः ठीक है, बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यपः महोदय मैं आपके माध्यम से एवं आपकी

अनुमति से एक मुद्दा उठाना चाहता हूं आपने हिमाचल प्रदेश का
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और खास करके पहाड़ी राज्यों का। जो मिड डे मील स्कूलों में

दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में यह दिक्कत है कि रंसपोरंशन

ज्यादा लगता है। वैसे उत्तराखंड और नार्थ ईस्ट में भी स्थिति है,

लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश

में मिड डे मील के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 90-i0 की शेयरिंग किया

जा रहा है, लेकिन नॉर्थ-इस्ट के जो आठ राज्य हें, उनमें यह

शेयरिग 90-l0 का है, लेकिन मील्स प्लस कुकिंग का जो खर्च

है, उसमें यह शेयरिंग 90-0 की नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वह

75-25 प्रतिशत की है। शायद उत्तराखंड में भी वही पैटर्न पर दिया

जा रहा है।

मैं आपसे यही मांग करना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जिस

तरह इसे किया जा रहा है, उसी पैटर्न पर हिमाचल प्रदेश को

भी दिया जाए ओर हिली स्टेट्स की जो एक जैसी समस्याएं हैं,

उनके अनुरूप यह सब काम होना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2008 और 2009

में 6 करोड़ 8 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश को इस हिसाब से

कम मिले हैं वहां की सरकार ने भी इसे सेंटर के पास भेजा हे

कि यह पैसा हमें दिया जाय क्योकि नॉर्थ ईस्ट में और हमारे

हिमाचल प्रदेश में जो डिफ्रेंस आ रहा है, वह 30 पैसे प्रति स्टूडेंट

प्रतिदिन के हिसाब से आता है। वह भी केन्द्र सरकार हमको दे,

यही मैं मांग करना चाहता हूं।

( अनुवाद)

श्री अर्जुनराम मेघवाल (बीकानेर): कृपया मुझे इस विषय

से सम्बद्ध हौन कौ अनुमति cfs

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल को इस विषय

से सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...(व्यकधान)

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, सभा में सभापति

तालिका का कोई सदस्य इस समय उपस्थित नहीं है और मेरा नाम

“शून्य are’ की सूची के लिए है। इसलिए, मैं श्री भर्तृहरि महताब,

वरिष्ठ सदस्य, को सभा में पीठासीन करने के लिए, यदि हमारी

सहमति हो, अनुरोध करता हूं।

अनेक माननीय सदस्यगणः जी, हां, महोदय।

सायं 6.29 बजे

[श्री भर्तृहरि महताब पीठासीन हुए]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगडिया): सभापति महोदय,

बिहार राज्य की रष्टय राजमार्गं संख्या 07 कौ हालत काफी दयनीय

है। यह चार जिला खगडिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया को जोडती

है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के जर्जर होने

से ओर इसके i6d किलोमीटर पर कोसी नदी के डुमरीघाट पर

बने आरसीसी ब्रिज एवं 36वें किलोमीटर पर तिलावे नदी पर बने

एक पाइल ब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन एक साल

से अवरुद्ध है।

इसी पथ पर sia किलोमीटर पर ऐसा पुल बना हुआ हे,

जो हम समझते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई वेसा दूसरा पुल

नहीं होगा। यह पुल अंग्रेजों के जमाने का लोहे के खम्भों पर बना

हुआ पुल है जो क्षतिग्रस्त है, उसी पर सारा आवागमन होता है।

यह पुल किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। इसी सड़क के sid

किलोमीटर से 67 किलोमीटर तक दस फीट की चौड़ी सड़क है,

जो जर्जर अवस्था में है। राष्ट्रीय राजमार्ग में जब इस सड़क को

अधिग्रहित किया गया, तब से आज तक 0 फीट चोडी सडक

है। इसमें दुर्घटनाओं के कारण दर्जनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 07 के 72वें किलोमीटर में जो सहरसा शहर

में अवस्थि रेल रोड ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति 997 में हुई

थी, लेकिन आज तक उसके निर्माण की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं

की गई है, जिससे बंगाली बाजार में जाम लगने से जनजीवन अस्त

व्यस्त रहता है। उस इलाके का आवागमन मध्य बिहार से कटा

हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी पटना आने का एकमात्र रास्ता

कोसी इलाके का है एन.एच. 07 ही है। इसलिए हम केंद्र सरकार

से आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहते हैं। डुमरी घाट

जो wawa-i07 के i648 किलोमीटर पर आरसीसी ब्रिज क्षतिग्रस्त

हो गया है। उसी पथ के 36वें किलेमीटर में नदी पर जो GH पाइप

ब्रिज था, वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उसी पथ के sia किलोमीटर

पर एक लोहे के खम्भे का पुल बना हुआ है, जिसका डीपीआर

भारत सरकार में समर्पित है, उसकी स्वीकृति देकर उस पुल का

निर्माण कराया जाए। उस पथ के ऽवं किलोमीटर से 67 किलेमीटर

तक जो दस फीट की चौड़ी सडक है, उसका चौड़ीकरण,

मजबूतीकरण और सुदृढ़करण किया जाए। उसके साथ उस पथ के

72वें किलोमीटर पर रेल ओवर ब्रिज जो i997 से स्वीकृत है,

निर्माण नहीं होने से वहां जाम से आवागमन अवरुद्ध रहता है और

जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है, इसलिए उस रेल ओवर ब्रिज का

निर्माण शीघ्र कराया जाए। यह हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार

से मांग करते हैं।

श्री दारा सिंह चौहान: धन्यवाद सभापति जी। आज पूरे देश

में बुनकरों की हालत बहुत ही दयनीय तथा सोचनीय है। पूरे देश

में बुनकर रहते है, वे मेहनतकश हैं और काम करते हैं। चाहे

किसी भी प्रदेश के बुनकर हों, वे तबाही के कगार पर हैं। उसमें

भी उत्तर प्रदेश जैसे बडे राज्य में जहां काफी तादात में टांडा,
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बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद में बुनकर रहते हैं, खासकर मैं जहां

से आता हूं मऊ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, बडे पैमाने

पर बुनकर रहते हैं। तबाही का आलम यह है कि उनके विकास

के लिए और उनके मुस्तकबिल भविष्य के लिए सदन में कई बार

चर्चा हुई है। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया

a

श्री eit waa: जो पैकेज अनाउंस किया है, उसका भी

लाभ लें।

श्री दारा सिंह चौहान: मैं उस पर भी बात करूंगा जो मंत्री

जी बता रहे हैं। सरकार इस बात का ढिंढोरा पीटती है कि उसने

इताना पैसा दिया है, लेकिन यह सिर्फ घोषणा ही है और कुछ

नहीं। मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि जो आपने ढिंढोरा पीटा है,

उसका फायदा आम बुनकर, जो गरीब हैं, उस तक पहुंचने वाला

नहीं है। कोई दस प्रतिशत बुनकर .जो हथकरघा समिति के नाम

पर झोले में लेकर हथकरघा समिति चलाते हैं, उन्हीं को फायदा

होगा। बाकी जो 90 प्रतिशत बुनकर हैं, जो पांव से, पैडल मारकर

काम करते हैं, उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल 0

प्रतिशत जो पुराने दुनकर हथकरघा की सोसाइटीज हैं जो प्रोफेशनल

am हैं, जो सोसाइटीज को अपने बेग में लेकर घूमते हैं, कुछ

लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन जो 90 फीसदी बुनकर है

वह आज भी तबाह, लाचार और dag है। उन्हें उसका फायदा

नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरीब बुनकर

को तभी फायदा मिलेगा, जब उन्हें कच्चा माल, धागा सस्ता होकर

मिले। तभी जाकर बुनकर को कुछ फायदा मिल सकता है, वरना

आपकी घोषणा से कुछ होने वाला नहीं हे।

सभापति महोदयः दारा सिंह जी, प्लीज पाइंट पर आ जाइये,

क्योकि हमें हाउस 7 बजे एडजॉर्न करानी है, एक मीटिंग भी 7

बजे स्पीकर महोदया ने बुलाई है तथा और भी 4-5 सदस्य बोलने

वाले हें।

श्री दारा सिंह चौहान: साथ ही धागा कंपनियों को यह

हिदायत देनी चाहिए कि हर महीने जो वे दाम बढ़ा रहे हैं वे दाम

न बढ़ाएं जाएं। जो बुनकर पहले से लूम चलाता है वह अपने

हुनर और दम पर जो जकाट से साड़ी बनाता है, उसका फायदा

उसे मिलना चाहिए।

सभापति महोदय मैं आपसे मांग करता हूं कि आम गरीब

बुनकर जो पैडल-लूम पर अपनी कला-हुनर से लकड़ी वी जकार

लगाकर साडियां बुनते हैं, उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए, उनके

अस्तित्व को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि बड़ी मिलों

में जो लौह का जकाट लगता है और साड़ी बनती है, उस पर

तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

देश में जहां भी बुनकर रहता है, वहां जोन बनाकर बुनकरों

द्वारा बना हुआ जो कपड़ा है, उसे देश में बिक्री के साथ-साथ

विदेशों में निर्यात की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। देश में जो गरीब

बुनकर हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई की भी व्यवस्था

की जाए।

{अनुकाद्।

सभापति महोदयः जो माननीय सदस्य श्री दाय सिंह चौहान

द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं वे

अपनी-अपनी पर्चियां सभा पटल को भेज दे।

[feat]

श्री हंसराज गं. अहीर, श्री वीरेन्द्र कश्यप और श्री अर्जुन राम

मेघवाल जी को दारा सिंह चौहान जी के विषय के साथ सम्बद्ध

किया जाता है।

श्री सतपाल महाराज: सभापति जी, उत्तराखंड में भारी वर्षा

और बादल फट जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बादल

फटने से 5 पुल व टिहरी में एक पुल बह गया है। राज्य के

पिथौरागढ, चमोली, टिहरी, det, रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बगोश्वर

जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है। अब तक करीब 80 लोग अपनी

जान गवां चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले

मार्ग भूस्खलन के चलते बंद हैं। कलियासौड्, सेराबगडं में सुरंग

न बनने के कारण वहां बार-बार पहाड़ गिरते हैं और मलबे से

रास्ता बंद हो जाता है। नैनीताल जिले के रामनगर में बाढ़ से

चुकूम, मालधन de तथा सुन्दरखाल कषत्रं मेँ व्यापक नुकसान

हुआ है। फूलताल से कोसी नदी तक यदि माइक्रो हाईडल की तरह

अंडर ग्राउंड टनल बन जाये तो, भरतपुरी, पम्पापुरी आदि क्षेत्रों के

डूबने क खतरा समाप्त हो जाएगा। मालधनचौड़ में पीपल पड़ाव

की तरफ 3 चौक डेमों का निर्माण कर दिया जाये तथा जे.सी.

बी. से नदी को बीच से खुदवा दिया जाये तो वहां भी बाढ़ से

होने वाली तबाही को रोका जा सकता है।

जनपद पौडी के विकासखंड बीरोंखाल के भैसवाडा गांव,

विकासखंड पोखडा के धेड गांव में दैनिक उपयोग की वस्तुओं

का अभाव हो गया है। राज्य केकरीब {7] मार्ग आज भी बंद

पडे ह। कीर्ति नगर ब्लॉक के सुपाणा गांव, देवप्रयाग विकस खंड

का बुढ़कोट गांव के निवासियों का विस्थापन तत्काल आवश्यक है,

ये गांव धंस रहे हैं पट्टी इसरियाखाल का सौदू गांव भी धंस रहा

है। पाबो में पहाड़ खिसक रहा है जिससे काफी नुकसान हो चुका

है तथा हो रहा है।
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कुश्यानी, कोलानी और लामबगढ़ में पिछले एक महीने से

दूरसंचार सेवाएं एवं विद्युत व्यवस्था ठप्प पड़ी है। बरसात के मौसम

में लोग खुले में जीवन जीने को मजबूर हैं, टेंटों तक का वितरण

प्रभावित क्षेत्रों में शासन द्वारा नहीं करवाया गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे राज्य में आपात

स्थिति से निपटने के लिए तथा आपदा में फसे हुए लोगों वो

निकालने के लिए 3 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाए तथा राज्य

सरकार को निर्देशित करे कि वह प्रभावितों को समुचित सहायता

एवं पुनर्वास शीघ्र सुनिश्चित करें तथा प्रभावितों को तत्काल समुचित

आर्थिक सहायता प्रदान करे।

(अनुवाद

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर): सभापति महोदय, मुझे यह

अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता

हूं में सरकार, विशेषकर मानव संसाधन मंत्रालय का ध्यान वेल्लोर

कौ जिसमें जो मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है, में स्थित है, में केन्द्रीय

विद्यालय खोलने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। तमिलनाडु

में वेल्लोर जिले कौ जनसंख्या 4.5 मिलियन है जिसमें औद्योगिक

और कृषि क्षेत्र सम्मिलित हैं। कुल 4.5 मिलियन की जनसंख्या में
से केवल 2.2 मिलियन लोग साक्षर हैं जिसका मतलब है कि

50 प्रतिशत से कम शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं इसका कारण

जिले में शिक्षण सस्थाओं कौ अपर्याप्त संख्या है।

वेल्लोर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं और तमिलनाडु

के सबसे बड़े जिलों में से यह एक है। यद्यपि जिले में शिक्षण

संस्थाओं की संख्या अपर्याप्त है। लोगों के समक्ष बड़ी समस्यायें

हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले जिले के
अधिकारियों को अपने बच्चों के प्रवेश के लिए बड़ी कठिनाई का

सामना करना पड़ रहा है।

प्रमुख छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग के अतिरिक्त, भारत

eat इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, का भी एक प्रमुख यूनिट रानीपटे मे
चल रहा है इसमें अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का

कार्यालय, नागर विमानन प्राधिकरण, रक्षा लेखा कार्यालय, दूरदर्शन,

एल.पी.टी. कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, विस्फोटक नियंत्रक

कार्यालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, क्षेत्रीय सुधार प्रशासन संस्थान,

कटपाडी अराकोन और जोरपारपेट स्थित रेलवे प्राधिकरण भारतीय

पुरातत्व सर्वेक्षण आदि जैसे कई कार्यालय भी स्थित है।

+ महोदय, यदि आप इन विभागों पर विचार करें तो हजारों

केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां कार्यरत हैं और

समय-समय पर उनका स्थानांतरण होता रहता है। उन्हें अपने बच्चों

के प्रवेश में काफी मुश्किलें आती हैं इसलिए, मानव संसाधन

विकास मंत्रालय से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह मेरे चुनाव क्षेत्र

वेल्लोर, तमिलनाडु में तत्काल केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए

कार्रवाई करें।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदया

कौ ओर से एक स्पष्ट निर्देश है कि केवल चयनित नामों को पुकारा

जाएगां इसलिए मैं इस बात पर क्षमा प्रार्थी हूं यदि कोई सदस्य

इस मामले पर अलग विचार रखता है, मैं ऐसे किसी अन्य सदस्य

को नहीं बुला सकता जिनका नाम इस सूची में नहीं है।

सभा सोमवार, 5 सितम्बर, 20] को पूर्वाह्न il बजे पुनः

समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.43 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा सोमवार, 5 सितम्बर, 207/ 74 भाद्रपद्,

7933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए

स्थगित हुई।
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अनुबंध I

ताराकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं, सदस्य का नाम तारकित प्रश्न संख्या

॥| 2 3

lot अशोक कुमार रावत 42]

2. श्री नरहरि महतो 422

श्री नृपेन्द्र नाथ राय

3. श्री रामकिशुन 423

4. श्री सुरेश अगदी

श्री रामसिंह राठवा 424

5. श्री यशवीर सिंह 425

6. श्री आनंदराव अडसुल

श्री अधलराव पाटील शिवाजी 426

7. श्री सी. राजेन्द्र

श्री ए. गणेशमूर्ति 427

8. श्री प्रताप सिंह बाजवा 428

9 श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी 429

0. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

श्री aed डिएस 430

. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री अब्दुल रहमान 43]

2. श्री सी. शिवासामी

श्री विजय बहादुर सिंह 432

3. श्री वीरेन्द्र कुमार

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 433.

4. श्री जगदानंद सिंह 434

5. श्री असादृद्दीन ओवेसी

श्री भूपेन्द्र सिंह 435

। 6. श्री जगदम्बिका पाल 436

7. श्री धर्मेन्द्र यादव

श्री कुवरजीभाई मोहनभाई बावलिया 437

3. श्री पूर्णमासी राम 438

9. श्री जफर अली नकवी 439

20. श्री अरुण यादव

श्रीमती सुशीला सरोज 440
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अताराकित प्रश्नों कौ सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं सदस्य का नाम प्रश्न संख्या

|| 2 3

lL श्री आनंदराव अडसुल 5057

2. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 4904

3, श्री राजेन्द्र अग्रवाल 4855

4 श्री हंसराज गं. अहीर 4850 504]

5. श्री बदरूद्दीन अजमल 4888

6. डॉ. रतन सिंह अजनाला 4849 4942 .502]

7 श्री नारायण सिंह अमलावे 5004

8. श्री अनंत कुमार हेगडे 494] 4957 4987

9. श्री अशोक अर्गल 4956

0. श्री जयवंत गंगाराम आवले 496]

ll. श्री कीर्ति आजाद 4968

2. श्री गजानन ध. बाबर 4853

3. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 50

4. श्री खिलाडी लाल बैरवा 4884, 5040

5. श्री प्रताव सिंह बाजवा 5022

6. Staci 4902

7. श्री अंबिका बनर्जी 4890

8. श्री कुंवरजीभाई मनमोहनभाई

बावलिया 4866

i9. श्री सुदर्शन भगत 4945

20. श्री ताराचंद भगोरा 4988

2). श्री संजय भोई 4939, 5053

22. श्री समीर भुजबल 4940

23 श्री the. बिजू 4867

24. श्री हेमानंद बिसवाल 4870, 4998, 5053
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25. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 4887 52. श्री एल. राजा गोपाल 4835, 50l7

26. श्री सी. शिवासामी 4850, 5032 53. श्री da. we गौडा 4974, 4997, 5005

27. श्री हरीश चौधरी 4907 54. डो. सुचारू रंजन हल्दर 4925

28. श्री जयंत चौधरी 4985 55. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 485!

29. डॉ. महेद्र सिंह पी. चौहाण 4832, 4958, 5006 56. श्री प्रताप राव गणपतराव जाधव 4893, 4922

30. श्री दारा सिंह चौहान 490। 57. डॉ. संजय जायसवाल 4903, 5045
3. श्री प्रभात सिंह पी. चौहान 4856, 4972 58. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 4839

. धरीॐ श्री भूदेव चौधरी $008 59. श्री बद्रीराम जाखड़ 4858, 4884, 5024,
33. श्रीमती श्रुति चौधरी 4838, 5005, 50I8 5040

34. श्री अधीर चौधरी 4899 60. श्री हरिभाऊ जावले 4952

35. श्री डी. वेणुगोपाल 494, 5006 6l. डॉ. मुरली मनोहर जोशी 4987

36. श्री भक्त चरण दास 4885 62. श्री प्रहलाद जोशी 4973, 50ll, 5053

37. श्री राम सुन्दर दास 49ii, 4950 63. श्री दिलीप सिंह जूदेव 499]

38. श्री गुरुदास दास गुप्त 4924 64 डॉ ज्योति मिर्धा 495

39... श्रीमती दीपा दास मुंशी 4942, 4996 65. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश 4920
40. श्री के.डी. देशमुख 4844, 4895 66 श्रीमती कैसर जहां 5049

4i. श्रीमती रमा देवी 4893, 4922, 4989
67. श्री पी. करुणाकरन 4834, 5050

42. श्री संजय धात्र 4963, 5007
68. श्री कपिल मुनि करवारिया 487, 50l0

43. श्री आर. ध्रुव नारायण 4850
69. श्री वीरेन्द्र कश्यप 4956

44. श्रीमती ज्योति ध्वे 499 सह कस्म

निशिकांत 70. श्री राम सिंह कस्वां 4863
45. श्री निशिकांत दुबे 4965, 5009

Tl श्री नलिन कुमार कटील 4982
46. श्री गणेशराव नागोराव 4967

दूधगांवकर 72. डॉ. करुपारनी किल्ली 4977, 5007

47. श्री पी. सी. गद्दीगौदर 4969 73. डॉ. किरोडी लाल मीणा 488, 4998, 5037

48. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 4942, 4953, 5002, 74. श्री कमलकिशोर कमांडो ' 4854

5003

75. श्री मधु कोडा 498]

49. श्री वरुण गांधी 498, 4990, 5004
76. श्री मारोतराव Sasi कोवासे 4894

50. श्री दिलीप कुमार 4932, 5043
मनसुखलाल गांधी 77. श्री पी. कुमार 4850

5). श्री माणिकराव होडल्या Maa 4975 78. श्रीमती चंद्रेश कुमारी 4976
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79. श्री यशवंत लागुरी 4998 06. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 4942, 4953, 5002,

सिंह 5003
80. श्री सुखदेव सिंह 4850

लिंगम 07. डॉ. Wa कुमार पाटसाणी 48648l. श्री पी लिंगम 4837 क
08. श्री देवराज सिंह पटेल 4942, 5049

82. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई FRA 486I, 5026.

09. श्री देवजी एम. पटेल 4872, 4932, 5029,83. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो 493 २
5043

84. श्री प्रदीप माझी 489}., 4983॥ 0. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 4928
85. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 4943, 5059र्ड च lll. श्री बाल कुमार पटेल 4944
86. श्री मंगनीलाल मंडल 5000

2. श्री किसनभाई वी. पटेल 489, 5047

87. श्री जोश के. मणि 4847, 4869, 5036
3. श्री नाथुभाई गोमनभाई पटेल 4865

88. श्री अर्जुन राम मेघवाल 4878रु 44. श्रीमती भावना पाटील गवली 490
89. श्री भरत राम मेघवाल 4884, 5040

5. श्री भाष्कररावे बापूराव पाटील 4942, 4953, 5002,

90. श्री महावल मिश्रा 4942 खतगांवकर 5003

9. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र 4909 I6. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पारीलं 4850, 4955

92. मोहम्मद अजहरुद्दीन 4880 7. श्रीमती कमला देवी पटले 4847, 5020

93. श्री गोपीनाथ मुंडे 4930 8. श्री पोननम प्रभाकर 4882, 5038

94. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 4959 {9. श्री नित्यानंद प्रधान 4929

95. डॉ. संजीव गणेश नाईक 4883, 4898, 4927, 20. श्री प्रेमचन्द गुड् 4859

5008, 5048
i2]. श्री प्रेमदास 4960

96. श्री नारनभाई कछाडिया 4856
22. श्री पनना लाल पुनिया 4906, 4979

97. श्री संजय निरूपम 4989
i23. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ 4933

98. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद 4905, 5046
24. श्री विट्ठलाभाई हंसराजभाई 5006

99. श्री आसादूददीन ओवसी 4850, 5039 रादडिया

00. श्री पी.आर. नटराजन 4892, 5056 25. श्री एम. के. राघवन 492}, 5005

0l. श्री जगदम्बिका पाल 4896 26. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र 4879

02. श्री वैजयंत पांडा 4929, 4984 27. श्री अब्दुल रहमान 502, 5060

03. श्री प्रबोध पांडा 4926 {28. श्री रमाशंकर राजभर 49i7, 4948

04. कुमारी सरोज पाण्डेय 494] 29. श्री एम.बी राजेश 4978

05. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय 4935 30. श्री पूर्णमासी राम 5000
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3]. श्री रामकिशुन 50I3 58. श्री जी.एम. सिद्देश्वर 4873, 5030

32. श्री जगदीश सिंह राणा 490] , 4938 59. श्री भूपेन्द्र सिंह 5035

33. श्री निलेश नारायण राणे 4869 60. श्री दुष्यत सिंह 4853

34. श्री रायापति सांबासिवा राव 4986 6l. श्री गणेश सिंह 4877

35. श्री रामसिंह wea 4948, 5027 62. श्रीमती मीना सिंह 5008

36. श्री अशोक कुमार रावत 503] 63. श्री पशुपति नाथ सिंह 4857

37. श्री अर्जुन राय 4949, 5000, 5007 64. श्री राधा मोहन सिंह 4994, 5008

38. श्री विष्णुपद राय 4848, 5075 65. श्री राजेश नंदिनी सिंह 49]4

39. श्री रुद्रमाधव राय 483, 509 66. श्री राकेश सिंह 500

40. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 4992 67. श्री रवनीत सिंह 4875

4.. श्री अनंत वेकटरामी रेड्डी 4850, 5028 68. श्री सुशील कुमार सिंह 4900

42. श्री के.जे. एस.पी. रेड्डी 4850, 4954 69. श्री उदय सिंह 4860, 4953, 5042

43. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 5005 70. चौ. लाल सिंह 4837, 5005

44. श्री एस. अलागिरि 4908, 497! 7]. श्री धनंजय सिंह 4962

45, श्री एस. सेम्मलई 493] 72. श्री रेवती रमण सिंह 4850, 4886

46. श्री एस. पक्कौरप्पा 4836, 4859, 5033 I73. श्री राधे मोहन सिंह 4850, 4897

47. श्री एस.आर. जेयदुरई 4999 74. श्री राजीव रंजन सिंह 4949

48. श्री एस.एस. रामासुब्बू 4876, 497, 5006, उर्फ ललन सिह
50l, 5034 75. राजकुमारी रत्नासिंह 4966

49. श्री ए. सम्पत 4947 76. श्री विजय बहादुर सिंह 5054

50, श्रीमती सुशीला सरोज 5009 77. डॉ. संजय सिंह 4839, 4907, 4958,

5). श्री तूफानी सरोज 4923 4989
52. श्री हमदुल्लाह सईद 4842, 4935, 50I6 ]78. श्री राजय्या सिरिसिल्ला 4862, 5048

53. श्री एम.आई. शानवास 494, 4980, 5049 79. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी. 4832

54. श्रीमती जे. शांता 4868, 4960 I80. श्री ईजौ. सुगावनम 4999, 4999

55. श्री सुरेश कुमार शेटकर 4840, 4850, 5052 Isl श्री के. सुगुमार 4874, 9048
I56. श्री ण्ये एंटोनी 4948 82. श्रीमती सुप्रिया सुले 4883, 5008, 5044

57. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला 4889 83, श्री कोडिकुन्नील सुरेश 4999, 02
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34. श्री एन. चेलुबरया स्वामी 4845, 5005 97. श्री लक्ष्मण दुडु 4970

i85. श्री मानिक टैगोर 4936 98. श्री हर्षवर्धन 494, 495, 4957

I86. श्री अशोक तंबर 4993 399. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 4922, 4970, 497,

i87. श्री बिभू प्रसाद तराई 4833, 49935, 5005, 098
504 200. श्री सज्जन वर्मा 4908, 4934, 5058

88 श्री सुरेश काशीनाथ तवारे 4896 20l. श्रीमती ऊषा वर्मा 5009

89. श्री मनीश तिवारी 496 202. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे 4846, 5008, 505]

90. श्री अनुराग सिंह ठाकुर 4946 203. श्री सुभाष बापूराव वानखेदे 4963, 5007

9. श्री आर. थामराईसेलवन 4843, 4850, 5025 204. श्री अंजन कुमार एम. यादव 4908, 4922

92. डॉ. एम. तम्बिदुरई 4964, 5008 205. श्री धर्मेन्द्र यादव 5023

i93. श्री पी.टी. थॉमस 4974 206. श्री दिनेश चंद्र यादव 495], 5000, 500!

94. श्री मनोहर तिरकी 4943 , 5059 207. श्री ओम प्रकाश यादव 5006

95. श्री भीष्म शंकर उर्फ 49\] 208. प्रो. रंजन प्रसाद यादव 4850, 4995, 5004

कुशल तिवारी 209. श्री मधुसूदन यादव 4937
96. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 4852

2i0. योगी आदित्यनाथ 49]7



649 अनुबंध II 2 सितम्बर, 2044 अनुबंध 7 650

अनुक्ध IT

ताराकित प्रश्नों की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त : 425, 429, 432

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण : 424, 426, 427, 43], 434, 435, 436

खान : 422

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा : 423, 437

पंचायती राज

विद्युत : 428, 430, 433

पर्यटन : 42], 439

जनजातीय कार्य : 438

महिला और बाल विकास : 440.

अताराकित प्रश्नों की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त : 4835, 4836, 484], 4846, 485], 4855, 4856, 4857, 486], 4862,
4865, 487], 4873, 4875, 4880, 4882, 4883, 4889, 4890, 4893,

4899, 4902, 4906, 4907, 493, 49I8, 492], 4936, 4938, 494],

4944, 4946, 4948, 4949, 495], 4954, 4955, 4956, 4962, 4963,

4965, 497], 4974, 4978, 4979, 4983, 4986, 4992, 5000, 500],

5006, 500, 50I4, 507, 50I9, 502I, 5022, 5023, 5025, 5026,

5030, 503], 5033, 5037, 5038, 5039, 5043, 5045, 505, 5052

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण : 483] , 4838, 4839, 4842, 4850, 4859, 4863, 4864, 4866, 4868,
4869, 4876, 4877, 4879, 4886, 4896, 4900, 4904, 4970, 4975,

496, 49I7, 4923, 4924, 4926, 4928, 4930, 4933, 4934, 4940,

4942, 4945, 4952, 4958, 4960, 496], 4969, 4975, 4976, 4977,

4984, 4990, 4995, 4999, 5003, 5004, 5007, 5008, 50I!, 50I2,

506, 5020, 5028, 5029, 5034, 504], 5042, 5044, 5056, 5057

खान : 4847, 4878, 4920, 4925, 4935, 4980, 499], 4997, 4998, 5002,
5005, 5027, 5058, 5059

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा : 4852, 4903, 4932, 4950, 5032, 5036

पंचायती राज : 4872, 49]], 4966

विद्युत : 4833, 4843, 4854, 4884, 4887, 4888, 489I, 4895, 490], 4908,
4909, 492, 4922, 4937, 4953, 4957, 4959, 4973, 498।, 4985,

4987, 4988, 4989, 4993, 503, 5040, 5046, 5048, 5049

पर्यटन : 4840, 4867, 488], 4905, 4939, 4964, 4967, 4996, 508, 5047,
5055

जनजातीय कार्य : 4832, 4834, 4844, 4858, 4870, 4874, 4892, 4894, 4897, 49I4,

49i9, 4970, 4972, 4982, 5024, 5060

महिला और बाल विकास : 4837, 4845, 4848, 4853, 4860, 4885, 4898, 4927, 4929, 493],

4943, 4947, 4968, 4994, 5009, 505, 5035, 5050, 5053, 5054.
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